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क्या लिखू? 


जीवन में बहुत कुछ लिखा । पीछे मुड़कर देखता हूं तो दूर मीलों तक हरे भरे खेत दिखाई 
देते हैं। लगता है कि उन्हीं में से निकलता हुआ यहां तक पहुँचा है। चारों ओर नजर 
दौड़ाकर देखता हूं तो लगता है कि अभी भी बहुत हरियाली है जिसमें मैं वर्षों तक विचर 
सकता हूं, किन्तु कितने वर्षों तक? 

जो कुछ भी लिखा, उसके प्रति सार्थकता बोध से प्रेरित होकर लिखा। इसलिए 
लिखा कि उसके प्रति वड़ी अंतरंगता से यह अनुभव किया कि यह मुझे लिखना चाहिए। 
ऐसा कुछ नहीं लिखा जो मुझे नहीं लिखना चाहिए था। यह अवश्य है कि ऐसा बहुत कुछ 
है जो मुझे लिखना चाहिए था, किन्तु नहीं लिख सका। इसकी कसक वर्षों से अंदर ही 
अंदर मुझे चूहे की भांति कुतरती रही है और आज भी कुतर रही है। उपन्यास लेखन को 
ही लें। पहला उपन्यास वर्षों तक अंदर पलता रहा। 974-75 में जापान के एक 
विश्वविद्यालय में एक रिसर्च प्रोजेक्ट 'समकालीन भारतीय साहित्य में सामाजिक परिवर्तन” 
पर कार्य कर रहा था। अपने शोध कार्य के साथ-साथ उपन्यास पूरा किया - 'यह भी 
नहीं” । फिर प्रारम्भ किया, “अभी शेष है? | प्रारम्भ करने और पूरा करने के मध्य का 
अंतराल है बीस वर्ष। “अभी शेष है” की त्रयी के लेखन का दूसरा चरण मंथरगति लिए 
हुए है। 

यह सब कुछ बड़ी खीझ पैदा करता है। नए वर्ष का कैलेण्डर झटपट अपने पन्नों 
को पलटता हुआ कब दिसम्बर की तारीखों पर आ टिकता है, पता ही नहीं लगता। 
जीवनावधि का एक और वर्ष देखते देखते समुद्र तट की मुट्ठी भरी बालू की तरह हाथ 
की उंगलियों में से नीचे झर जाता है। 

कहानियां तो ढेर सारी जीं किन्तु लिखीं बहुत कम। पचास वर्ष में सवा सौ के 
आसपास। वर्ष में तीन का औसत भी नहीं। 

दूरदर्शन के लिए कुछ सीरियल लिखे- लोक-लोक की बात, रिश्ते, गदर की गूंज, 
“सच तां पर जाणिए' (पंजाबी)। एक निर्माता ने महाराजा रणजीत सिंह पर एक मेगा 
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सीरियल की योजना सामने रखी | उसका विचार था कि इसे कम से कम 00 कड़ियों का 
बनाया जाए। ऐसे सीरियल में मेरी रुचि भी बहुत थी। मैंने प्रारम्भिक 0 एपीसोड लिख 
भी लिए, किन्तु निर्माता के सम्मुख कुछ आर्थिक संकट आ गए। योजना अधर में लटक 
गई। इसी प्रकार पंजाब सरकार द्वारा गठित आनन्दपुर साहिब फाउण्डेशन ने प्रसिद्ध 
फिल्मकार और महाभारत जैसे प्रख्यात सीरियल के निर्माता बी. आर. चोपड़ा सें सम्पर्क 
करके सिख इतिहास पर एक धारावाहिक बनाने की योजना बनाई। उसकी पटकथा 
लिखने का दायित्व मुझे सौंपा गया। उस धाराटाहिक की भी मैंने आठ कड़ियां लिख लीं। 
पंजाब की सरकार बदल गई (2002)। योजना ठप हो गई। 

पत्र-पत्रिकाओं के लिए लेख लिखने का कार्य निरन्तर चलः. रहा है। पंजाब में 
]949-50 से भाषा विवाद उभरना प्रारम्भ हुआ। अविभाजित पंजाब की सरकारी भाषा 
उर्दू थी। विभाजन के पश्चात यह प्रश्न सामने आया कि उर्दू का स्थान किस भाषा को 
ग्रहण करना है। पंजाब में पंजाबी भाषा सदा उपेक्षित रही। वहां संभी लोग पंजाबी बोलते 
अवश्य थे, किन्तु कामकाज और व्यवहार में आते ही रास्ते अलग-अलग हो जाते थे। 
उन्नीसवीं शती के अंत में आर्य समाज के बढ़ते प्रभाव के कारण संभ्रांत हिन्दू परिवारों 
में हिन्दी का प्रचलन हुआ। पंजाबी से सिखों का धार्मिक लगाव था। गुरुओं के समय से 
ही गुरुवाणी गुरुमुखी लिपि में ही लिखी जाती रही है। उनका आग्रह यह था कि पंजाबी 
धरती की भाषा है और धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद यहां का जन-जन इसी भाषा 
में बातचीत करता है। इसकी समृद्ध साहित्यिक परम्परा है। सिख गुरुओं के प्रभामंडल के 
अतिरिक्त मुसलमान सूफी शायरों ने अपनी रचनाओं द्वारा इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया 
है। इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पंजाब की राजभाषा होने का गौरव मिलना चाहिए। 

उस समय मैं कानपुर के डी. ए. वी. कालेज का छात्र था। पंजाब में उभरे भाषा 
विवाद और उस कारण हिन्दुओं-सिखों में निरन्तर बढ़ती हुई खाई के कारण मैं बहुत 
उद्विग्न महसूस करता था। मेरी मान्यता थी कि राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी इस सम्पूर्ण देश 
की भाषा है। यह बहुभाषी देश है और विभिन्‍न राज्यों की भाषाओं को अपने-अपने क्षेत्र 
में वही स्थान प्राप्त होना चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के लिए अपेक्षित है। पंजाब 
में पंजाबी को उसका उचित स्थान प्राप्त हो, मैं इस बात का भी पूरा समर्थक था। 

2950 में मैंने 'पांचजन्य' साप्ताहिक में पंजाब की भाषा समस्या पर एक लम्बा 
लेख लिखा जो पांच किस्तों में प्रकाशित हुआ। उसके बाद मैं इस विषय पर निरंतर 
लिखता रहा। पंजाब में यह मानसिकता बन गई थी कि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा है और 
पंजाबी सिखों की । मैंने अपने लेखों में सदा ही यह आशंका व्यक्त की थी कि पंजाब का 
भाषा विवाद दोनों समुदायों के मध्य ऐसी खाई उत्पन्न कर देगा, जिसे पाटना बहुत दूभर 
हो जाएगा। ऐसा ही हुआ। पंजाब में आंतक की ऐसी भयंकर लहर उठी कि उसने वहां 
के जनजीवन को पूरी तरह आच्छादित कर लिया। हत्याओं के उस दौर में गहरे पारिवारिक 
और सामाजिक संबंध दरकने लगे। कुछ वर्षों में प्रदेश जिस दौर से गुजरा उसमें पच्चीस 
हजार से अधिक लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए। 
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इस दौर में मैंने निरन्तर लिखा- हिन्दी में भी और पंजाबी में भी। सरकार की 
नीतियों की भी आलोचना की और आतंकवादियों के अमानवीय कार्यों की भी। 
आंतकवादियों द्वारा संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या के पश्चात, सरकार को मेरी सुरक्षा 
की चिंता अनुभव हुई । मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड दिया गया और मेरे घर पर सिक्योरिटी 
गारद बिठा दी गई। 

मेरा ऐसा लेखन कुछ दशकों में फैला हुआ है। यह मेरे सर्जनात्मक लेखन का भाग 
नहीं था। यूं कहूं कि यह सब कुछ मैंने अपने सर्जनात्मक लेखन के मूल्य पर लिखा। मुझे 
इसका अहसास है, किन्तु यह सोचता हूं कि यह लिखना भी मेरा दायित्व था। आन्तरिक 
रूप से मुझ पर इसका दवाव भी था- मैं न लिखता तो कौन लिखता? 

गत कुछ वर्ष से मैं दैनिक जागरण” के लिए प्रति गुरुवार को एक स्तम्भ लिखता 
हूं। दलित समस्याओं पर, पाकिस्तान पर, इस्लामी आंतकवाद पर, धार्मिक कट्टरता और 
कठमुल्लावाद पर, अकाली और गुरुद्वारा राजनीति पर, असमानतामूलक समाज की 
विद्रूपताओं परं तथा अन्य अनेक विषयों पर | इन लेखों की संख्या भी 400 पहुंच गई है। 
ऐसे लेखों के कारण मुझे वहुत ख्याति मिली है और मुझे कथाकार की अपेक्षा पत्रकार के 
रूप में अधिक पहचाना जाने लगा है। यह करक भी कम चुभने वाली नहीं है। 

संचेतना की चर्चा किए विना बात अधूरी रह जाएगी। 965 में “आधार' का 
सचेतन कहानी विशेषांक प्रकाशित होने के पश्चात सचेतन कहानी की चर्चा प्रारम्भ हो 
चुकी थी। इस बात को अधिक पुष्ट करने और चर्चा को व्यापक मंच देने के लिए मित्रों 
में विचार-विमर्श हुआ कि एक त्रैमासिक पत्रिका प्रारम्भ की जःए। ऐसी पत्रिकाओं का 
आर्थिक पक्ष कभी साहित्यिक पत्रिकाओं की जड़ें गहरी नहीं होने देता। इस कारण 
सहयोगी लेखक मित्रों में सिर फुटव्वल भी हो जाती है। 

मैंने अपने मित्रों से कहा कि संचेतना के लिए सहयोग सभी का, किन्तु इसके 
आर्थिक पक्ष को केवल मैं वहन करूंगा । दूसरे अंक के संपादकीय में मैंने यह भी स्पष्ट 
कर दिया कि इस पत्रिका की जीवनविधि का हम कोई दावा नहीं कर रहे हैं। विना किसी 
दावे के संचेतना अपने जीवन के चार दशक पूरे कर रही है। 

मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि संचेतना ने इस अवधि में बड़ी सार्थक भूमिका 
निभाई है। हमने कभी इस मंच को छोटे दायरे में नहीं घेरा, किन्तु यह भी सच है कि मित्र 
लेखक» लेखिकाओं को यह अपनी पत्रिका लगे, इससे हमने उन्हें कभी विरत भी नहीं 
किया । हमने यह प्रयास भी किया कि संचेतना साहित्यिक चिंताओं के साथ उन चिंताओं 
की ओर भी ध्यान दे जो साहित्य की परिधि में चाहे न आती हों किन्तु उनके सरोकार 
लेखक-मानस से जुड़े हुए हों। 

संचेतना को लेकर एक एडवेंचर भी किया गया था । 985 में इसे समसामयिक 
विषयों की मासिक पत्रिका बनाने का दुस्साहस कर डाला। पांच वर्ष तक मासिक बनाए 
रखकर हमने यह अनुभव कर लिया कि सचमुच बड़ा दुस्साहस था। तीन वर्ष तक स्थगित 
रखने के पश्चात डॉ. (सुश्री) कमलेश सचदेव और डॉ. गुरचरण सिंह के सहयोग से पुनः 
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इसका त्रैमासिक प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इस बात को भी आज तेरह वर्ष होने को आए हैं। 

और क्या लिखूँ? 

चाहता हूं कि 'अभी शेष है? की त्रयी शीघ्र पूरी हो जाए। यह भी चाहता हूं कि 
अनेक अनुभवों, संघातों और मोड़ों से भरी अपनी आत्मकथा भी लिख लूं। दो-तीन 
उपन्यास और कुछ कहानियां भी लिखना चाहता हूं। किन्तु- 

नर चाहत कछु अउर, 

अउरै की अउरै भई, 

चितवन रहिओ ठगउर, 

नानक फासी गल परी।। 


दस खण्डों में अपनी रचनावली देखकर लगता है करक, संतोष, आनन्द और आने 
वाले कुछ वर्ष जीवनकक्ष के चार कोनों में खड़े मुँह विरा रहे हैं। इनमें से किसी को भी 
देखने का साहस मुझमें नहीं है। 

रचनावली का काम कुछ वर्ष और लटका रहता, यदि प्रिय अनिल कुमार ने पीछे 
पड्कर मुझसे उसकी सामग्री इकट्ठी न करवा ली होती । इस आयोजन में उन्होंने जितना 
श्रम किया है, मैं उसका साक्षी हूँ। 

नमन प्रकाशन के श्री नितिन गर्ग ने जिस गति से इस रचना के प्रकाशन को संभव 
बनाया है उसके सामने मेरी कृतज्ञता छोटी पड़ती है। 


एच-08, शिवाजी पार्क, महीप सिंह 
नई दिल्ली-0026 
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960 के बाद हिन्दी कहानी में एक नया आन्दोलन प्रारम्भ हुआ-सचेतन कहानी। इसके 
अगुआ थे डॉ. महीप सिंह । डॉ. महीप सिंह का मानना है कि “सचेतन कहानी सक्रिय भाषा 
बोध की कहानी है, वह जिन्दगी की स्वीकृति की कहानी है। पश्चिम की भौंडी नकल और 
ओढ़ी हुई मानसिकता से प्रेरित होकर जिन्दगी की व्यर्थता, नितान्त अकेलेपन और बनावटी 
घुटन का प्रदर्शन नहीं करती ।” सचेतन कहानी आयातित शिल्प पद्धति पर आधारित होकर 
भी भारतीय कथा परिवेश में अपनी मौलिक पहचान वनाए हुए है। निराशा, अकेलेपन, 
विसंगति, ऊब, उदासी, कुण्ठा, शोषण, अन्याय आदि के खिलाफ चेतना का आन्दोलन है जो 
संघर्ष का मार्ग प्रदर्शित करती है और जीवन में आस्था जगाती है। 
डॉ. महीप सिंह ने आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक में लिखा है कि 
सचेतनता एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया जाता है और जाना भी जाता है। इसमें भविष्य 
की सम्भावनाओं का स्वर है। आत्म सजगता और व्यक्ति के अपराजेय संघर्ष क्षमता में 
सचेतनता एक आस्था है। कहें कि इस कहानी में सृजन की सम्भावना, आशामय भविष्य की 
कल्पना, संघर्षशीलता और आत्मविश्वास का भाव व्यक्त हुआ है। 
डॉ. महीप सिंह जब मैट्रिक (948) में थे तब से ही लिखना शुरू कर दिया था। 
प्रारम्भ में इन्होंने छोटी-छोटी ऐतिहासिक कहानियां लिखनी शुरू कों जो उस समय की पत्र 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई थीं, पर लेख लिखने प्रारम्भ किये 949-50 में, जब सच्चर फार्मूला 
नाम से पंजाब (उस समय उसे पूर्वी पंजाब कहा जाता था) में भाषा संबंधी नयी नीति लागू 
की गयी और पंजाब में आर्य समाज के नेतृत्व में उसका व्यापक विरोध शुरू हुआ । उन दिनों 
(950 में) पंजाब की भाषा समस्या पर इन्होंने अनेक लेख लिखे। सही ढंग से कहानियां | 
लिखना डॉ. महीप सिंह ने 956 से शुरू किया। 
प्रथम कहानी “मैडम” (956) से लेकर 'निगति' (2006) तक कहानीकार के रूप में 
अप्रतिम ख्याति प्राप्त किये डॉ. महीप सिंह को पचास वर्ष हो चुके हैं या कह सकते हैं कि 
महीप सिंह का कहानीकार 50 वर्ष का जीवन पूर्ण कर चुका है। 
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डॉ. महीप सिंह के माता-पिता देश के विभाजन से काफी पहले पश्चिमी पंजाब के 
जिला गुजरात के एक गांव सराय आलमगीर से उत्तर प्रदेश के उन्‍नाव जिले में आकर बस 
गये। उन्नाव में ही जन्म होने के कारण इनकी सम्पूर्ण शिक्षा कानपुर में हिन्दी माध्यम से 
हुई | मातृभाषा पंजाबी से प्रेम होने के कारण घर पर ही इन्होंने इसे पढ़ना-लिखना सीखा और 
पूरी तरह से इसका अध्ययन मनन किया ताकि सूक्ष्म भावों की कलात्मक अभिव्यक्ति सहज 
हो सके। इसी कारण महीप जी पंजाबी में भी उसी सहजता से लिखते हैं जिस सहजता से 
हिन्दी में | इनके परिवार में लेखन का कोई वातावरण नहीं था और इनके बच्चों में भी लेखन 
के प्रति कोई रुचि नहीं है, हां इनकी धर्मपत्नी का भरपूर सहयोग इन्हें मिलता रहा है। 

डॉ. महीप सिंह के अब तक 'सुबह के फूल' (959) 'उजाले के उल्लू' (964), 

'घिराव” (]968), 'कुछ और कितना” (973), “मेरी प्रिय कहानियां' (974), “भीड़ से घिरे 
चहरे (977), 'कितने संबंध, (979),' 'इक्यावन कहानियां, (980),' “महीप सिंह की 
चर्चित कहानियां, (994), 'धूप की उंगलियों के निशान' (993), 'सहमे हुए' (998), 
महीप सिंह की समग्र कहानियां, (तीन खण्ड) (2000), 'दिल्ली कहां है” (2002), तथा ऐसा 
ही है, (2002) कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 

डॉ. महीप सिंह के साहित्यक लेखन की शुरुआत सन्‌ ।956 में जिन कहानियों से 
हुई थी, वे कहानियां 'मैडम” और 'उलझन' अच्छी और मुकम्मिल कहानियां हैं। “मैडम! में 
अगर सबके द्वारा बुरी समझी जाने वाली और चौतरफा अफवाहों से घिरी एक औरत के 
भीतरी दर्द और उजाड़ को समझने की संवेदनशील और ईमानदार कोशिश है तो 'उलझन' 
दाम्पत्य सम्बन्ध के तनाव को लेकर लिखी गई कहानी है। ये दोनों ही कहानियां स्त्री मन 
के दर्द को सहानुभूति से समझने की कोशिश ही नहीं करतीं बल्कि उसकी उलझनों को भी 
खोलकर देखना चाहती हैं। यह चीज महीप जी की पूरी कथा यात्रा में स्थायी टेक को तरह 
है। अगर यह कहा जाए कि इनकी आधी से अधिक कहानियां या तो स्त्री पर लिखी गई 
हैं या स्त्री की उपस्थिति वहां प्रमुख रूप से नजर आती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । 

डॉ. महीप सिंह की प्रारम्भिक दौर की कहानियों में “शास्त्री जी”, 'लिफ्ट' “सुबह के 
फूल”, 'एक हंसी की बात” और 'पड़ोसी' जैसी कुछ अच्छी और अलग तरह की कहानियां 
भी हैं जिनकी अधिक चर्चा नहीं हुई। 'शास्त्रीजी' रामलीला में परसुरामी करने वाले शास्त्री 
जी और नौटंकी की एक बाई के संबंधों की ऐसी निशछल और उदात्त कहानी है जिसे भुला 
पाना कठिन है। ऐसे ही “लिफ्ट” एक अपाहिज की यादगार कहानी है। एक पैर वाला यह 
अपाहिज चिलचिलाती धूप में अपनी साइकिल के कैरियर पर संभ्रान्त कथानायक को बिठाकर 
किस तरह उसको मंजिल तक पहुंचाता है, यह पाठक को संवेदना से भर देता है। इसी प्रकार 
“सुबह के फूल”, 'एक हंसी की बात” और 'पड़ोसी' ऐसी कहानियां हैं जो छोटे-छोटे और 
विरल किस्म के अनुभवों से युक्त होने के साथ ही पाठक को अलग और विलक्षण चरित्रं 
से मिलवाती हैं। 

दूसरे दौर में महीप जी की सातवेंआठवें दशक की कहानियां शामिल की जा सकती हैं। 
इस दीर में उन्होंने 'पानी और पुल” और 'कील' जैसी सशक्त कहानियां रचीं, जिनके जोड़ की 
कहानियां ढूंढ पाना कठिन है और इन कहानियों ने इन्हें खासी प्रतिष्ठा दिलाई। 
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व्यक्ति जब अपने सीमित परिवेश से आगे बढ़ता या ऊपर उठता है तो उसको 
राजनीति और धर्म जैसे उन प्रभावशाली तत्वों से सामना करना पड़ता है जो उसके दैनिक 
जीवन का महत्वपूर्ण अंग तो नहीं हैं किन्तु समय-समय पर इतने प्रभावशाली हो जाते हैं कि 
शेष समाज से संवंध कायम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निमाते हैं। भारतवासियों के जीवन 
में भारत विभाजन अथवा स्वतन्त्रता प्राप्ति की वेला में इन तत्वों का प्रभाव शिद्दत के साथ 
उभरकर आया जव धर्म और राजनीति के घालमेल ने सामान्य जनों के दिलों के बंटवारे कर 
दिए। सदियों से साथ-साथ रहने वाले प्यार भरे दिलों को अलग-अलग कर दिवा । भारत 
विभाजन की रेखा कागज पर खिंची, भूमि पर उतरी और लोगों के दिलों को चीरती हुई निकल 
गई । 'पानी और पुल' में लेखक ने इन भावनाओं को बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया 
है। कहानी में एक सिख परिवार धार्मिक स्थानों की यात्रा के सिलसिले में भारत से पाकिस्तान 
गया है। गाड़ी उस गांव से गुजरती है जहां से उजड़कर यह परिवार भारत आया है। रेलवे 
स्टेशन पर गाड़ी आधी रात को रुकती है तो भी उस गांव के मुसलमान लोग अपने बिछुड़े 
हुए पड़ोसी के परिवार से अत्यन्त गर्मजोशी से मिलते हैं। उपहार देते हैं और वापिस उस गांव 
में आकर वसने का अनुरोध करते हैं। लेखक को लगता है पत्थर और लोहे के बने पुल के 
नीचे जेहलम नदी का स्वच्छ और निर्मल पानी है जो दिलों को मिलाता है। यह कहानी धर्म 
और राजनीति से ऊपर उठकर मानवीय सम्बन्धों की व्याख्या करती है। इसी प्रकार की दूसरी 
कहानी है 'सहमे हुए'। यह कहानी आजाद भारत के नागरिकों में पनप रही धार्मिक 
मानसिकता की कहानी है जिसके चलते परस्पर अविश्वास और आशंका का वातावरण इतना 
अधिक घनीभूत अंधकार उगल रहा है कि अक्सर साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं। एक ही 
कार्यालय में कार्य कर रहे हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हरिजन साथ-साथ रहकर भी दूर-दूर 
हैं क्योंकि राजनीति और धर्म उन्हें मिलने नहीं देते । साम्प्रदायिक झगड़ों के विषय में लेखक 
की अत्यन्त सटीक टिप्पणी है- झगड़ों के बीज हमारी पृष्ठभूमि में पता नहीं कब किसने क्यों 
वो दिए। उस बोई हुई फसल को हम कब से काट रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं, काटते चले 
जाएंगे। मनुष्य अवश्य लड़ेगा। वह अकेले-अकेले लड़ता है तो लोग उसे झगड़ालू, गुंडा और 
बदमाश कहते हैं । वह झुण्ड बनाकर लड़ता है तो देशभक्त, धर्मवीर और गाजी कहलाता 
है। उसे सम्मानित किया जाता है। आखिर मनुष्य यह सम्मान क्यों न ले। यह पूरी स्थति 
का खुलासा है क्योंकि पांचों मित्र शिक्षित हैं इसलिए विना किसी कड़वाहट के तर्क के आधार 
पर स्थितियों का विश्लेषण कर सकते हैं। इसीलिए साम्प्रदायिक दंगों के पीछे एक तर्क यह 
भी है कि सारी लड़ाई ताकत और दौलत की लड़ाई है। 
आदमी सत्ता हथियाना चाहता है इससे उसका अहम्‌ संतुष्ट होता है। सत्ता के 
पीछे-पीछे दौलत आती है। अब इस लड़ाई को चाहे देश के नाम पर लड़ो, चाहे धर्म के नाम 
पर, चाहे किसी चमकदार वाद के नाम पर। स्थिति निरपेक्ष होकर तर्क देने वाले चारों धर्मों 
के ये मित्र जब साम्प्रदायिक दंगों में फंसे एक शहर के प्लेटफार्म पर खड़ी रेलगाड़ी के कैबिन 
में घिर जाते हैं तो सहम जाते हैं। कैविन चारों तरफ से बंद है फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे 
बाहर बेहिसाब शोर फैला हुआ है। पसीने से तरबतर और सहमे हुए आठ हाथ आपस में 
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एक दूसरे को पलोसते जा रहे हैं। इस स्थिति की प्रतीकात्मकता को खोलें तो लगता है जैसे 
यह पूरा देश ही एक कैबिन हो और देशवासी धर्म या वाद के नाम पर होने वाले राजनीतिक 
दंगों से सहमे हुए जीवन गुजार रहे हैं। उन्‍नीस सौ चौरासी के दंगे इसका ताजा उदाहरण 
हैं। 

'कील' डॉ. महीप सिंह की विशिष्ट कहानियों में से है। यौन समस्या पर आधारित होने 
के बावजूद यह देह से नहीं जूझती, बल्कि एक गहरे मानसिक दं को उभारती है। 'कील' 
की मोना सम्पन्न बाप की, छब्बीस वर्षीय अविवाहित है-आर्थिक कारण से नहीं, मनोवैज्ञानिक 
कारण से। बाप उस सुंदर बेटी के योग्य वर नहीं पा रहा है किन्तु सच्चाई यह है कि वाप 
मोना का साथ नहीं छोड़ना चाहता । उसके अंतर्मन में मोना के सान्निध्य की जो चाह है उसे 
वह योग्य वर की अनुपलब्धि का जामा पहनाता है। माँ सुरेश के साथ उसकी शादी करना 
चाहती है क्योंकि वह समझती है कि लड़की कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह डाल पर लगे 
फूल जैसी है, मुरझाने में देर नहीं लगती। मोना इसी द्वद में पड़ी हुई वाप की सेवा करती 
है। रूप गुण में वह कितनी ही असामान्य क्यों न हो, पर है तो वह नारी ही, उसे एक पुरुष 
चाहिए लेकिन बाप की दृष्टि में वह गाडेस है जब तक कोई देवता न मिले शादी कैसे हो 
सकती है। वह बाप की प्रशंसाओं सद्भावनाओं और प्यार को ढोती-ढोती अनजाने ही रीत 
रही है। अपने रीतने को वह स्वयं नहीं समझ पाती है। मां उसे समझाती है और अंत में 
अपने पति को लिखती है कि मोना सुरेश से शादी को तैयार है। जब बाप पूछता है तो मोना 
न जाने क्यों उत्तर दे देती है- 'हाँ, वह तैयार है।' वह फिर आइने के सामने खड़ी होती है 
और चाहती है कि कुछ ऐसा देखे जो पहले दिखाई नहीं पड़ता रहा है और आज दाहिने गाल 
पर उसे एक कील दिखाई पड़ती है। वह कील पहले से थी किन्तु दृष्टि के बदल जाने से 
दिखाई पड़ रही है। उस कील को वह खुरच कर फेंक देती है, उसे अपने नारी सुलभ निर्णय 
के बीच उगे हुए व्यवधान को फेंकना ही है। 'कील' मोना की ही कहानी नहीं है, बल्कि वदले 
हुए वक्त में, बदली हुई मनःस्थिति वाली उन तमाम युवतियों की कहानी है जो अपनी 
जिन्दगी आप जीना चाहती हैं। 

इसी दौर में लिखी हुई एक अलग तरह की कहानी है 'बेसुर'। इसमें एक मध्यवर्गीय 
दम्पती शुरू में इस बात पर चौंकता है कि उनका नौकर फिल्मी दुनिया में जाकर एक बड़ी 
हस्ती बन गया है। बाद में पति-पत्नी दोनों इस बात का रस ले लेकर वर्णन करते है और 
इस बात पर गौरवान्वित भी होते हैं कि उनका नौकर कितना बड़ा आदमी हो गया है। 
'उजाले के उल्लू', 'शिफ्टों में घिरा राजकुमार’, “शोर”, प्याले’, 'सीधी रेखाओं का वृत्त” 
“गंध”, 'दुख', 'ब्लाटिंग पेपर’, 'पत्नियां', “ठग”, कितने संबंध”, “जीना मरना” जैसी कई 
महानगरीय बोध की कहानियां हैं जिनमें संबंधों में आई टूटन, निरर्थकता आज भी 
जगह-जगह झांकती नजर आ सकती है। 

सन्‌ .980 में लिखी 'सहमे हुए” से डॉ. महीप सिंह की कहानी यात्रा के तीसरे दौर 
की शुरुआत माननी चाहिए । यह वह दौर है जब सिखों को एक करुण त्रासदी से गुजरना 
पड़ा। इस करुण विडम्बना को लेखक ने 'एक मरता हुआ दिन”, “आओ हंसें', “पहले जैसे 
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दिन', “शहर ' जैसी कहानियों में कितनी ही तरह से कहा है। निःसंदेह ये ऐसी कहानियां 
हैं जो 984 की क्रूर दहशत के खौफनाक चहरे को सामने लाती हैं। इनमें सबसे संजीदा 
कहानी “शहर” है, जिसमें इस त्रासदी का सीधा वर्णन न हुआ हो लेकिन बड़े भाई के मन 
पर पड़े उसके अक्सों, उनकी डबडबाई आंखों और जीवन नैया की डगमगाहट के जरिए 
लेखक ने यह दिखा दिया है कि साम्प्रदायिक आतंकवाद के खूनी पंजे विना दिखाए भी मानो 
आंख के आगे आ जाते हैं। इसी तरह 'सहमे हुए” साम्प्रदायिक तनावों से घिरे उन 
बुद्धिजीवियों की कहानी है जो सीधे-सीधे इसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन चाहे अनचाहे 
झेलना उनको यही सब पड़ता है। 'धूप की उंगलियों के निशान', “बूढ़े', 'कितनी परछाइयां”, 
'शोक', 'अवश' “शराव', 'डर” “काल - सन्ध्या’, 'ताल”, 'कल', 'दिन' तथा “दोस्ती के 
पानीपत की चौथी लड़ाई” इस दौर की अद्वितीय कहानियां हैं। 

सन्‌ 2000 से लेकर अगस्त 2006 तक डॉ. महीप सिंह की बारह कहानियां और 
प्रकाशित हुई हैं। इनमें से अधिकांश कहानियां अलग पहचान बनाने में सक्षम हैं। इनमें 
दिशांतर, बेटी, कितने सैलाब, आधी सदी का वक्त, दंश और निगति अपनी छाप छोड़ने में 
सक्षम हैं। तमाम कहानियों पर दृष्टिपात करने के उपरान्त कह सकते हैं कि डॉ. महीप सिंह 
ने अपनी कहानियों में नारी पात्रों को गिराया नहीं है, न उन्हें पुरुष के लिए खिलौने के रूप 
में प्रस्तुत किया है, बल्कि वे व्यक्ति, परिवार और समाज के विकास में सहभागी हैं। उनमें 
अपने विचार हैं अपना व्यक्तित्व है। उनमें निर्णय लेने की क्षमता है और वे अपना काम 
अपने ढंग से कर सकती हैं। वह आत्मनिर्भर होकर सम्मान से जीती हैं कहानीकार ने नारी 
पात्रों को विविध रूप में प्रस्तुत किया है जहां वे स्थितियों से पराजित नहीं होती हैं। इन 
कहानियों का दायरा केवल महानगरीय और मध्यवर्गीय जीवन तक ही सीमित नहीं है अपितु 
उसका विस्तार गांव, कस्बे, खोली और फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्ति तक भी हुआ है और 
लेखक ने मानवीय संबंधों के बनते-बिगड़ते समीकरणों को बखूबी कहानियों में उभारा है। 
व्यक्ति और समाज के परस्पर टकराव और सहयोग का भी चित्रण किया है। कामेच्छा, विवाह 
संबंध; मित्रता, परिवार, धर्म, राजनीति आदि के आधार पर होने वाले रिश्तों के टकराव और 
उससे उत्पन्न विविध आयामों को भी इन कहानियों में देखा जा सकता है। अधिकांश 
कहानियों को देखकर अकसर लगता है ये इनकी अपनी जी हुई घटनाएं है और इनके बीच 
वे स्वयं उपस्थित हैं किन्तु अपनी उपस्थिति को इतना परोक्ष और सूक्ष्म रखा है कि कहानी 
किसी एक व्यक्ति की न होकर समाज के असंख्य व्यक्तियों की कहानी बन जाती है। 
कहानियों की यह विशेषता ही इन्हें समसामयिक कहानीकारों में विशिष्ट स्थान बनाने में 
. सहायता करती है। 

काफी समय तक कहानियां लिखने के उपरान्त डॉ. महीप सिंह का उपन्यास “यह भी 
नहीं? 7976 में प्रकाशित हुआ। इसके विषय में उन्होंने स्वयं लिखा है कि यह उपन्यास मैंने 
अपने एक वर्ष के (974-975) जापान प्रवास के दौरान लिखा था, परन्तु इसकी कथावस्तु 
मेरे अन्दर अनेक वर्षो से पल रही थी। दूसरे शब्दों में इसे यों भी कह सकते हैं कि इस 
उपन्यास का भ्रूण तो वर्षों से पल रहा था परन्तु इसके पूर्ण विकास का समय विदेश प्रवास 
के दौरान ही मिल सका और इसकी प्रसूति (प्रकाशन) 2976 में हुई। इस उपन्यास की 
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लोकप्रियता का सहज अहसास इसी से हो जाता कि अब तक सात भाषाओं अंग्रेजी, पंजाबी, 
मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया और कन्नड़ में भी इसके अनुवाद छप चुके हैं। सन 
2005 में हिन्दी में इसका चौथा संस्करण प्रकाशित हुआ। 

महानगरीय जीवन की आधुनिकता से प्रभावित उलझे जटिल संबंधों के भीतर दूती, 
पनाह खोजती बेपनाह जिंदगी का जितना यथार्थ अंकन इस उपन्यास में हुआ है वैसा कम 
ही उपन्यासों में हो पाता है। 

“यह भी नहीं' में बम्बई के प्रमुखतः मध्यवर्गीय और प्रसंगतः उच्च और निम्नवर्गीय 
जीवन का चित्रण किया गया है। मध्यवर्ग का भी वह तवका जो देश के विभिन्न भागों से 
आकर धीरे-धीरे बम्बई का होने लगता है। ये अधिकतर आजीविका की तलाश में आते हैं 
और कभी-कभी अपनी यौन स्वच्छंदता को प्रश्नहीनता का वातावरण देते हैं। यह भाग 
बम्बई का बहुत बड़ा भाग है और इनकी समस्याओं का महीप सिंह ने सूक्ष्म और वैविध्य 
सम्पन्न चित्रण किया है। बम्बई में पहुंचने वाले युवक-युवतियों को बम्बई ऊुंठाएं देती है 
क्योंकि किसी की नजर होटल मैग्नेटों की ओर है किसी की सिनेमा के थैलीशाहों की ओर 
तो किसी की सेठों की ओर और बाकी की कमी बम्बई का मायाजाल पूरी कर देता है जिसके 
परिणामस्वरूप कुंठाएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इस उपन्यास में लेखक ने सांकेतिक दृष्टि 
से बम्बई की जिंदगी का केन्द्रीय स्पंदन ध्वनित करने में सफलता प्राप्त की है। 

“यह भी नहीं में समस्याओं से मुंह चुराने की बजाय आगे बढ़कर उन सभी समस्याओं 
को लिया गया है जो समसामयिक यथार्थ के कटु अंग हैं। स्त्री-पुरुष की समस्याएं अनन्त 
हैं फिर भी उनके कुछ प्रमुख रूप उपन्यास में आ गए हैं जो मोटे तौर पर पुराने विश्वासों 
और नई मान्यताओं के बीच संघर्ष की समस्याएं हैं। तनावपूर्ण संबंधों वाले पति-पत्नी के 
बीच पुत्र के पालन और विकास की समस्या का सूक्ष्म चित्रण पाठक को झकझोर जाता है। 
शिक्षित कन्या के विवाह की समस्या भी बहुत गहरे रंगों में चित्रित हुई है। भ्रष्ट प्रबंधक और 
चापलूस तथा बेईमान प्रिंसिपल के बीच की साठ-गांठ से उत्पन्न होने वाली शिक्षा संस्थाओं 
में स्वतन्त्रता और योग्यता के हनन की समस्या भी चित्रित हुई है। भाषा की समस्टा विद्यालय 
की पत्रिका से लेकर राजनीतिक वातावरण की समस्या के रूप में चित्रित हुई है। इसी प्रकार 
सेठों द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाली टैक्स चोरी और उसे कानूनी सुरक्षा 
देने के लिए बिचौलियों दारा टैक्स अधिकारियों को घूस देने की समस्या रेलवे प्रशासन से 
लेकर आम प्रशासन तक भ्रष्टाचार की समस्या, अनेक प्रकार से उभर कर सामने आती है। 
प्रादेशिकता को राजनीतिक रंग देकर मुंबई आमची आहे का नारा लगाकर बंद का आयोजन 
और तत्संबंधी तोइ-फोड़ की समस्या बम्बई में मकानों की भीषण समस्या, बाजारू फिल्मों के 
निर्माण और उससे जनता को मूर्ख बनाने की समस्या, क्लबों और होटलों की कृत्रिम एवं भ्रष्ट 
जिंदगी की समस्या और पश्चिम की भोंडी नकल और अन्त में पिछले दो तीन दशकों में 
उत्पन्न बुद्धिजीवियों के लिए चुनौती स्वरूप उत्पन्न होने वाले भगवानों की समस्या उपन्यास 
की महत्वपूर्ण विवृतियाँ हैं। 

घटनाओं की ही भांति भाषा के प्रयोगों में भी विशेषता है। शुद्ध कथा भाषा-सीधी 
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सहज, बिम्बों, प्रतीकों और अप्रस्तुतों की औपचारिकता एव रहित भावात्मकता की उलझनों 
से रहित, जीवन के इर्द गिर्द की स्तरीय व्यावहारिक भाषा को सहज साहित्यिक संस्कार प्रदान 
कर कृति में प्रयोग किया गया है । कथाकार भावुकता के साथ दार्शनिकता और कुण्ठा आदि 
की रहस्याच्छादित मनोवैज्ञानिक परतों के अंकन से भी वचता गया है। 

“यह भी नहीं? में डॉ. महीप सिंह ने अधिकांश कहानी परम्परागत शिल्प का उपयोग 
करते हुए कही है। वीच-वीच में पूर्व दीप्ति, फैण्टेसी, स्वप्न आदि का भी उपयोग किया गया 
है। उपन्यास सुगठित न होकर बिखरावपूर्ण है। जिस लक्ष्य को लेकर उपन्यासकार चला है 
उसकी दृष्टि से यह दोष नहीं है। अगर पूरे बम्बई महानगर का चित्र खड़ा करना है तो 
उपन्यास में विखराव आएगा ही। इस बिखराव के बावजूद उपन्यास वेहद पठनीय है। 

लगभग 29 वर्ष के लम्बे अन्तराल के वाद डॉ. महीप सिंह जी का नया उपन्यास 
“अभी शेष है” आया। इस उपन्यास का समय 970 के आसपास का है और उपन्यास को 
सीमा देश में 975 में की गयी आपातकाल की घोषणा तक है। आजादी तो 7947 में मिल 
गयी परन्तु देश की जनता ने इतिहास से कुछ भी सवक नहीं लिया। आज भी देश में जब 
चाहे दंगे भड़क उठते हैं। चाहे वह उग्रवाद के नाम पर हो, मन्दिर-मस्जिद के नाम पर या 
मजहबी जुनून के नाम पर गोधरा काण्ड। आज तक भारत में जितने भी फसाद हुए हैं उनमें 
947 में हुए दंगों की मिसाल पूरे विश्व में नहीं मिलती कल तक जो एक साथ रहते थे, 
साथ उठते बैठते थे, एक दूसरे के सुख-दुख में शरीक होते थे अचानक ही एक दूसरे के खून 
के प्यासे हो गये। सवकी अक्ल पर परदे पड़ गये, सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो 
गयी। जो नफरत के वीज उस समय बोये गये थे वे आज भी यों ही बोये जा रहे हैं। जहाँ 
तक आम आदमी की बात है वह इन सब चीजों से आजिज आ चुका है। आम आदमी तो 
शान्ति के साथ जीना चाहता है। देश का बंटवारा हुआ तो बहुतों को भारत छोड़कर 
पाकिस्तान जाना पड़ा और बहुतों को पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा। सबके दिल में 
अपनी जन्मभूमि को छोड़ने की कसक थी । कोई भी बेवतन नहीं होना चाहता था परन्तु 
देश के नेताओं के आगे किसी की नहीं चली। जिसका नतीजा था पाकिस्तान का जन्म। 

अंग्रेजों ने जाते-जाते देश को दो टुकड़ों में बांट दिया पर दिलों को नहीं बांट पाये। 
लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर शरणार्थी का जीवन व्यतीत करना पड़ा। भाइया जी भी 
उन्हीं में से एक थे जो भारत में आकर बस तो गए परन्तु दिल से कभी भी अपने मुल्क को 
नहीं भुला पाए। उनकी यादों में, बातचीत में हमेशा वहां का जिक होता। कोई भी बात हो 
उनके बचपन से ही शुरू होती और पाकिस्तान की गलियों में घूमती रहती। एक जगह 
भाइया जी कहते हैं, 'हुकूमतें बदलती रहती हैं। राज भाग कभी किसी के सिर पर, कभी 
किसी के सिर पर, पर आम लोग तो अपने घरों में ही बसते हैं। हुकूमतों का बनना और 
बिगडना फसलों की भांति है, बोई सींची और फिर काट ली । मन किया तो गेहूँ बो दिए, मन 
किया तो वाजरा या मकई बो दी। आम जनता तो धरती की भांति होती है वह अपनी जगह 
से नहीं हिलती।' सच ही है कि हुकूमतें तो बदलती रहती हैं, पर आम आदमी तो वही रहते 
हैं। आम जनता धरती की तरह ही होती है उसे ही सब कुछ सहना पड़ता है और ]947 
से लेकर अब तक जितने भी दंगे हुए उसमें जो कुछ भी सहा वह आम आदमी ने ही सहा। 
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गांव से बिछुड़ने का दर्द भाइया जी को मरते दम तक सालता रहा और इनकी आखिरी इच्छा 
भी यही रही कि मरने के वाद इनकी अस्थियां जेहलम में ही प्रवाहित की जाएं । यह दर्द केबल 
भाइया जी का ही नहीं है उन सभी का है जिन्हें अपने वतन से वेवतन होना पड़ा। आदमी 
कहीं का कहीं क्यों न पहुंच जाए परन्तु उस जगह को कभी नहीं भूल सकता जहां उसने 
अपना बचपन गुजारा होता है। जिस मिट्टी में खेल-खेलकर बच्चा बड़ा होता है उसे भूला 
भी कैसे सकता है। भाइया जी पचहत्तर पार कर चुके हैं और घर परिवार में सभी अपने-अपने 
काम में व्यस्त हैं, किसी के पास इतना वक्‍त नहीं होता कि भाइया जी के पास फुरसत से 
बैठे | दूसरा यह कि भाइया जी जब भी वात करते हैं तो अपने बचपन के दिनों में पहुंच जाते 
हैं, जिसे सभी कई बार सुन चुके हैं और इनके किस्से को सुन सुनकर बोरियत महसूस करते 
हैं। 

भाइया जी का सारा जीवन संघर्ष में ही गुजरा शादी के तुरंत बाद ही भाइया जी को 
बड़े भाई लाभ सिंह ने अलग कर दिया। इनके हिस्से में कुछ बर्तन, कुछ कपड़े, टूटी फूटी 
हवेली का एक हिस्सा और कुछ रुपए ही आए। साइकिल की मरम्मत का काम शुरू कर 
जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाना शुरू किया। काम आगे बढ़ा परन्तु इन्हें अपना मुल्क 
पाकिस्तान छोड़कर भारत आना पड़ा। यहां आकर इन्होंने दिल्ली में अपना घर बसा लिया। 
बच्चे बड़े होने लगे और सभी का काम धंधा बढ़ने लगा। भाइया जी मन में बेटी की चाह 
लेकर जीते रहे परन्तु इनके अपनी कोई बेटी नहीं हुई। बेटी की चाह पूरी हुई तो बेटे बलवंत 
की बेटी मनजीत के रूप में। समय के साथ-साथ भाइया जी की उम्र ढलने लगी और ये 75 
पार कर गए। बच्चे सयाने होने लगे। मनजीत कालेज जाने लगी और वहां उसकी एक लड़के 
से दोस्ती हो जाती है जो उसे मन ही मन चाहता है। मनजीत भी उसे चाहती है परन्तु 
रोजगार न होने के कारण दोनों का विवाह नहीं हो पाता। 

अभी शेष है” में कथानक केवल एक ही परिवार या एक ही समस्या के इर्द गिर्द 
नहीं घूमता | मनजीत और सुनंदा के माध्यम से नारी से जुड़ी समस्याओं को उठाया गया है। 
कालेज आते-जाते समय बस में मनजीत की कमलजीत से मुलाकात होती है और यह 
मुलाकात धीरे-धीरे प्रेम में परिणत हो जाती है। इनका प्रेम विवाह के बंधन में नहीं बंध पाता 
और मनजीत का विवाह लखनऊ के मनमोहन से तय होता है जो पढ़ा-लिखा और काबिल 
तो है परन्तु शक्ल-सूरत में मनजीत के लायक नहीं। मनमोहन नौकरी अमेरिका में करता है 
और मनजीत को भी विवाह के बाद अमेरिका में ही जाना पड़ता है मनमोहन कॉम्पलेक्स का 
शिकार हो जाता है। यहां तक कि उसे मनजीत का सजना-संवरना भी अच्छा नहीं लगता। 
इसी समय में अमेरिका का वियतनाम के साथ युद्ध छिड़ जाता है। वहां की राजनीति को 
लेकर वह अनजाने में अमेरिका के खिलाफ कुछ टिप्पणी कर बैठता है और उसके मन में डर 
बैठ जाता है जिसके चलते वह मानसिक रोग का शिकार हो जाता है। उसका कई जगह 
इलाज भी कराया जाता है परन्तु कोई परिणाम नहीं निकलता। 

दूसरी तरफ सुनंदा है। उसके माता-पिता का एक दुर्घटना में देहांत हो जाता है। सुनंदा 
का भाई और पति अमेरिका में ही रहते हैं। शुरू में सुनंदा का पति उसके पत्रों का भी जवाब 
देता है परन्तु धीरे-धीरे उसकी उपेक्षा शुरू कर देता है। सुनंदा जब इसकी वजह खोजती है 
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तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पति ने वहीं किसी दूसरी महिला से 
विवाह कर लिया, न तो उसे तलाक देना ही जरूरी समझा और न ही बताना कि उसके साथ 
यह सब क्‍यों किया जा रहा है। इस आघात को सुनंदा जैसे-तैसे झेल लेती है और खुद को 
व्यस्त रखने के लिए स्वतंत्र पत्रकार का व्यवसाय अपना लेती है। क्या व्यस्तता से ही किसी 
समस्या का समाधान किया जा सकता है? पति-पत्नी के संबंधों में कुछ वैयक्तीकरण और 
नितांत निजी संबंध भी होते हैं जिनकी पूर्ति वे आपस में बिना किसी औपचारिकता के करते 
रहते हैं परन्तु जब संबंध विच्छेद की नौवत आ जाती है तो नारी के सामने इस प्रकार की 
समस्या आती है कि वह इसकी पूर्ति कहाँ करें? ऐसे में क्लैमर वीकली के सम्पादक आनंद 
से उसका परिचय होता है। लेखों के माध्यम से हुआ परिचय धीरे-धीरे विस्तर तक पहुच 
जाता है। जब इन संबंधों का पता आनंद की पत्नी कोमल को चलता है तो वह भी काफी 
परेशान होती है। वंह इस समस्या का समाधान सोच समझ कर निकालती है और सुनंदा 
को समझाती है जिसे सुनंदा मान भी लेती है। 

नसरीन और अशरफ दोनों मुस्लिम समुदाय से हैं। दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं 
और पति-पत्नी के रूप में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं परन्तु शिया सुन्नी की दीवार इनके 
वीच आ जाती है। इस कारण इनके माता-पिता इस रिश्ते के लिए तैदार नहीं होते । ऐसे 
में ये दोनों आनंद साहव की शरण में आकर अपनी समस्या से इन्हें अवगत कराते हैं और 
चाहते हैं कि कोर्ट मैरिज में आनंद साहब इनकी सहायता करें। 

भाइया जी के बेटे बलवंत की टायर सोल की फैक्टरी है। एक मजदूर की वजह से 
एक दिन फैक्टरी में आग लग जाती हे और उस मजदूर की मौत हो जाती है। ऐसे में यूनियन 
नेताओं को अपनी रोटी सेंकने का मौका मिल जाता है। यूनियन लीडर अपने स्वार्थो को 
साधते हैं। आनंद साहव समझौता करा देते हैं, मजदूर के परिवार को मिलता है थोड़ा सा 
मुआवजा और घर भरता है यूनियन लीडर चड़ती राम का। 

कृति में सिख राजनीति और गुरुद्वारा कमेटियों पर कव्जा जमाने की होड़ और 
धांधलियों का भी खुलकर बखान किया गया है। 7977 के भारत-पाक युद्ध में पाक को 
पराजित करना और पाक युद्धबंदियों का रेडियो से अपने परिवारों को अपनी कुशलता का 
संदेश देना भाव-विहूवल करने के साथ ही ।97! के युद्ध की याद ताजा कर देता है। 

2974 का छात्र आंदोलन, 975 का आपातकाल पढ़कर ऐसा लगता है जैसे सभी 
पुरानी बातें एक-एक कर आंखों के सामने आ रही हैं। ।975 के आपातकाल में सरकार 
विरोधियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। सरकार विरोधी बहुत दिनों तक तो 
अपने घर ही नहीं जा पाए थे। जहां भी उन्हें छिपने की जगह मिलती वहीं वे शरण लेते 
थे। पुलिस चुन-चुन कर इन्हें जेलों में भर रही थी। प्रेस को भी सेंसर कर दिया गया। बिना 
सरकारी अधिकारी को दिखाए कोई भी लेख या प्रतिक्रिया नहीं छप सकती थी और जो भी 
ऐसा कुछ. छापने की कोशिश करता उसे रातोंरात उठाकर जेल में डाल दिया जाता था। 
आनंद के साथ भी ऐसा ही हुआ। पुलिस उसे जानती थी परन्तु ऊपर के आदेश के सामने 
विवश थी। आज अखवार छोटा हो या बड़ा, उसे सरकारी विज्ञापनों के लिए कई प्रकार के 
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हथकंडे अपनाने पड़ते हैं, सरकारी अधिकारियों की चापलूसी करनी पड़ती है तब जाकर कहीं 
अखबार चल पाता है। 'अभी शेष है? में लेखक ने मनजीत, सुनंदा, कोमल के माध्यम से नारी 
मन की व्यथा का गहराइयों से वर्णन किया है तो नसरीन-अशरफ के माध्यम से शिया-सुन्नी 
समस्या का, सतवंत के माध्यम से डेरे के संत की यौन पिपासा का, सोहन सिंह, संत निधान 
सिंह, संत वीर सिंह के माध्यम से डेरों और सिख राजनीति का स्पष्ट और बेबाक वखान है। 
उपन्यास की समाप्ति पर पाठकों के मन में जिज्ञासा रह जाती है कि आनंद का क्या हुआ। 
सुनंदा और कोमल जब साथ-साथ रहने लगीं तो उनका जीवन कैसा रहा। नसरीन अशरफ 
का जीवन कैसा चल रहा है। मनमोहन वापस मनजीत के पास आता है या नहीं आदि जहां 
पाठक के मस्तिष्क पर छाप छोड़ती हैं वहीं इन पात्रों के विषय में आगे की जानकारी चाहने 
की इच्छा भी। 
हिन्दी साहित्य के गम्भीर अध्येता के रूप में डॉ. महीप सिंह ने यह महसूस किया कि 
न तो दार्शनिक चिंतन के क्षेत्र में और न ही साहित्य के क्षेत्र में सिख साहित्य का मूल्यांकन 
हो पाया है। ऐसे वर्णन तो पाये जाते हैं जिनमें गुरु नानक देव को सामान्य संत के रूप में 
देखा गया है और गुरु गोबिन्द सिंह को महान योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है परन्तु 
“दशम ग्रंथ” में गुरु गोबिन्द सिंह की रचनाओं के अध्ययन, सम्पादन और प्रकाशन आदि की 
ओर उपेक्षा का दृष्टिकोण ही अपनाया है। यह उपेक्षा मात्र दशम ग्रंथ तक ही सीमित नहीं 
थी, लगभग सम्पूर्ण सिख साहित्य और गुरु ग्रंथ साहब भी इसका शिकार रहा | डॉ. महीप सिंह 
ने 954 में डी. ए. वी. कालेज कानपुर से हिन्दी साहित्य में एम. ए. करने के पश्चात गुरु 
'गोबिन्द सिंह के काव्य को अपने शोध कार्य के लिए चुना और 2963 में आगरा 
विश्वविद्यालय से पी-एच. डी की डिग्री प्राप्त की। डॉ. महीप सिंह ने गुरु गोबिन्द सिंह के 
सम्पूर्ण काव्य के मंथन के पश्चात समकालीन वीर काव्य का गहन एवं विस्तृत अध्ययन एवं 
मूल्यांकन करने के बाद आश्चर्यजनक तथ्य विद्वानों के सामने प्रस्तुत किए । 
डॉ. महीप सिंह ने गुरु ग्रंथ और दशम ग्रंथ के आधार पर यह सिद्ध किया कि अपने 
जीवन और साहित्य के बल पर भारतीय जनता की मनोवृत्ति को गुरु गोबिन्द सिंह ने वदला 
और यह बदलाव ऐसा आया कि कातरता, आत्मविशवासहीनता की भावनाओं को त्याग कर 
'सिंह' रूप में एक-एक व्यक्ति 'सवा लाख” से लड़ने मरने के लिए तैयार हो गया। गुरु 
गोविन्द सिंह ने युद्ध कौशल ही नहीं दिया, साथ ही साथ एक विशिष्ट युद्ध दर्शन भी पैदा 
किया। डॉ. महीप सिंह के शोध के बाद विद्वानों का ध्यान सिख साहित्य की ओर गया और 
खासतौर पर पिछले चालीस सालों में कई महत्वपूर्ण रचनाएं प्रकाश में आई। 
सिख जगत में बेशक डॉ. महीप सिंह को उनके शोध और समालोचना “गुरु गोबिन्द 
सिंह और उनकी हिन्दी कविता” के साथ जोड़कर जाना जाता है, परन्तु इनकी एक अन्य 
कृति 'आदिद्रंथ में संगृहीत संत कवि” के. के. बिड़ला फाउण्डेशन द्वारा प्राप्त शोध वृत्ति के 
लिए लिखी गई और भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई। यह पुनः सिद्ध करती है कि डॉ. 
महीप सिंह कहानीकार, उपन्यासकार, अखबारों के स्तम्भकार, निबंधकार, धारावाहिकों के 
लेखक आदि होने के साथ-साथ गुरुवाणी के चिंतक, व्याख्याकार और गम्भीर पाठक भी हैं 
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' जो अभी तक गुरुवाणी से सम्बन्धित अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर खोजने में लगे हैं। इस 
विषय में महीप सिंह अपने विचार व्यक्त करते हुए बताते हैं कि मेरी दृष्टि में अध्यात्म 
अंतर की खोज है, स्वयं की पहचान है और लेखक होने के नाते इसमें मेरी गहरी जिज्ञासा 
है। गुरुवाणी से मेरा सम्बन्ध बचपन से है। उसका मैंने अध्ययन किया। उसने मुझे बहुत 
प्रभावित किया । 

“आदि ग्रंथ में संगृहीत संत कवि” के उपरान्त डॉ. महीप सिंह की 'गुरु नानक से 
गुरु ग्रंथ साहिब तक” प्रकाशित हुई। यह पुस्तक भारत सरकार क॑ प्रकाशन विभाग के 
आग्रह पर लिखी गई। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब की वाणियों के आधार पर सिख जीवन 
दर्शन और गुरु गोविन्द सिंह के युद्ध दर्शन पर प्रकाश डाला गया है। सिख धर्म का 
आन्दोलन मात्र भक्ति आन्दोलन नहीं था, वह सामाजिक-आर्थिक और वैचारिक क्रांति का 
आन्दोलन था। इससे तत्कालीन मुगल साम्राज्य भी चिंतित हुआ और उसका दखल भी 
दिनोंदिन वढ़ता गया । परिणामस्वरूप इस भक्तिपरक सामाजिक आंदोलन को शक्ति की 
आवश्यकता महसूस हुई। अतः सत्ता के साथ टकराव में इस अनोखे भक्ति आन्दोलन 
ने शक्ति को भी अपनी जीवन शैली में रूपांतरित कर लिया यानी 'मीरी और पीरी' की विचारध 
गरा के साथ जीने वाला 'संत सिपाही'। 

सिख इतिहास की गुरु ग्रंथ साहिब के सम्पादन के बाद सबसे क्रांतिकारी घटना 
थी आनन्दपुर में 30 मार्च 699 को गुरु गोविन्द सिंह द्वारा बुलाया गया सिखों का 
विशाल सम्मेलन और वैशाखी के दिन “पाहुल संस्कार' द्वारा 'खालसा' पंथ की स्थापना 
और शस्त्रधारी पंज प्यारों का नया स्वरूप | इससे राजाओं, नवावों और सूबेदारों से लेकर 
दिल्‍ली के तख्त तक को खतरे की घंटियां सुनाई देने लगीं। यह सिख विचारधारा की 
ऐतिहासिक परिणति थी। इससे युद्धों का और मुगल सल्तनत के लिए विनाश का इतिहास 
लिखा जाना था। सिख विचारधारा में युद्ध दर्शन और योद्धाओं के उत्थान का समय शुरू 
होना था। दलित जातियों में साहस शौर्य और आत्मसम्मान की सोच का विकास होना 
था। अंततः पूरा इतिहास ही करवट बदलने की तैयारी कर रहा था। इस काल खण्ड का 
पूरा ऐतिहासिक व्योरा 'सिख विचारधारा गुरु नानक से गुरु ग्रंथ साहिब तक' में अंकित है। 

डॉ. महीप सिंह कहानीकार के रूप में विख्यात हैं परन्तु उन्होंने समय-समय पर 
व्यंग्य भी लिखे हैं, जो 'एक नए भगवान का जन्म” तथा 'एक गुण्डे का समय बोध' संग्रहों 
में संकलित हैं। इनके व्यंग्य देश की राजनीति में व्याप्त विसंगतियों पर प्रहार करते हैं। 
सनू 985-90 के दौरान देश की राजनीति में नैतिक मूल्यों का पतन, वंशवाद, गुंडागर्दी, 
भ्रष्टाचार, धार्मिक भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल जैसे अनेक मुद्दे छाए हुए थे। 
लेखक ने इन सभी को अपने व्यंग्य का निशाना बनाया है। महीप जी ने समाज के 
अतर्विरोधों और विसंगतियों को अत्यन्त धारदार भाषा में व्यक्त करते हुए व्यंग्य साहित्य 
में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। 

डॉ. महीप सिंह दवारा समय-समय पर लिखे निबंध “कुछ सोचा : कुछ समझा! में 
संकलित हैं। इनके अब तक प्राप्त निबंधों और लेखों की संख्या लगभग चार सौ है। इन 
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निबंधों को यहां राजनीति, साहित्य, धर्म, इतिहास, समाज आदि शीर्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत { 
किया जा रहा है। 

डॉ. महीप सिंह के आधी सदी से ज्यादा के लेखन को दस खण्डे में प्रस्तुत किया गया है। 

खण्ड एक- कहानी 

खण्ड दो - कहानी 

खण्ड तीन -उपन्यास 

खण्ड चार - साक्षात्कार, व्यंग्य और रूपक 

खण्ड पांच - शोध 

खण्ड छः--आदिग्रंथ में संगृहीत सन्त कवि, सिख विचारधाराः गुरु नानक से गुरु 
ग्रंथ साहिब तक तथा अन्य जीवनियां 

खण्ड सात - साहित्यिक लेख 

खण्ड आठ - धर्म और इतिहास से संबंधित लेख 

खण्ड नौ - सामाजिक लेख 

खण्ड दस - राजनीतिक लेख 

महीप सिंह रचनावली की सामग्री खोजते समय अनेक ऐसे दुर्लभ लेख भी प्राप्त 
हुए जिनकी उम्मीद स्वयं लेखक को भी नहीं थी। साथ ही कुछ चीजें खोजने पर भी नहीं 
मिलीं | सामग्री की खोज में डॉ. साहिब ने पूरा सहयोग किया । अप्रत्यक्ष रूप से कई और 
मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होता रहा, जिनके प्रति मैं हृदय से आभारी हूं। 


संपादक 
अनिल कुमार 
एच-3/72, विकास पुरी 
नयी दिल्ली-।]008 
(मो. 098.0226748) 
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विषय सूची 
राजनीति 


दुआ कीजिए कि हम में फिर जंग न हो 

करिश्मे को राजनीति फिर कामयाब हुई 

सिख मतदाता का मन बदल रहा है 

कव तक भुनाया जाएगा आन्नदपुर साहब प्रस्ताव 
पंजाब : आतंकवाद की अनिवार्य परिणति 
इजराइल-फिलस्तीन : शान्ति का द्वार 

मराठवाडा विश्वविद्यालय के नामान्तर का विरोध क्यों? 
मूल्यहीन राजनीति ने सभी के कपड़े उतार दिये 
सह-अस्तित्व के पुष्प-गुच्छ या घृणा युद्ध 

राजनीति का निदेशक अब 'सूटकेस' है 

क्या हैं नई सदी की चुनौतियां 

हमें लोकतंत्र का नया मॉडल चाहिए 

बहुत कुछ कर सकते हैं मानवाधिकार संगठन 

गहरे जख्म छोड़ गया ऑपरेशन ब्लू स्टार 

भारत विभाजन और सिख नेताओं की भूमिका 
कश्मीर समस्या और भारतीय मुसलमान 

कश्मीर समस्याओं और जे. के. एल. एफ. का फार्मूला 


भाजपा को सभी वर्गो में समान रूप से आधार बनाना: होगा 


मुसलमानों के हाथों में है कुंजी 
दुविधाग्रस्त होकर राजनीति नहीं चल सकती 
ऐसी बर्बरता हमें कहां ले जाएगी? 


Hindi Premi 


22. 
23. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
3]. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37, 
38. 
39. 
40. 
4]. 


42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
50. 
5]. 
52. 
53. 


देश में एक नया राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाए 
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के चुनाव के कुछ निष्कर्ष हैं 
कया राजीव-लोंगोवाल समझौता अभी सार्थक है? 

अब जेहाद में बदल रही है, कश्मीर की समस्या 

कश्मीर में सिखों पर हमले क्यों हो रहे हैं? 

उन्माद जब सिर पर चढ़कर बोलता है 

क्या पाकिस्तान तालिवान के रास्ते पर जाएगा? 

कितनी सरलता से भइकाए जा सकते हैं दंगे 

उन्माद में बदलता धर्म का उत्साह 

सांस्कृतिक संकट से जूझ रहा है पाकिस्तान 

इस्लाम मूलतः इतना अनुदार नहीं जितना तालिबान सोचते हैं 
नमन करने योग्य है तमिलनाडु की जनता 

क्या कुछ कर सकती है धर्मान्धता 

भारत पाक : संस्कृति के अन्तर्सम्बन्ध 

पंजाब में भटकाव की राजनीति बार-बार उभरती है 

साख का संकट गहरा गया है 

बिना चेहरे वाला शत्रु 

यह संकट राष्ट्रों के मध्य है या धर्मों के मध्य? 

इस युग में जिहाद और क्रुसेड अपनी सार्थकता खो चुके हैं 
भ्रष्टाचार की खोपड़ी को बालों से पकड़ना होगा 


विधान सभा में चुनाव के बाद पंजाब की सत्ता राजनीति का ऊंट 


किस करवट बैठेगा 

इस लड़ाई के चरित्र को समझना चाहिए 

बहुत कुछ बदल दिया गत वर्ष को दो तिथियों ने 
दक्षेस के पत्रकारों का दृष्टिकोण 

बहुत कुछ सकारात्मक है मुशर्रफ के वक्तव्य में 
पंजाब में चुनाव : मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार है 


क्या राजनीति में महिलाओं का प्रवेश कोई परिवर्तन ला सकेगा? 


पूरा लोकतंत्र ही त्रिशंकु होता जा रहा है 
सांप्रदायिक दंगों की मानसिकता क्या है? 

संप्रदाय रहे : सांप्रदायिकताए जाए 

पाकिस्तान में लोकतंत्र का सदा उपहास होता रहा 
राष्ट्रपति : जो पद की गरिमा सुरक्षित रखें 

यह कैसी मानसिकता है? 
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दिल्ली की गुरुद्वारा राजनीति का संकट 

सिख फिर कांग्रेस की ओर क्‍यों मुड़ रहे हैं? 

विहिप के प्रस्ताव समझदारी भरे नहीं हैं 

लोकतंत्र की स्थिरता हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है? 

भारत को खंडित करने की चर्चा बहुत पहले शुरू हो गई थी 
एक नए संकट में घिर रहा है पंजाब 

क्या यही वह लोकतंत्र है, जिस पर हमें नाज़ है? 

ध्रवीकरण की प्रक्रिया लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है 

इन वुझती आंखों को कुछ रोशनी दीजिए 

गत वर्ष आतंक में गुजरा : यह वर्ष भी आतंक की छाया में रहेगा 
अयोध्या जैसा एक विवाद 

सेक्युलर शब्द से इतना चौंकने की आवश्यकता नहीं है 

इस युद्ध को ग़लत रंगत देना उचित नहीं है 

किस प्रकार ढहती हैं तानाशाही की मूर्तियां 

“जिहाद” की कथनी और करनी में इतना अंतर क्यों है? 
भारत-पाक : संबंध सुधारे विना कोई चारा नहीं 

कैसी विडंबना है अकालियों की एकता 

सर्व-अमेरिकीवाद से लड़ने के लिए क्षेत्रीय संगठन आवश्यक हैं 
आतंकवादियों के ख्याली पुलाव 

कश्मीर ने आक्रांत कर रखा है पाकिस्तान को 

कैसे लोकतंत्र की सहायता कर रहा है अमेरिका? 

पंजाब की राजनीति का अपना ही रंग है 

किन मान्यताओं पर बना था पाकिस्तान? 

कितना सक्षम हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधान मंत्रित्व 
याद आती है संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की 

आतंकवाद ने सारे संसार को असुरक्षित कर दिया 

संयमहीनता से वातावरण दूषित हो जाएगा 

भारत-पाक मित्रता के आधार 

क्या संकेत हैं नए वर्ष के? 

वीर पूजा अनुभवहीन वंश पूजा में बदल रही है 

आंखों की लाली बताती है- रोए तुम भी हो/रोए हम भी हैं 
धर्म निरपेक्षता की परिभाषा 

प्रश्‍न नेतृत्व का नहीं, उसकी निरंतरता का है 

फिल्‍मी सितारों की राजनीति की ओर दौड़ कितनी स्वस्थ बात है 
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कैसे सुलझेगी कश्मीर की गुत्थी 395 ५ 
बुद्धिजीवियों की राजनीति 398 
कांग्रेस सिखों से क्या आशा करती है? 402 
राजनीतिक अस्थिरता की आशंका 406 
नई सरकार की प्राथमिकताएं 409 
भारतीय जनता पार्टी को अपने उदार चेहरे की रक्षा करनी चाहिए 472 
योग्य डॉ. मनमोहन सिंह कितने कुशल सिद्ध होंगे? 4]6 
दो दशक बीत गए ऑपरेशन ब्लू स्टार को 420 
भाजपा दोराहे पर है 495 
राष्ट्रीय जनतांत्रिक-गठबंधन का टूटना दुर्भाग्यपूर्ण होगा 429 
आतंक के साए में जी रहा है-अमेरिका 433 
संसार उदार मुस्लिम चेहरा देखना चाहता है 437 
विदेशी पूंजी निवेश के बल पर चीन इतनी प्रगति कर रहा है 44] 
विध्वंसकारी रहे वर्ष के अंतिम दिन 445 
मुसलमानों की सार्थक पहल 449 
राज्यपाल पद पर पुनर्विचार की आवश्यकता 453 
नलवा की अद्भुत शौर्यगाथा 457 
पाकिस्तान के निर्माण पर निरन्तर लिखा जा रहा है 459 
न्याय में देरी न्याय का निषेध है 463 
अच्छे परिणामों की उम्मीद 467 
न्याय की चक्की इतनी धीमी क्यों चलती है? 470 
वे चाहते हैं कि पंजाब में आतंकवाद के दिन वापस आ जाए ` 474 
मुसलमानों का कितना हित साधन किया था मिस्टर जिन्ना ने? 478 
सिखों के लिए विवेकहीन संघर्ष का रास्ता मत खोलिए 482 
जब तक पाकिस्तान में आतंकवादियों का प्रशिक्षण होता रहेगा, शांति 
नहीं होगी 486 
विचारधारा पर अधिक आग्रह कांग्रेस को लाभ पहुंचाएगा 490 
आतंकवाद को किसी भी तक से न्यायोचित ठहराना उचित 
नहीं है 495 
दंगा पीड़ितों की शिकायतों को दूर करने के लिए कुछ दयनातादारी 
दिखाइए 499 
राज करना है तो राज धर्म का पालन करना भी सीखिए 503 
फिदाईन कैसे बनते हैं? 507 
नक्सलियों का बेजा समर्थन 5]l 
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मध्य युग जैसी अराजकता 
अब भाजपा हुई आत्महंता राजनीति की शिकार 
ईश निंदा का संसार व्यापी संकट 


. वंशवाद के फंदे में लोकतंत्र 


राजग और संप्रग का भविष्य 


. कया यह जिहाद है 
. सह-अस्तित्व के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है 


धर्मान्तरण विरोधी संशोधन विधेयक ने अनावश्यक 
विवादों को जन्म दिया है 


. हदूद कानून : कट्टरता और उदारता के मध्य संघर्ष 


वावू कांशीराम ने अपने स्वप्न को साकार होते भी देखा 


. साहित्य अपनी जीवंतता का परिचय दे रहा है 


धार्मिक स्थानों के प्रवन्ध के लिए किस प्रकार की चयन 
प्रक्रिया हो 


. गुरु नानक जयन्ती को सर्व धर्म संवाद का रूप देना चाहिए 
. देश क्यों बंट रहे हैं? 
. न्यायमूर्ति सच्चर की रिपोर्ट के सकारात्मक पक्ष की 


उपेक्षा न की जाए 


. इस वर्ष दलित उत्पीड़न चर्चा में रहा 

. क्या भाजपा सचमुच अल्पसंख्यकों को साथ लेना चाहती है? 
. पहचान के संकट से ग्रस्त है ये राज्य 

. क्या परवेज मुशर्रफ के शान्तिपूर्ण तेवरों पर भरोसा 


किया जा सकता है? 


. सोनिया गांधी का करिश्मा टूट रहा है 
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दक्षेस के पत्रकारों का दृष्टिकोण 


“दक्षिण एशिया मुक्त मीडिया” का पहला सम्मेलन एक और दो जुलाई, 2000 को 
इस्लामाबाद में हुआ था। उस सम्मेलन को आयोजित करने में पाकिस्तान के एक प्रमुख 
समाचारपत्र प्रकाशन समूह 'जंग” ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसी समूह के अंग्रेजी 
दैनिक 'द नेशन”, के एक संपादक इम्तेयाज़ आलम ने मुख्य संयोजक के रूप में इस 
सम्मेलन को संगठित करने का दायित्व निभाया था। इस्लामाबाद के कार्यक्रम में 
पाकिस्तान के, अतिरिक्त भारत, नेपाल, बंगलादेश तथा श्रीलंका के पत्रकारों ने भाग 
लिया था। 

पत्रकारों की इस संस्था-'सफमा' (साउथ एशिया फ्री मीडिया) का दूसरा सम्मेलन 
नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक और दो जनवरी 2002 को आयोजिते किया गया, 
जहां दो-तीन दिन बाद होने वाले सार्क सम्मेलन की तैयारियां भी जोर-शोर से हो रही 
थीं । सफमा सम्मेलन में भी उन्हीं पांच देशों के पत्रकारों ने भाग लिया। इस बार भारत 
से आए प्रतिनिधियों की संख्या अपेक्षाकृत कम थी। कुछ ही दिन पहले, 3 दिसंबर 
को भारतीय संसद-भवन पर हुए आतंकवादी हमले तथा भारत-पाकिस्तान के वीच की 
इस समय की अत्यंत संवेदनशील तथा तनावपूर्ण स्थिति में ऐसा होना स्वाभाविक था। 

संयोग से मैंने दोनों सम्मेलनं में भाग लिया था। सफमा में दक्षिण एशिया के 
पांच देशों की भागीदारी है, किंतु इस्लामाबाद और काठमांडू; दोनों ही सम्मेलनों में 
` भारत-पाकिस्तान के संबंधों, समस्याओं और विवादों की चर्चा ही मुख्य रूप से आई 
रही । सितंबर और ।3 दिसंबर की तिथियों ने जैसे संपूर्ण संसार की सोच में बहुत 
व्यापक अंतर उत्पन्न कर दिया है। इस समय भारत और पाकिस्तान युद्ध की कगार 
पर खड़े हुए हैं। भारत में युद्ध और उसके संभावित परिणामों को लेकर चिंता और 
व्याकुलता तो है ही, पाकिस्तान में यह चिंता और व्याकुलता गंभीरमय का रूप धारण 
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कर चुकी है। इस काठमांडू सम्मेलन में पाकिस्तान से आए प्रतिनिधियों का गहरा 
सरोकार युद्ध की संभावनाओं से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। इस सम्मेलन को 
आयोजित करने में इम्तेयाज़ आलम की ही प्रमुख भूमिका थी। घे बार-बार, किसी भी 
बहाने यह नारा लगा देते थे-हम (भारत-पाकिस्तान में) जंग नहीं होने देंगे। यह भावना 
पाकिस्तान से आए अन्य पत्रकार भी निरंतर व्यकत कर रहे थे। 

भारतीय प्रतिनिधियों का मुख्य सरोकार आतंकवाद था। उनकी मान्यता यह थी 
कि युद्ध की स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है, क्योंकि आतंकवादी संगठनों ने अपनी 
सरगरमियों से, विशेषरूप से 3 दिसंबर की दुर्दात घटना के बाद, ऐसी स्थिति उत्पन्न 
कर दी थी, जिसमें दोनों देशों के मध्य युद्ध की आशंका को इतना बढ़ा दिया है। 
इसलिए इस समय मुख्य मुद्दा युद्ध नहीं है, आतंकवाद है, जो भारत को, अंतिम उपाय 
के रूप में इस दिशा में अग्रसित होने के लिए मजबूर कर रहा है। 

इस बात को पाकिस्तानी पत्रकार भी अच्छी तरह समझते थे। पाकिस्तान के 
संपादकों की समिति के अध्यक्ष और डेली पाकिस्तान के प्रमुख संपादक मुजीब-उर-रहमान 
शामी ने इस सम्मेलन में पहले दिन एक आलेख पढ़ा-'आओ हम शान्ति की ओर बढ़े 
(लेट्स मार्च फार पीस) इसमें उन्होंने कहा-पाकिस्तान के किसी भी संगठन अथवा गुट 
ने 23 दिसंबर को भारतीय संसद पर हुए आक्रमण का समर्थन नहीं किया। उन्होंने 
यह भी कहा कि मैं स्पष्टरूप से यह कहना चाहता हूं कि यह एक आतंकवादी कार्रवाई 
है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के मध्य 
इस संबंध में कोई मतभेद नहीं है कि दोषियों को कानून के सामने लाया जाना चाहिए। 
अपने आलेख में आगे उन्होंने दोनों देशों के बिगड़े हुए संबंधों के विषय में पाकिस्तानी 
दृष्टिकोण को भी सामने रखा। 

मैंने इस आलेख के लिए उन्हें साधुवाद देते हुए कहा कि श्री शामी ने भारतीय 
संसद पर हुए आक्रमण को बड़े स्पष्ट शब्दों में आतंकवादी कार्रवाई माना है और उसकी 
कड़े शब्दों में निंदा करते हुए दोषियों को कानून की गिरफ्त में लेने की जो बात कही 
है वह स्वागतयोग्य है। आतंकवाद कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो उसकी निंदा की 
जानी चाहिए और किसी भी रूप में उसे गौरवान्वित नहीं किया जाना चाहिए। 

मेरी यह टिप्पणी संभवतः पाकिस्तानी पत्रकारों को बहुत अच्छी नहीं लगी। उन्हें 
लगा, शायद वे अपने ही, एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा कहे गए शब्दों में फंस गए हैं। 
कश्मीर तथा भारत के अन्य अनेक भागों में जेहादी आतंकवादियों द्वारा किए गए 
कारनामों को पाकिस्तानी शासक सदा ही आजादी के लिए किया जा रहा संघर्ष कहकर 
गौरवान्वित करते रहे हैं। भारतीय संसद पर आक्रमण नियोजित करने वाले संगठन-लश्करे 
तोयबां और जैशे मोहम्मद भी सदा यही बात करते रहे हैं। आज किन्हीं मजबूरियों 
के कारण, पाकिस्तानी शासक और प्रेस इसे आतंकवादी कार्रवाई कह रहे हैं, किन्तु 
यह बात पचा पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि वे आजादी की लड़ाई 
लड़ने वाले मुजाहिदीन न कहना बंद कर दे। 
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उस सत्र की समाप्ति के बाद पाकिस्तान की एंक महिला पत्रकार मेरे पास आई 
और कहने लगी-'देखिए, आतंकवाद और आजादी के लिए किए जाने संघर्ष के बीच 
बहुत पतली लकीर होती है। 

मैंने कहा-“आपके ही एक वरिष्ठ पत्रकार ने 3 दिसंबर को हुई घटना को 
पूरी आतंकवादी कार्रवाई कहा है और यह भी कहा है कि पाकिस्तान का कोई भी 
संगठन या गुट इसका समर्थन नहीं करता, किंतु यह बात सारी दुनिया जानती है और 
आप भी जानती हैं कि आतंकवादी गुटों को शह कहां से मिलती है। 

वह तपाक के बोली-'पाकिस्तान उन्हें कोई शह नहीं देता |! 

मैंने कहा-'यह तो आप जानती हैं कि भारतीय संसद पर आक्रमण करने के 
लिए आए पांचों आतंकवादी पाकिस्तानी नागरिक श्रे।' 

वह कुछ हतप्रभ सी हुई। बोली-'हम यहां दो-एक दिन रहेंगे। इस वारे में और 
भी बातें होंगी ।' 

इसके वाद मुझे पाकिस्तानी पत्रकारों के रवैये में एक परिवर्तन सा दिखाई दिया। 
अपने आलेखों में, भाषणों में, टिप्पणियों में उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध कुछ भी कहना 
बंद कर दिया । अधिसंख्य भारतीय पत्रकार, अपनी बातों में आतंकवाद, उसके परिणामों, 
उसके मन्तव्यों की चर्चा करते थे और उससे लड़ने, उसे नष्ट करने और उसे महिमामंडित 
न करने का आग्रह करते थे। 

दूसरे दिन 'सफमा' के उद्देश्यों, गन्तव्यों और मावी कार्यक्रमों के संबंध में एक 
संयुक्त घोषणापत्र जारी होना था। उसी दिन इस संस्था के संगठनात्मक ढांचे को भी 
रूप लेना था। इस दृष्टि से सर्वसम्मति से यह निश्चित हुआ कि पांच सदस्य देशों 
की अपनी-अपनी संगठनात्मक इकाइयां हों । जिस देश में ऐसा सम्मेलन आयोजित किया 
जाए उस देश की इकाई का अध्यक्ष सफमा का पदेन अध्यक्ष वने और उस समय 
तक इस दायित्व को निभाए जब तक दूसरे देश में यह सम्मेलन आयोजित न हो। 
यह भी निश्चित हुआ कि सफमा का एक महासचिव हो, जिसका कार्यकाल तीन वर्ष 
को हो। इस निर्णय के परिणाम स्वरूप नेपाल, सफमा के संयोजक श्री गोपाल थपलियाल 
आगामी सम्मेलन तक संस्था को अध्यक्ष बन गए और संस्था के सूत्रधार इम्तेयाज 
आलम महासचिव चुन लिए गए। भारतीय पत्रकारों ने एकमत से वरिष्ठ पत्रकार के. 
के. कत्याल को अपना अध्यक्ष चुन लिया। 

बने हुए घोषणापत्र में कत्याल जी ने, हम सभी से विचार-विमर्श करके दो 
संशोधनों का सुझाव दिया। एक संशोधन में आतंकवाद के बढ़ते हुए विश्वव्यापी पसार 
पर गंभीर चिंता और सरोकार व्यक्त करते हुए ।7 सितंबर को अमेरिका पर और !3 
दिसंबर को भारतीय संसद पर हुए आक्रमणों की पूरी तरह निंदा की गई। दूसरे सुझाव 
में संसार के सभी देशों की सरकारों से यह आग्रह किया गया कि आतंकवाद लोकतंत्र, 
सभ्य-समाज, आपसी सद्भाव और विश्‍व-शान्ति के लिए बहुत बड़ा संकट है। इसलिए 
सभी देशों की सरकारों को इस बुराई से लड़ना चाहिए और पूरी तरह इसका दमन 
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करना चाहिए। 

सत्र का संचालन कर रहे इम्तेयाज आलम ने इन दोनों सुझावों का स्वागत किया 
और प्रतिनिधियों की इस संबंध में राय जाननी चाही । लगभग सभी,भारतीय प्रतिनिधियों 
ने इन सुझावों का स्वागत किया, हालांकि उनमें भी कुछ लोग, 'कितु-परंतु' लगाने लगे। 
पाकिस्तानी प्रतिनिधियों को इन सुझावों को यथावत्‌ स्वीकार करना बहुत कड़वा घूं 
दिखाई पड़ने लगा। बंगलादेश से आए कुछ प्रतिनिधि इस वात पर जोर देने लगे कि 
पहले आतंकवाद को परि किया जाना चाहिए। 

वहां यह बात अनेक वार कही गई कि यह बात सभी लोग जानते हैं कि 
आतंकवाद क्या है? संयुक्तराष्ट्र संघ अपने एक प्रस्ताव में इसकी व्याख्या कर चुका 
है। पिछले कुछ समय में अमेरिका और भारत में जो दुर्घटनाएं हुई हैं उसने इसे पूरी 
तरह परिभाषित कर दिया है। इस दृष्टि से श्रीलंका और नेपाल के प्रतिनिधियों का 
रवैया लगभग तटस्थ जैसा था, किन्तु पाकिस्तानी और बंगलादेश के प्रतिनिधि इस प्रश्न 
को पूरी तरह उलझाने में लगे रहे। स्थिति यह हो गई थी कि पाकिस्तानी प्रतिनिधि 
आतंकवाद के विरुद्ध कुछ भी स्पष्ट कहने से बचना चाहते थे। मुजीब-उर-रहमान जैसा 
व्यक्ति, जिसने अपने आलेख में आतंकवादी कार्रवाइयों की खुलकर निंदा की थी, अब 
उसके विरोध में कुछ कहने से कतरा रहा था। इस संबंध में पहले दिन मैंने उनके 
आलेख में व्यक्त विचारों की जो प्रशंसा कर दी थी, वह उन्हें महंगी पड़ रही थी। 
हो सकता है कि उनके कुछ साथियों ने भी असंतोष व्यक्त किया हो। 

एक समय तो ऐसी स्थिति उभरती दिखाई दी कि इस प्रश्‍न को लेकर कहीं 
ऐसा गतिरोध न उत्पन्न हो जाए कि घोषणा-पत्र सर्वसम्मति से स्वीकृत ही न हो पाए 
और सफमा जैसी संस्था जन्म लेते ही अपना दम तोड़े दे। 
' इम्तेयाज आलम ने बड़े संयम और समझदारी से स्थिति को संभालने की पूरी 
कोशिश की। सफमा जैसी संस्था उनकी ही परिकल्पना की उपज है। किसी प्रश्‍न पर 
गतिरोध के कारण संस्था का भविष्य ही संकट में पड़ जाए, उनके लिए यह सबसे 
कष्टप्रद बात थी। बीच का रास्ता निकालते हुए उन्होने पांचों देशों से एक-एक प्रतिनिधि 
लेकर एक समिति गठित कर दी, जो श्री कत्याल द्वारा प्रस्तुत सुझावों को अंतिम रूप 
दे। घोषणा पत्र का शेष भाग स्वीकार कर लिया गया। इस समिति की बाद में बैठक 
हुई और आम सहमति प्राप्त कर ली गई। 

दूसरे दिन पांचों देशों के पत्रकारों ने काठमांडू की सड़कों पर शांति मार्च किया। 
अधिकांश के हाथों में प्लेकाईस थे, जिन पर लिखा हुआ था-'आतंकवाद नहीं, युद्ध 
नहीं, शांति के पक्ष में खड़े हो, मानवीय अधिकारों की रक्षा करो।' 


(दैनिक जागरण, 0-0 I-02) 
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बहुत कुछ सकारात्मक है 
मुशर्रफ के वक्तव्य में 


पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने ।2 जनवरी को पाकिस्तान की जनता 
के नाम जो वक्तव्य दिया, सारे संसार में उसकी उत्सुकता से प्रतीक्षा की जा रही थी। 
इस वक्तव्य के पश्चात्‌ सभी ओर से अनेक प्रतिक्रियाएं आई हैं। लगभग सभी ओर 
से यह आशंका व्यक्त की गई है कि जनरल मुशर्रफ किस प्रकार और किस सीमा 
तक अपने वक्तव्य में कही गई बातों को अमली जामा पहना सकेगे। 

सभी प्रकार की आशंकाओं और अपेक्षाओं के मध्य मेरी मान्यता यह है कि 
जनरल मुशर्रफ ने वक्तव्य में जो कुछ भी कहा है उसके कई सकारात्मक पक्ष हैं, जिनकी 
ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। 

इस्लामी मानसिकता अतीत में जीवित रहने की मानसिकता है। आज के संसार 
की अनेक मान्यताओं से वह बहुत कम सरोकार रखती है। संसार जिस गति से आर्थिक, 
तकनीकी, सांस्कृतिक और अपनी पूरी सोच में प्रगति कर रहा है, जिन उपलब्धियों 
से वह अपने आपको अलंकृत कर रहा है और जिन प्राथमिकताओं को अपने-अपने 
सामने रख रहा है, इस्लामी दुनिया अपने आपको उससे अलग रखकर मध्ययुगीन 
मजहबी जुनून, शरियत का अंधानुकरण और जेहादी मानसिकता में डूबी रहना चाहती 
; है। शायद यही कारण है कि अधि संख्या इस्लामी देश, आर्थिक दृष्टि से कुछ संपन्न 
होने के बावजूद विज्ञान, तकनीक, साहित्य और संस्कृति की दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए 
देशों में हैं। रजाशाह पहलबी के समय ईरान ने आधुनिक जीवन को अपनाने का विशेष 
प्रयास किया था किंतु अताउल्ला खुमैनी जैसे कट्टरपंथियों ने आकर ईरान को फिर से 
मध्ययुगीन मानसिकता में धकेल दिया। 

पाकिस्तान इस्लामी देशों में एक अपवाद है, संयुक्त भारत का एक अंग होने 
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के और अंग्रेजी शासन के कारण पश्चिम की खुली और आधुनिक हवा का निरंतर 
आगमन और अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव ने, मुस्लिम समाज के एक वर्ग को कट्टरता के 
बावजूद, इस देश में रहने वाले मुसलमान को वह बनाया जो बहुत से इस्लामी देशों 
के मुसलमान नहीं बन सके। उन्नीसवीं सदी में ही सर सैयद अहमद जैसे व्यक्तियों 
ने यह समझ लिया था कि मज़हबी शिक्षा देने वाले मदरसों और कुरान शरीफ को 
आयतों में ही घिरा हुआ मुस्लिम समाज, जब तक इस दायरे से बाहर निकल कर 
आधुनिक शिक्षा और ज्ञान-विज्ञान की दुनिया में प्रवेश नहीं करेगा वह अपने युग की 
चुनौतियों का सामना नहीं कर सकेगा। 

मुस्लिम लीग के सबसे वड़े नेता और पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली जिन्ना 
स्वयं बहुत पढ़े-लिखे और आधुनिक जीवन दृष्टि से संपन्न व्यक्ति थे। पाकिस्तान की 
परिकल्पना के जनक सर मोहम्मद इक़बाल उर्दू के बहुत बड़े शायर होने के साथ-साथ 
आधुनिक जीवन दृष्टि वाले व्यक्ति थे। वे संयुक्त भारत में बसने वाले मुसलमानों के 
हित के लिए एक अलग राष्ट्र तो बनाना चाहते थे, किंतु यह नहीं चाहते थे कि वह 
कट्टरपंथी उलेमाओं द्वारा संचालित एक ऐसा मज़हवी राज्य बने जो किसी शुतुरमुर्ग की 
तरह अपना सिर मध्ययुगीन दक्रियानूसी मान्यताओं की गर्म रेत में दबाए रखे और 
वर्तमान युग की वास्तविकताओं की ओर से अंधा वना रहे। 

पाकिस्तान का दुर्भाग्य यह था कि अल्लामा इक्रबाल की मृत्यु पाकिस्तान बनने 
से पहले ही हो गई और मोहम्मद अली जिन्ना दो वर्ष भी पाकिस्तान का मार्गदर्शनी 
नहीं कर सके। लियाकत अली खान की हत्या के वाद वहां नेतृत्व को लेकर ऐसा संकट 
उभरा कि हर तीसरे दिन वहां शासनाध्यक्ष भी बदला और संविधान भी। 

ऐसी अस्थिरता में मुल्लाओं-मौलवियों और मजहबी जुनूनियों की बन आई। सत्ता 
लोभी नेताओं को हुकूमत की गद्दी हथियाने के लिए गर्मा-गर्म बातें इसलिए करनी पड़ती 
थीं जिससे जनूनी तबके को वे खुश कर सकें और इस्लाम के नाम पर अपना सिक्का 
चला सकें। इन स्थितियों में वहां उदार पक्ष कमजोर पड़ता चला गया और मूकदर्शक 
बनकर रह गया। कश्मीर के सवाल पर लोगों की भावनाओं को भड़काया जा सकता 
था। वहां के अनेक शासक भी भारत की ओर तनी हुई भौंहों और कसी हुई मुट़ियों 
तानने लगे। सारे पाकिस्तान मे मज़हबी जुनून पैदा करने वाले मदरसे कुकुरमुत्तों की 
तरह उग आए और ऐसे संगठन बन गए जो कश्मीर की आज़ादी के नाम पर निरीह 
लोगों की हत्या को जेहाद घोषित करने लगे। ऐसे शिक्ष॑ण शिविर बन गए जहां मजहब 
के नाम पर फिदा होने, दहशत-गर्दी फैलाने और भारत की सबक सिखाने की शिक्षा 
दी जाने लगी। इन संगठनों को विदेशों में बसने वाले मुसलमान कट्टरपंथियों से भरपूर 
आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। 

इन स्थितियों में वहां एक ऐसा वर्ग भी पैदा हो गया जो देश की सीमाओं से 

' परे सर्व इस्लामी (पैन इस्लामिक) अभियान को अपना निर्दिष्ट मानने लगा। उसे 

फिल्सतीन, बोस्निया, चेचेन्या, फिलीपाइंस आदि देशों में मुसलमानों और गैर-मुसलमानों 
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के मध्य होने वाले संघर्षों में एकसूत्रता और साझापन दिखाई देने लगा और संसार 
भर में मुसलमानों से यह अपेक्षा की जाने लगी कि वे जेहाद के नाम पर कश्मीर में 
भी लड़ें, अफगानिस्तान में भी, फिलस्तीन में भी, चेचेन्या में भी, बोस्निया में भी। 

] सितंवर को अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र और पैंटागन पर इए हमलों ने 
संपूर्ण संसार की चिंतन प्रक्रिया में एक अद्वितीय मोड़ काटा। अभी तक दो देशों अथवा 
दो वर्गों के मध्य प्रयोग में लाए जा रहे आतंकवाद को संसार के अन्य देश तटस्थ 
भाव से, अपना थोड़ा सा सरोकार व्यक्त करते हुए देखते रहते थे जव इस आतंकवाद 
ने अमेरिका के अंदर घुसकर अपना वीभत्स रूप दिखा दिया तो सारी दुनियां भौंचक्की 
रह गई। अमेरिका जैसी महाशक्ति ने अपने मुंह पर करारा थप्पड़ महसूस किया। 
अमेरिका ने आतंकवाद से लड़ने की न केवल कसम खाई यह भी घोषित किया कि 
इस संघर्ष में जो देश हमारे साथ नहीं है, वह आतंकवादियों के साथ है और जो देश 
आतंकवादियों के साथ है, वह हमारा शत्रु है, उसके साथ हम शत्रु जैसा व्यवहार करेंगे । 

इस स्थिति में पाकिस्तान बुरी तरह फंस गया। वह अमेरिका की उपेक्षा करके, 
उसे नाराज करके एक दिन भी जीवित नहीं रह सकता। संसार भर के मुस्लिम भाईचारे 
का सदस्य होने के बावजूद उसे अफगानिस्तान में तालिबान का साथ छोड़कर अमेरिका 
का साथ देना पड़ा। उसके सामने देखते-देखते, लंवी डींग हांकने वाले तालिबान जेहादी 
घुटनों पर आ गए और उसके साथ ही सर्व-इस्लामी परिकल्पना की मिट्टी पलीत हो 
गई। 

तुलसी दास की एक उक्ति है-भय विनु होहि न प्रीति” भय” एक निषेधात्मक 
मूल्य है, किंतु कई वार वह बड़ी सकारात्मक भूमिका निभाता है। संभवतः इसीलिए 
ईश्वर से डरने वाला व्यक्ति समाज में एक अच्छा व्यक्ति माना जाता है। आज सारे 
संसार में आतंकवाद का विरोध हो रहा है। अमेरिकी तथा अंतराष्ट्रीय भाईचारे का 
दबाव इस समय पाकिस्तान की नसों पर बहुत भार है। पाकिस्तान की सीमाओं पर 
भारतीय सेनाओं की बड़ी सैन्यशक्ति के साथ जमा होना, पूरे पाकिस्तान के लिए भय 
का कारण बना हुआ है। जनरल मुशर्रफ भारत को बार-बार यह घुइकी अवश्य देते 
हैं कि हम भारतीय सेनाओं का मुकाबिला करने को पूरी तरह तैयार हैं किंतु वे भी 
तथा पाकिस्तान की जनता भी यह अच्छी तरह जानती है कि युद्ध का परिणाम क्या 
होगा। आतंकवाद के विरोध में बने विशव जनमत के कारण पाकिस्तान यह भी जानता 
है कि युद्ध की स्थिति में संसार का कोई भी देश उसके साथ नहीं खड़ा होगा। 

ऐसी स्थिति में पाकिस्तान के सम्मुख अब कोई विकल्प नहीं है कि वह अपनी 
नीतियों में व्यापक परिवर्तन करते हुए यथार्थ की सही पहचान करे। 

जनरल मुशर्रफ का हाल का बयान इस वस्तुस्थिति की पहचान का एक 
समझदारी भरा सबूत है। इस वक्तव्य की सबसे अच्छी बात यह है कि जनरल मुशर्रफ 
ने पाकिस्तान को मज॒हबी जनून, कट्टता और मध्य युगीन मानसिकता से निकालकर 
उसे एक आधुनिक और प्रगतिशील देश बनाने का निश्चय प्रकट किया है। इस मार्ग 


१।5 / राजनीति 


Hindi Premi 


EEE काका 


की सबसे बड़ी रुकावट वह दक्रियानूसी जहानियत है जो मस्जिदों, मदरसों, उलेमाओं, 
इमामों तथा कट्टरपंथियों द्वारा लगातार पेदा की जाती है। अपने वक्तव्य में मुशर्रफ 
ने इन संस्थाओं को जितना लताड़ा है वैसा इससे पहले किसी पाकिस्तानी शासक ने 
नहीं किया। मैं समझता हूं कि यह सव चाहे किसी भी दवाव अथवा भय के कारण 
किया गया हो, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। 

मुशर्रफ ने जेहाद की अवधारणा को रूढ़िग्रस्त परिभाषा से परे हटाकर उसे जो 
आयाम दिया है वह भी सही सोच को व्यक्त करता है। जो लोग जेहाद को गैर 
मुसलमानों से लगातार खूनी लड़ाई लड़ते रहना ही मानते हैं उन्हें मुशर्रफ की कही 
बातें बड़ी मुश्किल से पचेंगी। अनेक इस्लामी विद्वान यह कहते रहे हैं कि जेहाद का 
अर्थ गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा और अज्ञान के विरुद्ध संघर्ष करना है, खूनी 
लड़ाई लड़ना नहीं। मुशर्रफ की इस वात को बड़े स्पष्ट शब्दों में हिमायत की है। 

आतंकवाद के संबंध में भी जनरल मुशर्रफ की अभी तक की मानसिकता में 
एक परिवर्तन इस वक्तव्य में दिखा है। भारत की ओर से सदा इस बात पर आग्रह 
किया जाता रहा है कि पाकिस्तान को सीमा पार से संचालित आतंकवाद को समाप्त 
करना चाहिए। मुशर्रफ इसे आतंकवाद मानने से इनकार करते रहे हैं यह कहते रहे 
हैं कि यह तो आजादी के लिए किया जाने वाला संघर्ष है। यह तो हाल में ही काठमांडू 
में संपन्न हुए दक्षेस देशों के सम्मेलन में प्रेस प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए उन्होंने 
]] सितंबर और ]3 दिसंबर की घटनाओं को तो आतंकवादी क्रिया माना था, किंतु 
कश्मीर में हो रही इसी प्रकार की घटनाओं को आज़ादी के लिए किया जाने वाला 
संघर्ष कहा था। केवल एक सप्ताह के अंदर ही उन्होंने अपनी धारणा बदल ली। इस 
वक्तव्य में उन्होंने कहा कि वे कश्मीर में अपना राजनीतिक और नैतिक समर्थन तो 
जारी रखेंगे किंतु आतंकवादी सरगरमियों का पूरी तरह निषेध करेंगे। 

किसी भी समस्या को लोकतांत्रिक ढंग से राजनीतिक और नैतिक समर्थन देना 
एक बात है, किंतु उसके लिए आतंक का सहारा लेना, आतंकवादियों को प्रशिक्षण 
देना, उनके द्वारा निरीह और निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करवाना एकदम दूसरी बात 
है। यदि जनरल मुशर्रफ अपने देश से संचालित होने वाली दहशतगर्दी को रोक पाने 
में कुछ भी सफल होते हैं तो इसे बड़ी बात माना जाना चाहिए। 

जनरल मुशर्रफ के इस वक्तव्य का एक और भी पहलू है जो कम महत्वपूर्ण 
नहीं है। इस देश में भी मुसलमानों का एक तबका है जो जेहाद, सर्व इस्लामी भाई 
चारा, मजहबी जनून, आतंकवाद और तालिबानी ढंग की कट्टरता को पूरी तरह मानता 
है। इस देश में भी मस्जिदों और मदरसों का किस तरह दुरुपयोग होता है सभी जानते 
हैं। मुशर्रफ ने अपने वक्तव्य में मस्जिदों को सियासी तकरीरों के लिए इस्तेमाल करने 
की पूरी तरह भर्त्सना की और ऐसा करने के विरुद्ध चेतावनी भी दी है, कितु दिल्ली 
में ही जामा मस्जिद के इमाम हर शुक्रवार को जो कुछ कहते हैं, उसे वे पाकिस्तान 
में अब मुशर्रफ की हुकूमत में नहीं कर सकते। इस देश में चलने वाले बहुत से मदरसों 
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में वही कुछ पढ़ाया जाता है जिसके विरुद्ध वहां कदम उठाए जा रहे हैं। 

जनरल मुशर्रफ के वक्तव्य को पाकिस्तान की आम जनता ने पसंद किया है 
और उसका समर्थन किया है। वहां कुछ लोग इसे तुष्टीकरण की नीति भी कह रहे 
हैं और लश्कर-ए-तोयवा तथा जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठन, जिन पर प्रतिबंध लगा दिया 
गया है, इसे पूरी तरह अस्वीकार कर रहे हैं। भारतीय मुसलमानों का एक वड़ा वर्ग 
इस वक्तव्य का स्वागत कर रहा है। यह वर्ग भी मज़॒हवी जुनून और दक्रियानूसी सोच 
से वाहर आना चाहता है। वह वक्तव्य उस वर्ग के लिए एक अच्छी सीख है जो जुनून 
और कड्टरता को मज़हव मानते हैं और निरंतर उसी में जीत रहना चाहते हैं। 


(दैनिक जागरण, 27-02-02) 
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पंजाब में चुनाव : 
मुख्य मुद्दा भ्रष्टाचार है 


स्वतंत्रता के बाद से और 966 में पंजाब के पुनर्गठन के बाद, यह पहली बार है जब 
इस प्रदेश में एक गैर कांग्रेस सरकार ने पूरे पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। 
पुनर्गठन से पहले किसी गैर कांग्रेसी सरकार के विषय में तो सोचा ही नहीं जा सकता 
था। सारे देश में कांग्रेस का प्रभुत्व था। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल दूसरे नंबर 
की पार्टी थी, कितु उसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अपनी सरकार वना सके। 
भारतीय जन संघ का प्रभाव सीमित था। पंजाब में हिंदी-पंजाबी का विवाद इतना विषम 
था कि अकाली दल और जन संघ एक-दूसरे के प्रबल प्रतिरोधी थे। उन दिनों 'पेप्सु' 
में कुछ समय के लिए गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, किंतु वह कुछ समय तक ही टिक 
सकी थी। पुनर्गठन के बाद पंजाब की भाषा समस्या कुछ हद तक सुधर गई। अकाली 
दल और जनसंघ के बीच की दूरी कुछ कम हुई और जस्टिस गुरनाम सिंह के नेतृत्व 
में अकाली-जनसंघ की पहली वार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 2977 में प्रकाश सिंह 
बादल के नेतृत्व में अकाली दल और जनता पार्टी की सरकार बनी। 7985 में सुरजीत 
सिंह बरनाला के नेतृत्व में पूरी तरह अकाली दल की सरकार बनी, किंतु विडंबना यह 
रही कि कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। केंद्र में 
कांग्रेस की ही सत्ता थी। केंद्र सरकार किसी-न-किसी बहाने पंजाब की सरकार को 
बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर देती थी। स्थिति की विडंबना यह थी 
कि जब भी वहां कांग्रेस की सरकार आई, एक-दो अपवाद छोड़कर, उसने अपना 
कार्यकाल पूरा किया। यहां तक कि ।992 में केवल 70 फीसदी मत पाकर कांग्रेस 
की सरकार भी पूरे पांच वर्ष बनी रही। 2997 में वातावरण पूरी तरह कांग्रेस के प्रतिकूल 
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था। केंद्र में से कांग्रेस का वर्चस्व समाप्त हो चुका था। अकाली दल और भारतीय 
जनता पार्टी एक-दूसरे के बहुत निकट आ गए थे इन दोनों दलों के नेता पंजाब की 
जनता को बहुत से आश्वासन दे रहे थे। प्रकाश सिंह बादल ने किसानों को लुभाने 
के लिए खेती के लिए मुफ्त विजली देने की घोषणा की थी दोनों दलों के घोषणा-पत्र 
में यह भी घोषणा कर दी गई कि यदि पंजाब में अकाली-भाजपा सरकार आई तो 
चुंगी पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी। उद्योग-धंधों के विकास, शिक्षा-प्रणाली में सुधार, 
भाषा, साहित्य और अन्य कलाओं की अभिवृद्धि के भी बहुत से वायेद किए गए थे। 

कितु इन सबसे ऊपर एक वायदा यह किया गया था कि अकाली-भाजपा सरकार 
पंजाब में बुरी तरह व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करके वहां स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन 
स्थापित करेगी। पंजाब की जनता ने भरपूर समर्थन दिया। इस गठबंधन को विधान 
सभा में दो-तिहाई से अधिक स्थान प्राप्त हुए और धूमधाम से प्रकाश सिंह वादल के 
नेतृत्व में अकाली दल और भाजपा की मिली-जुली सरकार वन गई। जनता में किसी 
भी सरकार की साख कुछ तो उन कार्यों से बनती है कि उसने राज्य के विकास कार्यो 
की ओर कितना ध्यान दिया है, किसानों की दशा कितनी सुधरी है, व्यापारियों की 
कठिनाइयां कितनी कम हुई हैं, गरीवी, वेरोजगारों, दलितों की स्थिति में कितना परिवर्तन 
आया है, शिक्षा का कितना प्रसार हुआ, साहित्य-संस्कृति को कितना प्रोत्साहन मिला 
है और आवागमन के साधनों में कितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ये सभी 
सकारात्मक पहलू हैं। नकारात्मक पहलू है कि संपूर्ण सरकारी तंत्र में भ्रष्टचार कितना 
है। यह एक पक्ष ही किसी भी सरकार की साख को विगाइने में सबसे अधिक कारगर 
होता है। यूं भी कहा जा सकता है कि तराजू के एक पलड़े में यदि सभी सकारात्मक 
उपलब्धियां रख जी जाएं और दूसरे पलड़े में सिर्फ भ्रष्टाचार रख दिया जाए तो दूसरा 
पलड़ा अधिक भारी पड़ जाता है। वर्तमान अकाली-भाजपा सरकार भी ऐसी ही है। 
वह अपनी सकारात्मक उपलब्धियों को वार-वार दोहराती है। उसका लोक संपर्क विभाग 
सभी माध्यमों का सहारा लेकर जनता के सामने अपने विकास कार्यों का विवरण रखता 
है। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इस सरकार की कुछ उपलब्धियां हैं किंतु इस सरकार 
के खाते में भ्रष्टाचार की जो रकम जमा हो गई है वह सभी लोगों को अकूत दिखाई 
देती है। मैं समझता हूं कि इस चुनाव का सबसे प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार 
न तो पंजाव के लिए ही कोई नई वात है न ही इस देश के अन्य राज्यों के लिए। 
केंद्र सरकार भी इससे अछूती नहीं है। अपनी सरकार को बचाने के लिए तत्कालीन 
प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव और उनके सहयोगी बूटा सिंह ने झारखंड के सांसदों 
को जिस प्रकार खरीदा था, उसकी सारे देश में चर्चा हुई है और वह मामला अदालत 
में है। खाद की खरीद-फरोख्त में उनके पुत्र और निकट संबंधी किस प्रकार लिप्त रहे 
हैं, इसकी चर्चा भी कुछ कम नहीं हुई है। रक्षा-सौदों में भ्रष्टाचार की चर्चा ने बोफोर्स 
तोपों की खरीद के समय जोर पकड़ा था और तहलका कांड में वह अपने चरम पर 
पहुंच गया। विहार के लालू प्रसाद और तमिलनाडु की जयललति पर भ्रष्टाचार के 
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इतने आरोप हैं कि आज उनकी गणना करना भी मुश्किल है। इस संदर्भ में हमारी 
न्यायिक व्यवस्था बहुत नाकारा सिद्ध हुई है। भ्रष्टाचार का आरोप किसी साधारण 
क्लर्क, रेलवे कर्मचारी अथवा पुलिसकर्मी पर लगे तो उसके विरुद्ध कदम उठाए जाने 
में देरी नहीं लगती। किंतु यदि कोई राजनेता इस आरोप के घेरे में आ जाए तो 
सामान्यतया उसका कुछ नहीं बिगड़ता। वह एक अदालत में हार जाए तो उससे ऊंची 
अदालत में चला जाता है। उसमें भी हार जाए तो उससे ऊंची अदालत में पहुंच जाता. 
है। अंत में परिणाम यह मिलता है कि वह सभी आरोपों से मुक्त होता हुआ, अंत 
में अदालतों से वेदाग छूट जाता है। इस दृष्टि से सुश्री जयललिता से बेहतर और 
कौन-सा उदाहरण हो सकता है? भ्रष्टाचार का आरोप लगे व्यक्ति को कानून और 
अदालत चाहे, निर्दोष घोषित कर दें, जनता की अदालत उसे आसानी से क्षमा नहीं 
करती। जब आम लोगों में ऐसे व्यक्ति और ऐसी सरकार की साख गिर जाए तो उसे 
दोबारा अर्जित करना आसान नहीं होता। 

इस समय पंजाव की आकाली-भाजपा सरकार की साख बहुत गिरी हुई है। इसे 
स्वतंत्रता के बाद की सबसे भ्रष्ट सरकार कहा जा रहा है। इस संदर्भ में सबसे अधिक 
चर्चा मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर खुलेआम बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका 
कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व तक वादल एक छोटे से जमींदार थे। आज वे साढ़े तीन 
हजार करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। सरदार बादल ने इन सभी आरोपों का खंडन 
किया है और कुछ ऐसे ही आरोप अमरिंदर सिंह पर लगाए हैं। स्थिति की विचित्रता 
यह है कि अकाली मंत्री तो भ्रष्टाचार की गिरफ्त में हैं ही, भारतीय जनता पार्टी के 
मंत्री भी इन आरोपों से मुक्त नहीं हैं। भाजपा को सदा ही एक सिद्धांतवादी स्वच्छ 
पार्टी की छवि से मंडित किया गया है। इस पार्टी के नेता भी सदैव यह दावा करते 
रहे हैं, किंतु इसे खेदजनक ही कहा जाएगा कि पंजाब में वे अपनी छवि की रक्षा नहीं 
कर सके। आम लोगों की आज यह धारणा है कि पंजाब में चपरासी की नौकरी का 
मूल्य दो लाख रुपए है। यह भी कहा जाता है कि यहां प्रत्येक विधायक का कोटा 
बंधा हुआ है। पुलिस में चार लोगों की भर्ती करवाकर आठ लाख रुपए बनाए जा 
सकते हैं। ऐसे कोटे सभी प्रकार की नौकरियों के लिए हैं। कांग्रेस का नेतृत्व भी दूध 
से धुला नहीं है। भ्रष्टाचार की कितनी ही कहानियां कांग्रेसियों के साथ जुड़ी हुई हैं 
यह भी सच है कि आम लोगों की स्मृति बहुत कमजोर होती है। वह जल्दी ही पुरानी 
बातों को भूल जाती है। उसे वही सच लगता है जो वर्तमान में उसके सामने घटित 
होता है। 

इस देश में भ्रष्टाचार का एक बहुत कुरूप चेहरा है, जिसे कुनबापरस्ती कहा 
जाता है। सरदार प्रताप सिंह कैरों की गणना केवल पंजाब ही नहीं, इस देश के 
सुयोग्यतम मुख्यमंत्रियों में की जाती थी, किंतु उनके पुत्रों ने उनकी छवि पर इतने दाग 
लगा दिए थे कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद त्याग देना पड़ा था। पुत्र या पुत्री मोह यहां 
बड़े-बड़े लोगों को धृतराष्ट्र बना देता है। पं. जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुत्री का 
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जिस प्रकार पोषण किया था कि वंशतंत्र वहां पूरी तरह स्थापित हो गया जो आज 
भी चल रहा है। देश के अनेक नेता इस मोह से ग्रस्त रहे हैं, आज भी हैं जो अपनी 
संतान को अपनी उत्तराधिकारी के रूप में देखना ही नहीं चाहते, उसके लिए पूरी 
सक्रियता से काम करते हैं। पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह वादल की छवि को धूमिल 
करने में उनके द्वारा पोषित कुनवापरस्ती को भी जिम्मेदार माना जाता है। पांच वर्ष 
पहले बहुत-से लोगों ने यह आशा की थी कि पंजाब में प्रकाश सिंह बादल ज्योति बसु 
वनकर उभरेंगे और कांग्रेस को दोबारा सत्ता में नहीं आने देंगे, किंतु आज ऐसी सोच 
नहीं दिखाई दे रही है। लोगों का बुरी तरह मोहभंग हुआ है। इसलिए मुझे लगता है 
कि इस बार के चुनाव का मुख्य मुद्दा बादल सरकार की उपलब्धियों पर इतना केंद्रित 
नहीं होगा जितना भ्रष्टाचार पर। 


(दैनिक भास्कर, 29--2002) 
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इस बार उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के चुनाव में शेष सभी बातें तो लगभग वैसी ही 
रहीं, जैसी आमतौर पर रहती हैं, किंतु एक बात कुछ अलग सी दिखी। इस बार बहुजन 
समाज पार्टी का अभियान, प्रदेश की अन्य पार्टियों की तुलना में गतिशीलता में किसी 
से पीछे नहीं रहा। इन दोनों प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की 
समतुल्यता में बहुजन समाज पार्टी भी बराबर की शक्तिशाली पार्टी के रूप में सर्वत्र 
दिखाई दी। 

इस बार एक और खास बात दिखी। कांग्रेस सहित शेष सभी दलों का प्रचार 
कार्य उनके अनेक शीर्षस्थ नेताओं ने किया किंतु बसपा की कमान पूरी तरह मायावती 
के हाथ में रही। इस पार्टी के अध्यक्ष काशीराम केवल पंजाब में सक्रिय रहे। वहां वे 
अपनी पार्टी की सरकार बनाने का दावा भी करते रहे, किंतु 3 फरवरी को पंजाब 
में हुए चुनाव के संभावित परिणामों के जो सर्वेक्षण सामने आए हैं उसमें बसपा के 
सफल हो सकने वाले उम्मीदवारों की गिनती दो अंकों तक पहुंचने की संभावना नहीं 
है। 

किंतु यह देखकर आश्चर्य होता है कि काशीराम ने उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल 
में बसपा के चुनाव अभियान में क्यों नहीं भाग लिया? हेलीकॉप्टर द्वारा सारा अभियान 
अकेली मायावती ने ही क्यों चलाया? ऐसा लगता है कि मायावती ने इन दोनों प्रदेशों 
में अपने प्रभाव में बहुत अभिवृद्धि करके अपने अध्यक्ष और पार्टी के जन्मदाता 
काशीराम को एकदम किनारे लगा दिया है। अब वह अपनी पार्टी में नंबर दो न रहकर 
नंबर एक हो गई है। 

कुछ दशक पहले तक सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भूमिका बहुत नगण्य 
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थी, किंतु देखते-देखते इस क्षेत्र में उनका वर्चस्व बढ़ता चला गया। यूरोप के मुकाबले 
में एशिया को कम आधुनिक और प्रगतिशील क्षेत्र माना जाता रहा है। महिलाओं के 
सभी मुक्ति आंदोलन पश्चिमी जगत से प्रारंभ हुए थे, किंतु राजनीति के क्षेत्र में एशिया 
के देशों की महिलाओं ने अपनी जो भूमिका अदा की, उसमें अमेरिका और यूरोप के 
सभी देश बहुत पीछे छूट गए। नए उभरे राष्ट्र इस्राइल के अरब राष्ट्रों से निरंतर युद्ध 
के अत्यंत नाजुक दौर में एक महिला गोल्डा मायर का 7969 में वहां का प्रधानमंत्री 
पद संभालेगी कोई साधारण वात नहीं थी। लाल बहादुर शास्त्री के ताशकंद में अचानक 
देहावसान के पश्चात्‌ 966 में जब अंदिरा गांधी ने भारत का प्रधानमंत्री पद संभाला 
था तब देश के अनेक वरिष्ठ नेताओं ने भौंहें सिकोड़कर यह शंका जताई थी कि भारत 
जैसे विशाल और अत्यंत जटिल समस्याओं से भरे देश का शासन सूत्र एक महिला 
कैसे संभालेगी। किंतु जिस प्रकार कांग्रेस के स्थापित नेताओं के सिंडीकेट को भेदकर 
उन्होंने पूरे संगठन और शासन-तंत्र पर अपना एक छत्र प्रभाव स्थापित कर लिया वह 
केवल भारत ही नहीं विश्व राजनीति में एक अभूतपूर्व घटना थी। 

एशिया के कम-से-कम चार अन्य देशों पर महिलाओं के राजनीतिक प्रभाव को 
कौन अनदेखा कर सकता है। श्रीलंका में ।959 में प्रधानमंत्री सोलोमन भंडारनायके 
की एक वौद्ध भिक्षु द्वारा हत्या किए जाने के कुछ समय वाद उनकी पल्ली सिरीमाओ 
भंडारनायके वहां के राजनीतिक क्षितिज पर उभरीं । वे प्रधानमंत्री बनीं संविधान संशोधन 
के पश्चात्‌ श्रीलंका में अध्यक्षीय प्रणाली आ गई आज श्रीमती भंडारनायके की पुत्री 
चंद्रिका कुमारतुंगा वहां की राष्ट्रपति हैं। 978 में बने श्रीलंका के संविधान के अनुसार 
वहां राष्ट्रपति मात्र संवैधानिक राज्य-प्रमुख नही होता जैसा भारत में होता है। वहां 
उसकी शक्ति प्रधानमंत्री से अधिक होती है। अभी-अभी हुए संसदीय चुनाव में चंद्रिका 
कुमारतुंगा की पार्टी 'पीपुल्स एलाइन्स' चुनाव हार गई है और विपक्षी यूनाइटेड नेशनल 
पार्टी सत्ता में आ गई है लेकिन इससे चंद्रिका कुमारतुंगा की स्थिति में विशेष अंतर 
नहीं आया है। अभी और चार वर्ष तक वे राष्ट्रपति वनी रह सकती हैं। 

भारतीय उपहाद्वीप के दो देशों-पाकिस्तान और बंगलादेश-की राजनीति में महिलाओं 
का इतना प्रभुत्व बनना कम आश्चर्यजनक नहीं है। स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को 
देखते हुए मुसलमानों और मुस्लिम देशों को बहुत दकियानूसी माना जाता है। पाकिस्तान 
में धार्मिक करता अन्य किसी इस्लामी देश से कम नहीं है, फिर भी वहां बेनजीर 
भुझे का दो वार प्रधानमंत्री वनना कुछ कम महत्व की बात नहीं है। बंगलादेश की 
राजनीति तो अव केवल दो महिलाओं-वेगम जीया और शेख हसीना-में सिमट गई 
है। लगता है, जैसे वारी-वारी से ये दोनों अपने देश का शासनतंत्र संभाल रही हैं। 
इंडोनेशिया संसार का सबसे वड़ा इस्लामी देश है। आज वहां की राष्ट्राध्यक्षा मेघावती 
सुकर्णपुत्री है। 

ब्रिटेन में मार्रेट थैचर लंबे समय तक प्रधानमंत्री रही। उन्हें लौह महिला” कहा 
जाता था, किंतु अन्य किसी भी पश्चिमी देश में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। 
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राजनीति में जब महिलाओं का प्रवेश होने लगा था तो पुरुष-प्रधान समाज में 
जहां उनकी पात्रता को लेकर लोग वातें कर रहे थे, वहीं यह भी कहा जा रहा था 
कि राजनीति जैसे असवंदेनशील क्षेत्र में महिलाओं के आगमन से संवेदनशीलता बढ़ेगी । 
विधायक और सांसद अधिक संयत और अनुशासित होकर व्यवहार करेंगे। यह भी 
आशा की जा रही थी कि राजनीति में महिलाओं के आगमन से असामाजिक तत्वों 
के बढ़ते प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा और बिना रोक-टोक बढ़ते भ्रष्टाचार 
को भी लगाम लग सकेगी। 

इन सभी खुशफहमियों के पीछे हमारे मानस में बैठा यह विश्वास काम कर रहा 
था कि महिलाएं अधिक संवेदनशील होती हैं, करुणा उनका गहना होता है, दूषित 
वातावरण को झेलने और उसमें संयम बनाए रखने की उनमें अधिक पात्रता होती है। 
भ्रष्ट आचरण की आग उन्हें इतनी जल्दी नहीं पकड़ती जितनी पुरुषों को और अपराध 
जगत से तो दूर-दूर तक उनका कोई वास्ता नहीं होता। 

किंतु हमारा अनुभव क्या कहता है? 

इस देश में इस समय लगभग सभी राजनीतिक दलों में महिला नेतृत्व पहली 
कतार में हैं। सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं। राजेंद्र कौर भइल पंजाब कांगेस 
की अध्यक्षा भी रही हैं और वहां की मुख्यमंत्री भी। पश्चिमी बंगाल की राजनीति में 
ममता बनर्जी ही ऐसी शक्ति हैं जो तीन दशक से सत्ता पर काबिज वामपंथी गठजोड़ 
की संरकार की नींद हराम करने में समर्थ हैं। बहुजन समाज पार्टी की मायावती दो 
वार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और प्रदेश की विधानसभा 
के लिए हुए चुनावों के बाद बनने वाले समीकरणों के फलस्वरूप वे तीसरी वार वहां 
की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सुशोभित हो जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। भारतीय 
जनता पार्टी में सुषमा स्वराज का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। जयललिता की तो 
तमिलनाडु की राजनीति में तूती बोलती है। 

कितु क्या इस देश की राजनीति में इतनी महिलाओं के प्रवेश के बाद संपूर्ण 
राजनीतिक प्रक्रिया और वातावरण में कोई गुणात्मक परिवर्तन आया है? ऐसा लगता 
है कि देश की राजनीति का ढर्रा पहले से कहीं अधिक बिगड़ गया है। इस क्षेत्र में 
महिलाओं के प्रवेश के बाद जिस स्वच्छता की आशा की गई थी, क्या उसका शतांश 
भी कहीं दृष्टिगत होता है? 

भ्रष्टायार की वात लें। आज सारा देश इस व्याधि का शिकार है। पाकिस्तानी 
कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो ने भ्रष्ट उपायों से विदेशी बैंकों में अपार धनराशि जमा कर 
ली है। जयललिता द्वारा किए गए व्यापक भ्रष्टाचार की अनंत कथाएं इस देश में 
प्रचलित हैं। विशेष अदालतों में उन पर मुकदमें चले हैं और जजों ने उन्हें पूरी तरह 
दोषी मानकर सजाएं भी सुनाई हैं। इस देश में यह बात भी सर्वमान्य हो गई है कि 
यदि निचली अदालत किसी समर्थ और सम्पन्न व्यक्ति को दोषी घोषित करेगी तो वह 
उचली अदालत में अपील करके छूट जाएगा। यदि उचली अदालत में भी दोषी पाया 
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गया तो वह उससे भी बड़ी अदालत में चला जाएगा। कोई भी समर्थ व्यक्ति इस देश 
की न्याय-व्यवस्था को मुंह चिढ़ाता हुआ, एक अदालत से दूसरी अदालत की सीढ़ियां 
चढ़ता हुआ वर्ष-दर-वर्ष बड़े आराम से गुजार सकता है। वह ऐसा करते हुए नहीं थकता, 
न्याय-व्यवस्था जरूर थक जाती है और फिर सभी आरोप किसी ठंडे वस्ते में चले जाते 
हैं। 

मुझे इकत्तीस वर्ष पहले की एक घटना की याद आती है। 24 मई 974 को 
एक व्यक्ति, रूसी सोहराव नागरवाला, नई दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट स्थित स्टेट बैंक 
आफ इंडिया की शाखा में चीफ कैशियर को किसी टेलीफोन बूथ से प्रधानमंत्री इंदिरा 
गांधी की आवाज़ वनाकर फोन करता है और वेक से साठ लाख रुपए निकलवा लेता 
है। वह पकड़ा जाता है। उससे धनराशि भी वरामद हो जाती है, किंतु इस घटना सें 
अनेक प्रश्न उभर आते हैं। इंदिरा गांधी ने उस वेंक के लाकरों में कितनी धनराशि 
जमा कर रखी थी? उस धनराशि का क्या कोई हिसाव-किताव था या वह कालाधन 
था? क्या वैंक से, विना किसी रसीद-पट़टे के लाखों रुपयों का जमा होना और निकाला 
जाना इतना नियमित कार्य था कि प्रधानमंत्री के एक फोन करने से कोई भी व्यक्ति 
साठ लाख रुपयों की बड़ी धनराशि वड़े आराम से ले जा सकता था? यह धनराशि 
किस प्रकार जमा हुई थी? और किस प्रकार इसका उपयोग किया जाता था? 

कुछ दिन तक इस कांड को लेकर देश भर में खूब चर्चा होती रही। संसद में 
बहुत हंगामा भी हुआ। सरकार ने इस कांड की जांच करने के लिए एक आयोग वना 
दिया। किसी मुद्दे को ठंडे वस्ते में डालना हो तो सरकार ऐसे आयोग बना देती है। 
आज तीन दशक से अधिक का समय व्यतीत हो गया है, इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा 
है कि नागरवाला किस प्रकार वह धनराशि वैंक से ले जाने में सफल हो गया था और 
वह धनराशि किसकी थी और किस प्रकार एकत्र की गई थी? 

एक वांत अवश्य हुई। घटना के दस महीने वाद ही पुलिस की हिरासत में 
अभियुक्त नागरवाला की भेदभरी स्थितियों में मृत्यु हो गई। 

क्या इस एक घटना के पीछे भ्रष्टाचार और अपराध दोनों ही झांकते हुए वहीं 
दिखाई देते? 

सत्ता का संसार बहुत निराला और निमर्म होता है। ऐसा लगता है कि यह अपने 
रंग में लिंग भेद की चिंता किए बिना सभी को रंग लेता है। अब तो ऐसा लगने लगा 
है कि जिन्हें 'कमजोर लिंग” (वीकर सेक्स) कहा जाता है, वे अधिक शीघ्रता से इस 
रंग में रंग जाते हैं। समाज में चाहे स्त्री-पुरुष का भेद समाप्त न हुआ हो, राजनीति 
ने इसे समाप्त करने में काफी कामयाबी हासिल कर ली है। 


(दैनिक जागरण, 27-2-02) 
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पूरा लोकतंत्र ही त्रिशंकु 
होता जा रहा है 


इस देश के सभी विधान मंडल, चाहे केंद्र में लोकसभा हो अथवा राज्यों की विधान 
सभाएं, धीरे-धीरे त्रिशंकु होती जा रही हैं। देश की केंद्र सरकार में भारतीय जनता 
पार्टी के सबसे अधिक सदस्य हैं किंतु केंद्र में अपनी सरकार बनाने के लिए उसके 
पास जितने सदस्य होने चाहे उसमें लगभग एक सौ सदस्यों की कमी पड़ती है, इसलिए 
लगभग बीस अन्य छोटे-बड़े दलों की सहायता से केंद्र की सरकार चल रही है। 

देश के अनेक राज्यों की दशा भी ऐसी ही होती जा रही है। अभी-अभी जिन 
चार विधान सभाओं के चुनाव हुए हैं उनमें पंजाब और उत्तरांचल में एक दल को पूर्ण 
बहुमत प्राप्त हो गया किंतु दो राज्यों-उत्तर प्रदेश और मणिपुर में-किसी एक दल 
को बहुमत नहीं मिला। यहां जो भी दल अपनी सरकार बनाएगा, उसे कितने अन्य 
छोटे-बड़े दलों की सहायता लेनी होगी। 

पंजाब और उत्तरांचल में भी त्रिशंकु विधान सभा आ गई होती तो किसी को 
आश्चर्य नहीं होता। पंजाब में अकाली दल (बादल) और भाजपा का गठजोड़ था। 
कांग्रेस के साथ वामपंथी दलों का सहयोग था। सरब हिंद अकाली दल, अकाली दल 
(अमृतसर) अकाली दल (पंथक) जैसे दलों ने पंथक मोर्चा बनाया था। बलवंत सिंह 
रामूवालिया की अपनी डपली थी-लोक भलाई पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और उसी 
से टूट कर बना बहुजन समाज मोर्चा था। इसी तरह उत्तरांचल में कांग्रेस और भाजपा 
के अतिरिक्त कुछ क्षेत्रीय दल भी थे। संयोग से वहां दो पार्टियां इतनी अधिक लोकप्रिय 
सिद्ध हुईं कि छोटे-बड़े दलों के रहते हुए भी वहां सीधा मुकाबला उन्हीं के मध्य रहा 
और उनमें से एक का बहुमत मिल गया। 

किंतु संकेत किस बात की ओर हैं? लोक सभा में भी तथा राज्य विधान सभाओं 


महीप सिंह रचनावली / 226 


Hindi Premi 


Me ARN 


में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त होने की संभावना प्रति दिन कम होती जा 
रही है। आज देश के लगभग आधे राज्य ऐसे हैं जिनमें किसी बड़े दल को, जिसके 
पास बहुमत नहीं होता, अन्य छोटे-छोटे दलों की सहायता से सरकार बनानी पड़ती 
है। इन दलों का प्रतिनिधि वनकर आए सदस्य, (और निर्दलीय भी) जिनकी संख्या 
उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि वे किसी सरकार 
को बनाए रखने अथवा उसे गिराने में निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में आ जाते 
हैं। कुछ वर्ष पहले ही केंद्र में श्री अटल विहारी वाजपेयी की सरकार केवल एक वोट 
से पराजित हो गई थी। 

सातवें दशक से ही भारतीय राजनीति में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। 
जैसे-जैसे राज्यों में कांग्रेस का वर्चस्व समाप्त होने लगा, वैसे-वैसे छोटे-छोटे दलों के 
टिकट पर चुनकर आए विधायक सरकार बनाने के लिए संयुक्त विधायक दल (संविद) 
बनाने लगे। ऐसी संविद सरकारों कई प्रदेशों में बनी और टूटी। विधायकों की 
खरीद-फरोख़्त का वाज़ार ऐसा चमका जैसे किसी बड़े मेले में पशुओं की विक्री होती 
है। विधायकों का अपहरण होने लगा। अपने विधायकों को विपक्ष में जाने से रोकने 
के लिए कुछ दलों के नेताओं को बाहुबलियों की मदद लेनी पड़ी, उन्हें अज्ञात स्थानों 
पर कैद में रखा जाने लगा। विधायक वड़ी-वड़ी धनराशि लेकर पाले बदलने लगे। यहां 
तक भी हुआ कि एक विधायक सुवह एक दल में, दोपहर को दूसरे दल में और शाम 
को तीसरे दल में जाने की दौड़ करने लगा। वह कव आया और कव चला गया। 
इसका अनुमान लगाना कठिन हो गया और ऐसे विधायकों के कारण इस देश की 
राजनीति में आया राम-गया राम; का मुहावरा खूव प्रचलित हुआ। 

पहले यह सौदेवाजी देश के विभिन्न राज्यों तक ही सीमित थी। पी.वी. नरसिंह 

राव के समय यह बीमारी केंद्र में भी आ गई। अपनी अल्पमत सरकार बनाने के लिए 
उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्यों की खरीद पर कितनी बड़ी धनराशि खर्च करनी 
पड़ी थी, इसकी पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। इस व्याधि को रोकने के लिए दल-वदल 
विरोधी कानून भी वना, कितु इससे भी कोई सार्थक उपलब्धि नहीं हुई । अव इस कानून 
की गिरफ्त से वचने के लिए दल-वदलू सांसदों या विधायकों को अपने जैसे कुछ और 
साथियों को भी साथ लेना पड़ता है। पहले अकेली भेड़ विक सकती थी। अब दो-चार 
भेड़े इकड़ी होकर बाजार में बिकने के लिए आ जाती हैं। अस्सी के दशक में तो चौधरी 
भजनलाल अपनी (जनता) पार्टी के सभी विधायकों को लेकर कांग्रेस में चले गए थे। 

हाल में हुए चार राज्यों के विधान सभा चुनावों में यह स्पष्ट संकेत दे दिया 
है कि 'त्रिशंकु' होना धीरे-धीरे देश के सभी राज्यों की नियति बनता जा रहा है। 

अपने देश की लोकतंत्र प्रणाली में कहीं कोई गहरी कमी हैं, इस बात पर 
राजनीतिक गलियारों में गंभीर चर्चा होती रही है। बार-बार यह प्रश्‍न सामने आया हैं 

` कि क्या ब्रिटिश माडल का संसदीय लोकतंत्र भारत जैसे विशाल देश के लिए उपर्युक्त 

है अथवा हमें किसी अन्य विकल्प की तलाश करनी चाहिए? 
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केद्र सरकार ने संविधान की समीक्षा करने के लिए आयोग बना दिया है। लगभग 
दो वर्ष हो गए हैं किंतु अभी तक इस प्रकार के कोई संकेत नहीं मिले हैं कि यह 
आयोग संविधान में किसी प्रकार के परिवर्तन का सुझाव देगा। कुछ दशक पहले देश 
के एक वरिष्ठ नेता वसंत साठे ने यह सुझाव दिया था कि इस देश के लिए ब्रिटिश 
ढंग की संसदीय प्रणाली की अपेक्षा अमरीकी ढंग की अध्यक्षीय प्रणाली अधिक उपयुक्त 
है। उसके पश्चात्‌ इस विषय पर निरंतर वहस होती रही है किंतु आश्चर्य है कि 
अधिसंख्य राजनीतिक दलों (विशेष रूप से वामपंथी दलों ने) इस सुझाव पर गंभीरतापूर्वक 
विचार न करते हुए, इसमें कुछ दलों और कुछ वर्गो के निहित स्वार्थ देखे और इसका 
विरोध किया। 

इस संबंध में संयुक्त राज्य अमेरिका का उदाहरण फिर से सामने रखा जा सकता 
है। ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग होने और अपनी पृष्ठभूमि में ब्रिटिश मान्यताओं, 
परंपराओं और संस्कृति का वाहक होते हुए भी, अंग्रेजों से स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 
उसने ब्रिटिश माडल की लोकतांत्रिक प्रणाली न अपनाते हुए अपने लिए एक नई प्रणाली 
की रचना की।-संधीय प्रणाली का जो संविधान अमेरिका ने वनाया उसी के प्रकाश 
में उसने अपनी दो शती की यात्रा बड़ी सफलता से पूरी की है और आज वह संसार 
का सबसे अधिक शक्तिशाली, समृद्ध और सुगठित राष्ट्र है। 

भारत को अपना संविधान वनाए आधी सदी ही गुजरी है। इन पचास वर्षो 
में इस देश ने अस्सी से अधिक बार इसमें संशोधन किया है। हमारा लोकतांत्रिक संकट 
इन वर्षों में लगातार बढ़ा है। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि न ही हम केंद्र में और 
न ही अपने 28 राज्यों में एक स्थाई सरकार दे पाने में सफल हो पा रहे हैं। इन सभी 
में अस्थिरता का संकट प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछले दस वर्षो में केंद्र में बनी 
कोई भी सरकार अपना पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और भूतपूर्व 
प्रधानमंत्री की सूची निरंतर लंबी होती चली गई। 

दो सौ वर्ष पहले अमेरिकी राजनीतिज्ञों ने समझ लिया था कि प्रत्येक देश को 
अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के कारण अपना संविधान बनाना होता है। उसके सामने 
कोई बना बनाया माडल नहीं होता, जिसका आंख बंद करके वह अनुगमन कर ले। 
अमेरिका और भारत की स्थितियों में अनेक समानताएं हैं। अमेरिका एक बहुजातीय, 
बहुभाषी, बहु सांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश है। वह-वाहर से आकर बसे हुए ऐसे लोगों 
का देश है जहां के मूल निवासी पूरी तरह हाशिए पर चले गए हैं। 

भारत में अनेक शताव्दियों से वाहर की अनेक जातियां निरंतर आती रहीं और 
यहां के मूल निवासियों के साथ मिलकर एक सांझी संस्कृति के निर्माण में अपना 
योगदान देती रहीं, नस्लों, धर्मों, भाषाओं और रूप-रंग की व्यापक विभिन्नता के होते 
हुए भी वह एक सुगठित राष्ट्र के रूप में ढल गया है। 

अपनी विविधता के कारण ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने देश को ब्रिटेन 
की तरह एकात्मक प्रणाली का राज्य न बनाकर संघीय प्रणाली का राज्य बनाया। 
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भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इस देश को अनेक राज्यों का एक संघ घोषित 
किया और अनेक क्षेत्रों में इन राज्यों की स्वायत्तता और विशिष्टता को अपनी स्वीकृति 
दी, किंतु लोकतांत्रिक माइल के रूप में जहां अमेरिका ने अपने लिए अधिक अनुकूल 
और व्यावहारिक अध्यक्षीय प्रणाली को अपनाया, इस देश में ब्रिटिश माडल की संसदीय 
प्रणाली चुन ली जो निरंतर यह सिद्ध करती जा रही है कि ऐसी प्रणाली इस देश की 
अपनी परिस्थितियों और चरित्र के हिसाव से न ही अनुकूल है और न ही व्यावहारिक । 

संसदीय प्रणाली का सवसे बड़ा संकट कि चुने हुए सांसदों और विधायकों के 
सिर पर वागी हो जाने, लालच में फंस जाने, सत्ता पर अधिकार करने की कामना 
के जागने की तलवार हर समय लटकती रहती है। ऐसे सांसद या विधायक सरकार 
को अपना समर्थन देने की पूरी कीमत वसूल करने से कभी नहीं चूकते। इसी कारण 
कोई सरकार एक मत से हार जाती है और किसी सरकार को सत्ता लोभी विधायकों 
को खुश करने के लिए जम्बो साइज में मंत्रिमंडल बनाने पड़ते हैं और उन्हें सदैव 
प्रलोभित रखने के लिए ऐसे प्रपंच करने पड़ते हैं, जिसमें सभी मानवीय मूल्य धराशाही 
हो जाते हैं। 

अध्यक्षीय प्रणाली में भी अनेक दोष हो सकते हैं किंतु संसदीय प्रणाली का निरंतर 
विकराल होता हुआ जो रूप इस देश में जिस प्रकार विकसित हो रहा है, अध्यक्षीय 
प्रणाली में वह संभव नहीं है। 

आज ऐसा लग रहा है कि हर दिन सरकारों का गिरना, विधान मंडलों का भंग | 
होना, फिर चुनाव होना, त्रिशंकु परिणाम आना और निरंतर अनिश्‍चितता का माहौल 
बना रहना इस देश का स्थाई भाव बन गया है। भारत जैसे पिछड़े हुए देश के लिए, 
जहां एक अरब से अधिक की जनसंख्या हो, लगभग आधी जनता निरक्षर हो, गरीबी 
और वेकारी का आलम हो। आतंकवाद की काली छाया व्यापक रूप से फैली हुई हो, 
बात-बात पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठते हों, ऐसा लोकतंत्र कितना महंगा सिद्ध हो 
रहा है, इसका अनुमान लगा सकना बहुत कठिन नहीं। यदि हम अपनी व्यवस्था को 
इसी प्रकार चलाते रहे तो आने वाले कुछ ही वर्षो में संपूर्ण लोकतंत्र ही त्रिशंकु होकर 
अधर में लटक जाएगा। 


/९ ¶, 7-3-02) 
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सांप्रदायिक दंगों की 
मानसिकता क्या है? 


गोधरा स्टेशन की घटना और उसके बाद संपूर्ण गुजरात में उसकी जो प्रतिक्रिया हुई 
उस पर इन दिनों खूब चर्चा हुई है। एक बात निश्चित है। इक्कीसवीं सदी में मनुष्य 
कुछ अधिक सुसंस्कृत हुआ है, उसकी संवेदनशीलता बढ़ी है, वह बेहतर इंसान बना 
है, ऐसी खुशफहमी यदि किसी के मन में चल रही थी, तो वह पूरी तरह नष्ट हो गई 
है। मनुष्य ने जब से आंखें खोली हैं उसके कानों में शांति, सदूभाव, भाईचारा, अहिंसा, 
परदुःख कातरता जैसे शब्द पड़ते रहे हैं। सभी धर्म यह उपदेश देते रहे हैं कि व्यक्ति 
को पशुता से मनुष्यता की ओर और मनुष्यता से देवत्व की ओर बढ़ना चाहिए। यही 
उसके जीवन का परम लक्ष्य है, इसी में मानवीय जीवन की सार्थकता है, कितु मनुष्य 
का इतिहास बताता है कि मनुष्य के अंदर का पशु अपनी पूरी क्रूरताओं के साथ जीवित 
है। वह जब अपने वास्तविक स्वरूप में आता है तो उसका भयावह चेहरा देख कर 
पशु भी कांप उठते हैं। 

हम मनुष्य की क्रूरता और रक्तपिपासा देखकर उसकी तुलना पशु से करने लग 
जाते हैं, किंतु पशु तो संगठित होकर, योजनाबद्ध होकर, हथियारों से लैस होकर, आग 
में जलता देखकर, पीड़ा में तड़पता देखकर प्रसन्न होकर तालियां बजाते हैं। यह सभी 
काम मनुष्य करता है, क्योंकि उनके पास समुन्नत बुद्धि होती है और वह संस्कारित 
प्राणी होने का दावा करता है। ; 

जिस दिन गोधरा का हत्याकांड हुआ, उन्हीं दिनों रावल पिंडी (पाकिस्तान) में 
मस्जिद में नमाज़ अदा करते हुए शिया मुसलमानों पर सुन्नी मुसलमानों के कुछ लोगों 
ने आकर गोलियां बरसाई और कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पाकिस्तान 
में शिया-सुन्नियों के बीच ऐसा खूनी संघर्ष लगातार होता रहता है। पिछले वर्षों में 
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अफ्रीका के कई देशों में कवायली गुटों में ऐसे संघर्ष हुए हैं, जिन में हज़ारों लोग 
स्त्री-पुरुष और अवोध वच्चे मारे गए। 

इस देश में ऐसे हत्याकांडों का इतिहास नया नहीं है। चंगेज, हलाकू और तैमूर 
ने इस देश पर किए गए आक्रमणों मे कई लाख लोगों की, जो निहत्थै साधारण नागरिक 
थे, गाजर-मूलियों की तरह काट दिया था। ये आतताई ऐसा कृत्य करते समय बड़े 
आनंद का अनुभव करते थे। 

देश के विभाजन की यादें तो बहुत पुरानी नहीं हुई हैं। पश्चिमी पाकिस्तान से 
हिंदुओं-सिखों से भरी हुई रेलगाड़ियों को रास्ते में रोक लिया जाता था और अपना 
घर-वार छोड़कर भागते हुए लोगों को डिब्बों के अंदर ही या उन्हें वाहर निकाल कर, 
भेड़ों-चकरियों की तरह काट दिया जाता था। कटी-फटी लाशों के अंवार लेकर जव 
गाड़ी अमृतसर पहुंचती थी, तो लोग डिब्बों के वाहर चिपका हुआ पोस्टर पढ़ते 
थे-“अपनी पूंजी संभाल लीजिए। पूर्वी पंजाब में भी ऐसा होता था। इस ओर से 
मुसलमान यात्रियों को लेकर पाकिस्तान जाती हुई गाड़ियों को रोक कर यात्रियों की 
हत्या का दौर शुरू हो जाता था। और जव खून से सरावोर गाड़ी लाहौर पहुंचती थी, 
तो वहां उसी प्रकार का पोस्टर डिब्बों पर चिपका दिखाई देता था-“हम व्याज सहित 
पूंजी लौटा रहे हैं।” 

क्या ऐसा कूछ खेल खेलते रहना मनुष्य की नियति है। कोई उपाय नहीं है कि 
मनुष्य अपनी मान्यताओं, आस्थाओं, विशवासों को लेकर उनके साथ जी सके जिनकी 
मान्यताएं, आस्थाएं और विश्वास भिन्न हैं? वाहर से किसी आक्रमणकारी का आना 
और स्थानीय लोगों की बड़ी संख्या को मौत के घाट उतार देना एक वात है। उसी 
तरह हिटलर जैसे किसी क्रूर शासक का अपने ही देश के लाखों यहूदियों को गैस चेम्वरों 
में डालकर मौत की नींद सुला देना समस्या का एक पक्ष है, किंतु साथ-साथ जीते 
हुए सामान्य नागरिक किन्हीं तत्वों द्वारा उत्तेजित किए जाने पर एक-दूसरे के साथ खून 
की होली खेलने लग जाएं यह विलकुल दूसरी बात है। 

हमारे देश में गत पांच दशकों से यही हो रहा है। विभाजन के समय जैसा व्यापक 
नरसंहार हुआ था, उसके साथ सभी ने यह सोचा था कि अब भारत और पाकिस्तान, 
दोनों ही देशों में लोग सुख-शांति से जिएंगे। अब सांप्रदायिक दंगों के सभी कारक 
तत्व नष्ट हो गए है। मुसलमानों को अपना एक अलग देश मिल गया है। इससे उनकी 
यह आशंका दूर हो गई है कि स्वतंत्र संयुक्त भारत में उन्हें हिंदू बहुमत के नीचे रहना 
पड़ेगा। जो मुसलमान इस्लामी राज्य में रहना चाहते थे, वे उधर चले गए। जो यहां 
रह गए उन्होंने अपनी स्वेच्छा से भारत का नागरिक बनना स्वीकार किया। संयुक्त 
भारत में हिंदू बहुमत इतना विशाल नहीं होता, जितना विभाजित भारत में है। जिन 
मुसलमानों ने भारत में रहना स्वीकार किया था, वे इस सत्य को अच्छी तरह जानते 
थे। उनमें से बहुत बड़ी संख्या उनकी थी जो इस देश का विभाजन नहीं चाहते थे। 

पिछले 55 वर्ष का अनुभव भी यह दर्शाता है कि विभाजन क समय भारतीय 
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भाग से जो मुसलमान नवगठित राज्य पाकिस्तान में चले गए थे वे उधर बहुत अच्छी 
स्थिति में आज भी नहीं हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में उनकी पहचान अभी मुहाजिरों 
(शरणार्थियों) वाली है। वहां वे इस वात के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि पखतूनों, सिंधियों, 
बलोचियों और पंजावियों की तरह उन्हें पांचवीं कौम मान लिया जाए। कराची, हैदरावाद 
(सिंध) आदि स्थानों पर उन्हें वहां के स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से पठानों से 
लगातार खून की होली खेलनी पड़ी है। उनका सवसे वड़ा नेता अल्ताफ हुसैन इंगलैंड 
में निर्वासित जीवन जी रहा है। 

बिहार की ओर से जो मुसलमान पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) की ओर चले 
गए थे उनकी हालत सदा ही पश्चिमी पाकिस्तान गए 'मुहाजिरों' से बदतर रही है। 
बंगाली मुसलमानों ने उन्हें कभी अपना नहीं समझा। जव शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व 
में उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तानी नेतृत्व की तानाशाही के विरुद्ध अपना संघर्ष छेड़ा तो 
इन बिहारी मुसलमानों ने वंगालियों का साथ न देकर पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों 
का साथ दिया। परिणाम यह हुआ कि बंगाली लोग विहारी मुसलमानों से घृणा करने 
लग गए। 97 में बंगलादेश अस्तित्व में आया। वहां की सरकार ने विहारियों को 
अपना नागरिक मानने से इनकार कर दिया । इन लोगों ने (पश्चिमी) पाकिस्तान सरकार 
से प्रार्थना की कि उन्हें वहां की नागरिकता प्रदान की जाए और वहां वसने की अनुमति 
दी जाए, किंतु पाकिस्तान की सरकार ने उसकी मांग ठुकरा दी। आज तीस वर्ष से 
अधिक हो गए हैं। बिहारी मुसलमान बंगला देश में अस्थाई शिविरों में नागरिकता विहीन 
जीवन जी रहे हैं। 

मेरी मान्यता है कि भारतीय मुसलमान भारत में कहीं अधिक सुख और शांति 
से रह सकते हैं, बशर्ते वे वास्तविकताओं की ओर से अपनी आंखें बंद न करें। वे 
एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के नागरिक हैं। संविधान उन्हें वे सभी अधिकार देता है जो 
अन्य किसी भी नागरिक को प्राप्त हैं। उनका एक शक्तिशाली वोट बैंक है और यहां 
का प्रत्येक राजनीतिक दल उनका समर्थन पाने के लिए उनकी जी तोड़ पैरवी करता 
है। 

कितु उनका दृष्टिहीन नेतृत्व उन्हें कभी इस देश की कठोर वास्तविकताओं से 
रूबरू नहीं होने देता। एक वास्तविकता यह है कि यह हिंदू बहुमत वाला देश है जिसमें 
उनकी गिनती 5-20 प्रतिशत ही है। जम्मू-कश्मीर राज्य में उनका बहुमत है और यह 
स्थिति इस देश के धर्म निरपेक्ष चरित्र की एक बड़ी गारंटी है। शेष भारत में कहीं 
भी उनका बहुमत नहीं है और कुछ क्षेत्रों में उनका इतना अल्पमत है कि गुजरात जैसी 
घटना होते ही लाखों परिवार दंगों के चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस जाते हैं। 

किंतु उनका नेतृत्व उन्हें लगातार बरगलाने में ही अपनी सार्थकता समझता है। 
वह उन्हें व्यापक भारतीय समाज में समरस होने से सदा रोकता है और उन्हें उत्तेजना 
भरे बड़बोलेपन की ऐसी दुनिया में जिंदा रखना चाहता है, जिससे वे यथार्थ को पहचानने 
की समझ अर्जित नहीं कर पाते। 
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वड़वोलापन और उत्तेजक भाषा किसी समाज को यथार्थ से कितना दूर कर देता 
है, सिख समाज इसका प्रमाण है। अस्सी के दशक में संत जरनैल सिंह भिंडरावाले 
ने कुछ ऐसी वातें निरंतर कहीं कि संपूर्ण देश में सिखों की छवि को आक्रामक, उग्रवादी, 
अलगाववादी और अन्ततः आतंकवादी रूप मिलने लग गया । उसका जो परिणाम हुआ 
वह हमारे सामने है। अधिक सूझ-बूझ वाले सिख नेतृत्व ने इस तथ्य को पहचाना और 
सिखों के साथ चिपटती जा रही छवि को दूर करने का सार्थक प्रयास किया! उन्हें 
अपने कार्य में सफलता प्राप्त हुई। आज देश में सिखों की वह छवि नहीं है जो डेढ़-दो 
दशक पहले थी, किंतु दुर्भाग्य की वात यह है कि मुसलमानों में वैसी सूझ-बूझ वाला 
नेतृत्व नहीं उभर रहा है, न ही उन्होंने सिखों के अनुभव से कुछ सीखा है। 

इस देश में मुसलमानों अथवा अन्य किसी समुदाय को किसी से दब कर नहीं 
रहना है, किंतु इसके साथ यह भी सच है कि धौंस और धमकी की भाषा का इस्तेमाल 
करके कोई भी समाज अपने लिए सहानुभूति और सौहार्द अर्जित नहीं कर सकता। 
इस देश के सभी वर्गों को यह तो सोचना ही होगा कि बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक और 
अति अल्पसंख्यक वर्ग इस देश के समान अंग हैं और समान सम्मान और अधिकर 
के पात्र हैं। उन्हें एक-दूसरे की भावना का आदर भी करना है और किसी में हीनता 
अथवा असुरक्षा की भावना को नहीं पनपने देना है। 

8 मार्च के जागरण में मैंने एक समाचार पढ़ा कि समाजवादी पार्टी के मोहम्मद 
आजम खान ने राज्य सभा में यह कहकर सबको हतप्रभ कर दिया कि “मुल्क के ।8-20 
करोड़ अक्लियतों (अल्पसंख्यकों) को अपने लिए नए वतन के बारे में सोचना होगा। 
मोहम्मद आजम खान की वात मोहम्मद अली जिन्ना की याद कराती है, जब उन्होंने 
संयुक्त भारत के मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए अलग पाकिस्तान की मांग रखी थी 
और अन्ततः इस देश का विभाजन करवाने में सफल हो गए थे। आज फिर मोहम्मद 
आजम खान वही भाषा बोल रहे हैं। यह इतनी नासमझी भरी बात है, जिसकी उन 
सब पर, विशेष रूप से बहुसंख्यक वर्ग पर, गहरी प्रतिक्रिया होगी और इस देश में 
मुसलमानों के प्रति अविश्वास की भावना को और बढ़ावा देगी। 

दिल्ली में जामा मस्जिद के शाही इमाम सदा ही भड़काऊ और धौंस भरी भाषा 
में बोलते हैं। मुस्लिम समाज के अलगाव को बढ़ावा देने और संपूर्ण भारतीय समाज 
में उनके प्रति शंका उत्पन्न करने में सवसे बड़ा योगदान शाही इमाम का है। 

पिछले दिनों में विश्व हिंदू परिषद के कुछ नेताओं की ओर से भी ऐसे वक्तव्य 
लगातार आए हैं जिन्होंने तनाव के वातावरण को बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा की 
है। यह बड़बोलापन इन नेताओं के वक्‍्तव्यों और साक्षात्कारों में भी रही है। यह सोचकर 
आश्चर्य भी होता है और खेद भी कि बहुसंख्यक हिंदू समाज की आकांक्षाओं के 
प्रतिनिधित्व का दावा करने वाले ऐसे नेताओं को ऐसी भाषा का प्रयोग करने की 
आवश्यकता क्यों अनुभव हुई। 

हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी विभूति नारायण राय की 
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हाल में ही एक पुस्तक प्रकाशित हुई है-'सांप्रदायिक दंगे और भारतीय पुलिस'। 
“सांप्रदायिक दंगों का मनोविज्ञान” शीर्षक अध्याय में उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात लिखी 
है। वे कहते हैं-“यदि हम किसी दंगे की हिंसा का समाज शास्त्रीय विश्लेषण करें 
तो पाएंगे कि वह हिंसा किसी पिरामिड की शक्ल में विकसित होती है तथा तनाव 
और संघर्ष के विभिन्न स्वरूपों में पहले से ही सामाजिक संरचना में विद्यमान होती 
है। एक बड़ी सांप्रदायिक हिंसा की तैयारी काफी पहले शुरू हो जाती है। संघर्ष के 
विभिन्न चरणो से गुजरता हुआ तनाव एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाता है जब एक पत्थर 
या एक अफवाह हिंसा शुरू करने के लिए पर्याप्त होता है। तनाव के पिरामिड की 
शक्ल में धीरे-धीरे ऊपर बढ़ते जाने और एक ऐसे बिंदु तक पहुंचने के पीछे, जहां 
छोटी-सी बात भी हिंसा शुरू करने के लिए पर्याप्त होती है, के पीछे कई कारण हो 
सकते हैं। 

गुजरात में जो कुछ हुआ है वह वर्षो से बनते हुए पिरामिड की परिणति थी। 


(दैनिक जागरण, ।4-3-02) 
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संप्रदाय रहे : 
सांप्रदायिकता जाए 


संप्रदाय और सांप्रदायिकता में कितना अंतर है इसकी चर्चा मैं स्वामी विवेकानंद के 
विचार से प्रारंभ कर रहा हूं। सन्‌ 897 में लाहौर में दिए हुए व्याख्यान में उन्होंने 
संप्रदाय और सांप्रदायिकता के संबंध में कुछ शब्द कहे थे-“संप्रदायों का होना आवश्यक 
है, परंतु जिसका होना आवश्यक नहीं है वह है इन संप्रदायों के बीच के झगड़े-झमेले। 
संप्रदाय रहे, पर सांप्रदायिकता दूर हो जाए। सांप्रदायिकता से संसार की कोई उन्नति 
नहीं होगी, पर संप्रदायों के न रहने से संसार का काम नहीं चल सकता।” 

आखिर धमन्धिता और सांप्रदायिकता उत्पन्न कैसे होती है। सभी लोग अपने-अपने 
धर्मों में विश्वास रखें, अपने संप्रदाय की अमन्याताओं के अनुरूप अपना जीवन ढालें, 
उसके अनुसार अपनी पूजा-अर्चना करें तो किसी प्रकार का विवाद नहीं उत्पन्न होता। 
संकट वहां उत्पन्न होता है जब एक धर्म-मत के लोग यह कहने और प्रचारित करने 
लगते हैं कि हमारा मार्ग अन्य सभी मार्गो से श्रेष्ठ है। किसी विचार को अनुगमन करने 
वाले लोग, यदि उसे सर्वश्रेष्ठ मानें तो भी आपत्ति वाली कोई बात नहीं है, किंतु 
सांप्रदायिकता के लक्षण वहां से प्रकट होने लगते हैं जब अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने 
के लिए उस विचार अथवा संप्रदाय के लोग, दूसरे विचार और मत-संप्रदाय के लोगों 
को छोटा, गलत, पथ-भ्रष्ट और अज्ञानी घोषित करने लगते हैं। मेरा विचार, मेरा मार्ग 
अच्छा और सच्चा है-यह संप्रदाय की भावना है। दूसरे का मार्ग बुरा और झूठा है यह 
सांप्रदायिकता की भावना है। 

संसार में जहां कहीं भी सांप्रदायिकता पनपी है, वहां उन लोगों ने कोई संकट 
नहीं पैदा किया जो अपनी आस्थाओं के प्रति पूरी तरह समर्पित है। संकट वहां पैदा 
हुआ है जब अपने आपको सही मानने वाले दूसरों को झूठा सिद्ध करने के लिए कमर 
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कस लेते हैं। उन्हें भटका और नासमझ मानकर, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए 
उनकी आस्थाओं का खंड करने लगते हैं और उसके लिए जोर-जवरदस्ती से काम लेना 
'भी जायज समझने लगते हैं। 

सांप्रदायिकता असहिष्णुता में से जन्म लेती है। मैं अपने ढंग से जिउ... तुम 
अपने ढंग से जियो वाली अस्तित्ववादी भावना इस विचार में नहीं होती। 

जैसे धार्मिक असहिष्णुता से सांप्रदायिकता पनपती है, उसी प्रकार किसी धर्म 
अथवा मजहब की निरंतर आलोचना और कटु खंडन से भी सह-अस्तित्व की भावना 
खंडित होती है। यह असहिष्णुता का दूसरा रूप है। उन्नीसवीं शती में हिंदुओं में भी 
ऐसे तत्व उभरे जिन्होंने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपने विचार के अनुकूल 
न दिखने वाले सभी विचारों और मतों का भरपूर खंडन किया। खंडन-मंडन की इस 
प्रवृत्ति से भी इस देश में सांप्रदायिकता की जड़ें गहरी हुई और खून खराबा भी हुआ। 

एक अन्य रूझान भी मुझे पिछले कुछ वर्षो में देखने को मिला है। ईसाई मिशनरी 
अपने धर्म का प्रचार करने के लिए वर्षो से ही अपना साहित्य भारतीय भाषाओं में 
छापकर वितरित करते रहे हैं। संभवतः वह यह कार्य अन्य भाषाओं में भी कर रहे 
होंगे। मेरे पास ऐसी इस्लामी संस्थाओं और प्रकाशकों से वहुत-सा साहित्य नियमित 
आता है। मैंने इस्लाम के संवंध में बहुत कुछ इस साहित्य के माध्यम से ही जाना। 
कुछ समय पूर्व मुझे सैयद अबुल आला मौसूदी द्वारा लिखित और इस्लामी साहित्य 
प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'इस्लाम धर्म! प्राप्त हुई । मैंने इस आद्योपांत 
पढ़ा। मैं अपनी संस्कारगत मान्यताओं में इस्लाम की अनेक स्थापनाओं से सहमत न 
होऊं यह हो सकता है, किंतु इस्लाम के संबंध में मेरा वह ज्ञान निश्चित ही नहीं होना 
चाहिए जो मुझे इस्लाम विरोधी अभियान के तहत कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा 
दिया जाता है। इस्लाम को जानने के लिए मुझे जहां तक हो सके, इस्लाम के मूल 
स्रोतों के पास जाना चाहिए और इस्लामी विद्वानों द्वारा कही गई बातों को पढ़ना 
चाहिए। जिस पुस्तक का मैंने ऊपर उल्लेख किया है, उसी में से मैं कुछ पंक्तियों उद्धृत 
कर रहा हूं“गैर मुसलमानों के साथ व्यवहार करने में मुसलमानों को पक्षपात और 
संकीर्णता की शिक्षा नहीं गई है। उनके महापुरुषों को बुरा कहने या उनके धर्म का 
अपमान करने से रोका गया है। उनसे स्वयं झगड़ा निकालने से भी रोका गया है। 
वे यदि हमारे साथ मेल-मिलाप रखें और हमारे हक़ और अधिकार पर हाथ न डालें 
तो हमको भी उनके साथ मेल-जोल रखने और मित्रतापूर्ण व्यवहार करने और इंसाफ 
के साथ पेश आने की शिक्षा दी गई है। हमारी इस्लामी सज्जनता चाहती है कि हम 
सबसे बढ़कर मानवीय सहानुभूति और सद्व्यवहार को अपनाएं। स्वभाव और आचरण 
में कुटिलता और अन्याय और तंगदिली मुसलमान के लिए शोभनीय नहीं है। मुसलमान 
संसार में इसलिए पैदा किया गया है कि अच्छे स्वभाव और सज्जनता और नेकी का 
आदर्श रूप प्राप्त करे और अपने सिद्धांतों से लोगों के दिलों को जीत ले।” 

मैं समझता हूं कि हमारे देश में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण संवाद हीनता 
है। सभी धर्मो और संप्रदायों के लोग अपने-अपने दायरों में सीमित रहते हैं, केवल 
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आपस में ही संवाद करते हैं और दूसरे की विचारधाराओं के संबंध में उनकी जानकारी 
मात्र सुनी-सुनाई बातों पर आधारित होती है। उनके मन में अनेक भ्रांत धारणाएं जन्म 
ले लेती हैं और वे निरंतर पुष्ट होती रहती हैं। 

कुछ लोग दूसरे धर्मों का अध्ययन भी करते हैं, उनके धर्म ग्रंथों को भी पढ़ते 
हैं, किंतु यह पठन और अध्ययन.उस धर्म की आत्मा तक पहुंचने का सकारात्मक प्रयास 
नहीं होता। ऐसे लोग अपने विरोध और खंडन की सामग्री को उसमें ढूंढ कर और 
उसे अपने ढंग से व्याख्यायित करके अपने तर्क (या कुतर्क) को अधिक दृढ़ बनाने 
का प्रयास करते हैं। 

आपसी सांवाद की महत्ता पर बल देते हुए गुरु नानक ने कहा था- 

जव लगि दुनिया रहीए नानक। 

किछु सुणीए किछु कहीए॥ 

हि नानक, जव तक संसार में रहो, कुछ दूसरों की सुनो, कुछ अपनी कहो |) 

सांप्रदायिक और संकीर्ण मानसिकता वाले समाज में हर व्यक्ति अपनी बात दूसरों 
को सुनाना अवश्य चाहता है, वह किसी की वात सुनना नहीं चाहता। 

संभवतः ऐसे ही व्यक्तियों को संबोधित करते हुए अपने लाहौर के भाषण में 
विवेकानंद ने कहा था-“वस करो, बस करो, निंदा पर्याप्त हो चुकी, दोष-दर्शन बहुत 
हो चुका, अव तो समय पुननिर्माण का, फिर से संगठित करने का आ गया है। अब 
समय आ गया है अपनी समस्त विखरी हुई शक्तियों को एकत्र करने का, उन सबको 
एक ही केंद्र में केंद्रित करने का और उस सम्मिलित शक्ति द्वारा देश को प्रायः सदियो 
से रुकी हुई उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करने का। घर की सफाई हो चुकी है। अब 
आवश्यकता है उसे नए सिरे से आवाद करने की।” 

अपने एक अन्य व्याख्यान (वेदप्रणीत हिंदू धर्म) में उन्होंने कहा था-“हमें अब 
तक यह सीखना शेष है कि सभी धर्मो का-चाहे उसका कोई भी नाम हो, हिंदू, बौद्ध 
इस्लाम, ईसाई आदि-ईशवर एक ही हैं और इनमें से जो किसी की भी निंदा करता 
है, वह अपने ही ईश्वर की निंदा करता है।” 

आज हम अपने देश में संप्रदायों से नहीं, सांप्रदायिकता से बुरी तरह ग्रस्त हैं। 
आवश्यकता इस बात की थी कि हम संप्रदायों अथवा पंथों, मजहवों को उन्नत करते 
हुए उन्हें धर्म का विस्तार दे देते। हुआ इसके विपरीत। हमने धर्म को संप्रदायगत 
संकीर्णता में जकड़ दिया है। 

स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के अपने विदाई भाषण (27 सितंबर ।893) में 
संसार के सभी धर्माचायाँ को एक संदेश दिया था-“यदि कोई केवल अपनी ही रक्षा 
तथा दूसरे के विनाश की कल्पना करता है तो उसके विषय में मैं हृदय से खेद प्रकट 
करता हूं और उसे वतलाए देता हूं कि उसकी अनिच्छा होते हुए भी प्रत्येक मत की 
पताका पर शीघ्र ही यही लिखा जाएगा-“परस्पर सहायक हो, विरोध न करो, रक्षक 
हो, विनाशकारी न बनो, एकता तथा शांति रहे, विभेद और कलह दूर हो।” 


(दैनिक जागरण, 77-4-02) 
237 / राजनीति 


Hindi Premi 


पाकिस्तान में लोकतंत्र का सदा 
उपहास होता रहा 


पाकिस्तान के स्वघोषित राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने देश में अपने आपको 
आगामी पांच वर्ष तक निर्विध्न राष्ट्रपति बनाए रखने के लिए जनमत संग्रह करवाया 
और उसमें 97.5 प्रतिशत मत प्राप्त करके अपनी सफलता का पूरा डंका पीट दिया। 

किंतु यह जनमत संग्रह था कैसा? इसके लिए न कोई मतदाता सूची थी, न 
मतदाता के लिए क्षेत्र-विशेष का निर्धारण था, न उसके पहचान पत्र की शिनाख्त जरूरी 
थी। उसकी उंगली पर लगी स्याही बड़ी आसानी से मिटाई जा सकती थी। इस प्रकार 
किसी मतदाता को कितनी ही बार अपना मत देने की सुविधा थी। पाकिस्तान के सभी 
राजनीतिक दल ऐसे जनमत संग्रह को असंवैधिक कह रहे थे, किंतु वहां के सर्वोच्च 
न्यायालय ने इसके लिए अपनी हरी झंडी दिखा दी थी। सर्वेक्षणों के अनुसार जनमत 
संग्रह में 23 प्र. श. से अधिक लोगों ने भाग नहीं लिया, किंतु इस सब से क्या होता 
है। पाकिस्तान में वही होता है जो मंजूर-ए-जनरल होता है। 

पाकिस्तान में एक बात आम कही जाती है। वहां सत्ता पर वह व्यक्ति काबिज 
हो जाता है जिसके पक्ष में तीन 'ए' होते हैं-अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। परवेज 
मुशर्रफ किस्मत के धनी हैं। इस समय तीनों ए उनके साथ हैं। 

जनरल मुशर्रफ आगामी अक्टूबर में पाकिस्तान में आम चुनाव कराने जा रहे 
हैं। उससे पहले वे वहां के पहले से ही विकलांग संविधान की ऐसी सूरत बना देंगे 
जिसमें लोकतंत्र की शक्ल कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। 

लगता है लोकतंत्र पाकिस्तान की पूरी बनावट में ही नहीं है। अतिशयोक्ति नहीं 
है। उन्नीसवी-बीसवीं सदी में कुछ अवधारणाएं हमारे देश में आई। राष्ट्रीयता, लोकतंत्र 
संसद, जन प्रतिनिधियों का चुनाव, धर्मनिरपेक्षता, समता-बंधुता और स्वतंत्रता का 
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संकल्प आदि कितनी ही मान्यताएं पंद्रहवीं सदी से यूरोपीय देशें में विकसित हो रही 
थीं। इन्हें विकसित करने में वहां के विचारक, चिंतक और राजनीति वेत्ता अपनी भूमिका 
निभा रहे थे। उन्नीसवीं सदी के मध्य में अमरीकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र 
को जिन शब्दों में परिभाषित किया था वह सारे संसार में एक आदर्श परिभाषा के 
रूप में स्वीकृत हो गया। वह परिभाषा थी-'लोकतंत्र में सरकार लोगों की होती है, 
लोगों द्वारा वनाई जाती है और लोगों के लिए होती है। 

कितु पश्चिम से आई लोकतंत्र की अवधारणा केवल शासन-संचालन की एक 
प्रणाली मात्र नहीं थी। वह राजनीति की सीमाओं को लांघते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों 
के लिए एक दृष्टि वन कर उभर आई थी। यह जीवन दृष्टि किसी भी क्षेत्र में 
अधिनायकवादी और कुलीनतावादी दृष्टि से अपने को अलग करती है। किसी भी धर्म 
पुस्तक अथवा ईश-दूत समझे जाने वाले व्यक्ति के कथन को अंतिम सत्य न मान कर 
तर्क, अनुभव तथा प्रत्यक्षवाद को अपना आधार बनाती है और यह मानती है कि सभी 
प्रकार का मानवीय ज्ञान अनुभव द्वारा विकसित होता है। लोकतंत्र की मान्यता है कि 
कोई भी सत्य न अंतिम होता है और न ही एकाकी । उसकी भी निरंतर पड़ताल होती 
रहती है। सभी देशों में परंपरागत धार्मिक विश्वासों से भी लोकतंत्र की टकराहट होती 
रही है। 

पाकिस्तान. का निर्माण एक इस्लामी राष्ट्र के रूप में हुआ। कट्टरपंथी इस्लामी 
विद्वानों को पश्चिम से आई राजनीतिक अवधारणाएं इस्लाम विरोधी लगती थीं। वे 
मानते थे कि इस्लामी भाईचारा विश्व-व्यापी है इसलिए उसे किसी राष्ट्र-राज्य तक 
सीमित नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को तो एक राष्ट्र-राज्य बनाना था। यह 
बात भी उन्हें इस्लाम विरोधी लगती थी। उस समय मुस्लिम नेतृत्व के दो वर्ग बन 
गए थे। एक वर्ग कट्टर इस्लामी मान्यताओं वाला था जो इन अवधारणाओं को पश्चिम 
की जूठन मानता था। ऐसे लोग सेक्युलिरिज्म को नास्तिकता का प्रचार मानते थे और 
लोकतंत्र को बहुत बड़ी बुराई समझते थे। दूसरा वर्ग पश्चिमी शिक्षा प्राप्त मुस्लिम लीग 
के नेताओं का था, जिसका नेतृत्व मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में था। ये लोग 
आधुनिक राजनीतिक अवधारणाओं के अनुसार ही पाकिस्तान को चलाना चाहते थे। 
जमायत-ए-इस्लामी के संस्थापक मौलाना अबुल अला मौददी तो जिन्ना को इस्लाम 
से पूरी तरह अनभिज्ञ मानते थे इसलिए उन्हें इस्लाम का शत्रु समझते थे। मौलाना 
मौदूदी कहते थे कि जिन्ना जैसे लोग पश्चिम के बिना रीढ़ वाले नकलची हैं। 

पाकिस्तान तो बन गया, किंतु वहां का संविधान कैसा हो, अल्पसंख्यकों के 
कितने अधिकार हों, महिलाओं की कितनी भागीदारी हो इस संबंध में मतैक्य नहीं 
हो सका। 985 में ब्रिटिश सरकार ने इस देश का शासन-तंत्र चलाने के लिए जिस 
ढांचे को बनाया, विभाजन के समय तक भारत और पाकिस्तान में वही ढांचा चल रही 
था। भारत की सर्वप्रथम प्राथमिकता यह थी कि शीघ्र से शीघ्र यहां नया संविधान बना 
लिया जाए और फिर उसी के अनुसार शासन-तंत्र चलाया जाए। नवंबर 949 तक 
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यहां संविधान बना लिया गया था और 26 जनवरी 950 में वह पूरी तरह लागू हो 
गया। पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। जो काम चलाऊ संविधान बनता था उसे कोई 
भी शासक अपनी मर्जी से तोड़-फोड़ देता था और अपनी इच्छानुसार नया संविधान 
बना कर लागू कर देता था। 

स्वतंत्रता के बाद जिन भारतीय नेताओं ने शासन-तंत्र संभाला था उनके सामने 
शासन प्रणाली का चित्र पूरी तरह स्पष्ट था। उन्होंने ब्रिटिश पद्धति की संसदीय लोकतंत्र 
की प्रणाली को अपनाया था और लगभग ढाई वर्ष वाद अपना नया बनाया संविधान 
लागू करके भारत को गणतंत्र घोषित कर दिया था। गवर्नर जनरल का स्थान राष्ट्रपति 
ने ले लिया था जो ब्रिटेन की महारानी की भांति देश का केवल संवैधानिक प्रमुख 
था। शासन तंत्र के सभी सूत्र लोकतंत्रीय प्रणाली से चुने जन-प्रतिनिधियों के नेता, 
प्रधानमंत्री के हाथों में रहते थे आज 55 वर्ष बाद भी यही प्रणाली इस देश में चल 
रही है। 

इस देश का एक सौभाग्य यह भी था कि जिन नेताओं की अगुवाई में इस 
देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी वे आगे के अनेक वर्षों तक जीवित रहे और जनता 
का मार्ग-दर्शन करते रहे। केवल सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्वतंत्रता के लगभग 
साढ़े तीन वर्ष बाद 5 दिसंबर 950 में निधन हो गया था। 

पाकिस्तान इस दृष्टि से अभागा रहा। पाकिस्तान के निर्माता मोहम्मद अली 
जिन्ना को मृत्यु एक वर्ष के अंदर ही हो गई। उसके पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली 
खान की ]6 अक्टूबर 295! में रावलपिंडी में हत्या कर दी गई। ख्वाजा निजामुद्दीन 
पूर्वी पाकिस्तान (अब बगंलादेश) के एक कमजोर व्यक्तित्व के नेता थे, जिन्हें जिन्ना 
के बाद पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। पश्चिमी पाकिस्तान का 
एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति, जो लियाकत अली खान की सरकार में वित्त मंत्री था-गुलाम 
मोहम्मद ने पाकिस्तानी नेतृत्व में आई शून्यता को भरते हुए स्वयं गवर्नर जनरल का 
पद संभाल लिया और ख्याज़ा निजामुद्दीन को प्रधानमंत्री बना दिया। उस समय 
पाकिस्तान गणतंत्र नहीं था और गवर्नर जनरल प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली होता 
था। 

पाकिस्तान में आए थोड़े-वहुत लोकतंत्र की गर्दन मरोड़ने का काम गुलाम 
मोहम्मद के समय से प्रारंभ हुआ। गुलाम मोहम्मद को सार्वजनिक नेता होने का न 
कोई प्रशिक्षण था न कोई अनुभव था। अंग्रेजों के शासनकाल में वह इंडियन सिविल 
सर्विस का एक अधिकारी था। जिन्ना इससे आर्थिक विषयों पर सलाह लेते रहते थे। 
आर्थिक विषयों के मर्मज्ञ समझे जाने के कारण जिन्ना ने उसे वित्त मंत्री बना दिया 
था। 

गुलाम मोहम्मद ने गवर्नर जनरल बनने के कुछ समय बाद ही प्रधानमंत्री, उनके 
मंत्रिमंडल केंद्रीय संसद और प्रांतीय विधान सभाओं को भंग कर दिया और सभी 
अधिकार अपने हाथ में ले लिए। पाकिस्तान की नौकरशाही गुलाम मोहम्मद की समर्थक 
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थी और उसके संरक्षण में अपने हित सुरक्षित समझती थी। इसी दौरान पाकिस्तान 
की राजनीति में सेना निरंतर प्रभावशाली होती चली गई। इस बीच वहां निरंतर 
प्रधानमंत्री बदलते चले गए। जनरल इस्कंदर मिर्जा ने संविधान निरस्त करके स्वयं को 
राष्ट्रपति घोषित कर दिया। 958 में जनरल अयूव खान ने इस्कंदर मिर्जा से बलात 
त्याग पत्र लेकर उन्हें देश-निकाला दे दिया और राष्ट्रपति का पद संभाल लिया। उसने 
अपने आपको फील्ड मार्शल भी घोषित कर दिया और शासन के सभी सूत्र अपने हाथ 
में ले लिए। 

अयूव खान ने 969 तक पाकिस्तान पर शासन किया। 962 में उसने देश 
को जो संविधान दिया था जिसमें नियंत्रित और निर्देशित लोकतंत्र की वकालत की 
गई थी। 

!] वर्ष के लंबे शासन काल के बाद वहां की जनता में अयूब खान विरोधी 
स्वर उभरने लगा। अपने आप को संकट में घिरा देखकर उसने सत्ता सेना के ही जनरल 
याहया खान को सौंप दी। उसने शासन संभालते ही सारे देश में मार्शल ला घोषित 
कर दिया और जनता में जो थोड़ी चेतना उभर रही थी उसे फौजी बूंटों के नीचे कुचल 
दिया। 

आयूव खान के समय में (965) भारत-पाकिस्तान के बीच पहला बड़ा युद्ध 
हुआ था, किंतु यह पश्चिम की सीमाओं में ही था। पूर्वी पाकिस्तान युद्ध की चपेट 
में नहीं आया था। याहया खान के शासनकाल में पूर्वी पाकिस्तान में बंगबंधु मुजीबु-रहमान 
के नेतृत्व में सही अर्थों में लोकतंत्र का स्वरूप निखरा था किंतु पश्चिमी पाकिस्तान 
की फौजी हुकूमत उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। परिणामस्वरूप पाकिस्तान की 
सेना ने वंगालियों पर जो अत्याचार किए और असंख्य व्यक्तियों को किस प्रकार मौत 
के घाट उतार दिया, इसकी एक लंबी दर्दनाक दास्तान है। 

उस समय पूर्वी पाकिस्तान में आज़ादी की एक नई लहर उभर आई। इस लहर 
के साथ भारत की पूरी सहानुभूति थी, इसलिए भी कि फौजी शासन के अत्याचारों 
से पीड़ित लाखों लोग अपना घर-बार छोड़कर भारत आ रहे थे इस बात से उत्तेजित 
होकर याहया खान ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस बार का युद्ध पश्चिमी और 
पूर्वी-दोनों भागों में हुआ, जिसमें पाकिस्तान की बुरी तरह पराजय हुई। नब्बे हज़ार 
से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों ने पूर्वी कमान के सेनाध्यक्ष ले. ज. जगजीत सिंह अरोड़ा 
के सम्मुख आत्म-समर्पण कर दिया। संसार के मानचित्र पर बगंलादेश नाम से एक 
स्वतंत्र राष्ट्र उभर आया। 

297] की पराजय के वाद कुछ समय के लिए सत्ता लोकतंत्रीय प्रक्रिया से उभरे 
पाकिस्तानी सेना जुल्फिकार अली भुट्टो के हाथ में आई। यह नागरिक सत्ता सबसे 
अधिक लंबे समय तक रही। दिसंबर 97! में भुड्े ने सत्ता संभाली और जुलाई ।977 
तक सत्ता में बने रहे। अयूब खान और याहया खान ने सेना की सत्ता का स्वाद चखा 
दिया था। मौका देखकर सेना प्रमुख जनरल जिया उलहक ने उसे केवल गद्दी से ही 
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नहीं उतारा उन्हें अपने एक विरोधी नेता की हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार 
भी कर लिया। भुट्टो पर कुछ समय तक अदालतों में मुकदमा चला और अंततः उन्हें 
फांसी पर लटका दिया गया। 

पाकिस्तान में जो भी सेना का तानाशाह तख्ता पलट करता है, वह सबसे पहले 
मतदाताओं द्वारा चुनी गई सरकार को बर्खास्त कर देता है, संविधान को निरस्त कर 
देता है, सैनिक शासन की स्थापना करता है और अंत में खिलौना बने नागरिक राष्ट्रपति 
को एक किनारे लगा कर स्वयं राष्ट्रपति का पद संभाल लेता है। 

प्रत्येक पाकिस्तानी सैनिक तानाशाह लोकतंत्र का थोड़ा-वहुत ढोंग भी करता 
रहता है। जिया-उल-हक ने ]98! में स्थानीय निकायों के चुनाव कराए थे। उसके बाद 
985 में उसने दल-विहीन आम चुनाव कराए और सेना समर्थक एक कठपुतली 
लोकप्रिय सरकार बना दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी सत्ता पर कोई आंच 
न आए। जब उसके बनाए कठपुतले प्रधानमंत्री मोहम्मद खान जुनेजो ने किसी छोटे 
से मामले में जिया-उल-हक से मतभेद व्यक्त किया तो उसे उस समय बर्खास्त कर 
दिया गया.जब वे सरकारी दौरे पर विदेश गया हुआ था। 

988 में पाकिस्तान में लोकतंत्र तव वापस आया जव एक हवाई दुर्घटना में 
जनरल जिया की मृत्यु हो गई। ]! वर्ष तक वहां लोकतंत्रीय सरकारें बनती-बिगड़ती 
और बर्खास्त होती रही । अंत में फरवरी 997 में पूर्ण बहुमत से चुनी गई नवाज़ शरीफ 
की सरकार अक्टूबर ]992 में जनरल मुशर्रफ द्वारा पलट दी गई और वहां फिर से 
सैनिक सरकार आ गई। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने पहले के सैनिक शासकों से 
कहीं अधिक शक्ति अपने हाथों में रखी । 

पाकिस्तान के राजनीति दल भी अपने दलगत स्वार्थो के लिए बहुधा सेना द्वारा 
तख्ता पलटने की कारवाई का समर्थन करते रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 7969 
में जनरल याहया खान को अपनी समर्थन दिया था। 977 में जब सैनिक तानाशाही 
आई तो पाकिस्तान नेशनल एलाइंस (पी.एन.ए.) ने उसका समर्थन किया था और जब 
999 में जनरल मुशर्रफ ने नवाज़ शरीफ को गही से उतार फेंका तो वेनजीर भुट्टो 
की संस्था पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की अगुवाई में बनी ग्रांड डेमोक्रेटिक एलायंस ने 
इस कदम की पूरी सराहना की। 

पाकिस्तान बड़ी कमज़ोर लोकतांत्रिक आस्थाओं के साथ अस्तित्व में आया था। 
ये आस्थाएं निरंतर अधिक कमजोर होती चली गईं। यह आश्चर्य से अधिक चिंता को 
बात है कि पाकिस्तान की जनता इसे विना किसी व्यापक विरोध के चुपचाप स्वीकार 
कर लेती है जैसा कि भारत सहित अन्य किसी लोकतांत्रिक देश में सामान्यतः नहीं 
होता। 


(दैनिक जागरण, 9-5-02) 
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राष्ट्रपति : 
जो पद की गरिमा सुरक्षित रखे 


इस समय आगामी राष्ट्रपति को लेकर सारे में देश में खूब चर्चा हो रही है। वर्तमान 
राष्ट्रपति श्री केआर. नारायण का कार्यकाल कुछ समय में पूरा हो जाएगा। इस समय 
देश के ऊपर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं और आन्तरिक राजनीति भी अस्थिरता के 
दौर से गुजर रही है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की भूमिका सामान्य स्थितियों से कहीं 
अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। 

इस देश में राष्ट्रपति का पद अपनी सत्ता-शक्ति के कारण नहीं, अपनी गरिमा 
के कारण पहचाना जाता है। सत्ता शक्ति का केंद्र प्रधानमंत्री होता है। कभी-कभी दोनों 
के मध्य टकराहट की स्थिति भी आ जाती है, किन्तु संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति अपनी 
सीमाओं में परिचित होता ही है। 

डॉ. राजेनद्र प्रसाद और पं. जवाहर लाल नेहरू के सम्बन्धो में कभी-कभी मतभेद 
तो उभरे थे परन्तु वे राष्ट्रपति भवन की सीमाओं से बाहर नहीं निकले । डॉ. राधाकृष्णन 
और डॉ. जाकिर हुसैन शिक्षा जगत की गरिमा के व्यक्ति थे। अपने समय के प्रधानमन्त्री 
(नेहरू, शास्त्री और इन्दिरा गांधी) के साथ उनके संबंधों में दुराव या दरार कभी नहीं 
उभरी। यह पद पहली बार डॉ. जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद नए राष्ट्रपति के चुनाव 
को लेकर कटु विवाद और देश व्यापी रुचि का कारण बना था। 

डॉ. जाकिर हुसैन की असमय मृत्यु के बाद 969 में बंगलूर में हुई कांग्रेस की 
संसदीय बोर्ड की बैठक में नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस का 
उम्मीदवार बनाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस बैठक में उपस्थित 
थीं, परन्तु संसदीय बोर्ड ने वहां जो फैसला किया था वह उनकी इच्छा के विरुद्ध था। 
उस समय कांग्रेस में पुराने नेताओं-कामराज, सदोबा पाटील, मोरारजी देसाई, अतुल्य 
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घोष, निजलिंगप्पा, सादिक अली का गुट, जो सिंडीकेट के नाम से जाना जाता था, 
कांग्रेस संगठन में बहुत प्रभावशाली था। यशवंतराव चौहान जैसे लोग दोनों ओर अपनी 
साख बनाए रखने के लिए चिंतित रहते थे। सिंडीकेट के फैसले से नाराज होकर इंदिरा 
गांधी वह वैठक छोड़कर वाहर चली गई थीं। 

वी.वी. गिरि उस समय उपराष्ट्रपति थे। अभी तक परम्परा यह चल रही थी 
कि उपराष्ट्रपति को ही कांग्रेस पार्टी राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाती थी परंतु इस 
बार इस परंपरा को तोड़कर नीलम संजीव रेड्डी का चयन किया गया था। उस निर्णय 
से विक्षुव्ध वी.वी. गिरि (जो उस समय स्थानापन्न राष्ट्रपति थे) ने अपने पद से इस्तीफा 
देकर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी और विपक्षी दलों का 
उम्मीदवार बनकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया था। 

राष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में नीलम संजीव रेड्डी 
के नामांकन पत्र में इंदिरा गांधी ने प्रस्तावक के रूप में अपने हस्ताक्षर किए थे, परंतु 
संसदीय बोर्ड की मीटिंग में हुए अपमान को वे भुला नहीं सकी थीं और इसका बदला 
लेने के लिए वे सभी तरह से पार्टी अनुशासन को तोड़ती हुई वी.वी. गिरि के खेमे 
में चली गई। उन्होंने स्वयं तो अनुशासन तोड़ा ही साथ ही राष्ट्रपति पद के चुनाव 
में वोट देने के हकदार सभी कांग्रेसियों को भी पार्टी-अनुशासन तोड़ने की प्रेरणा देते 
हुए कहा कि पार्टी-निर्देश की बजाए अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अपना वोट दें। 
परिणाम सबको मालूम है। 

उस चुनाव में प्रधानमंत्री ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार के विरोध में जोरदार 
अभियान चलाकर विरोधी उम्मीदवार को जिता दिया था। देश की राजनीति में पार्टी 
अनुशासन के धुर्रे उड़ गए थे और व्यक्ति-दंभ की पूजा और जय-जयकार का नया 
दौर शुरू हो गया था। इस देश में 969 के वाद की राजनीति लंबे समय तक इसी 
दंभ की छत्रछाया में जीती और घुटती हुई राजनीति थी। 975 में सारे देश में लगाई 
गई इमेरजंसी, विधान और सरकार से बाहर पनपा हुआ संजय गांधी का जबरदस्त 
सत्ता केद्र, राष्ट्रपति पद की निरंतर गिरती हुई प्रतिष्ठा, राज्यपालों और मुख्यमंत्रियो 
का लगातार छोटा होता गया कद, केद्रीय मंत्रिमंडल में 'जी हजूरों' की बढ़ती हुई गिनती 
और सत्ता के नशे में चूर होकर असम में 5 हजार से अधिक लाशों के ऊपर से 
निकलकर कराया गया चुनाव तथा पंजाब में किया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार-इसी 
व्यक्ति-दंभ की नीतियों के परिणाम थे। 

राष्ट्रपति का "रबड़ स्टैम्प’ के रूप में जो बिम्ब विकसित हुआ उसकी शुरुआत 
वी.वी. गिरि के कार्यकाल से शुरू हुई, फिर फखरुद्दीन अली अहमद तथा ज्ञानी जैल 
सिंह का चयन इसी आधार पर हुआ था कि वे बेहतर फरमाबरदार साबित होंगे और 
प्रधानमंत्री के इशारों पर नाचेंगे। इमरजेंसी के दौरान नसबंदी के अंधाधुंध अभियान 
तथा तु्कमान गेट पर की गई तोड़-फोड़ से फखरुद्दीन अली अहमद बहुत दुखी थे। 
अकाल तख्त की बर्बादी और नवंबर 984 के सिख कत्लेआम से ज्ञानी जेल सिंह 
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भी दुखी हुए, परंतु इनका दुख सिर्फ दुख वनकर रह गया, वह कोई जीवंत रूप नहीं 
धारण कर सका। ज्ञानी जेल सिंह ने अपनी अवधि के आखिरी कुछ महीनों में डाकघर | 
विधेयक को रोकने अथवा राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर जो प्रश्‍न उठाए और व्यापक 
संवैधानिक वहस खड़ी की उसके पीछे उनके व्यक्तित्व की दृढ़ता की बजाए चतुराई 
ज्यादा काम कर रही थी। 

श्री आर. वेंकेटरमण, डॉ. शंकरदयाल शर्मा, और श्री के.आर. नारायण ने गत 
वर्षो में इस पद को संभाला है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. राधाकृष्णन और डॉ. जाकिर 
हुसैन के समय इस पद की प्रतिष्ठा और गरिमा पर कोई प्रशन चिहून नहीं लगा था, 
किंतु इंदिरा गांधी ने जिस ढंग से वी.वी. गिरि को इस पद के लिए निर्वाचित कराया 
था उससे यह पद दलगत राजनीति और जोड़-तोड़ के तंत्र का पूरी तरह शिकार वन 
गया था। इस पद को गरिमा तो क्षरित हुई ही, यह धारणा भी विकसित हुई कि राष्ट्रपति 
कुछ नहीं होता, वह केवल किसी शक्तिशाली प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली होता 
है और उसकी रवड़ स्टैम्प वनकर काम करता है। 

इसमें भी कोई संदेह नहीं कि के.आर. नारायण ने पिछले अनेक राष्ट्रपतियों की 
तुलना में इस पद की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। उन्होंने अनेक प्रसंगों में-चाहे वह बिहार 
में राष्ट्रपति शासन को लगाने का केंद्र सरकार का इरादा हो अथवा कांग्रेस अध्यक्ष 
सोनिया गांधी को अपनी सरकार बनाने के लिए निमंत्रित करने की बात हो अपनी 
संवैधानिक जिम्मेदारियों का स्वविवेक से निर्वहन किया है। 

मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति पद के लिए चयन करते समय कुछ वातों का विशेष 
ध्यान रखा जाना चाहिए । किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष यदि अपने देश में अपने लोगों, 
उनकी भाषा में संवाद नहीं कर सकता तो वह जनप्रतिनिधि कहलाने का अधिकारी 
नहीं हो सकता। इस देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यदि केंद्र की आधिकारिक 

| राजभाषा हिंदी से अनभिज्ञ होगा तो वह देश की बहुसंख्यक जनता से संवाद स्थापित 

नहीं कर सकेगा। श्री एच.डी. देवगौड़ा का उदाहरण हमारे सामने है। देश की राजनीति 
में कुछ ऐसी स्थितियां उभरी थीं कि वे प्रधानमंत्री वन गए उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं 
की सीमा उनके अपने प्रदेश कनार्टक तक ही सीमित थी, जिसमें हिंदी जानने को 
अनिवार्यता नहीं थी। किंतु संयोग ने उन्हें केंद्र में प्रधानमंत्री बना दिया। हिंदी में संवाद 
न कर सकने की स्थिति पग-पग पर उनके लिए कठिनाइयां उपस्थित करती थी। वे 
प्रधानमंत्री तो बन गए, जन-नेता नहीं बन सके। 

ज्ञानी जैल सिंह के राष्ट्रपति पद के कार्यकाल में और कोई महत्वपूर्ण कार्य हुआ 
हो या न हुआ हो, राष्ट्रपति भवन में हिंदी को खूब प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। छोटे-बड़े सभी 
समारोहों में वे हिंदी का प्रयोग करते थे। वे अच्छी अंग्रेजी नहीं जानते थे, यह उनकी 
सीमा हो सकती है, किंतु इससे उनके हिंदी-प्रयोग की महत्ता कम नहीं होती। वे बहुत 
लोकप्रिय राष्ट्रपति थे और इस लोकप्रियता में उनके द्वारा जनभाषा का प्रयोग बहुत 
बड़ा कारण था। 
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श्री के.आर. नारायण में भी यह बहुत बड़ी कमी है। वे अपने कार्यक्रमों में अंग्रेजी 
के अतिरिक्त किसी भी भारतीय भाषा का प्रयोग नहीं करते | शायद केरल में मलयालम 
का प्रयोग करते हों। राष्ट्रपति भवन में अनेक बार ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें हिंदी 
सेवियों को पुरस्कृत किया जाता है। उनमें वे अंग्रेजी में बोलते हैं। अपने सचिव द्वारा 
हिंदी में लिखे गए भाषण को भी वे पढ़कर सुनाना पसंद नहीं करते। 

नए राष्ट्रपति के चयन में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लंबे समय से राष्ट्रपति 
पद पर प्रधानमंत्री की रबड़ स्टैम्प होने का जो लांछन लग गया है और जिसके कारण 
इस पद की प्रतिष्ठा बहुत धूमिल हुई है, उसे दूर करने में वह व्यक्ति किस सीमा तक 
सफल होता है। 

किसी राजनीतिक दल के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध व्यक्ति के साथ यह ख़तरा 
सदैव बना रहता है कि पता नहीं किस समय वह अपनी पार्टी-प्रतिबद्धता को अपने 
पद की गरिमा से अधिक महत्व दे देगा और उसे छोटा वना देगा। इस समय जो भी 
नाम चर्चा में हैं उनकी दलगत प्रतिबद्धताएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं। इनमें से कई ऐसे 
हैं जो बहुभाषा विदू हैं और जो इस पद को पूरी गरिमा दे सकते हैं, किंतु उनके राजनीति 
संबंध उनके प्रति आम सहमति बनाने में बहुत बाधक हैं। 

अफसरशाही वर्ग का कोई व्यक्ति इस पद के लिए कभी उपयुक्त नहीं होता। 
व्यूरोक्रेट की अपनी एक मानसिकता होती है। वह कभी आम लोगों से घुल-मिल नहीं 
पाता । अफसरी कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। सामान्य जन से कुछ अंतर बनाए 
रखनां उसके स्वभाव का अंग होता है। 

राष्ट्रपति पद के चयन में यह वात भी सामान्यतः ध्यान में रखी जाती रही है कि 
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में एक उत्तर भारत का है और एक दक्षिण भारत का। यह 
बात भी ध्यान में रखी जाती है कि देश के सभी वर्गो को इस पद को सुशोभित करने 
का अवसर मिलता रहे। डॉ. जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह 
और के.आर. नारायण अल्पसंख्यक और दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इस 
बार यह चर्चा बहुत है कि ईसाई समुदाय के किसी व्यक्ति को इस पद पर लाया जाए। 

किंतु संभवतः इस वात की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है कि अभी 
तक किसी महिला ने इस पद की सुशोभित नहीं किया है। जबकि संसद में उन्हें 30 
प्रतिशत आरक्षण देने की चर्चा लगातार चल रही है। मैं यह भी सोचता हूं. कि इस 
पद को सदा-सदा के लिए राजनयिकों के लिए ही सुरक्षित क्यों समझा जाए? प्रधानमंत्री । 
बनने के लिए किसी राजनीतिक दल का नेता होना अनिवार्य है। जनतंत्र की संसदीय 
प्रणाली का यह अनिवार्य तत्व है। किंतु राष्ट्रपति पद के लिए साहित्य, संस्कृति और 
कला के क्षेत्र से भव्य व्यक्ति का चयन हो सकता है। ऐसा व्यक्ति इस पद की गरिमा 
को चार चांद लगा सकता है। क्यों न इस वार महाश्वेता देवी जैसी किसी बहुप्रतिष्ठित 
लेखिका का इस पद के लिए चयन किया जाए? 
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यह कैसी मानसिकता है? 


इन दिनों में पाकिस्तान ने तीन मिसाइलों का परीक्षण किया है। पाकिस्तान के सैनिक 
अधिकारियों का दावा है कि इन परीक्षणों का इस समय की तनावपूर्ण स्थिति से कोई 
संबंध नहीं है। यह उसका “रुटीन सैन्य-अभ्यास था, किंतु सारा संसार जनता है कि 
ऐसे परीक्षण क्यों किए गए हैं। इन मिसाइलों द्वारा आणविक अस्त्र ले जाए जा सकते 
हैं. और उनसे 2500 किलोमीटर तक वसे शत्रु-नगरों को बर्वाद किया जा सकता है। 
भारत के पास भी ऐसे शक्तिशाली प्रक्षपास्त्र हैं और पूरा पाकिस्तान उनकी मार के 
अंदर आ जाता है। अमेरिका के युद्ध-मामांसकों ने यह गणना भी कर ली है कि यदि 
भारत और पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में एक-दूसरे के विरुद्ध अणु शस्त्रों का प्रयोग 
करते हैं तो उसमें भारत का बहुत बड़ा भाग प्रभावित होगा और पाकिस्तान तो पूरी 
तरह बर्बाद हो जाएगा। मरने वालों की संख्या भी एक से डेढ़ करोड़ के बीच होगी। 
अणु युद्ध में बर्बाद हुए ये दोनों देश, युद्ध के वाद कैसे दिखेंगे, इसकी केवल कल्पना 
ही की जा सकती है। हिरोशिमा और नागासाकी के लोग ही शायद इस पर कुछ प्रकाश 
डाल सकें। 

मैं यह मानकर चल रहा हूं कि संसार के सभी समर्थ राष्ट्र इन दोनों के मध्य 
ऐसी स्थिति नहीं उत्पन्न होने देंगे। वे अच्छी तरह जानते हैं कि यदि ऐसा विनाश हुआ 
तो वह दक्षिण एशिया के इन दो देशों तक ही सीमित नहीं रहेगा, संपूर्ण संसार इसकी 
चपेट में आ सकता है। 

मेरे मन में एक प्रश्न बार-बार उभर रहा है। यदि दुर्भाग्य वश भारत और 
पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति आ जाती है तो वह दो देशों के बीच होगी अथवा 
दो धर्मों के मध्य? मुझे याद है, सातवें दशक के प्रारंभिक वर्षों में, जब मियां जुल्फिकार 
अली भुट्टो पाकिस्तान के विदेशमंत्री हुआ करते थे, प्रायः अपनी आक्रोशपूर्ण मुद्रा 
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में यह कहा करते थे कि हिन्दुस्तान से हमारी यह लड़ाई पिछले एक हजार सालों से 
चल रही है। उस समय तक पाकिस्तान को बने अभी दो दशक भी नहीं हुए थे। फिर 
हिंदुस्तान से उसकी लड़ाई एक हज़ार वर्ष पुरानी किस तरह हो गई? 

पाकिस्तान के शासक सदा ही यह मानते रहे हैं कि विवाद दो देशों के मध्य 
नहीं है। इस संघर्ष को वे इतिहास की लंबी गलियों में ले जाते हैं। इसे वे डिंदू-मुसलमान 
संघर्ष के रूप में देखते हैं। उनकी मान्यता और मानसिकता यह है कि उनका झगड़ा 
55 वर्ष पहले, उन्हीं के साथ स्वतंत्र हुए भारत नामक देश से नहीं है। उनका संघर्ष 
तो हिंदुओं से है, जिन पर आक्रमण करने, जिन पर विजय प्राप्त करने, जिन पर शासन 
करने और जिनका धर्म परिवर्तन करने के लिए अरब, मध्य एशिया और अफगानिस्तान 
की ओर से हमलावर आते थे, जो मुसलमान थे। 

इस मानसिकता का सबसे ताजा उदाहरण का नाम है गौरी अर्थात्‌ शहाबुद्दीन 
गौरी दूसरा का जाम है ग॒जनवी अर्थात्‌ महमूद गज़नवी और तीसरा का नाम है अव्दाली 
अर्थात्‌ अहमदशाह अब्दाली। ये तीनों ही आक्रांता अफगानिस्तान के विभिन्न भागों 
, के थे। इनमें से एक भी उस क्षेत्र का नहीं था, जिन पर आज पाकिस्तान बना हुआ 
है। इस दृष्टि से ये हमलावर पाकिस्तान के लिए भी उतने ही विदेशी थे जितने शेष 
भारत के लिए। 

अरब के आक्रमणकारी मुहम्मद विन-कासिम ने आठवीं सदी में सिंध पर 
आक्रमण करके वहां के राजा दाहिर को पराजित करके अपना राज्य स्थापित किया . 
था। दाहिर और उसकी रानी रवि वाई ने विदेशी आक्रमणकारियों से बड़ी वीरतापूर्वक 
युद्ध किया था, किंतु वे पराजित हो गए थे। आज समूचा सिंध पाकिस्तान में है। इन 
सिंधियों ने अपनी स्वायत्तता के लिए 'जिये सिंध” का उद्घोष किया है। सिंधी यह 
सोचते हैं कि उनका पूर्व पुरुष राजा दाहिर था या अरबी आक्रांता मुहम्मद बिन कासिम 
था। 

उन्हीं वर्षों में मुलतान भी अरबों के अधीन हो गया था। ग्यारहवीं सदी के 
प्रारंभिक वर्षो से अफगानिस्तान के तुर्क आक्रमणकारी इस देश को लूटने के लिए आने 
लगे। उस समय पंजाब और सरहदी सूबे के प्रदेश का शासक राजा जयपाल था। 
ग॒जनवी के शासक महमूद के हाथों जयपाल और उसका पुत्र आननदपाल पराजित 
हुए। इसी महमूद गजनवी ने मुलतान के अरबी मुसलमान शासक फत्ते दाऊद को 
भी पराजित कर उसके राज्य पर अधिकार जमा लिया था। 

महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान पर सत्रह बार आक्रमण किया था पेशावर के सीमा 
प्रांत और पश्चिमी पंजाब को अपने राज्य में मिलाकर उसने लाहौर को अपनी राजधानी 
बना लिया था। मुलतान सहित यह पूरा प्रदेश आज पाकिस्तान के नाम से जाना जाता 
है। विदेशी महमूद ने वहां के हिंदू राजाओं को भी रौंदा और मुसलमान सुल्तानों को 
भी। उसमें ऐसा कौन-सा गुण था जिसके कारण आज पाकिस्तान के शासकों के लिए 
वह आदर्श-पुरुष बना हुआ है? क्या केवल इस कारण कि उसने काठियावाइ़ के 
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सोमनाथ के मंदिर को ध्वंस करके वहां भरपूर लूटमार की थी। 

पाकिस्तान का दूसरा महानायक शहाबुद्दीन गौरी है, जिसे याद करते हुए उसने 
एक प्रक्षेपास्त्र का नाम गौरी रखा है। 

इतिहास की थोड़ी-सी भी समझ रखने वाले व्यक्ति को यह देखकर आश्चर्य 
हो सकता है कि कोई भी पाकिस्तानी शहाबुद्दीन गौरी के नाम पर किस प्रकार गर्व 
कर सकता है। अफगानिस्तान में गौर नामक स्थान के रहने वाले शहावुदूदीन ने महमूद 
गजनवी के वंशज खुसरो मलिक की हत्या करके ग॒जनवी के साम्राज्य पर अपना 
अधिकार कर लिया था। हिंदुस्तान में सबसे पहले उसने 775 ई. में मुलतान के 
मुसलमान शासक को मारकर उसके राज्य पर अधिकार किया था। इसके वाद अनहिबाझ 
के हिंदू राजा भीमदेव से उसका युद्ध हुआ था जिसमें वह बुरी तरह पराजित हुआ था। 
7]9! में वह तरायण की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान से बुरी तरह हार गया था, 
कितु इसी स्थान पर एक वर्ष वाद हुई लड़ाई में उसने पृथ्वीराज चौहान को हराकर 
उसकी हत्या कर दी थी। कुछ वर्ष वाद पंजाब (आज के पाकिस्तान) के खोखर 
मुसलमानों ने जेहलम जिले में स्वयं उसकी हत्या कर दी थी। ऐसा शहाबुद्दीन आज 
पाकिस्तान में हीरो माना जा रहा है। 

पाकिस्तान ने अपनी तीसरी मिसाइल अहमद शाह अब्दाली को समर्पित कर 
दी है। पाकिस्तान के लिए उसका महत्व केवल इसलिए है कि अब्दाली ने पानीपत 
की तीसरी लड़ाई (76]) में मराठों को पराजित किया था। 

अट्ठारहवीं सदी के अफगान आक्रांता अहमदशाह अब्दाली के समय तक भारत 
में अनेक जातियों के मुसलमान शासक-तुर्क, सैयद, तुगलक, पठान और मुगल आदि 
हो चुके थे और उत्तर तथा पूर्वी भारत के अनेक क्षेत्र में मुसलमान बहुल हो गए थे। 
अब्दाली ने हिंदुस्तान में आकर सवसे पहले पेशावर, लाहौर, सरहिंदू के मुसलमान 
शासकों को रौंदा और फिर दिल्ली के शक्तिहीन हो चुके मुगल बादशाह से अपने सामने 
नाक रगड़वाई। इससे पहले नादिरशाह ने दिल्ली में जो कत्लेआम किया था, उसमें 
अधिकतर मुसलमान ही मारे गए थे। अब्दाली ने आठ बार इस देश पर आक्रमण किया 
था उसकी दुर्दात सेना ज॑व आम लोगों पर कहर ढंहाती थी तो यह देखती थी कि 
उनमें कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। ऐसा विदेशी आक्रांता आज पाकिस्तान 
का आदर्श कैसे बन गया है। जिसके हाथों वह जनता अधिक पीड़ित हुई जो आज 
पाकिस्तान की जनता है। 

अब्दाली के पौत्र को लाहौर से भगाकर सतलज से लेकर काबुल नदी तक के 
प्रदेश को अफगान आक्रांताओं से मुक्‍त कराकर स्वशासन स्थापित करने वाले महाराजा 
रणजीत सिंह को यदि पाकिस्तान अपना महानायक माने (कुछ पाकिस्तानी मानते भी 
हैं) तो ध्वात समझ में आती है। गौरी, ग॒जनवी, अब्दाली के स्थान पर पाकिस्तान अपने 
प्रक्षेपास्त्रों का नाम रणजीत सिंह, मोहकम चंद और हरि सिंह नलवा के नामों पर रखता 
तो उसे अपने राष्ट्रीय गौरव की कहीं अधिक अनुभूति होती। 


` 949 / राजनीति 


Hindi Premi 


कितने दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने तनाव को दो 
देशों के मध्य का तनाव न मानकर दो धर्मो के मध्य का तनाव मान रहा है और उसके 
लिएउन विदेशी आक्रांताओं का सहारा ले रहा है जो उस प्रदेश की आम जनता के 
दुश्मन थे जो आज पाकिस्तान की जनता है। 

अपना साम्राज्य स्थापित करने, लूटमार करने और निरीह जनता का नर संहार 
करने वाले हमलावर यह नहीं देखते कि उनकी तलवार के आगे किस धर्म के लोग 
आ रहे हैं। चंगेज खां, हलाकू खां, तैमूर खां और नादिर शाह के हाथों जो असंख्य 
लोग मारे गए थे उनमें मुसलमानों की गिनती हिंदुओं से कम नहीं थी। 

इस दृष्टि से एक ज्वलंत उदाहरण है। सोलहवां सदी के प्रारंभिक दशकों में बाबर 
ने आक्रमण किया था। उस समय पंजाब का शासक दौलत खां लोधी था और दिल्ली 
का सुल्तान इब्राहीम खां लोधी था। गुरु नानक देव ने इस आक्रमण को अपनी आंखों 
से देखा था। अपने कुछ पदों में उन्होंने इसका वड़ा सजीव चित्रण किया है। वे कहते 
हैं कि बाबर पाप की बारात लेकर काबुल से चढ़ आया है और इस देश के सम्मान 
की कन्या का जबरदस्ती दान मांग रहा है। शर्म और धर्म दोनों ही कहीं छिप गए 
हैं। चारों ओर झूठ का पसार हो रहा है। 

आसा राग में लिखे तीन पदों में गुरु नानक देव ने बड़े मार्मिक शब्दों में लिखा 
है कि मुगलों और पठानों के मध्य हुए युद्ध में मुग॒लों ने तोपों का प्रयोग किया और 
पठानों ने हाथियों का। लोधी पठान हार गए। बाबर के सिपाहियों ने जो अत्याचार 
किए उससे लोगों की भयंकर दुर्दशा हुई। जिन स्त्रियों के सिरों में धूल भर दी गई। 
जो महलों में रहती थीं, उन्हें अब कहीं बैठने का ठिकाना नहीं मिलता। मुसलमानों 
को नमाज अदा करने को नहीं मिलती। हिंदू पूजा नहीं कर सकते | हिंदुआनी, तुरकानी, 
भटियानी, ठकुरानी-सभी स्त्रियों के बुरके और सिर के वस्त्र फाड़ दिए गए। जिनके 
पति घर वापस नहीं आए, उनकी रात कैसे वीतेगी। गुरु नानक के इन पर्दो को 
'बाबरवाणी' कहा जाता है। कुछ मूल पंक्तियां : 


पाप की जंज लै काबुलहें धाया जोरी मुगे दान वे लालो। 
सरम धरम दोऊ छपि खलोए कूडु फिरै परधान वे लालो॥ 


मुगल पठाणा भई लड़ाई रण महि तेग वगाई। 

उन्ही तुपक ताणि चलाई उन्हीं इसति चिढ़ाई॥ 

इक हिंदवाणी अवर तुरकाणी भटियाणी भटिआणी ठकुराणी॥ 
इकना पेरण सिर खुर पाटे इक ना वासु मसाणी॥ 


बाबर की सेनाओं से पंजाब के (जो आज पाकिस्तान का भाग है) हिंदू-मुसलमान 
स्त्री-पुरुष सभी पीड़ित हुए थे। दोनों वर्गों की स्त्रियों की इज्जत लूटी गई थी। क्या 
ऐसा कृत्य करने वाले बाबर को पाकिस्तान के लोग अपना आदर्श मान सकते हैं। 
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क्या अपनी चौथे मिसाइल का नाम पाकिस्तान वाबर रखेगा? 

भारत और पाकिस्तान पिछले 55 वर्षो में चार वार युद्ध कर चुके हैं। यह संघर्ष 
दो देशों के मध्य है, दो धर्मो के मध्य नहीं है। भारतीय सेना में मुसलमान भी हैं जो 
पाकिस्तान के विरुद्ध हैं। यदि पाकिस्तानी सेना में हिंदू और सिख होते तो वे भारत 
के विरुद्ध युद्ध करते। परमवीर चक्र पाने वाला हवलदार अब्दुल हमीद 965 के युद्ध 
में पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ा था। 

पाकिस्तान के शासक इसे हिंदू-मुस्लिम संघर्ष की रंगत देने में लगे रहते हैं, यह 
भुलाकर कि भारत में पाकिस्तान से अधिक मुसलमान रहते हैं। जनरल मुशर्रफ कहते 
हैं कि हमारे सैनिक अल्लाह का नाम लेकर अल्लाहो अकबर के नारे लगाते हुए भारतीय 
सेनाओं से युद्ध करेंगे, किंतु भारतीय सेना के मुसलमान सैनिक भी तो अल्लाह का 
नाम लेकर अल्लाहो अकवर का नारा लगाते हुए पाकिस्तानी सेना से भिड़ेंगे। फिर यह 
लड़ाई हिंदुओं और मुसलमानों के वीच कैसे रह जाएगी? 

प्रश्‍न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव, मतभेद और लड़ाई का 
नहीं है। प्रश्‍न उस मानसिकता का भी है जो हमें परिवर्तित स्थितियों से रू-ब-रू नहीं 
होने देती है और इतिहास की विकृत समझ में उलझाए रखती है। 


(दैनिक जागरण, 6-6-2002) 
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दिल्ली की गुरुद्वारा राजनीति 
का संकट 


दिल्ली की गुरुद्वारा राजनीति फिर से उबाल पर है। सात वर्ष पूर्व जब दिल्ली गुरुद्वारा 
मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव हुआ था उस समय दल के तीनों दिग्गज प्रकाश सिंह बादल, 
गुरुचरण सिंह तोहड़ा और सुरजीत सिंह बरनाला एक साथस थे। उसके बाद पंजाब 
विधान सभा और लोक सभा के चुनाव हुए। पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 
के भी चुनाव लंबे अंतराल के बाद हुए। सभी में अकाली दल को आशातीत सफलता 
प्राप्त हुई। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बन गए। केद्र में सुरजीत सिंह 
बरनाला मंत्री बन गए। गुरुचरण सिंह तोहड़ा के कुछ साथी भी भागीदार बनकर सत्ता 
के सुख भोगने लगे, कितु अकाली एकता लंबे समय तक न टिक सकी। हमारे देश 
का दुर्भाग्य यह है कि यहां सिद्धांत नहीं व्यक्ति टकराते हैं। इसीलिए यहां की 
राजनीतिक सिद्धांतमुखी न होकर व्यक्तिमुख बनकर जीवित रहती है। इसी आधार पर 
दल बनते हैं और टूटते हैं। अकाली दल में भी यही होता आया है। इस बार भी यही 
हुआ। बादल और तोहड़ा आपस में टकराए और तीन वर्ष पूर्व पार्टी फिर से दो फाड़ 
हो गई। दिल्ली की सिख राजनीति पंजाब की राजनीति के सीधे प्रभावित होती है। 
दो फाड़ होने के समय दिल्ली की कमेटी पर तोहड़ा गुट का कब्जा था। आज बादल 
गुट का है। वर्तमान कमेटी को अपना कार्यकाल पूरा किए तीन वर्ष से अधिक हो 
गया है। लंबी अदालती लड़ाई के बाद अब दिल्ली सरकार तीस जून को चुनाव कराने 
जा रही है। 

दिल्ली गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी एक बहुत बड़ी संस्था है जिसका वार्षिक बजट 
30 करोड़ रुपए से अधिक है। यह संस्था दिल्‍ली के सभी (नो) ऐतिहासिक गुरुदवारों 
का प्रबंध करती है। इसके अतर्गत तीस से अधिक संस्थाएं हैं, जिनमें चार पोस्ट ग्रेजुएट 
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कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय से संवद्ध) गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूल की दस शाखाएं, 
पांच सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, पोलिटेनिक कॉलेज, गुरु हरिकृष्ण अस्पताल अजायब 
घर आदि संस्थाएं हैं। 

यह संस्था दिल्‍ली की सिख राजनीति का नाभि केंद्र है। जिसका इस संस्था पर 
अधिकार स्थापित हो जाए वह दिल्ली की सरकार पर अपने प्रभाव के पंख फैलाना 
शुरू कर देता है। जत्थेदार संतोष सिंह इसके ज्चलंत उदहारण थे। दिल्ली की गुरुद्वारा 
राजनीति पर वर्षों तक उनका दवदवा वना रहा। इसी के परिणामस्वरूप वे केंद्र की 
सरकार पर भी अपना अच्छा-खासा दवदवा रखते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी के वे बहुत 
नजदीक समझे जाते थे। उनके कट्टर विरोधी भी सरकार में उनकी गहरी पहुंच का 
लोहा मानते थे। शायद यही वात बाद में उनकी हत्या का कारण बनी। 

गुरुद्वारा एक्ट वनने से पहले दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो थी। कभी-कभी 
उसके पदाधिकारियों का चुनावशभी होता था, किंतु ज्यादातर 'जिसकी लाठी उसी की 
भैंस” वाली कहावत चरितार्थ होती थी। एक वार जिस गुट का कब्जा हो गया, वह 
आसानी से छोड़ता नहीं था। ऐसी स्थिति में दूसरा पक्ष बाहुबल के प्रयोग की विधियां 
निकालता था। दोनों ही पक्ष आमने-सामने भी आ जाते थे। पुलिस दखल देती थी। 
विवाद अदालतों में जाता था और लाखों रुपयों की फीस वकीलों की जेब में जाती 
थी। श्रद्धालुओं की जेव से एक-एक रुपया करके जो चढ़ावा गुरुद्वारों में चढ़ता था 
उसे धड़ेवाज नेता बड़ी वेदर्दी से उड़ाते थे। 

97] में भारत सरकार ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट बनाया। सिख समाज 
से जुड़े प्रबुद्ध व्यक्तियों ने सोचा था कि ऐसा कानून वन जाने से धांधलियां कम हो 
जाएंगी और गुरुद्वारों तक उनकी जुड़ी संस्थाओं का प्रवंध अच्छा हो जाएगा किंतु कुछ 
समय वाद ही आशाएं धराशायी हो गई। कानून में प्रावधान था कि वयस्क मताधिकार 
के आधार पर दिल्ली के सभी सिख अपने-अपने क्षेत्रों (46) से प्रतिनिधियों का चुनाव 
करेंगे। ये चुने हुए प्रतिनिधि नौ व्यक्तियों को नामजद करेंगे और प्रति वर्ष अध्यक्ष 
तथा अन्य चार पदाधिकारियों सहित सदस्यों की कार्यकारिणी का चुनाव करेंगे। 

प्रारंभ में कुछ सुधार दिखाई दिया, किंतु ।979 में जो कमेटी चुनी गई वह 6 
वर्ष तक काम करती रही, क्योंकि 98$ में होने वाले चुनाव लगातार टलते रहे। चुनाव 
कराने का दायित्व दिल्ली सरकार का है। चुने हुए सदस्यों में बहुत से लोग सरकार 
के पिट्ठू थे। उस समय ee में उग्रवाद का दौर-दौरा था। ऐसे लोग सदा सरकार 
को यह समझाते रहते थे कि यदि चुनाव कराए गए तो गुरुद्वारा कमेटी पर उग्रवादियों 
का कब्जा हो जाएगा। 

इन ॥6 वर्षों में गुरुद्वारों के प्रबंध के साथ जुड़े लोगों के अंतहीन स्वार्थ उभर 
आए। सभी प्रकार का भ्रष्टाचार अपनी चरम स्थिति तक पहुंच गया । गुरुद्वारों के अंदर 
तैयार होने वाले लंगर की सामग्री से लेकर कॉलेजों/स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति 
और विद्यार्थियों के दाखिलों में भी भरपूर कमीशन लिया-दिया जाने लगा। ।995 में 


२53 / राजनीति 


Hindi Premi 


दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसी वर्ष, लंबे अंतराल के बाद 
दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव कराए गए। 

उस समय दिल्ली के कुछ प्रमुख वुद्धिजीवियों ने एक मंच बनाया और इस वात 
पर आग्रह किया कि इस वार जो भी लोग गुरुद्वारा कमेटी के सदस्य चुने जाएं वे 
अच्छे आचरण के सेवा भाव वाले व्यक्ति हों। मुझे याद है कि उस समय इस मंच 
के सदस्यों ने जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के निवास स्थान पर तीन शीर्ष अकाली 
नेताओं, प्रकाश सिंह बादल, गुरुचरण सिंह तोहड़ा और सुरजीत सिंह बरनाला को 
बुलाया और इस वात को आग्रहपूर्वक कहा कि होने वाले गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव 
में अकाली दल अच्छे, चरित्रवान लोगों को ही अपना उम्मीदवार बनाएं और लंबे समय 
से जो प्रबंध भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है, उससे उसे मुक्त कराने का उपाय करें। 

उस समय तीनों ही नेताओं ने इस वात के साथ अपनी पूरी सहमति व्यक्त 
की और आश्वासन दिया कि सही उम्मीदवारों के चयन में मंच के सदस्यों का पूरा 
सहयोग लिया जाएगा। 

'इंडिपेंडेंट इनीशिएटिव' नाम से वने इस मंच ने कुछ ठोस सुझाव दिए। मंच 
के सदस्यों की मान्यता थी कि भ्रष्टाचार के मुख्य आकर्षण कमेटी द्वारा संचालित शिक्षण 
संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं को प्रबंध समिति का अध्यक्ष बनने की होड़ सभी निर्वाचित 
सदस्यों में लगी रहती है। अनेक शिक्षण संस्थाओं के चेयरमैन तथा दूसरे पदाधिकारी 
कई वार ऐसे लोग भी बन जाते हैं जिनकी अपनी शैक्षणिक योग्यता कुछ भी नहीं 
होती। ऐसे लोग सभी तरह के सही-गलत हथकंडे अपनाकर शिक्षण संस्था को अपनी 
घृणित स्वार्थ पूर्ति का अड्डा बना देते हैं। इससे शिक्षण संस्था का वातावरण तो दूषित 
होता ही है, इन संस्थाओं में पढ़ने वाले हज़ारों छात्र-छात्राओं का भविष्य भी प्रभावित 
होता है। 

इस दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि सभी शिक्षण संस्थाओं का प्रबंध 
करने के लिए एक स्वायत्त शिक्षा परिषद्‌ (आटोनामस एजूकेशन कौंसिल) बनाई जाए। 
यह परिषद्‌ सभी संस्थाओं का प्रबंध करे। अकाली नेताओं ने यह सुझाव मान लिया 
और कहा कि आप ऐसी परिषद्‌ के संविधान की रूपरेखा तैयार कर दें। एक सुझाव 
यह भी था कि गुरुद्वारा कमेटी के सभी प्रकार के खर्च की देख-रेख के लिए एक वित्त 
अधिकारी (फाइनेंस ऑफिसर) की नियुक्ति की जाए। यह सुझाव भी मान लिया गया। 

पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एस.जी.पी.सी.) के चुनाव प्रारंभ 
से राजनीतिक रंग लिए हुए हैं और मुकाबला अकाली दल और कांग्रेस के मध्य होता 
रहा है। दिल्ली में ऐसा ही होता रहा है। यहां अकाली समर्थक और कांग्रेस समर्थक 
सिख अपने सींग भिड़ाते रहे हैं। ।995 के चुनाव का सारा माहौल कांग्रेस विरोधी था। 
अकाली दल दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का चुनाव जीतने के लिए कटिबद्ध था। इसका 
प्रभाव पंजाब की विधानसभा के चुनावों पर पड़ना था। यहां भी उनका मुकाबला कांग्रेस 
समर्थित उम्मीदवारों से ही था। 
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दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव के लिए अकाली दल ने सभी क्षेत्रों में अपने 
उम्मीदवार खड़े किए और एक घोषणा-पत्र भी जारी किया। अकाली दल के अध्यक्ष 
स. प्रकाश सिंह वादल ने दिल्ली में एक पत्रकार सम्मेलन में वह घोषणा-पत्र जारी 4 
जिसकी सबसे प्रमुख वात यह थी कि यदि उनकी पार्टी चुनाव जीत गई तो वे गुरुद्वारा 
कमेटी द्वारा चलाई जा रही सभी संस्थाओं के प्रवंध के लिए शिक्षाविदों को सहायता 
से एक स्वायत्त शिक्षा परिषद की स्थापना करेंगे। 

अकाली दल दो-तिहाई से अधिक बहुमत लेकर यह चुनाव जीत गया। इस जीत 
के लिए बड़े जश्न मनाए गए। ऐसे ही एक समारोह में वादल साहब ने घोषणा की 
कि नई प्रबंध समिति के वनने के एक महीने के अंदर ही शिक्षा परिषद का गठन 
कर दिया जाएगा। घोषणा-पत्र में किए गए अन्य वायदे भी पूरे किए जाएंगे। 

किंतु साल-दर-साल गुजरते गए। न शिक्षा परिषद का गठन हुआ न वित्त 
अधिकारी नियुक्त हुआ, न भ्रष्टाचार की नालियों में बहते गंदे पानी को रोकने का 
कोई प्रयास हुआ। नई चुनी गई कमेटी पहले से वदतर सावित हुई। 

दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के चुनाव का रंग-ढंग बिलकुल विधानसभा और लोक 
सभा के चुनाव जैसा है। अनेक उम्मीदवार अपने क्षेत्र से यह चुनाव जीतने के लिए 
वैसे ही हथकंडे अपनाते हैं। चुनाव-प्रचार का ढंग भी विलकुल वैसा ही होता है और 
खर्च लाखों में जाता है। 

पिछले चुनाव के समय बुद्धिजीवी मंच द्वारा इस बात पर आग्रह किया गया 
था कि जिन्हें सत्ता और धन की भूख हो, वे राजनीति की ओर जाएं और नगर निगम, 
विधान सभा या लोक सभा का चुनाव लड़े। गुरुद्वारा चुनाव में वही लोग जाएं जो 
सेवा भाव वाले हों, किंतु जव चारों ओर लूट-खसोट की धूम मची हुई हो नेतागिरि 
की लालसा सभी को दीमक की तरह चाट रही हो तो आदर्श की वात कीन सुनता है। 

नई कमेटी बनते ही सबसे पहले हत्या हुई शिक्षा-परिषद की। कमेटी का चुना 
गया हर सदस्य किसी-न-किसी कॉलेज या सकूल की प्रबंध समिति को हथियाना चाहता 
था। जब मंच की ओर से ऐसी परिषद बनाने के वायदे की याद कराई गई तो उसे 
करारा जवाव मिला-“हम लाखों रुपए खर्च करके कमेटी के सदस्य चुने गए हैं। यदि 
संस्थाओं पर से हमारा कव्जा हट जाएगा (जो दुधारू गाए हैं) तो हम क्या करेंगे। 
हम गुरुद्वारे के लंगर के वर्तन साफ करने के लिए ही तो सदस्य नहीं बने हैं।” 

दिल्ली के बुद्धिजीवियों द्वारा किए गए सभी प्रयास असफल हो गए। सरदार 
प्रकाश सिंह वादल ने प्रारंभ में कुछ प्रयास किया था कि शिक्षा परिषद वन जाए, किंतु 
चुने हुए सदस्यों ने उनकी एक नहीं चलने दी। उस समय जारी किया गया घोषणा-पत्र 
उसी समय रदूदी को टोकरी में फेंक दिया गया था। बाद में तो यह भी याद नहीं 
है कि उसमें क्या वायदे किए गए थे। 

सात वर्ष पूर्व अकाली दल में वाहरी एकता तो थी किंतु बादल गुट और तोहड़ा 
गुट निरंतर बने रहे। सदस्यों की खरीद-फरोख्त खूब चलती रही। कॉलेजों-स्कूलों की 
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चैयरमेनियां सौदेबाजी का मुख्य आकर्षण बनी रहीं। स्कूलों का शिक्षा स्तर निरंतर गिरता 
गया। अपनी गंदी राजनीति और भ्रष्ट सोच के कारण किसी को इस बात की कभी 
चिंता नहीं कि इस प्रकार के खिलवाड़ का हज़ारों विद्यार्थियों के भविष्य पर क्या प्रभाव 
पड़ रहा है। यही कारण है कि सभी साधनों के होते हुए भी दिल्‍ली के दस गुरु हरिकृष्ण 
पब्लिक स्कूल कभी भी प्रथम श्रेणी के स्कूल नहीं बन सके। 

गुरुद्वारा प्रबंध में आई हुई चुनाव प्रणाली इस गिरावट की मुख्य रूप से जिम्मेदार 
है। पहले ऐसे गुरुद्वारों पर महंतों का कव्जा था जो पूरी तरह भ्रष्ट हो गए थे। 920 
से 925 तक पंजाब में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन चला और अनंत कुर्बानियां देने के 
बाद इन धर्म-स्थानों को उनसे मुक्त कराया गया। 7925 में तत्कालीन पंजाब सरकार 
ने गुरुद्वारा एक्ट बनाकर पंजाब के सभी गुरुद्वारों का प्रबंध सिख-जनता के हाथों में 
दे दिया। इससे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जन्म हुआ। धर्मक्षेत्र महंत गुरुद्वारों 
से चले गए। उनका स्थान राजनीति क्षेत्र के महतों ने ले लिया। 97 में वही संकट 
दिल्‍ली के सिखों ने सहेज लिया। 

चार की बजाए सात वर्ष बाद इसी महीने के अंत में ये चुनाव होंगे। दिल्ली 
की सिख राजनीति पूरी तरह हरकत में आ गई है। अकाली दल (वादल) के कब्जे 
वाले वर्तमान प्रबंध ने यह देखते हुए कि आगामी चुनाव में शिक्षा परिषद का सवाल 
फिर उभरेगा और वह चुनाव का मुख्य मुदूदा होगा, कुछ महीने पूर्व एक शिक्षा परिषद 
का गठन कर दिया। यह शिक्षा परिषद नाम मात्र की है। शिक्षण संस्थाओं में आज 
भी वही कुछ हो रहा है जो इस परिषद के गठन से पूर्व था। वर्तमान कमेटी पर गुरुद्वारा 
फंड में से करोड़ों रुपयों की हेरा-फेरी के गंभीर आरोप हैं। 

पिछली बार की सफलता के बाद सिख बुद्धिजीवी फिर से कुछ सक्रिय हुए हैं। 
सिख फोरम के कार्यकर्ता विभिन्न सिंह सभाओं द्वारा संचालित गुरुद्वारों में जा-जाकर 
यह आग्रह कर रहे हैं कि वे किसी दल की संबद्धता का विचार किए विना, अच्छे 
और चरित्रवान लोगों का चयन करें। इस बार अकाली दल (बादल) और दिल्‍ली अकाली 
दल (तोहड़ा समर्थित) मुख्य रूप से आमने-सामने हैं। छोटे-बड़े दूसरे अकाली दलों ने 
भी अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। सभी दल अपने चुनाव घोषणा-पत्रं में 
सच्चे-सुच्चे प्रबंध का वायदा कर रहे हैं। एक स्वायत्त शिक्षा परिषद के गठन का वायदा 
बढ़-चढ़कर किया जा रहा है। 

एक बात निश्‍चित है। पिछली बार अकाली दल (बादल) को जितना व्यापक 
समर्थन मिला था, वैसा इस बार नहीं मिलेगा। पंजाब में इस समय बादल सरकार सत्ता 
में नहीं है। उस सरकार के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के कितने ही गंभीर मामले लोगों 
के सामने हैं। इस सबका प्रभाव भी इन चुनावों पर पड़ेगा। 

देखना यह है कि सिख फोरम के सरक्षण में गठित बुद्धिजीवियों का मंच इस 
वार कितनी सार्थक भूमिका का निर्वाह करता है। 


(दैनिक जागरण, ]3-6-2002) 
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सिख फिर कांग्रेस की ओर क्यों 
मुड़ रहे हैं? 


8 वर्ष पहले, 984 में दो ऐसी दुर्घटनाएं हुई थीं जिनसे केवल भारत में ही नहीं संपूर्ण 
विश्व में, जहां भी सिख रहते थे, बहुत विक्षुव्ध हुए थे। एक दुर्घटना थी-ऑपरेशन 
ब्लू स्टार और दूसरी थी अनेक स्थानों पर सिखों की व्यापक हत्याएं। इन दोनों 
दुर्घटनाओं के पीछे तत्कालीन कांग्रेस शासन और उसके नेताओं की योजित-अनियोजित 
प्रेरणा थी, यह बात आम सिख के मन में घर कर गई थी। 

इन दुर्घटनाओं के पूर्व आम सिख या तो शिरोमणि अकाली दल के साथ होता 
था या कांग्रेस के साथ। यह विभाजन भी विशेष रूप से पंजाब में ही था। पंजाब 
से बाहर रहने वाले सिखों का समर्थन आम तौर पर कांग्रेस को मिलता था। 984 
की घटनाओं के बाद सिख कांग्रेस के विरोधी हो गए। इतना ही नहीं, वे कांग्रेस को 
अपना शत्रु समझने लग गए। 

आज पूरा परिदृश्य बदला हुआ र दे रहा है। फरवरी मास में पंजाब में 
हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत लेकर आ गई। आम चुनाव के बाद 
मलोट के उपचुनाव में भी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार विजयी हुआ। इसके बाद 
अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और पटियाला के नगर-निगम चुनावों में भी अकाली-भाजपा 
गठबंधन को कांग्रेस ने पूरी तरह पराजित किया। 

कुछ चुनाव विश्लेषक यह कह रहे थे कि पंजाब के नगरों से भारतीय जनता 
पार्टी का सफाया हुआ है। नगरों में ही उसका विशेष जनाधार रहा है। लेकिन ग्रामीण 
क्षेत्रों में अकाली दल की पकड़ पूरी तरह कायम है। वहां से उसका जनाधार बिखरा 
नहीं है। 

कितु हाल में ही जिला परिषदों और पंचायतों के चुनाव हुए उसने यह “मिथ! 
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भी तोड़ दी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जहां की अधिसंख्य जनसंख्या सिख है और जहां 
अकाली दल का मजबूत जनाधार रहा है, कांग्रेस का बोलबाला कायम हो गया है। 
अकालियों की जड़ें वहां भी कमज़ोर हो गई हैं। 

कुछ ही वर्षो में यह परिवर्तन कैसे आ गया? कया सिख जनता के घाव भर 
गए हैं? क्या पिछले वर्षो की कडवी यादें वे भूल गए हैं? क्या कांग्रेस को उन्होंने उसके 
कुकृत्यों के लिए क्षमा कर दिया है? 

2997 में जब पंजाब विधान सभा के चुनावों में स. प्रकाश सिंह बादल, उनके 
नेतृत्व वाले अकाली दल और सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत प्राप्त 
हुआ था, प्रकाश सिंह वादल एक ऐसे सिरमौर नेता के रूप में उभरे थे, जैसा स्वतंत्र 
भारत में पंजाब में अन्य कोई नेता नहीं उभरा था। पंजाब में सिखों-हिंदुओं के बीच, 
कभी भाषा को लेकर अथवा कभी कोई अन्य प्रश्‍न लेकर, कई दशकों तक बड़ी दुखद 
तना-तनी बनी रही है। पहले भारतीय जनसंघ फिर भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की 
पक्षधर और शिरोमणि अकाली दल सिखों की हित साधक के रूप में आमने-सामने 
खड़े प्रतिद्वंदी दल समझे जाते रहे हैं। इसका लाभ सदा कांग्रेस को मिलता था। 966 
में हुए पंजाब के पुनर्गठन के वाद भी वहां अधिकांश कांग्रेस ही सत्ता में रही। पंजाब 
में अकाली दल विधानसभा में पूर्ण बहुमत पाने की स्थिति में कभी नहीं रहा। वहां 
गैर कांग्रेसी सरकार बनने का एकमात्र मार्ग यही था कि कथित रूप से हिंदुओं सिखों 
के हित-संरक्षण का दावा करने वाली दो प्रतिद्वंद्वी संस्थाएं साथ-साथ आएं और अपनी 
मिली-जुली सरकार बनाएं। जस्टिस गुरनाम सिंह और प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व 
में ऐसी संयुक्त सरकारें वहां दो-तीन वार बनीं, किंतु कुछ ही समय में कभी आपसी 
झगड़ों और कभी केंद्र की कांग्रेसी सरकार की चालों के कारण टूट गई। .997 में 
अकाली-भाजपा गठबंधन की सरकार पूरे 5 वर्ष चली। 

उस समय मैंने अपने एक लेख में यह आशा व्यक्त की थी कि जैसा सौहार्दपूर्ण 
वातावरण इस समय पंजाब में है, जैसी अभूतपूर्व लोकप्रियता इस समय स. प्रकाश 
सिंह बादल को प्राप्त है, उससे पंजाब में पश्चिमी बंगाल के उदाहरण को दोहराया जा 
सकता है। प्रकाश सिंह बादल पंजाव के ज्योति बसु बन सकते हैं। पश्चिमी बंगाल 
में यदि वाम मोर्चे की सरकार पच्चीस वर्ष चल सकती है तो कोई कारण नहीं कि 
पंजाब में अकाली भाजपा सरकार इस रिकार्ड को न तोड़े। 

कितु मेरी आशा पांच वर्ष में ही धूल में मिल गईं पश्चिमी बंगाल में पच्चीस 
वर्ष के निरंतर प्रयासों के बावजूद कांग्रेस सत्ता में वापस नहीं आ सकी पंजाब में वर्ष 
बाद ही वह पूरे ढठोल-ढमक्के के साथ वापस आ गई। 

इस स्थिति की एक विडंबना और है। पंजाब में इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह 
कांग्रेस के सर्वोच्च नेता हैं। इस समय वहां के मुख्यमंत्री हैं। उनकी स्थिति को चुनौती 
देने वाला कोई दूसरा कांग्रेसी नेता वहां नहीं है। 

कैप्टन अमरिंदर सिंह 984 में लोकसभा में कांग्रेस के सांसद थे। ऑपरेशन 
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ब्लू स्टार को कारवाई से व्यथित होकर i लोकसभा की सदस्यता से त्याग-पत्र 
दे दिया था और कांग्रेस का साथ भी छोड़ दिया था। वाद में वह अकाली दल में 
शामिल हो गए। 7985 में जव सुरजीत सिंह वरनाला के नेतृत्व में अकाली सरकार 
पंजाब में सत्ता में आई तो उसमें वह कृषि मंत्री बनाए गए थे, किंतु प्रकाश सिंह बादल 
उन्हें अपने साथ नहीं रख सके। वह अकाली दल में ही बादल विरोधी धड़े में चले 
गए और अंत में कांग्रेस में ही वापस आ गए। 

कितनी विचित्र वात है कि सत्ता में आते ही वादल साहव के साथी एक-एक 
करके उनसे दूर जाने लगे। एक समय स. कुलदीप सिंह वडाला उनके बड़े विश्वस्त 
साथियों में थे। सबसे पहले वह दूर चले गए और उन्होंने अपना अलग अकाली दल 
(डेमोक्रेटिक) वना लिया। 7997 में लंबी भाग-दौड़ के वाद स. गुरचरण सिंह तोहड़ा 
और उनमें मेल-मिलाप हुआ था। चुनाव के समय दोनों नेता साथ थे। इसी कारण 
तोहड़ा जी के अनेक समर्थक चुनाव जीते थे और वादल मंत्री मंडल में शामिल भी 
हुए थे, किंतु दो वर्ष वाद ही यह शिराज़ा भी विखरने लगा। तोहड़ा और उनके साथियों 
ने अलग होकर एक सर्वहिन्द अकाली दल वना लिया। 

सत्ता में आते ही प्रकाश सिंह वादल एक ऐसी जुड़ली या टोली से घिर गए 
जिसमें उनके परिवार के सदस्य ही अधिक थे। उनकी पत्नी “सुपर चीफ मिनिस्टर” 
समझी जाने लगीं । बेटा (सुखवीर सिंह वादल) सात अन्य अकाली कार्यकर्ताओं के साथ 
लोकसभा के लिए चुना गया । उनमें सबसे वरिष्ठ सुरजीत सिंह वरनाला केंद्र में कैविनेट 
मंत्री बन गए, किंतु जव किसी अन्य अकाली सदस्य के राज्यमंत्री बनने का अवसर 
आया तो उन्होंने अपने बेटे के लिए सारा जोर लगाकर उसे मंत्री पद दिला दिया। 
बाद में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में सुखवीर बादल लोकसभा की सीट गवां बैठे, 
तो उन्होंने मौका मिलते ही उसे राज्य सभा में भेज दिया। पंजाब में अपने मंत्री मंडल 
में उन्होंने अपने दामाद को मंत्री बनाकर सबसे कमाऊ विभाग दे दिया। 

फिर पंजाब में भ्रष्टाचार का ऐसा दौर-दौरा शुरू हुआ कि प्रत्येक छोटी-बड़ी 
नौकरी किसी मंडी में रखी हुई चीज़ की तरह बिकने लगी। 'इतना पैसा ले आओ 
और नौकरी ले जाओ! की हाक चारों तरफ गूंजने लगी। पंजाब लोक सेवा आयोग 
के अध्यक्ष रविंदर पाल सिंह सिद्धू के कारनामों को देखकर दुनिया के बड़े-बड़े 
्रष्टाचारियों के पसीने छूट गए हैं। वादल सरकार के कितने ही मंत्री आज मुंह छिपाते 
फिर रहे हैं। उनके पास भ्रष्ट तरीकों से जमा की गई वेहिसाव दौलत निकल रही है। 
कुछ वरिष्ठ मंत्री तो पुलिस की गिरफ्त में भी आ गए है। 

भ्रष्टाचार के आरोपों से वादल सरकार इस तरह घिर गई कि पांच वर्ष के शासन 
काल में उसने जो थोड़े-बहुत अच्छे काम भी किए थे, वे लोगों की नजरों से पूरी तरह 
ओझल हो गए। पंजाब के लोगों ने सोचा कि इस भ्रष्ट सरकार से छुटकारा पाने का. 
एक ही विकल्प है कि कांग्रेस की शरण जाया जाए। पंजाब में भाजपा के मंत्री भी 
अपनी कोई साफ-सुथरी छवि नहीं बना सके। लोगों ने सभी को एक ही थैली के 
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चट्टे-बट्टे समझा। 

अकालियों ने सदा ही ऑपरेशन ब्लू स्टार और सिखों के नरसंहार को अपने 
राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए हथियार बनाया और सिखों का भावात्मक शोषण 
किया। अपने पांच वर्ष के शासन में वादल सरकार ने इतना भी नहीं किया कि ब्लू 
स्टार के समय पंजाब में कितने लोग मारे गए, कितनी संपत्ति नष्ट हुई, कितनी 
ऐतिहासिक सामग्री स्वाहा हो गई उसकी कोई गणना ही करवा लेती। नवंबर ]984 
के सिख विरोधी दंगों से प्रभावित होकर देश के अनेक भागों से बहुत से सिख-परिवार 
प्रंजाब चले गए थे, उनके लिए वादल सरकार ने कुछ नहीं किया। इन परिवारों ने 
अपने पुरुषार्थ से वहां अपने लिए कुछ स्थान अवश्य बना लिया है। 

लोगों की भावनाओं से अधिक समय तक नहीं खेला जा सकता। गुरु नानक 
ने कहा था-सत्य सबसे ऊपर होता हे, कितु उससे भी ऊपर एक चीज है जिसे सच्चाई 
से भरा आचरण कहते हैं-'सच्चो औरे सम को, ऊपरि सच आचार” | सिखों के साथ 
जो अन्याय हुआ वह एक ऐतिहासिक सत्य है, कितु इस सत्य की दुहाई वे लोग नहीं 
दे सकते जिनका अपना आचरण भ्रष्ट हो चुका है। 

भारतीय जनता पार्टी के साथ भी सिखों का अनुभव बहुत सुखद नहीं रहा है। 
कांग्रेस से दुखी सिखों को भाजपा ने अपनी ओर खींचना चाहा, जिसमें वह बहुत हद 
तक सफल भी हुई। ]995 में दिल्‍ली विधानसभा के चुनाव के समय सिखों ने खुलकर 
भाजपा का समर्थन किया। सिख बुद्धिजीवियों ने भाजपा के पक्ष में वक्तव्य दिए और 
सार्वजनिक मंचों से भी उसका समर्थन किया। परिणामस्वरूप उस चुनाव में भारतीय 
जनता पार्टी को अच्छा-खासा बहुमत प्राप्त हुआ और मदन लाल खुराना दिल्ली के 
मुख्यमंत्री बने। 

इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सिखों का समर्थन तो 
लिया, किंतु उन्हें अपनाया नहीं। चुनावों के अवसर पर भाजपा के नेताओं के भाषण 
ऐसे होते हैं, जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है कि उनसे बढ़कर सिखों का हित चिंतक कोई 
नहीं है, किंतु चुनाव के बाद 'तू कौन और मैं कौन” वाली स्थिति आ जाती है। इस 
बेरुखी के बावजूद अधिसंख्य सिखों ने भाजपा को अपना समर्थन जारी रखा। लोकसभा 
के पिछले चुनाव में दिल्ली की सातों सीटों पर भाजपा विजयी हुई थी। उत समय भी 
सिख बुद्धिजीवियों ने संवाददाता सम्मेलन करके वक्तव्य देकर, पत्रक बांटकर भाजपा 
के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील की थी। दक्षिण दिल्ली से मनमोहन सिंह 
जैसे व्यक्ति को हराकर विजय कुमार मल्होत्रा विजयी हुए थे। इस क्षेत्र से भी सिख 
मतदाताओं का व्यापक समर्थक श्री मल्होत्रा को प्राप्त हुआ था। 

उसके बाद भाजपा सिखों की ओर से फिर निरपेक्ष हो गई। सिखों को अपने 
पक्ष में लाने का कांग्रेस का प्रयास निरंतर जारी रहा। दिल्‍ली विधानसभा के पिछले 
चुनाव में कांग्रेस टिकट पर पांच सिख निर्वाचित हुए थे। हाल में हुए दिल्ली नगर निगम 
के चुनावों में तो भाजपा नेताओं ने सिखों से यह भी नहीं पूछा कि आप हमारा समर्थन 
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करेंगे कि नहीं। इस चुनाव में भी द में भाजपा का पूरा सफाया हो गया। 

भारतीय जनता पार्टी ने इस बात का कभी प्रयास नहीं किया कि सिख उसके 
साथ सक्रिय रूप से जुड़ें और संगठन का अंग बने। उसके संगठनात्मक ढांचे में सिखों 
का कोई स्थान नहीं है। पंजाब में अकाली दल (वादल) से गठजोड़ करके उन्होंने मान 
लिया कि सिख मोर्चे पर उन्होंने पूरी फतह प्राप्त कर ली है। किसी सम्मानपूर्ण स्थान 
पर न किसी सिख की नियुक्ति की और भाजपा की किसी सरकार ने कभी ध्यान 
नहीं दिया। यह बात भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ध्यान में लाई गई है कि स्वतंत्र 
भारत में अभी तक एक भी सिख को भारत रल से सम्मानित नहीं किया गया है। 
इस तथ्य की भी लगातार अनदेखी हुई है। 

ऐसी स्थिति में सिखों के सम्मुख विकल्प क्या रह जाता है? न चाहते हुए भी 
कांग्रेस की ओर मुड़ना उनकी नियति बन गई है। 


(देनिक जागरण, 20-6-2002) 
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विहिप के प्रस्ताव समझदारी 
भरे नहीं हैं 


इस बीच विश्व हिंदू परिषद द्वारा ऐसे दो वक्तव्य सामने आए हैं जिन्होंने इस देश 
के सभी प्रबुद्ध जनों को बहुत कुछ सोचने के लिए बाध्य कर दिया है। हरिद्वार में 
हुई केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक में यह घोषित किया गया कि अयोध्या में राम 
जन्म भूमि के विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमें स्वीकार्य नहीं होगा। यह 
प्रश्न हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह न्यायालय की सीमा में नहीं 
आता। हम संबंध में विहिप की ओर से कांची की कोटि के शंकराचार्य स्वामी जयेंद्र 
सरस्वती द्वारा केंद्र सरकार को जो आश्वासन दिया गया था उससे वह मुकर गई है। 

एक अन्य प्रस्ताव द्वारा विहिप ने मांग की है कि जम्मू-कश्मीर को चार भागों 
में विभाजित कर दिया जाए। हिंदू बहुल जम्मू प्रदेश को अलग राज्य बना दिया जाए। 
बौद्ध बहुल लदूदाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। मुस्लिम बहुल कश्मीर 
घाटी को दो भागों में बांटकर झेलम नदी के उत्तर-पूर्व के क्षेत्र को कश्मीरी पंडितों 
के लिए सुरक्षित करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। कश्मीर घाटी को 
विभाजित करने के पीछे तर्क यह है कि फारुक अब्दुल्ला की सरकार वहां हिंदुओं की 
सुरक्षा नहीं कर सकी है। मुस्लिम आतंकवादियों द्वारा उनकी व्यापक हत्याएं की गई 
हैं। बड़ी संख्या में पंडितों ने घाटी छोड़कर अन्य प्रदेशों में बने शरणार्थी शिविरों में 
शरण लीहै। . 

इन दो प्रस्तावों से कुछ निष्कर्ष सहज ही निकाले जा सकते हैं क्योंकि ये प्रस्ताव 
इस देश के विशाल बहुसंख्यक हिंदू समाज के प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाली 
संस्था विश्व हिंदू परिषद द्वारा सामने रखे गए हैं इसलिए इनका महत्त्व बहुत बढ़ जाता 
है। इन प्रस्तावों का पहला निष्कर्ष यह है कि जहां किसी धर्म-समुदाय की आस्था का 


महीप सिंह रचनावली / 262 


Hindi Premi 


प्रश्न हो, उससे जुड़े किसी स्थान के संबंध में कोई विवाद हो तो उस संबंध में अदालती 
फैसला कोई महत्व नहीं रखता। 

प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि आखिर विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा? 
विहिप के एक-दो नेता यह भी कह चुके हैं कि पांच सौ वर्ष पहले बाबर ने अपनी 
शक्ति से राम जन्म भूमि मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। आज हम शक्ति का सहारा 
लेकर उसका निर्माण कर लेंगे। 

निष्कर्ष यह निकला कि जहां आस्था का प्रश्न आ जाएगा, वहां न सरकार की 
परवाह की जाएगी, न न्यायालय का सहारा लिया जाएगा, न कानून को महत्त्व दिया 
जाएगा | वहां आस्थावान समाज अपने वाहुवल से समस्या का निदान ढूंढ लेगा अर्थात्‌ 
जहां आस्था का प्रश्न होगा वहां आम कानून की बजाय, जिसकी लाठी उसकी भैंस 
वाला कानून चलेगा। 

विश्व हिंदू परिषद्‌ के प्रस्ताव में एक विचित्र विरोधाभास भी है। एक ओर यह 
प्रस्ताव कहता है कि इस विवाद के लिए वह अदालती फैसले को नहीं मानेगी। दूसरी 
ओर वह केंद्र सरकार से यह मांग करती है कि सरकार एक कानून बनाकर राम जन्म 
भूमि से संबंधित सरकारी भूमि राम जन्म भूमि न्यास को सौंपकर वहां तम मंदिर बनाने 
का मार्ग प्रशस्त कर दे। जो संस्था एक ओर कानून की पूरी तरह अवहेलना करके 
अदालती फैसले को मानने से पूरी तरह इनकार करती है वही संस्था सरकार से कानून 
का सहारा लेकर राम मंदिर बनाने की अपेक्षा कैसे कर सकती है? 

इसी संदर्भ में दूसरा प्रश्‍न यह उभरता है कि किसी आस्था के विवाद के संबंध 
जो अधिकार विहिप अपने लिए चाहती है, क्या उसे वह अन्य धार्मिक समुदायों को 
भी देने को तैयार है? कल यदि किसी कारण श्रीनगर के हज़रत वल, अजमेर के खवाजा 
मुईउदूदीन चिशती के दरगाह, गोवा के सेंट फ्रान्सिस के गिरजाघर, दिल्ली के सीस गंज 
के गुरुदारे के सम्बंध में कोई विवाद उभर आता है तो इन आस्था भरे स्थानों को 
निर्णय विधि द्वारा स्थापित न्यायालय करेंगे अथवा आस्थावान बाहुबली करेंगे? 

राज्य जन्म भूमि से संबंधित विवाद इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत के 
सामने है। मुस्लिम समाज पहले ही यह घोषणा कर चुका है कि वह सर्वोच्च न्यायालय 
के फैसले को स्वीकार करेगा। कांची कामकोटि के शंकराचार्य के माध्यम से विहिप 
भी केंद्र सरकार को यह लिखित आश्वासन दे चुकी है कि उसे न्यायालय का निर्णय 
मान्य होगा। इस आश्वासन से मुकर जाना देश के सम्मुख बहुत गलत और गंभीर 
उदाहरण प्रस्तुत करना है। यदि देश के बहुसंख्यक समाज के प्रतिनिधि इस प्रकार का 
गैर जिम्मेदाराना कार्य करेंगे तो अल्पसंख्यक समाज के लोग न केवल बहुधर्मी भारतीय 
समाज में अपनी आस्था खो वैठेंगे, वरन इसी प्रकार का अनुचित रवैया अपनाने का 
उन्हें एक सवल तर्क भी प्राप्त हो जाएगा। 

जम्मू-कश्मीर को चार भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव इससे अधिक 
खेदजनक और ख़तरनाक है। पाकिस्तान बनने के पूर्व धर्म के आधार पर देश को 
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विभाजित करने के मोहम्मद अली जिन्ना के दिराष्ट्रवाद के सिद्धांत को इस देश की 
सभी राष्ट्रवादी शक्तियों ने नकारा था। आज भी देश की सवैधानिक आस्था यह है 
कि इस देश के सभी वर्ग अपनी धार्मिक, भाषाई, नस्ली, जातीय तथा प्रादेशिक 
विभिन्नताओं के होते हुए भी एक राष्ट्र के अंग हैं और उन्हें समान अधिकार प्राप्त 
हैं। 

विश्व हिंदू परिषद का प्रस्ताव बड़े स्पष्ट रूप से धर्माधारित दिराष्ट्रवाद का ही 
नहीं बहुराष्ट्रवाद का समर्थन करता है। संयोग से इस समय देश में जम्मू-कश्मीर राज्य 
ही ऐसा है जो बहुभाषी राज्य है। इस राज्य में कश्मीरी, डोगरी, लदूदाखी, पंजाबी, 
आदि अनेक भाषाएं सरकारी स्तर पर मान्य हैं और सरकारी भाषा का स्थान उर्दू को 
प्राप्त है। 

क्या इस राज्य को चार भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव विहिप ने केवल 
इसलिए उठाया है कि वह इस देश में एक मात्र मुस्लिम बहुत राज्य है? वह चाहती 
है कि हिंदू बहुल कश्मीर घाटी को विभाजित करके उसमें एक हिंदू बहुल क्षेत्र बना 
दिया जाए। क्‍या यह मोहम्मद अली जिन्ना के 'दिराष्ट्रवाद” के सिद्धांत की पुनरावृत्ति 
नहीं है? 

विहिप का तर्क है कि जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री अब्दुल्ला कश्मीरी हिंदुओं के 
हितों की रक्षा नहीं कर सके हैं। कश्मीर घाटी में बहुत से हिंदू मारे गए हैं और लाखों 
पंडित अपना घर-बार छोड़कर बाहर जाने को बाध्य हो गए हैं। उन हिंदू पंडितों के 
हितों की सुरक्षा के लिए कश्मीर को बांट देना चाहिए। मुस्लिम लीग का भी तो यही 
तर्क था। उसका कहना था कि संयुक्त भारत में मुसलमानों के हित सुरक्षित नहीं हैं 
इसलिए इसका बंटवारा कर देना चाहिए । आज 55 वर्ष बाद विश्व हिंदू परिषद बिलकुल 
वही भाषा बोल रही है। 

यह तर्क भी बहुत असंगत है कि कश्मीर में हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुए 
हैं, इसलिए वहां उनके लिए अलग प्रदेश बना दिया जाए। इसका अर्थ यह निकलता 
है कि जहां कहीं भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ अन्याय हो उनके हित सुरक्षित न 
रहें, उनकी हत्याएं हों, वहां उस प्रदेश को विभाजित करके उसका एक भाग अल्पसंख्यक 
समुदाय के लिए अलग कर दिया जाए और उसे केंद्रशासित प्रदेश बना दिया जाए। 

नवंबर ।984 में दिल्ली में सिखों की व्यापक हत्याएं हुई थीं। उनके घरबार लूटे 
और जलाए गए थे। क्या विहिप द्वारा प्रस्तुत तर्क के आधार पर उन्हें यह मांग करनी 
चाहिए थी कि दिल्ली में एक हिस्से को काटकर सिख क्षेत्र बना दिया और उस क्षेत्र 
का प्रशासन केंद्र सरकार को सौंप दिया जाए? विहिप की शिकायत तो जम्मू-कश्मीर 
राज्य के मुख्यमंत्री से हैं, किंतु सिखों की शिकायत तो सीधे-सीधे केंद्र सरकार और 
प्रधानमंत्री से थी। ऐसी स्थिति में तो सिख यह मांग कर सकते थे कि विभाजित दिल्ली 
के सिख बहुल क्षेत्र को सीधे-सीधे संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण में दे दिया जाए। 
आखिर खालिस्तान की मांग के पीछे यही तर्क तो काम कर रहा है। 
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इस समय गुजरात का ही उदाहरण लें। बहुत से | की मान्यता है कि नरेंद्र 
मोदी के मुख्यमंत्रित्व में गुजरात में मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं। दंगों के कारण लाखों 
मुसलमानों को शरणार्थी शिविरों में जाना पड़ा है। कश्मीर में हिंदू-हितों की दृष्टि से 
जो तर्क विहिप ने दिया है, उसी के अनुरूप गुजरात के लिए यह कहा जा सकता है 
कि इस प्रदेश को विभाजित करके इसका एक भाग मुसलमानों के लिए सुरक्षित कर 
दिया जाए और उसे केंद्र शासित प्रदेश वना दिया जाए। क्या विश्व हिंदू परिषद इस 
तर्क को स्वीकार करने को तैयार है? 

मैं नहीं जानता कि विश्व हिंदू परिषद के सम्माननीय सलाहकार कौन हैं? किनसे 
परामर्श करके उसके नेता ऐसे वक्तव्य देते हैं। क्या संस्था के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल 
के पूज्य संत यह नहीं समझते कि जो प्रस्ताव वे पारित कर रहे हैं तात्कालिक दृष्टि 
से उनका कुछ महत्व हो सकता है, किंतु उनके दूरगामी परिणाम इस देश की एकता 
और अखंडता के लिए वहुत घातक हो सकते हैं। 


(दैनिक जागरण, 4-7-2002) 
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लोकतंत्र की स्थिरता हमारी सबसे बड़ी 
उपलब्धि है? 


इतिहास की कैसी क्रूर विडंबना है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई 5 अगस्त, 947 
के दिन। ठीक दो वर्ष पूर्व, 75 अगस्त, 945 को जापान के मित्र राष्ट्रों की सेनाओं 
के सम्मुख अपने हथियार डाल दिए थे। 7 और 9 अगस्त को अमेरिकी परमाणु बर्मो 
से हिरोशिमा और नागासाकी की जो बर्बादी हुई थी, उसे देखते हुए जापान को वह 
निर्णय लेने के लिए बाध्य होना पड़ा था। 

ब्रिटिश सरकार ने पहले यह फैसला किया था कि वे अक्टूबर 948 में भारत 
को स्वतंत्र कर देंगे, कितु तत्कालीन वाइस राय लार्ड माउंटबेटन ने अपनी सरकार से 
यह बात मनवा ली थी कि ]4 महीने पहले ही वह इस उपमहाद्वीप से अपना 
बोरी-बिस्तरा संभाल लेंगे। इसके लिए ]5 अगस्त, 947 की तिथि निश्चित कर दी 
गई । इतिहासकारों का मानना है कि यह निर्णय बड़ी जल्दवाजी में लिया गया निर्णय 
था। इनकी यह भी मान्यता है कि यदि अंग्रेज साल-सवा साल और ठहर जाते तो 
विभाजन के समय हुआ खून-खराबा और लाखों लोगों का दुर्गतिपूर्ण विस्थापन उतना 
नहीं होता, जितना उस समय हुआ था। 

इतिहासकार यह प्रश्न भी पूछते हैं कि आखिर लार्ड माउंटबेटन ने तिथियों में 
ऐसा परिवर्तन क्यों किया था? इसके उत्तर में यह भी कहा जाता है कि अंग्रेज भारत 
की आजादी के दिन को जापान की पराजय और अपमान के दिन के साथ जोड़ना 
चाहते थे। ।5 अगस्त भारतवासियों के लिए हर्ष और उल्लास का दिन है और जापानियों 
के लिए अपमान और पराजय का। 

तिथियों के इस मेल को एक सहजसंयोग भी माना जा सकता है। 25 वर्ष पहले 
मैं इस दिन जापान में था। हमारे किसी जापानी मित्र ने हमें स्वतंत्रता दिवस की बधाई 


नहीं दी थी। 
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ह तो हुई इतिहास की विडंबना की वात। यह भी सच है कि विडंबनाएं ही 
इतिहासों का सृजन करती हैं। इनके विना इतिहास कहां वनता है। 
आज के दिन यदि कोई यह पूछे कि स्वतंत्रता के इन 55 वर्षों में भारत की 
सबसे बड़ी उपलव्धि क्या रही है तो मैं निस्संकोच एक वात कहूंगा। अपनी सभी 
कठिनाइयों, सफलताओं-असफलताओं, संकटों के वावजूद भारत ने लोकतंत्र की रक्षा 
की है, उसे सुदृढ़ किया है, उसकी अनंत संभावनाओं को उजागर किया है। उसकी 
यह उपलव्धि उन सभी देशों के लिए आदर्श है जो उन्हीं वर्षो में स्वाधीन हुए थे, जब 
भारत हुआ था। 

बचपन में जव हम अपनी कक्षा में भारत का नक्शा बनाते थे तो उसमें खैर 
से लेकर श्रीलंका और काठियावाइ से लेकर बरमा (आज म्यांमार) तक का प्रदेश चित्रित 
होता था। 985 में ब्रिटिश सरकार ने वर्मा को उस नक्शे से अलग कर दिया और 
एक अलग देश का स्थान दे दिया। 7948 में श्रीलंका (उस समय सीलीन) ब्रिटिश 
शासन से मुक्‍त हो गया । 7947 में भारत का विभाजन हुआ और भारत या पाकिस्तान 
अस्तित्व में आए। 2977 में पाकिस्तान विभाजित हो गया और बंगला देश नाम से 
एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ। इस प्रकार जो नक्शा हम अपनी प्रारंभिक पढ़ाई के 
समय अपनी कापियों में बनाते थे, आज वह पांच देशों-पाकिस्तान, भारत, बंगला देश, 
बर्मा (म्यांमार) और श्रीलंका में विभाजित हो गया है। इन देशों से ब्रिटिश प्रभाव लगभग 
एक ही समय दूर हुआ । सभी की समस्याएं भी लगभग एक जैसी थीं। सभी में निर्धनता, 
अशिक्षा, वेरोजगारी, एक जैसी थी। लेकिन सभी में एक बात सांझी थी कि सभी 
लोकतंत्र के मार्ग पर चलकर अपने-अपने देश में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का शासन 
चाहते थे। 

किंतु इन पांचों देशों में लोकतंत्र की प्राप्ति और उसकी निरंतरता का वृत्तांत 
एक जैसा नहीं है। वर्मा से ही प्रारंभ करें। इस देश को 4 जनवरी 7948 को स्वतंत्रता 
मिली। उससे कुछ समय पहले वहां के सर्वप्रमुख नेता आंगसान की 7 जुलाई 947 
को हत्या कर दी गई थी। बाद में उनके निकटस्थ साथी यू नूं ने आज़ादी की लड़ाई 
को मंजिल तक पहुंचाया। 948 से 962 तक, बीच में एक दो छोटे-छोटे अंतराल 
छोड़कर वे अपने देश के प्रधानमंत्री रहे। फिर वहां सेना ने विद्रोह कर दिया और जनरल 
विन ने सारी सत्ता संभाल ली। जनरल विन ने “वरमा सोशलिस्ट प्रोग्राम पार्टी” नाम 
से अपना एक राजनीति दल बना लिया और 964 में देश के अन्य राजनीतिक दलों 
पर प्रतिबंध लगा दिया। ।972 में सेना से सेवानिवृत होकर जनरल विन अपने देश 
के राष्ट्रपति बन गए। इस पद पर वह 298] तक बने रहे। फिर अपने एक निकटवर्ती 
साथी सान यू को सत्ता सौंप कर वह सत्ता से अलग हो गए। आज तक बर्मा में सैनिक 
शासन बना हुआ है। लोकतंत्र की वापसी के लिए जितने भी प्रयास वहां हुए हैं, सब सैनिक 
उपायों द्वारा दिए गए हैं। 

श्रीलंका में लोकतंत्र बर्मा की अपेक्षा अधिक सफल रहा। यह देश 4 फरवरी, 
948 को अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हुआ। 972 तक ब्रिटेन की महारानी वहां संवैधानिक 
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प्रमुख के रूप में गवर्नर जनरल की नियुक्ति करती थी। बाद में श्रीलंका गणतंत्र वन 
गया और गवर्नर जनरल का स्थान राष्ट्रपति ने ले लिया। किंतु गत 30 वर्षों से यह 
देश संसदीय लोकतंत्र और राष्ट्रपति प्रणाली के वीच झूल रहा है। यहां अनेक बार 
संविधान में संशोधन करके कभी प्रधानमंत्री और कभी राष्ट्रपति को अधिक शक्तिशाली 
बनाया गया है। इस समय भी वहां राष्ट्रपति प्रणाली चल रही है। वहां प्रधानमंत्री भी 
है किंतु अधिक शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में है। 

लोकतंत्र के जन्म की पीड़ा श्रीलंका को निरंतर झेलनी पड़ी है। वहां के लोकप्रिय 
प्रधानमंत्री सलोमन भंडारनायके की ।959 में एक बौद्ध भिक्षु ने हत्या कर दी थी। 
वहां राजनीतिक दल बनते-टूटते रहते हैं और सरकारों का बनना-टूटना भी चलता रहता 
है। यह देश गत दो दशक से तमिल अलगाववादियों से जूझ रहा हैं। सभी प्रकार की 
कठिनाइयों को झेलते हुए इस देश ने किसी-न-किसी प्रकार लोकतंत्र को बनाए रखा 
है। जिन संकटमयी स्थितियों में यह देश लगातार रहा है, उसमें कोई भी सैनिक तानाशाह 
लोकतंत्र को नष्ट-भ्रष्ट करके सत्ता संभाल लेता तो किसी को आश्चर्य नहीं होता। 

बंगला देश भी अपनी आज़ादी के बाद सैनिक शासन की राह पर चल पड़ा 
था। वहां के सर्वमान्य नेता शेख मुजीबुर्रहमान की हत्या के बाद वहां फौजी तानाशाही 
का बोलबाला हो गया था, किंतु वहां स्थितियों ने कुछ ऐसी करवटें लीं कि आम लोगों 
ने सैनिक तंत्र की बजाए लोकतंत्र को अपना समर्थन दिया। परिणाम यह हुआ है कि 
वहां लोकतंत्र फिर से अपने कदमों पर खड़ा हो गया है। 

इस दृष्टि से सबसे बुरा हाल पाकिस्तान का है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान 
की पूरी बनावट में ही लोकतंत्र की सोच नहीं है। जव अभी पाकिस्तान बनने की चर्चा 
चल ही रही थी, इस्लामी राज्य का स्वप्न देखने वालों में दो प्रकार के विचार उभर 
आए थे। कट्टरपंथी विचारक पश्चिम की ओर से आए लोकतंत्र के विचार को 
इस्लाम-विरोधी मानते थे। जमायत-ए-इस्लामी के संस्थापक मौलाना अबुल अली मसूदी 
कहते थे कि मोहम्मद अली जिन्ना इस्लाम के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे लोग 
पश्चिमी विचारों के अंधे नकलची हैं। मौलाना मसूदी सैक्युलरिज्म को नास्तिकता का 
प्रचार मानते थे और लोकतंत्र को एक बड़ी बुराई के रूप में देखते थे। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकतंत्र की जो अवधारणा पश्चिमी संसार में उभरी 
थी, वह किसी भी धर्म के कट्टरपंथियों के लिए सहज ग्राहय नहीं है। यह शासन 
चलाने की एक प्रणाली मात्र नहीं है। यह अवधारणा राजनीति की सभी सीमाओं को 
लांघते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों में एक नई दृष्टि बनकर सामने आई। ऐसी दृष्टि 
जीवन के किसी भी क्षेत्र में तानाशाही और कुलीनतावाद से अपने को अलग करती 
है। किसी भी धर्मग्रंथ, अवतार या पैगंबर के कधन को अंतिम तथ्य न मानकर तर्क, 
अनुभव और प्रत्यक्षवाद को अपना आधार बनाती है और यह मानती है कि हर प्रकार 
का मानवीय ज्ञान अनुभव और प्रयोग द्वारा विकसित होता है। लोकतंत्र की मान्यता 
है कि कोई भी सत्य न अंतिम होता है, न एकांगी। उसका निरंतर परीक्षण होते रहना चाहिए। 

पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथी पश्चिमी ढंग का लोकतंत्र 
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ह चाहते थे, किंतु दुर्भाग्य से जिन्ना की मृत्यु पाकिस्तान वनने के एक वर्ष बाद 
ही हो गई। प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को चार वर्ष वाद रावलपिंडी में गोली मार 
दी गई। इन घटनाओं के वाद पाकिस्तान की गाड़ी लोकतंत्र की पटरियों से उतर गई । 
सैनिक जनरलों-अयूव खान, जिआउल हक और अब परवेज मुशर्रफ के हाथों 
में सारी सत्ता का केंद्रित हो जाना पाकिस्तान की मानसिकता का हिस्सा बन गया लगता 
है। बीच-वीच में लोकतंत्र की हवा कुछ समय तक चलती है और जुल्फिकार अली 
भुट्टो, वेनजीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ जैसे जन-नेता लोकतंत्रीय चुनाव पद्धति से 
आगे आकर सत्ता संभालते हैं, किंतु सत्ता-सुख का जो स्वाद सैनिक जनरलों के मुंह 
लग गया है वे उससे कभी मुक्त नहीं हो पाते। आज की स्थिति यह है कि राजनीतिक 
दलों के तीन बड़े नेता-वेनज़ीर भुट्टो, नवाज़ शरीफ और अल्ताफ हुसैन अपने देश 
के बाहर निर्वासित जीवन जी रहे हैं। 

इस दृष्टि से भारत की सवसे वड़ी उपलब्धि यह है कि अनेक राजनीतिक 
झंझावातों के बावजूद यहां लोकतंत्र अपने सभी गुणों और अवगुणों के साथ केवल 
टिका ही नहीं है, अपनी जड़ें अधिक मजबूत करता रहा है। स्वतंत्रता के बाद इस 
देश के नेताओं की सवसे पहली प्राथमिकता यह थी कि शीघ्र से शीघ्र इस देश का 
संविधान वन जाए और देश का शासन उसके अनुसार चलाया जाए। नवंबर 949 
में इस देश का संविधान वन गया और 26 जनवरी 950 से वह प्रभावी ढंग से लागू 
भी हो गया। भारत में ब्रिटिश ढंग की संसदीय प्रणाली अपनाई थी जो अपनी सभी 
£ खामियों के बावजूद आज भी कायम है। 

इस देश में सैनिक शासन का ख़तरा कभी पैदा नहीं हुआ। यहां के किसी भी 
राजनीतिक दल ने, ऐसी अपनी बीच के सभी मतभेदों के बावजूद इस प्रवृत्ति को बढ़ावा 
नहीं दिया। यहां वंशाधारित तानाशाही का संकट अवश्व उभरा। पं. जवाहरलाल नेहरू 
स्वयं छोटे-मोटे तानाशाह थे। उनकी पुत्री इंदिरा गांधी में यह रुझान पूरी तरह से समाया 
हुआ था। जिस ढंग से 975 में यहां इमरजेंसी लगाई गई थी वह किसी बड़ी तानाशाही 
से कम नहीं थी, किंतु यहां की जनता ने ऐसे किसी अलोकतांत्रिक कदम को अधिक 
समय तक स्वीकार नहीं किया। 9 महीने के वाद जव इमरजेंसी हटी और आम चुनाव 
हुए तो लोगों ने अपना निर्णय लोकतंत्र के पक्ष में दिया। 
इस देश की जनता ने यह सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र की अवधारणा उसके 
लिए अजनबी नहीं है। यहां गणराज्यों की परंपरा बहुत प्राचीन है और पंचायती व्यवस्था 
की सोच लोगों के मानस का एक भाग है। 

आज 55 वर्ष बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो इस बात से निराशा अवश्य 
होती है कि गरीबी, वेरोजगारी और अशिक्षा जैसी व्याधियों से हम पूरी तरह छुटकारा 
पाने में सफल नहीं हुए हैं। हमारी गणना संसार के सबसे पिछड़े 0-25 देशों में होती 
है। भ्रष्टाचार में भी हम किसी से पीछे नहीं हैं, किंतु इस वात का हम संतोष भी ले 
सकते हैं कि लोकतंत्र की परिकल्पना को हमने निष्प्राण नहीं होने दिया। 


(दैनिक जागरण, ]5-8-2002) 
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भारत को खंडित करने की चर्चा बहुत पहले 
शुरू हो गई थी 


भारत का विभाजन क्यों और किन स्थितियों में हुआ, इस विषय पर खोज और 
विचार-चर्चा लगातार चलती रहेगी। आज तो विभाजन के चश्मदीद गवाह जीवित भी 
हैं। कल यह दुर्घटना पूरी तरह इतिहास के पृष्ठों में समा चुकी होगी। उस समय भी 
इस विषय की न प्रासंगिकता कम होगी, न इतिहास लेखकों की रुचि । 

इस देश के विभाजन की बात एक या कुछ लोगों के मन में अचानक स्फुरित 
विचार नहीं था। 857 के विद्रोह के बाद, जब अंग्रेजी शासन यहां पूरी तरह स्थापित 
हो गया था, उसी समय से अनेक चिंतकों के मन में यह विचार उभरने लग गया था 
कि जब अंग्रेज, किसी भी कारण, इस देश से जाने को मजबूर हो जाएंगे तो यहां का 
राजनीतिक मानचित्र कैसा होगा? 

एक अंग्रेज लेखज जॉन ब्राइट ने 877 में यह अनुमान लगाते हुए कि जब 
कभी अंग्रेज सरकार भारत से हटेगी, भारत में पांच या छह उत्तराधिकारी सरकारें आ 
जाएंगी। 947 में, जब ब्रिस्तानी सरकार भारत को छोड़ देने की जल्दी में थी और 
देश के राजनीतिक दल और धार्मिक समुदाय किसी एक फार्मूले पर सहमत होते नहीं 
दिखाई दे रहे थे, अंग्रेजों के मन में भी यह विचार आया था कि वे देश की सत्ता 
का उत्तराधिकारी विभिन्न राज्यों की सरकारों को देकर चले जाएं। उनकी इस नीति 
का कांग्रेस ने बहुत विरोध किया था। 

वामपंथी लेखक रजनीधाम दत्त ने अपनी पुस्तक-“इंडिया टुडे एंड ढुमारो 
(955) में स्टालिन की 972 में कहीं एक बात उद्धृत की है, जिसमें उसने कहा था 
कि भारत शीघ्र ही विभिन्न राष्ट्रीयताओं में बंट जाएगा। 
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डरे में एक पृथक मुस्लिम राज्य का विचार सबसे पहले एक ब्रितानी लेखक 
विलफ्रिह स्केबन ब्लैट ने दिसंबर 888 में दिया था। उसका सुझाव था कि उत्तर भारत 
के सभी राज्य मुसलमान शासन के अधीन हों और दक्षिण भारत के राज्य हिंदू शासन 
के अंतर्गत रखे जाएं। इस योजना के अनुसार सभी राज्यों में ब्रितानी सेनाएं उपस्थित 
रहेंगी और अंग्रेजों का पूरा नियंत्रण रहेगा। मुसलमान और हिंदू सरकारें नागरिक 
प्रशासन कानूनों का निर्माण और वित्तीय व्यवस्था देखेंगी। 
भारत सरकार का 99 का एक्ट बनने के वाद यह स्पष्ट हो गया था कि 
अंग्रेज धीरे-धीरे देश का प्रशासन भारतीय हाथों में देना चाहते हैं। इस प्रशासन में 
मुसलमानों का कितना हिस्सा होगा, यह सोच उन्हें परेशान करने लगी थी। दिसंबर 
]924 में बंबई में हुए मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में मौलाना अली ने कहा 
था-सुदूर उत्तर से दिल्‍ली तक के नक्शे पर यदि एक लकीर खींची जाए तो यह स्पष्ट 
दिखेगा कि कम-से-कम सहारनपुर तक मुस्लिम बहुमत का एक गलियारा है। 
पृथक मुस्लिम देश का चित्र अभी तक बहुत धुंधला था। अखिल भारतीय 
मुस्लिम लीग के दिसंवर 980 में इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए 
उर्दू के सर्वमान्य शायर सर मोहम्मद इकबाल ने इस चित्र को बहुत हद तक साफ 
किया। इकवाल की परिकल्पना न केवल स्पष्ट और व्यापक थी, वह भौगोलिक और 
सैद्धांतिक आधार भी लिए हुए थी अपने भाषण में उन्होंने कहा था कि मैं चाहता 
हूं कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और वलोचिस्तान को मिलाकर एक राज्य 
बना दिया जाए। उत्तर पश्चिम भारत में ऐसा सुगठित राज्य ही यहां के मुसलमानों 
की अंतिम नयति है। 

यह बात ध्यान देने योग्य है कि इकबाल केवल उत्तर-पश्चिम भारत की बात 
ही सोच रहे थे। उनकी सोच में बंगाल नहीं था। उत्तर-पश्चिम में बनने वाले मुस्लिम 
राज्य में से वे अम्बाला डिवीजन और उन सभी जिलों को, जहां मुस्लिम बहुमत नहीं 
था, को निकालना चाहते थे। आज जो पाकिस्तान हैं, वह लगभग वही है जिसकी 
कल्पना इकबाल ने की थी। इकबाल इससे सहमत थे कि ऐसा मुस्लिम राज्य भारतीय 
संघ का एक भाग रह सकता है। 

इकबाल की कल्पना का मुस्लिम राज्य बहुत उदार और लचीला था। अपने 
अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था-हिंदुओं की इस वात से डरना नहीं चाहिए कि 
इस स्वायत्त मुस्लिम राज्य में धार्मिक शासन व्यवस्था लागू होगी। मैं एक ऐसे सुगठित 
मुस्लिम राज्य के गठन की मांग कर रहा हूं जो भारत और इस्लाम दोनों के हित में 
होगा। आंतरिक शक्ति संतुलन के कारण यह भारत की सुरक्षा और शांति के लिए 
हितकर है। इस्लाम के लिए इस कारण हितकर है कि अरवी साम्राज्यवाद ने उस पर 
जो अपनी मोहर लगाई हुई है, उससे उसे मुक्ति मिलेगी। उसे अपना कानून, शिक्षा, 
संस्कृति को समझने और अपनी मौलिक आत्मा की आधुनिक युग की सोच के साथ 
निकट संबंध बनाने में सहायक होगी। 
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चौधरी अहमद अली 'पाकिस्तान' शब्द का निर्माता माना जाता है। जनवरी 
]933 में रहमत अली और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के तीन अन्य विद्यार्थियों द्वारा 
हस्ताक्षरित चार पृष्ठ के एक पत्रक में पाकिस्तान शब्द की व्याख्या दी गई थी। 
पाकिस्तान शब्द में आए सभी अक्षर कुछ क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, प (पंजाब), 
अ (अफगानि या पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत), क (कश्मीर), इ (ईरान), स (सिंध कच्छ 
और काठियावाड़ सहित), त (तुखारिस्तान), अ (अफगानिस्तान) और न (बलोचिस्तान 
का अंतिम अक्षर) पाकिस्तान का अर्थ था पाक (पवित्र) भूमि। 

रहमत अली ने भारत का नक्शा बनाया था जिसमें तीन मुस्लिम राज्यों की 
कल्पना की गई थी। वे ये उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान, बंगाल और आसाम को मिलाकर 
बंग-ए-इस्लाम और दक्षिण में हैदरावाद राज्य का उस्मानिस्तान। उस कल्पना की दो 
बातें तो लगभग साकार हो गई। पाकिस्तान भी बना और वंग-ए-इस्लाम (बंगला देश 
भी)। 

सभी योजनाएं परिकल्पी या खयाली योजनाएं थीं, कितु इसमें संदेह नहीं कि 
इन सभी परिकल्पनाओं और विचारों ने अन्ततोगत्वा इस देश को विभाजन के कगार 
पर लाकर खड़ा कर दिया। इन सभी ख़याली योजनाओं को मुस्लिम लीग द्वारा 28 
मार्च 940 को लाहौर अधिवेशन में पारित प्रस्ताव द्वारा मूर्तरूप मिला। 

]935 का भारत सरकार का एक्ट इस देश में एक संघीय सरकार की स्थापना 
की ओर उन्मुख था। इसी के आधार पर ब्रिटिश भारत के अनेक प्रांतों में चुनाव हुए 
थे, कितु मुस्लिम लीग को यह ढांचा पसंद नहीं था। अक्टूबर 2938 में कराची में सिंध 
मुस्लिम लीग के अधिवेशन में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि क्षेत्र, धर्म, भाषा, 
लिपि, संस्कृति, सामाजिक, कानून, जीवन के प्रति दृष्टिकोण में भारत के दो प्रमुख 
समुदायों हिंदुओं और मुसलमानों में बहुत अंतर है। अधिकारिक के रूप से मुस्लिम 
लीग ने यह घोषणा पहली बार की थी कि हिंदू और मुसलमान-दो अलग-अलग राष्ट्र 
हैं। 

हैदराबाद के डॉ. सैयद अब्दुल लतीफ ने 2989 में एक योजना रखी थी। इस 
योजना के अनुसार भारतीय संघ में चार मुस्लिम क्षेत्र और ग्यारह हिंदू क्षेत्रों का प्रस्ताव 
था। मुस्लिम क्षेत्र थे-(7) उत्तर-पश्चिम क्षेत्र, जिसमें सिंध, वलोचिस्तान, पंजाब सीमाप्रांत 
तथा खैरपुर और बहावलपुर की रियासतें शामिल थीं। (2) उत्तरपूर्वी क्षेत्र, जिसमें पूर्वी 
बंगाल और असम शामिल थे। (8) दिल्ली लखनऊ क्षेत्र, जो पटियाला के पूर्वी सीमा 
से लखनऊ तक था। (4) दक्षिणी क्षेत्र जिसमें हैदराबाद रियासत से दक्षिणी समुद्र तट 
तक जाती एक पट्टी थी। 

शेष भारत को ]7 हिंदू क्षेत्रों में बांटा गया था। दिल्ली-लखनऊ और दक्षिणी 
क्षेत्र में मुस्लिम बहुमत नहीं था। डॉ. लतीफ का विचार था कि (उस समय के) संयुक्त 
प्रांत और बिहार की मुस्लिम आबादी को यहां लाकर बसाया जाएगा और इस प्रकार : 
इन्हें मुस्लिम बहुल क्षेत्र बनाया जाएगा। 
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ह दिनों के विभाजन की एक योजना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दो 
प्रोफेसरों-सैयद जफरुल हसन और मोहम्मद अफजल हसन कादरी ने बनाई थी। इसके 
अनुसार ब्रितानी भारत को तीन स्वतंत्र राज्यों में वांटा जाए-उत्तर-पश्चिमी भारत जो 
एक मुस्लिम संघ राज्य हो, वंगाल के अलग मुस्लिम राज्य हो। शेष भारत का नाम 
हिंदुस्तान हो। दक्षिण की हैदरावाद रियासत अलग स्वतंत्र राज्य हो। 
पंजाब मुस्लिम लीग के अध्यक्ष नवाव मोहम्मद शाह नवाज़ खान ने 7939 में 
एक पुस्तक लिखी थी-'द कफेडरेसी ऑफ इंडिया” | इस पुस्तक में उन्होंने एक योजना 
रखी जिसके अनुसार भारत को पांच देशों में विभाजित करने की बात थी- 
(]) सिंधु क्षेत्र, (2) मध्य क्षेत्र का हिंदू भारत, (3) राजस्थान, जिसमें राजपूताना 
और मध्य भारत की देसी रियासतें शामिल हों, (4) हैदरावाद और मैसूर के राज्य, (5) 
बंगाल, जिसमें असम का कुछ भाग शामिल हो और वंगाल के हिंदू बहुल जिले अलग 
कर दिए गए। 

इस योजना के अनुसार ये सभी राज्य संघ राज्य (फेडेरेशन) होंगे और पांचों 
देशों को मिलाकर एक महासंघ (कनफेडेरेशन) होगा। 

उस समय पंजाब के “प्रधानमंत्री! सर सिकंदर हैयात खान ने भी एक योजना 
939 में सामने रखी थी। इसमें दो स्तरीय संघीय योजना रखी गई थीं-एक क्षेत्रीय 
संघ राज्य, दूसरे अखिल भारती संघ राज्य। इस योजना के अनुसार भारत को सात 
क्षेत्रों में विभाजित करने की वात थी-(!) असम और बंगाल (विहार और उड़ीसा), 
(2) संयुक्त प्रांत तथा उसकी रियासतें, (3) मद्रास, त्रावनकोर और कुर्ग, (4) बंबई, 
हैदरावाद, पश्चिमी भारत की रियासतें, मैसूर और मध्य भारत की रियासतें। (5) 
बीकानेर और जेसलमेर को छोड़कर राजपूताना की रियासतें, ग्वालियर और मध्य भारत 
की कुछ रियासतें। (7) पंजाब, सिंध, सीमाप्रांत, कश्मीर, पंजाब की रियासतें, वलोचिस्तान 
तथा बीकानेर और जेसलमेर। 

एक बात दृष्टव्य है कि 946 में कैबिनेट मिशन ने जो योजना सामने रखी 
थी वह इस योजना से बहुत मिलती-जुलती थी। जितनी भी ऐसी योजनाएं विभिन्न 
लोगों द्वारा सामने आ रही थीं वे ऐसी संघीय प्रणालियां थीं जिनमें केंद्र की शक्ति 
बहुत सीमित थी और सभी राज्य पूरी तरह स्वायत थे। इन सबका उद्देश्य मुस्लिम 
बहुल राज्यों को हिंदूप्रभुत्व वाले केंद्र के हस्तक्षेप से बचाना था। 
मुस्लिम लीग की कार्य समिति द्वारा सभी योजनाओं का अध्ययन किया गया 
और 7940 के लाहौर प्रस्ताव द्वारा उसने एक पृथक और पूर्व स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र 
की मांग की थी। लाहौर प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द कहीं नहीं आया है, किंतु उस 
समय तक यह शब्द इतना प्रचलित हो चुका था कि मुस्लिम लीग ने उसे स्वीकार कर 
लिया। 

बाद में ]942 में क्रिप्स मिशन ने इस समस्या के संबंध में कुछ प्रस्ताव रखे। 
।944 में कांग्रेस नेता राजगोपालाचार्य ने भी एक फार्मूला वनाया। ये सभी प्रस्ताव 
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किसी-न-किसी रूप में मुसलमानों के पृथक राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार करते थे। 
भारत को किसी प्रकार अविभाजित रखने का कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव जब असफल 
हो गया तो विभाजन अपरिहार्य हो गया। 


(दैनिक जागरण, 29-8-2009) 
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दर नए संकट में घिर 
रहा है पंजाब 


पंजाबी में एक कहावत है-“पंजाव दे जम्मे नू नित मुहिम्मां” अर्थात्‌ जिसका जन्म 
पंजाब में होता है उसे नित्य किसी-न-किसी चिंता या संकट का सामना करना पड़ता 
है। सिकंदर से लेकर अहमदशाह अब्दाली तक, लगभग दो हज़ार वर्षों तक यह भूमि 
विदेशी आक्रांताओं के आक्रमणों का संकट झेलती रही। फिर देश के विभाजन ने 
रही-सही कसर पूरी कर दी। उसके बाद भाषा का संकट उत्पन्न हो गया। फिर उग्रवाद 
और आतंकवाद ने आ दवोचा और लगभग डेढ़ दशक तक पंजाव बंदूकों की गोलियों 
की कर्ण भेदी आवाज़ों के बीच जिया। 

गत कुछ वर्षों में पंजाब में अपेक्षाकृत शांति रही। आतंकवाद से मुक्ति पाकर 
यहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहाल हुई । इस समय सारे देश में घपलों-घोटालों का बोलबाला 
है। पंजाब ने भी उस सुर'में-सुर मिलाया और सबसे आगे होने की होड़ में रिश्वतखोरी 
में सभी रिकार्ड तोड़ दिए। 

ऐसी बातें थोड़ा-बहुत चौंकाती तो हैं, अधिक चिंताग्रस्त नहीं करतीं। इस समय 
की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं कोई ऐसा विवाद न उत्पन्न हो जाए जिससे 
इस प्रदेश में बड़ी मुश्किल से आया धार्मिक और सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव फिर 
से संकट में पड़ जाए। इन दिनों पंजाब में नूरमहल (जालंधर के पास) में महाराज 
आशुतोष का आश्रम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान” बहुत चर्चा में है। 

आशुतोष महाराज अपने शिष्यों की आंखें बंद करके 'दिव्य ज्योति” के दर्शन 
कराते हैं। उनका दावा डै कि जो व्यक्ति इस ज्योति के दर्शन कर लेता है उसका जीवन 
पूरी तरह बदल जाता है। उनके शिष्य जिन्होंने इस ज्योति के दर्शन किए हैं, यह बड़े 
विशवास से कहते हैं कि उनका जीवन बदल गया है। यह परिवर्तन किस प्रकार का 
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होता है, इस पर कोई अधिक प्रकाश नहीं डालता। 

इस दृष्टि से अपना देश धन्य है। यहां बाबाओं, संतों, ब्रह्मज्ञानियों और इनकी 
अंतिम परिणति 'भगवानों” की कभी कोई कमी नहीं रही है। ऐसे “सिद्ध पुरुषों” के 
आश्रम, डेरे और द्वारे देश के कोने-कोने में फैले हुए हैं। पंजाव की धरती भी इस 
दृष्टि से कुछ कम उर्वर नहीं है। एक अनुमान के अनुसार इस छोटे-से प्रदेश में इस 
समय कम-से-कम दो सौ संतों, वावाओं धर्मगुरुओं के आश्रम और डेरे फैले हुए हैं 
जो अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी तरह लोकप्रिय हैं और गहरा प्रभाव रखते हैं। 

कितु संकट तब पैदा होता है जब कोई धर्म-गुरु अथवा सिद्धपुरुष अपने प्रवचनों 
में कुछ ऐसा कहने लगता है जिससे किसी दूसरे धर्म अथवा संप्रदाय की भावनाएं आहत 
होने लगती हैं। नूर महल वाले आशुतोष महाराज अपने प्रवचनों को अपने चिंतक और 
अनुभव तक सीमित रखते तो शायद कोई विवाद उत्पन्न नहीं होता, किंतु जब उनके 
प्रवचन किसी अन्य धर्म अथवा संप्रदाय की सीमाओं में प्रवेश करने लगते हैं तो 
प्रतिक्रिया कभी-कभी तीव्र प्रतिक्रिया, उत्पन्न होने लगती है। आशुतोष महाराज के कुछ 
प्रवचनों की प्रतिक्रिया भी ऐसी हुई। पहले तरन-तारन, फिर मलौट में ऐसी उत्तेजक 
प्रातक्रियाएं हुई कि पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। 

आशुतोष महाराज से सिख समुदाय के कुछ लोगों की यह शिकायत है कि वे 
गुरु ग्रंथ साहब और गुरुवाणी की मनचाही व्याख्याएं करते हैं और उन्हें अपनी 
मान्यताओं के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं, जो स्वीकृत सिख मान्यताओं के विरोध 
में जाती हैं। ये बातें अकाल तख्त तथा अन्य तख्तों के जत्थेदारों के पास भी पहुंचीं । 
उनकी प्रतिक्रिया भी काफी रोषपूर्ण थी। पंजाब में अनेक सिख संस्थाओं द्वारा दिव्य 
ज्योति जागृति संस्थान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की उठने लगी। लुधियाना के निकट 
के एक गांव में जब इस संस्थान का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया तो अधिकारियों 
ने संभावित टकराव को टालने के लिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया। पुलिस ने उनके 
सत्संग भवन को धेर लिया और कार्यक्रम नहीं होने दिया। 

स्वाभाविक है कि पंजाब सरकार प्रदेश में किसी प्रकार के सांप्रदायिक तनाव 
को नहीं उभरने देना चाहती। यह जांच करने के लिए कि क्या आशुतोष महाराज और 
उनकी संस्था के लोग गुरुवाणी की ऐसी व्याख्या करते हैं जो सिख सिद्धांतों के विरोध 
में जाती है, पंजाब के विश्वविद्यालयों के धर्म-अध्ययन विभाग के कुछ प्राध्यापकों की 
एक समिति पंजाब सरकार ने गठित कर दी। इस समिति ने जो रिपोर्ट दी है, उसमें 
इस बात की पुष्टि की गई है कि आशुतोष महाराज और उनके प्रमुख शिष्यों के 
व्याख्यानों में गुरुवाणी की उक्तियां और गुरु साहवान का नाम लेकर जो कुछ कहा 
जाता है वह सिख धर्म की स्वीकृत मान्यता के अनुरूप नहीं होता। र 

उदाहरण के लिए सिख मान्यता में इस समय देहदारी गुरु का कोई स्थान नहीं 
है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने पश्चात देहधारी गुरु की परंपरा समाप्त कर दीथी 
और गुरुवाणी के संग्रह 'ग्रंथ' को गुरु पद पर प्रतिष्ठित कर दिया था। इसीलिए आज 
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ह “गुरु ग्रंथ साहब” के रूप में समादृत है। गुरुवाणी में प्रारंभ से गुरु के निर्वैयक्तिक 
होते चले जाने का रुझान है। गुरु नानक देव ने स्वयं कहा था कि वाणी गुरु है और 
गुरुवाणी है। उसी में सभी प्रकार का अमृत तत्व निहित है-(वाणी गुरु गुरु रु है वाणी 
विचि वाणी अमृत सारे) क्योंकि गुरुवाणी में गुरु की अनंत महिमा का वर्णन है, इसलिए 
उन उक्तियों को आज का कोई भी गुरु कहलाने का आकांक्षी व्यक्ति अपने पक्ष में 
प्रयोग कर सकता है। आशुतोष महाराज के शिप्यों ने जब गुरुवाणी की उक्तियों का 
सहारा और समर्थन लेकर उन्हें 'सद्गुरु' कहकर प्रचारित करना प्रारंभ किया तो 
स्थान-स्थान पर सिख समुदाय द्वारा उसका विरोध होना प्रारंभ हो गया। 
वैसे कोई भी व्यक्ति अपने आपको गुरु, सद्गुरु, ब्रह्मज्ञानी अथवा भगवान कहे 
अथवा उसके शिष्य उसे ये सभी विशेषण दें, तो इसमें किसी अन्य व्यक्ति अथवा 
समुदाय को क्या आपत्ति हो सकती है? ऐसे महत्‌ पुरुषों की इस देश में कोई कमी 
नहीं है। संकट वहां उत्पन्न होता है, जब इस दावे की पुष्टि के लिए समर्थन उन स्रोतों 
से जुटाया जाने लगता है, जहां देहधारी गुरु की अपेक्षा 'शब्द गुरु” की मान्यता स्वीकार 
की जाती है। 

पंजाब में लगभग 25-30 वर्ष पहले निरंकारियों के एक विभाजित वर्ग द्वारा ऐसी 
ही कुछ बातें प्रारंभ हुई थीं। उस समय भी ऐसा ही एक विवाद उत्पन्न हो गया था। 
उस दुर्भाग्यपूर्ण विवाद ने पंजाव के जन-जीवन को लंबे समय तक विषाक्त बनाए रखा 
था। 978 में बैसाखी के दिन अमृतसर में अकालियों और निरंकारियों के वीच जो 
खूनी संघर्ष हो गया था, उसमें कितने ही लोगों ने अपने प्राण गवां दिए थे। कोई नहीं 
चाहेगा कि पंजाब में ऐसी किसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति हो। 
इस देश में अनेक धर्म हैं और अनन्त संप्रद्राय हैं। इनके बीच सद्भाव, संवाद 
और सह अस्तित्व बहुत आवश्यक हैं, नहीं तो धार्मिक और सांप्रदायिक विषाद 
किसी-न-किसी भाग में नित्य उभरेगा और जन-जीवन में अशांति उत्पन्न करता रहेगा। 
विभिन्न धर्मो और संप्रदायों के बीच नए प्रकार की दृष्टि और समझ के विकसित 
किए जाने की आज बहुत आवश्यकता है। प्राचीन काल से हमारे देश में दूसरे मत 
और विचार का भरपूर खंडन और अपने मत और विचार का मंडन होता रहा है। इस 
दृष्टि से बड़े-बड़े शास्त्रार्थ होते रहे हैं और जय-पराजय भी होती रही हैं, किंतु कालांतर 
में ऐसे खंडन-मंडन की निरर्थकता अनुभव की गई। इस प्रवृत्ति से लाभ कुछ भी नहीं 
हुआ, कटुता और विद्वेष को बढ़ावा अवश्य मिला। इस तथ्य को सबसे पहले स्वामी 
विवेकानंद ने अनुभव किया था। 2897 में उन्होंने लाहौर में दिए अपने एक भाषण 
में विभिन्न धर्मो के मध्य खंडन-मंडन की प्रवृत्ति की निंदा की थी । 895 में, अमेरिका 
से चलते समय उन्होंने जो विदाई भाषण दिया था, उसमें कहा था-“यदि कोई केवल 
अपनी ही रक्षा तथा दूसरे के विनाश की कल्पना करे तो उसके विषय में मैं हृदय से 
खेद प्रकट करता हूं और उसे बताए देता हूं कि उसकी अनिच्छा होते हुए भी प्रत्येक 
मत की पताका पर शीघ्र ही यही लिखा लाएगा-परस्पर सहायक हो, विरोध न करो। 
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रक्षक हो, विनाशकारी न बनी, एकता तथा शांति रहे, विभेद और कलह दूर हो।” 

मुझे उस समय आश्चर्य होता है और खेद भी, जब मेरे पास ऐसा साहित्य आता 
है जो एक धर्म अथवा संप्रदाय के समुत्साहियों दारा दूसरे धर्म अथवा संपद्राय के खंडन 
से भरा होता है। उसमें दूसरे मत को अवैधानिक, असत्य और आधीरहीन सिद्ध करने 
पर ही सारा जोर दिया गया होता है। में नहीं जानता कि इससे उन्हें क्या लाभ होता 
है, क्या तृप्ति मिलती है? 

पंजाब में आशुतोष महाराज के (दिव्य ज्योति संस्थान' की ओर से न तो सिख 
मान्यताओं की निंदा की जाती है, न ही उनका स्पष्ट खंडन किया जाता है किंतु जब 
उन मान्यताओं की व्याख्या इस प्रकार की जाए तो आम सिखों द्वारा स्वीकृत व्याख्या 
पर व्याघात करती हो तो उसमें खंडन का स्वरूप दिखाई देने लगता है। 

इस दृष्टि से विभिन्न धर्म प्रचारकों की दृष्टि बहुत स्पष्ट होनी चाहिए । उदाहरण 
के लिए मुसलमानों के एक बहुत बड़े वर्ग में पीरों, फकीरों, आलौयों की मज़ारों पर 
जाकर चदूदर चढ़ाने. धागा बांधने, दुआ मांगने की प्रथा है। बड़ी-बड़ी दरगाहों पर 
बादशाह भी जाते रहे, मन्नतें मानते रहें और अपनी मुरादों की पूर्ति के लिए दुआ 
भी मांगते रहे। इस संबंध में इस्लामी विद्वानों में बहुत मतभेद हैं कि ऐसा करना कहां 
तक इस्लामी उसूलों के अनुरूप हैं। कितु यह मसला मुसलमानों का अपना मसला है 
और पक्ष-विपक्ष में अपनी बात कहना, नितांत उनका अपना क्षेत्र है। उसमें किसी मूर्ति 
पूजक हिंदू को अपनी आस्था की पुष्टि के लिए इस तर्क का सहारा लेने की आवश्यकता 
नहीं है कि मजार पूजा और मूर्तिपूजा एक ही बात है और मुसलमान मूर्ति पूजक होते 
हैं। ऐसा करना एक निर्मूल और खतनाक विवाद को अनायास जन्म देता है। 

इसी प्रकार हिंदुओं को यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए या नहीं, सिखों को आज 
के युग में केशधारी होना चाहिए या नहीं, ईसाइयों को गले में क्रास पहनना चाहिए 
या नहीं-ये सभी प्रशन उस विशिष्ट धर्म, मत अथवा विश्वास के अनुयायियों के अपने 
प्रशन हैं, जिसका उत्तर वे स्वयं ढूंढ़ते हैं। 

आशुतोष महाराज की पृष्ठभूमि के संबंध में भी पंजाब के समाचार-पत्र में बहुत 
कुछ छपा है। कहा जा रहा है कि वे मूलतः बिहार के रहने वाले हैं और लंबे समय 
तक आनंद मार्गी” रहे हैं। तीन-चार दशक पहले बंगाल से जो आनंदमार्गी लहर शुरू 
हुई थी, वह कुछ समय के लिए बहुत लोकप्रिय हो गई थी। भगवे वस्त्रों में सज्जित 
दाढ़ी-मूंछ केशधारी संन्यासियों की मंडलियां सभी ओर दिखने लगी थीं। बाद में 
आनंदमार्ग के साथ ऐसी घटनाएं लगी कि लोग बड़ी शंकित दृष्टि से इस आंदोलन 
को देखने लगे और नियंत्रित करने के लिए सरकार को भी कड़े कदम उठाने पड़े। 

आशुतोष महाराज ]985 में पंजाब आए और नूरमहल में उन्होंने अपने डेरे या 
आश्रम की स्थापना की। कहा जाता है कि इससे पहले उन्होंने कई नाम धारण किए 
थे। पंजाब को अपना कार्यक्षेत्र बनाने के लिए उन्होंने अपना नाम आशुतोष रख लिया। 
जिस समय वे पंजाब में आए, वह बड़े संकट का समय था। पंजाब में आतंकवाद अपने 
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चरम की ओर बढ़ रहा था। ऐसे समय में उन्होंने पंजाब को अपना कर्म-द्षेत्र क्यों 
बनाया यह बात बड़ी रहस्यात्मक लगती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन वर्षों में 
उनका वहां प्रभाव बढ़ा। स्थान-स्थान पर उनके आश्रम बन गए और श्रद्धालुओं की 
संख्या भी काफी हो गई। 

इसमें भी कोई संदेह नहीं कि इस देश में धर्म का व्यवसाय बड़ी तेजी से पनपता 
है। किसी भी चतुर वावा अथवा संत के भक्तों की संख्या बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगती 
है। स्थान-स्थान पर उसके आश्रम वन जाते हैं, नियमित सत्संग होने लगते हैं और 
धन-संपत्ति की भी वर्षा होने लगती है। 

इस देश में किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने के लिए बहुत से सरकारी निर्देशों 
का पालन करना पड़ता है। व्यवसायी को अपनी संस्था का पंजीकरण कराता है। 
आयकर और विक्रीकर के झमेले उठाता है और अपने उत्पाद का मानकीकरण भी करता 
है। 

किंतु धर्म का व्यवसाय पूरी तरह उन्मुक्त है। किस धर्म गुरु के पास कितना 
धन है, उसकी संपत्ति का रूप क्या है, धन किन स्रोतों से आता है, उसका उपयोग 
किस प्रकार होता है, इसकी ज़ांच-पड़ताल की कोई निश्चित विधि नहीं है। आयकर 
वाले भी सामान्यतः इस ओर अपनी नज़र नहीं घुमाते। 

सरकार केवल उसी समय थोड़ी-बहुत सरगरमी दिखाती है जब कानून-व्यवस्था 
पर कुछ संकट आता दिखाई देता है। पंजाव में आज यही हो रहा है। 

क्या यह उचित नहीं रहेगा कि सरकार की ओर से इस देश में सभी धर्मों और 
संप्रदायों का मिला-जुला एक आयोग गठित किया जाए। इस आयोग का यह कार्य 
होना चाहिए कि वह सभी समुदायों के मध्य सदूभाव, संवाद और सह अस्तित्व की 
भावना विकसित करे और यदि कहीं, किन्हीं समुदायों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न 
हो जाए, जैसा इस समय पंजाब में हो रहा है, तो उसका समाधान निकालने का प्रयास 
करें, बजाए इसके कि उत्तेजित समुदायों के मध्य हिंसात्मक प्रतिक्रियाएं जन्म ले लें। 

मैं मानता हूं कि ऐसा आयोग इस विशाल और बहुधर्मी देश में बड़ी सार्थक 
भूमिका निभा सकता है। 


(दैनिक जागरण, ।2-9-2002) 
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क्या यही वह लोकतंत्र है, 
जिस पर हमें नाज है? 


मैंने अपने पिछले किसी लेख में लिखा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के इन वर्षों में हमारी 
एक विशिष्ट उपलब्धि यह है कि हमने अपने देश में लोकतंत्र को न केवल सुरक्षित 
रखा है, बल्कि उसकी जड़ों को मजबूत किया है। यह संतोष संभवतः हमें इसलिए 
होता है क्योंकि तीसरी दुनिया के अधिसंख्य देशों, जिन्होंने लगभग उसी समय स्वाधीनता 
प्राप्त की थी जिस समय हमने प्राप्त की थी, में जनतंत्र बड़े लड़खड़ाते कदमों से चलता 
रहा है और कभी सैनिक तानाशाही और कभी नियंत्रित लोकतंत्र के प्रयोगों की मार 
खाता रहा है। भारत ने ब्रिटिश ढंग की जो संसदीय प्रणाली केंद्र तथा राज्यों में अपनाई 
थी, वह काम करती रही है। 

किंतु यह प्रणाली लगातार जितनी अवसरवादी, लाचार और भोंडी होती चली 
जा रही है, उसे देखकर अब यह नहीं लगता कि हम गर्व से अपनी पीठ थपथपा सकते 
हैं अथवा इस पर नाज कर सकते हैं। इस समय देश के सबसे बड़े राज्य-उत्तर प्रदेश 
का जो परिदृश्य है उसे देखकर किसी भी सोचने-समझने वाले व्यक्ति के सम्मुख लज्जा 
से सिर झुकाने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। 

लोकतंत्र है क्या? इसके दो मूल सिद्धांत हैं। (]) सामूहिक निर्णयों पर सार्वजनिक 
नियंत्रण । (2) वैसा नियंत्रण लागू करने में अधिकारों की समानता। जिस हद तक ये 
दोनों सिद्धांत किसी संगठन की निर्णय-निर्धारण पद्धति में विद्यमान हों, उस हद तक 
उसे लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। 

अपने देश में लोकतंत्र उसके मूल स्वभाव से कोसों दूर चला गया लगता है। 
सारी बात इस बिंदु पर आकर टिक गई है कि पहले कैसे भी उत्तेजक और लुभावने 
नारे लगाकर, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करके, चुनाव लड़ो, उसमें किसी भी 
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रु तरह कुछ स्थान प्राप्त करो और बाद में जोड़-तोड़ करके अपनी सरकार बनाओ क्‍योंकि 
देश में इस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि केंद्र में और अनेक राज्यों में किसी 
एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त होता है, इसलिए सरकार बनाते समय सभी सिद्धांतों 
और प्रतिवद्धताओं को ताक पर रखकर विभिन्न छोटे-मोटे दलों अथवा कभी लोकप्रियता, 
कभी वहुबल, कभी धनबल से चुने गए निर्दलीय सदस्यों की सहायता से कुर्सी प्राप्त 
कर लो। 

संसदीय लोकतंत्र में जब एक पक्ष सत्ता संभाल लेता है तो दूसरा पक्ष, प्रतिपक्ष 
की भूमिका निभाता है। उसका काम है कि सत्तारूढ़ दल के कार्य-कलापों पर ध्यान 
रखे, उसकी कमियों और गलतियों और गलतियों को उजागर करता रहे और अवसर 
मिलने पर स्वयं सत्ता संभाल ले। 

किंतु अपने देश में ऐसा कुछ होता नहीं दिखता। यहां प्रतिपक्ष में कोई नहीं 
बैठना चाहता । यदि वह इसके लिए मजबूर हो जाता है तो उसकी रातों की नींद हराम 
हो जाती है और वह रात-दिन यही सोचता रहता कि किस प्रकार सत्तारूढ़ सरकार 
को गिराऊं और स्वयं सत्ता की गद्दी पर आसीन हो जाऊं। इसी का परिणाम है कि 
आज के लोकतंत्र में बड़े-से-बड़ा अपराधी भी, यदि वह संसद अथवा किसी सभा का 
सदस्य है, इसलिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह किसी सरकार को तोड़ने 
या बनाए रखने में सहायक हो सकता है। इस स्थिति में उसके सभी अपराध, उसके 
साथ जुड़े सभी भ्रष्टाचार और अनैतिक कर्म माफी के काबिल हो जाते हैं और देश 
की न्याय प्रणाली भी उसके सामने निरीह अर हतप्रभ दिखाई देती है। 
आठवें दशक के प्रारंभ से ही जयप्रकाश नारायण ने भारतीय लोकतंत्र में आ 
रही पथ-भ्रष्टता और गिरावट की ओर देश का ध्यान आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया 
था। ।97! और 72 में इस देश में चुनाव हुए थे और उनमें जो बुराइयां उमर आई 
थीं, उनकी ओर इंगित करते हुए, उस समय उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था-“इन 
बुराइयों को देखते हुए लोकतंत्र की रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि 
चुनाव की वर्तमान पद्धति में आमूल परिवर्तन किए जाएं। हमें संसदीय अथवा अन्य 
प्रकार के प्रचलित लोकतंत्रों से आगे आकर और दल आधारित राजनीति के बदले 
लोकनीति का निर्माण करके एक निर्दलीय लोकतंत्र की स्थापना करना चाहिए। जिसे 
मैंने सामुदायिक लोकतंत्र (कम्यूनिटेरियन डेमोक्रेसी) की संज्ञा दी है। 
जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र की इस अवधारणा की कभी विस्तृत व्याख्या 
नहीं की, किंतु वे प्रचलित संसदीय प्रणाली से बहुत क्षुब्ध थे और इसमें व्यापक परिवर्तन 
चाहते थे। उनके मानस से राजनीति का वह रूप हटता जा रहा था जिसमें सत्ता का 
संघर्ष ही सरकार बनाने या चलाने का आधार बन जाता है। इसलिए प्रचलित लोकतंत्र 
संस्थाओं में, राजनीतिक दलों की आपाधापी में, उनकी कोई आस्था नहीं रह गई थी। 
उनका यह विश्वास दृढ़ होने लगा था कि भारत में निर्दलीय पंचायत, दलविहीन 
राजनीति और निर्दलीय राष्ट्रीय सरकार ही लोक-कल्याण कर सकती है। 
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दिसंबर 978 में कोलकाता में ऑल इंडिया ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन के सम्मेलन 
का उद्घाटन करते हुए जे.पी. ने कहा था-'दलीय लोकतंत्र का अब हमें 26 वर्षों का 
अनुभव हो चुका है। इस दौरान लगभग हर राजनीतिक दल को सत्ता में भागीदारी 
मिल चुकी है और सत्ता में आने के बाद इनके रंग-ढंग हम देख चुके हैं। हमें मालूम 
है कि लोगों के लिए इन दलों ने क्या किया है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अपने 
घोषणा-पत्रों से भिन्न इन पार्टियों का व्यवहार और काम-काज सांपनाथ के भाई 
नागनाथ जैसा रहा है, फिर चाहे वे सरकार में रही हों या उसके बाहर। बुनियादी मुदूदा 
यह है कि पाटी प्रणाली पर आधारित और पार्टियों द्वारा संचालित दलीय लोकतंत्र एक 
बहुत ही असंतोपजनक और त्रुटिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रणाली है। आम तौर पर लोग 
राजनीतिक दलों और लोकतंत्र के वर्तमान स्वरूप और तौर-तरीकों से ऊब गए हैं। 
वे वोट देकर इस लोकतंत्र में जैसे-तैसे नाम-मात्र की अपनी भूमिका अदा करते हैं 
क्योंकि उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। 

जयप्रकाश जी ने ये बातें 29 वर्ष पहले कही थीं। पिछले तीन दशकों में पुल 
के नीचे से कितना पानी बह गया है। इस देश के लोकतंत्र का जितना पतन उन्होंने 
देखा था आज उसकी स्थिति चरम पर है। उस समय जेल के सींखचों के पीछे बंद 
अपराधी का सांसद अथवा विधायक चुने जाने की कोई कल्पना नहीं करता था। आज 
यह स्थिति अत्यंत सामान्य हो गई है। उस समय चिंता इस बात की थी कि राजनीति 
से जुड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपनी सफलता के लिए अपराधी तत्वों का सहारा लेते 
हैं। जे.पी. आज होते तो देखते कि इन तत्वों ने कितनी प्रगति कर ली है। उनमें इस 
बात की गहरी समझ पैदा हो गई है कि यदि वे किसी की सहायता करके चुनाव में 
उसे सफलता दिला सकते हैं तो वे स्वयं यह खेल खेलकर यशस्वी क्यों नहीं बन सकते। 

तीन दशक पहले इस देश में कम-से-कम एक व्यक्ति तो ऐसा था, जिसका सत्ता 
राजनीति से सीधा वास्ता नहीं था और जिसकी आवाज़ से देश की युवा शक्ति 
आंदोलित हो जाती थी। जिसकी आंखों में इस देश के बुनियादी प्रश्नों को लेकर एक 
तड़प थी और वह किसी व्यापक क्रांति की परिकल्पना करता था। जे.पी. के आह्वान 
पर गुजरात के छात्रों ने बेलन-थालियां बजाकर वहां की विधानसभा के विसर्जन के 
लिए राज्य व्यापी आंदोलन छेड़ दिया था और उसमें सफलता प्राप्त की थी। 

]973 के अंत में पवनार स्थित विनोबा जी के आश्रम में जयप्रकाश नारायण 
ने युवकों के नाम “लोकतंत्र के लिए युवक” के नाम से एक अपील जारी करते हुए 
कहा था-जब कभी देश का उद्धार होगा, या क्रांति होगी, तो इस क्रांति के अगुवा 
युवक और छात्र ही होंगे। उनके इस कथन के कारण ही बिहार में अभूतपूर्व छात्र 
आंदोलन छिड़ गया था और देश में संपूर्ण क्रांति की बात उभर आई थी और ऐसा 
लगने लगा था कि सचमुच इस देश में कुछ महत्त्वपूर्ण होने जा रहा है। उसी वर्ष 
कोलकाता की एक आम सभा में पूरे सौ मिनट के अपने गंभीर भाषण में जे.पी. ने 
कहा था कि यदि वर्तमान व्यवस्था शीघ्र नहीं बदलेगी और भूखी, दुखी और शोषित 
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E। की सारी आज्ञाएं इसी तरह दूटती रहेंगी तो आगे एक भयानक अंधकार है। 
इसके लिए लोकतंत्र के ढांचे में आमूल परिवर्तन का काम अविलंव पूरा होना चाहिए। 
उस समय जे.पी. ने जो लहर चलाई थी आज वह पूरी तरह विलुप्त हुई दिखती 
है। ]977 में जव जनता पार्टी सत्ता में आई थी, जे.पी. ने पार्टी के सभी सांसदों को 
राजघाट पर शपथ दिलाई थी। वे इस देश में लोकतंत्र को सत्ता की अंधी दौड़ से 
वचाना चाहते थे, किंतु हम सव जानते हैं कि तीन वर्ष से कम समय में ही उनकी 
सभी आशाएं धूल-धूसरित हो गई थीं। जिन लोगों को उन्होंने बड़ी उम्मीदों से एक 
तानाशाही प्रवृत्ति के विरोध में एकत्र किया था, वे उस समय सत्ता के लिए इस प्रकार 
दौड़े थे कि उनके पैरों के नीचे सभी मर्यादाएं कुचली गई थीं। 
अव हमारे हाथों में लोकतंत्र का क्या रूप वचा है? किसी भी प्रकार सत्ता में 
जाओ...किसी भी प्रकार सरकार वनाओ...किसी भी प्रकार वनी हुई सरकार को गिराओ 
और स्वयं सत्ता में आओ। सत्ता की इस दौड़ में सबसे बड़ी चिंता यह बन गई है 
कि अपने पक्ष के विधायकों को दूसरे पक्ष की बुरी नज़॒रों से किस प्रकार बचाया जाए। 
इसके लिए उन्हें किसी एक या दो स्थानों पर कैद करके रखो और उन पर कड़ी पहरेदारी 
बैठा दो। पुरानी लोककथाओं में ऐसे जादूगर होते थे जो आदमी को भेड़ बना देते 
थे और उसे किसी खूंटे से बांध देते थे। आज प्रत्येक राजनीति दल को ऐसे जादूगरों 
की जरूरत आ पड़ी है जो वक्‍त आने पर कितने ही विधायकों को भेड़ बनाकर एक 
बाड़े में बंद कर दे और संकट निकल जाने पर उन्हें फिर से आदमी बना दे। 
लोकतंत्र की यह हवा उन संस्थानों में भी पहुंच गई है, जिनका क्षेत्र राजनीतिक 
सत्ता न होकर धर्म प्रचार का है। पंजाब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी भी चुनाव 
प्रणाली अपनाए हुए है और उन सभी विकृतियों को उसने भी अंगीकार कर लिया 
है जो इस प्रणाली के अनिवार्य अंग से दिखाई देते हैं। इस माह उस संस्था के अध्यक्ष 
और कार्यकारिणी के चुनाव से पहले विरोधी पक्षों में ऐसी तनातनी उभरी कि काबिज 
धड़े को अपने पक्ष के सभी सदस्यों को भेड़े बनाकर अपने राज्य से वाहर के कुछ 
खूबसूरत बाड़ों में बंद करना पड़ा। 

कया इसी लोकतंत्र पर हमें नाज है? आज जैसा लोकतंत्र हमारे सामने है, वह 
तो सभी प्रकार की विकृतियों का स्तूप बनकर समाज के सम्मुख खड़ा हो गया है। 
यह ऐसा सट्टा बाजार वना हुआ दिख रहा है जिसमें सांसदों और विधायकों का इंडैक्स 
प्रतिपल घटता-बढ़ता दिखाई देता है। देश की राजनीति ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां 
बड़ी-से-बड़ी बुराई को राजनीति से बल ही नहीं प्रश्रय भी मिल रहा है। 
आज की स्थिति में जयप्रकाश नारायण का स्मरण होना कितना स्वाभाविक लगता 
है। 


(दैनिक जागरण, 24-0-2002) 
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ध्रुवीकरण की प्रक्रिया लोकतंत्र 
के अनुरूप नहीं है 


गुजरात विधानसभा के चुनाव संपन्न हो गए, परिणाम भी आ गए। परिणाम अनापेक्षित 
नहीं हैं। गुजरात के चुनाव ने न केवल संपूर्ण देश का ध्यान केंद्रित कर रखा था, वरन 
संसार के अनेक देशों का जो भारत में घटित होने वाली गतिविधियों पर अपनी तीखी 
नज़र रखते हैं, ध्यान भी इन चुनावों पर था। जम्मू-कश्मीर में हाल में ही हुए चुनावों 
में सारे संसार की रुचि थी। वैसी ही रुचि इस वार गुजरात के चुनाव के संबंध में 
थी। 

इस चुनाव के संबंध में एक रोचक बात इन दिनों प्रचलित हो गई थी कि यदि 
कांग्रेस विजयी हुई तो पाकिस्तान में खुशी मनाई जाएगी और यदि भारतीय जनता 
पार्टी विजयी हुई तो सारे भारत में दिवाली जैसा वातावरण बन जाएगा। 

इस चुनाव को लेकर चुनाव से पहले ही विश्लेषकों की टिप्पणियां आने लगी 
थीं। अब तो ऐसी टिप्पणियों का तांता ही लग गया है। कुछ विश्लेषण इसे सही दिशा 
में एक महत्त्वपूर्ण घटना मान रहे हैं। सभी के अपने-अपने तक हैं। 

आम तौर पर घटित स्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया पर तात्कालिकता छाई 
रहती है और हम उसी के अनुरूप उसके गुण-दोषों का विश्लेषण करना प्रारंभ कर 
देते हैं, किंतु राजनीति में माध्यम से घटित कोई भी बात किसी भी राष्ट्र की भावी 
नीतियों और दिशाओं को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसे समझना तात्कालिक 
उपलब्धियों से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है। मैं गुजरात के चुनाव को इस दृष्टि से देखना 
चाहता हूं। 

इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि इस चुनाव में जिस प्रकार का ध्रुवीकरण 
हुआ, पहले किसी अन्य चुनाव में देखने में नहीं आया। हिंदू और मुस्लिम मतों का 
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ह बंटवारा स्वतंत्रता के पश्चात्‌ से अभूतपूर्व है। कांग्रेस को इस चुनाव में 53 प्रतिशत 
मत मिले हैं। स्पष्ट है कि उसे सभी मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिला होगा, किंतु 
अच्छी गिनती में हिंदू मतदाताओं ने भी उसके पक्ष में अपना मत दिया होगा, परंतु 
भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता यह दावा तो नहीं कर सकता कि उसके किसी 
उम्मीदवार को कुछ प्रतिशत मुसलमानों ने अपना समर्थन दिया होगा। यह ध्रुवीकरण 
किसी भी विशिष्ट स्थिति में हुआ हो, क्या इसे देश की भावी राजनीति के लिए इसे 
एक अच्छा लक्षण माना जा सकता है? 

में देश के विभाजन के पूर्व के इतिहास के पन्ने पलटना चाहता हूं। स्वतंत्रता 
के पूर्व तक इस देश में पृथक निर्वाचन प्रणाली थी। अर्थात्‌ हिंदू मतदाता हिंदू 
उम्मीदवारों का चुनाव करते थे, मुस्लिम मतदाता मुसलमान प्रतिनिधि चुनते थे। यही 
बात पंजाब में सिखों के साथ लागू होती थी। 906 में सर आगा खान के नेतृत्व 
में विशिष्ट मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन वाइसराय लार्ड मंटो से मिला 
था। उसने उनके सामने यह प्रस्ताव रखा था कि सभी स्तरों पर मुसलमानों को पृथक्‌ 
आरक्षण और निर्वाचन का अधिकार दिया जाए। 6 अगस्त ।932 को ब्रिटेन के 
प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनाल्ड ने देश के विभिन्न समुदायों के लिए पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली 
(कैम्युनल अवार्ड) की घोषणा की जिसके अनुसार देश के विभिन्न समुदायों के लिए 
विधान सभाओं में स्थान निर्धारित कर दिए गए और उनके लिए अलग-अलग निर्वाचन 
की व्यवस्था थी, जिसे गांधीजी के आमरण अनशन और डॉ. अम्बेडकर की स्वीकृत 
से निरस्त किया गया था। उस समय देश के शीर्षस्थ नेताओं ने यह कहा था कि 
ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया वह अवार्ड, इस देश की एकता के लिए सबसे अधिक 
घातक बात है। _ 
गुजरात के चुनाव परिणामों को देखकर क्या यह नहीं लगता कि हम अनायास 
ही उस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं जो अंग्रेजों दवारा दिए गए सांप्रदायिक परिनिर्णय 
के अनुरूप है? क्या हिंदू मतदाताओं का संकल्पवद्ध होकर एक पार्टी के उम्मीदवारों 
के पक्ष में खड़ा होना और मुसलमानों मतदाताओं का समूहबद्ध होकर किसी अन्य 
उम्मीदवार का समर्थन करना इस देश को स्वस्थ लोकतंत्र के विकास के मार्ग से 
विचलित नहीं कर देगा? 

इस देश में, किसी भी कारण, मतदाताओं का धर्म, संप्रदाय, पंथ अथवा जाति 
के आधार पर ध्रुवीकरण होना देश की एकता के लिए तो बुरा है ही, इस देश की 
सामाजिक समरसता के लिए बहुत ही घातक है। 

मैं पंजाब का उदाहरण सामने रखना चाहता हूं। एक समय सिख-समाज को 
लेकर भी इस देश में धुवीकरण जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। 985 में राजीव गांधी 
के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा का जो चुनाव लड़ा था वह पूरी तरह आनंदपुर 
साहब प्रस्ताव और सिख आतंकवाद के नाम पर लड़ा था। केरल, तमिलनाडु अथवा 
असम जैसे क्षेत्रों में जहां किसी को यह भी पता नहीं था कि आनंदपुर साहब प्रस्ताव 
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क्या बला है और जहां सिख आतंकवाद की कोई प्रतिछाया नहीं थी, कांग्रेस पार्टी इसे 
चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाए हुए थी। देशवासियों के मध्य यह बात पूरी तरह प्रचारित 
कर दी गई थी कि यदि आनंदपुर साहब प्रस्ताव मान लिया गया तो देश टुकड़े-टुकड़े 
हो जाएगा। परिणाम यह हुआ था कि कांग्रेस पार्टी को लोक सभा में 400 से अधिक 
स्थान प्राप्त हुए थे, इससे पहले इतने स्थान कभी नहीं हुए थे। 

]989 में जब लोक सभा के चुनाव हुए तो पंजाब में भी यह ध्रुवीकरण दिखाई 
दिया। लगभग सभी सिख मतदाताओं ने समूहबद्ध होकर कांग्रेस उम्मीदवारों को 
पराजित किया था और लोकसभा में ]3 में से ]0 स्थानों पर उनके द्वारा समर्थित 
उम्मीदवार विजयी हुए थे। 

किसी भी देश की राजसत्ता और प्रशासन एक लौकिक प्रणाली है। उसमें धर्म, 
पंथ, मजहब या जाति का हस्तक्षेप उसकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति में बाधक 
होता है। ऐसे चुनावों को आर्थिक विकास, विदेश नीति, देश की सुरक्षा, देश की 
आंतरिक कानून-व्यवस्था, सामान्यजन के जीवन-स्तर में सुधार, शिक्षा के विकास, 
रोजगार के अधिक-से-अधिक अवसर जैसी वातों पर आधारित होना चाहिए जिनका 
संबंध सभी वर्गो से होता है। इसका ध्रुवीकरण यदि होता है तो शोषक और शोषित 
वर्ग के आधार पर होता है। 

मैं फिर पंजाब के प्रसंग को दोहराना चाहता हूं एक समय ऐसा लगने लगा था 
कि राजनीतिक स्तर पर वहां हिंदुओं और सिखों के मध्य ध्रुवीकरण होता जा रहा है, 
किंतु पंजाब का सामाजिक ढांचा कुछ इस प्रकार का है कि वहां कुछ हद तक और 
कुछ समय तक दो प्रमुख समुदायों में राजनीतिक ध्रुवीकरण तो शायद हो जाए, 
सामाजिक स्तर ऐसा नहीं होता। इसी कारण कुछ ही वर्षो में यह ध्रुवीकरण शिथिल 
होता हुआ दिखाई दिया। अकाली दल में वह वर्ग अपनी जमीन खोता चला गया जो 
अतिवाद और अलगाववाद की ओर झुका हुआ था। प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में 
अकाली दल के उस वर्ग ने सिख मतदाताओं में अधिक लोकप्रियता प्राप्त कर ली जो 
संविधान के प्रति पूरी निष्ठा व्यक्त करते थे और देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के 
अनुरूप अपनी राजनीति चलाना चाहते थे। इसी का परिणाम था कि 2997 के 
विधानसभा के चुनाव में अकाली दल (वादल) और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर 
चुनाव लड़ा था और हिंदू-सिख मतों का ध्रुवीकरण बहुत कम हो गया था। 

पंजाब की अकाली राजनीति सदा ही 'पंथ' के नाम पर सिखों का ध्रुवीकरण 
करने का प्रयास करती रही है। वहां की कुछ कथित हिंदू संस्थाओं ने भी “हिंदी” और 
हिंदू” के नाम ऐसा ही कुछ वातावरण छठे और सातवें दशक में निर्माण करने का 
प्रयास किया था। बाद में इस प्रदेश में इतने संकट भरे जो दिन आए, वह इसी कृत्रिम 
ध्रुवीकरण का परिणाम था। ]984 के बाद कांग्रेस के विरुद्ध अकाली दल का सबसे 
अधिक प्रबल अहम अस्त्र यह था कि कांग्रेस सिखों की शत्रु संस्था है। इसी ने ऑपरेशन 
ब्लू स्टार और देश के अनेक भागों में सिखों का नरसंहार कराया था। यह बात सिखों 
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में वर्षो तक काम करती रही है और पिछले अनेक चुनावों में सिखों ने समूहबद्ध होकर 
कांग्रेस के विरोध में अपना मतदान किया। 

किंतु जैसा कि मैंने पहले लिखा है कि राजनीति, सरकार, प्रशासन हमारी 
लौकिक-भौतिक समस्याओं से अपना सीधा सरोकार रखती है। उसे कुछ समय तक 
धार्मिक और भावनात्मक अपीलों द्वारा अवश्य प्रभावित किया जा सकता है, आखिरकार 
उसे यथार्थ की पथरीली, ज़मीन पर उतरना ही पड़ता है। इस वर्ष के प्रारंभ में पंजाब 
विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, उनमें भी अकाली दल ने 7984 की दुर्भाग्यपूर्ण 
घटनाओं का पत्ता कांग्रेस के विरोध में खोलना चाहा था, किंतु इस बार उसे सफलता 
नहीं मिली। वहां के मतदाताओं ने यह नहीं देखा कि उस समय कांग्रेस ने सिखों के 
साथ क्या किया था। लोगों ने इस वात की परख की कि पांच वर्ष के शासनकाल 
में अकाली-भाजपा की मिली-जुली सरकार की कारगुजारियां कैसी रहीं। उस समय 
सरकार की नितांत भौतिक असफलताएं लोगों के सामने प्रमुख हो गई। इनमें भ्रष्टाचार 
का मुद्दा सबसे ऊपर था जिसमें अकाली-भाजपा सरकार नाक तक डूवी हुई थी। 

में समझता हूं कि लोकतंत्र की सही दिशा यह है कि सरकारों की परख इस 
आधार पर की जाए कि उसने कितना स्वच्छ प्रशासन दिया है, आम लोगों की प्रतिदिन 
की, रोटी और रोजी की समस्याओं को हल करने के लिए उसने क्या किया है शिक्षा 
के विस्तार की दृष्टि से उसके क्या प्रयास रहे हैं और व्यवसाय के तथा रोजगार के 
कितने नए आयाम उसने उदूघाटित किए हैं। 

गुजरात में हुए चुनाव में भी इसके स्पष्ट संकेत हैं। भूचाल पीड़ित कच्छ में 
मतदाताओं की प्राथमिकता में 'हिंदुत्व' का मुदूदा इतना प्रभावशाली नहीं था जितनी 
उनकी धरती से जुड़ी कठोर समस्याएं थीं। इसलिए जव धरती से जुड़ी समस्याओं को 
आधार बनाकर राजनीति की जाती है तो धार्मिकसांप्रदायिक/जातीय ध्रुवीकरण की 
संभावनाएं बहुत कम और निष्प्रभावी हो जाती हैं। 

धर्माचार्यों, इमामों, पादरियों अथवा ग्रंथियों द्वारा अब लोगों से यह अपील की 
जाती है कि वे अपना मत अमुक पार्टी के उम्मीदवार को दें तो ऐसे धुवीकरण की 
संभावना कहीं अधिक वढ़ जाती है। चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक व्यक्तियों का प्रयोग 
किया जाना भी सही लोकतंत्र के लिए शुभ वात नहीं है। इससे सामाजिक समरसता 
टूटती है और आपसी विरोध बढ़ता है। इस चुनाव के समय अहमदाबाद की किसी 
मस्जिद के इमाम ने यह फतवा जारी कर दिया है कि सभी मुसलमानों को केवल कांग्रेस 
पार्टी को ही अपना समर्थन देना चाहिए। इस क्रिया की प्रतिकूल प्रतिक्रिया भी हुई। 
इससे हिंदू मुसलमानों का ध्रुवीकरण अधिक तार्किक हो गया। 

गुजरात चुनाव की अवधि में एक और अस्वस्थ परंपरा की नींव पड़ी। इस देश 
में ऐसे आरोप यदा-कदा ही सुनने में आते रहे हैं कि अमुख राजनेता अथवा शासनाधिकारी 
ने अमुक धर्म, संप्रदाय अथवा जाति का होने के कारण कोई ऐसा निर्णय लिया है 
जो पक्षपातपूर्ण है। इस चुनाव के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त जे.एम. लिंग्दोह पर यह 
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आरोप लगाया जाना कि उनके कुछ निर्णय उनके दायित्व के अनुरूप निष्पक्ष नहीं थे। 
ऐसे निर्णयों पर उनका ईसाई होना अधिक प्रभावी था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लिंग्दोह 
के पूर्व मनोहर सिंह गिल मुख्य चुनाव आयुक्त थे। उनके पूर्व टी.एन. शेषन थे जो 
त्रिपुंडधारी भी थे। उनके द्वारा लिए गए अनेक निर्णय विवादास्पद भी थे। क्या उन्हें 
भी इस कसौटी पर परखा जाना चाहिए था कि वे सिख थे अथवा सनातनी हिंदू थे। 

यदि अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, वे कितने ही विवादास्पद क्यों न हों, 
अधिकारियों अथवा राजनेताओं पर ऐसे आरोप लगाए गए और उनका प्रतिवाद न किया 
गया तो इस देश का प्रशासकों ढांचा पूरी तरह लड़खड़ा जाएगा। 

अंत में-चुनाव परिणाम आने के वाद विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव 
प्रवीण तोगड़िया ने अपने एक वक्तव्य में कहा कि आगामी दो वर्षो में भारत हिंदू 
राष्ट्र बन जाएगा। कितना अच्छा होता यदि उन्होंने कहा होता कि आगामी 2 वर्षो 
में इस देश में एक भी व्यक्ति निरक्षर नहीं रह जाएगा, सभी साक्षर हो जाएंगे। 


(दैनिक जागरण, 29-2-2002) 
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ड बुझती आंखों को कुछ 
रोशनी दीजिए 


कुछ ऐसी व्यथाएं हैं जो बिना किसी विशेष कारण हमें वर्षों तक सताती और पीड़ित 
करती रहती हैं। अनायास मेरा ध्यान 8 वर्ष घटित दो भयंकर घटनाओं की ओर जाता 
है। 7984 के नवंबर मास के पहले 3-4 दिनों में देश के कुछ भागों में सिख समुदाय 
के लोगों पर प्रशासन, पुलिस और एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की मिली भगत 
से कुछ हज़ार लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसके कुछ दिन बाद भोपाल 
में एक गैस त्रासदी हो गई और हजारों निरीह लोग उसकी भेंट चढ़ गए थे। 

मानव जीवन में कुछ त्रासदियां ऐसी होती हैं जिनका तात्कालिक प्रभाव तो बहुत 
घातक होता है, किंतु समय का अंतराल उन्हं विस्मृति के गर्त में धकेल देता है, किंतु 
कुछ त्रासदियों की लंबी छाया बचे हुए परिवारों और आश्रितों के जीवन पर लंबी छाया 
बनकर पसरी रहती है। 984 की दोनों त्रासदियां ऐसी ही थीं। कुछ दिन पूर्व ही भोपाल 
गैस कांड से पीड़ित परिवारों ने सरकार से न्याय की गुहार की थी। 22 दिसंबर के 
समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है कि 78 वर्ष पूर्व के सिख नरसंहार की 
पीड़ित विधवाओं ने अकाल तख्त के जत्यैदार जोगिंदर सिंह वेदांती के सम्मुख अपनी 
गहन पीड़ा को लेकर फरियाद की है। 

उस समय दिल्ली में जो कुछ हुआ था मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। तीन दिन 
में लगभग तीन हजार सिखों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। तीन सौ से अधिक 
गुरुदवारों में आग लगा दी गई थी। अरबों की संपत्ति लूटी और जलाई गई थी। दिल्ली 
के बाद उस त्रासदी का सबसे बड़ा केंद्र कानपुर था। वहां लगभग 300 सिखों को 
अपने प्राण गवाने पड़े थे। संपत्ति की लूट और अगजनी की दिल्ली जैसी ही घटनाएं 
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उस दुर्घटना के बाद देश के सभी मानवाधिकार संगठनों के अनेक राजनीतिक 
सामाजिक संगठनों और सिख संस्थाओं की दो मांगें ही प्रमुख थीं-(7) हत्याकांड के 
दोषियों को उनके अपराध की पूरी सज़ा दी जाए। (2) पीड़ित परिवारों के पुनर्वास 
के लिए उनकी आर्थिक सहायता की जाए और जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है 
उन्हें समुचित मुआवजा दिया जाए। 

दिल्ली में सिख फोरम जैसी संस्थाओं के निरंतर प्रयास से पीड़ित परिवारों के 
पुनर्वास की दृष्टि से काफी काम हुआ। दिल्ली सरकार ने विधवाओं को मकान दिए, 
लुटे हुए लोगों को अपना काम-धंधा शुरू करने के लिए बैंकों से ऋण भी मिला। अनेक 
संगठनों ने भी उनकी सहायता की। प्रारम्भ में सरकार ने प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार 
के लिए दस हज़ार रुपए घोषित किए। फिर इसे बीस हजार किया गया। लेकिन यह 
राशि बहुत अपर्याप्त थी। सिख फोरम की ओर से इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी गई । 
अंत में दिल्‍ली उच्च न्यायालय के आदेश से यह राशि तीन लाख तीस हज़ार की गई। 
दिल्ली सरकार की ओर से यह राशि अधिसंख्य विधवाओं को दे दी गई है। दिल्ली 
गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से इन विधवाओं की नियमित सहायता की जाती 
थी। पिछले कुछ समय से उसे बंद कर दिया गया है। अकाल तख्त के जत्थेदार के 
सम्मुख जो मांगें विधवाओं ने रखी हैं वे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पदाधिकारियों 
के रवैये के खिलाफ हैं। 

यह बहुत खेद की बात है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने, अगणित आश्वासनों 
के बावजूद कानपुर के दंगा पीड़ितों के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है। सरकार 
ने यह आश्वासन अनेक बार दिया है कि दिल्ली सरकार ऐसे पीड़ित परिवारों को जिस 
प्रकार की सहायता देगी, वैसी ही सहायता उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से दी 
जाएगी। सन्‌ 7996 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्‍ली सरकार को पूरा मुआवजा (तीन 
लाख तीस हज़ार) देने का आदेश दिया, जिसे कुछ औपचारिकताओं की पूर्ति के बाद 
सरकार ने कार्यान्वित कर दिया। 

उत्तर प्रदेश विधान परिषद्‌ के पूर्व सदस्य का कानपुर के सरदार कुलदीप सिंह 
ने मुझे बताया कि प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री मोती लाल वोहरा ने कानपुर के 
पीड़ितों के लिए एक पैकेज बनाया था। उस पैकेज दारा सरकार ने यह निर्णय किया 
था कि उस समय हुए दंगों में जिन परिवारों का संपत्ति का नुकसान एक लाख रुपए 
से अधिक हुआ था उन्हें एक लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा और जिनको हानि, 
उनके किए हुए दावों के अनुसार, एक लाख रुपए से कम है उन्हें एकमुश्त पचास 
हज़ार रुपए दे दिए जाएंगे। 

श्री मोती लाल वोहरा द्वारा तैयार किए गए इस पैकेज को नानकमता के गुरुद्वारे 
में 79 मार्च 996 को उनके द्वारा घोषित किया जाना था, किंतु संयोग से उससे पहले 
ही लोकसभा के आम चुनाव घोषित हो गए और निर्वाचन आयोग की संहिता के अंतर्गत 
यह घोषणा नहीं की जा सकी। इस बात को भी आज साढ़े छह वर्ष हो गए हैं। कितने 
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चुनाव इस अवधि में और हो गए। कितने राज्यपाल वदल गए। कितनी सरकारें बनीं 
और विगड़ीं। वह सहायता पैकेज किसी ठंडे वस्ते में चला गया है और घोषणा अधर 
में लटकी हुई है। 

मेरा एक निजी संदर्भ भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। 7984 के दंगों में मेरे एक 
भांजे की दुकान को दंगाइयों ने पूरी तरह लूट लिया था। 78 वर्ष पूर्व उसे जो आघात 
लगा था, आज भी वह उससे उबर नहीं सका ब । वचे हुए तिनकों को लेकर उसने 
अपना जो भी आशियाना बनाना चाहा, समय की क्रूर हवाओं ने उसे वनने नहीं दिया। 
मेरी वृद्धा वहन की सूनी आंखों में एक आशा थी कि किसी दिन सरकार की ओर 
से उन्हें कुछ मुआवजा मिल जाएगा, जिसकी सहायता से उसका विस्थापित बेटा फिर 
से खड़े होने के लिए धरती ढूंढ लेगा। उनकी आंखें बड़ी अधीरता से इस दिन की 
राह तकती-तकती दो वर्ष पहले मुंद गई। ऐसी कितनी ही आंखें हैं जो ऐसे मुआवजे 
की लंबी वाट जोहते-जोहते मुंद गई हैं या कभी भी मुंद जाएंगी, परंतु धन्य है हमारी 
सरकार जिसके कान पर जूं तक नहीं रेंगती। 

किसी की भी समझ में यह नहीं आता है कि हमारा सरकारी तंत्र मानवीय करुणा 
से इतना अछूता क्यों है? हिंदी में एक कथन प्रचलित है-का वरखा जव कृषी सुखानी। 
अट्ठारह वर्ष का समय कुछ कम तो नहीं होता। किसी को पता नहीं कि सरकारी 
वर्षा कव होगी। इसके अभाव में कुछ कृषि तो सूख ही गई है, वची-खुची भी जल्दी 
सूख जाएगी। 

2984 के नरसंहार के पश्चात जब अनेक मानवाधिकार संगठनों ने उस घटना 
की जांच करने के लिए किसी आयोग की स्थापना की मांग की थी तो तत्कालीन प्रधान 
मंत्री राजीव गांधी इसके लिए सहमत नहीं थे। फिर राजीव गांधी और संत हरचंद सिंह 
लोंगोवाल के बीच पंजाव-समस्या को लेकर एक समझौता हुआ। उस समझौते में इस 
प्रकार के आयोग को गठित किए जाने की भी एक मद थी। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च 
न्यायालय के एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंग नाथ मिश्र का एक सदस्यीय आयोग इस 
कार्य के लिए बनाया, किंतु सरकार ने इस आयोग का जो कार्य क्षेत्र (ऑफ रेफरेंस) 
निर्धारित किए वे इतने चतुराई (और बेईमानी) से भरे थे कि उस आधार पर किसी 
सही दोषी को निशानदेही कर पाना आसान नहीं था। प्रारंभ में रंगनाथ मिश्र के आयोग 
को केवल दिल्ली में हुए दंगों की जांच का काम सौंपा. गया था। बाद में बहुत जोर 
देने पर कानपुर और बोकारो में हुई घटनाओं की जांच के कार्य को उसमें शामिल 
किया गया था। 

रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट केवल “आई वाश' या ढकोसला भर थी। इतना 
होते हुए भी उस रीपोर्ट में जो सिफारिशें थीं, सरकार ने उन्हें भी लागू नहीं किया। 
बाद में अनेक जांच-समितियां बनीं। उन्होंने भी अनेक सिफारिशें कीं। सभी सिफारिशें 
मिट्टी और धूल में गई होने के लिए सरकारी आल्मारियों में रख दी गई। 

इस स्थिति में सिख फोरम ने फिर मांग की कि 7984 की घटनाओं को जांच 
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करने के लिए नया आयोग बनाया जाए। श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 
इस मांग को स्वीकार कर लिया और न्यायमूर्ति नानावती की अध्यक्षता में नया आयोग 
गठित कर दिया। आगामी दो-तीन महीनों में इस आयोग की रिपोर्ट आ जाने की 
संभावना है। 

कितु कानपुर के दंगा पीड़ितों की समस्या मुआवजों की है, जिसकी वे पिछले 
अट्ठारह वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए कानपुर की अनेक संस्थाएं निरंतर 

. प्रयास करती रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मुख सभी उपायों द्वारा अपनी मांग 

रखती रही हैं। वह वर्ष पूर्व प्रदेश के राज्यपाल मोती लाल वोहरा के समय कुछ निर्णय 
भी हो गया था जो दुभग्यवश कार्यान्वित नहीं हुआ। 

इस समय जो सरकार केंद्र में है उसने नानावती आयोग की नियुक्ति करके 
सिखों के आहत मन को बहुत धीरज दिया है। प्रदेश में इस समय सुश्री मायावती 
मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी उसकी मुख्य भागीदार है। 

इस संदर्भ में सबसे अनुकूल बात यह है कि पं. विष्णुकांत शास्त्री इस समय 
प्रदेश के राज्यपाल हैं। साहित्य-मर्मज्ञ और संवेदनशील लेखक होने के कारण वे पीड़ितों 
और दुखियों का मन कहीं अधिक गहराई से समझते हैं। में आशा करता हूं कि वे 
मोती लाल वोहरा के अघोषित पैकेज को शीघ्र ही कार्यान्वित करने की ओर सार्थक 
कदम उठाएंगे, और बुझती आंखों से कुछ रोशनी देंगे। 


(दैनिक जागरण, 26-2-2002) 
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गत वर्ष द में गुजरा : 
यह वर्ष भी आतंक की छाया में रहेगा 


वर्ष समाप्त होते-होते, 28 दिसंबर के समाचार पत्रों में छपी मुख्य खबर यह है कि 
चेन्या की राजधानी ग्रोज्नी में सरकार के मुख्यालय पर हुए आतंकी हमलों में 46 लोग 
मारे गए और 76 लोग घायल हुए। इसी वर्ष में चेचेन्या के आतंकवादियों ने मासको 
के एक थिएटर पर हमला करके 600 से अधिक व्यक्तियों को बंधक बना लिया था। 
रूस की सरकार के सुरक्षा बलों ने वालिम गैस का प्रयोग करके उनको अपने कब्जे 
में लिया था। 

वर्ष १007 में जब अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर हवाई जहाज का हमला 
हुआ था तो आतंकवाद का एक अंतराष्ट्रीय चेहरा सारे संसार में उभर आया था। संपूर्ण 
संसार के सम्मुख यह स्पष्ट हो गया था कि ऐसा आतंकवाद किसी एक देश, वर्ग, 
समुदाय की सीमाओं का अतिक्रमण करके अपना एक विश्वव्यापी चेहरा रखता है। 
इसलिए यह किसी एक देश या समाज की ही समस्या नहीं है। इसकी कड़ियां अनेक 
देशों से जुड़कर एक पूरी माला बनाती हैं। इसलिए इसके अंतर्राष्ट्रीय चरित्र की पहचान 
किए बिना इसका प्रतिरोध नहीं किया जा सकता। 

आज पूरे संसार में इस्लामी आतंकवाद की चर्चा है। यदि ध्यान से देखा जाए 
तो यह विशिष्ट परिस्थितियों में जन्मा मात्र आतंकवाद नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि में 
एक पूरे विचार का प्रतिपादन माना जाता है। यह एक पूरे संघर्ष के रूप में चलाया 
जा रहा है, क्योंकि आज के इस्लामी. संसार में कोई अधिक शक्तिशाली देश नहीं है 
और खलीफा जैसा कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं है, इसलिए यह संघर्ष अपना कोई ऐसा 
संगठित स्वरूप नहीं बना सका है कि वह अपने शत्रुओं से सीधी टक्कर ले सके। 
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र कारण वह आतंकवाद का सहारा लेकर अपने विरोधियों से गुरिल्ला लड़ाई लड़ता 
| 

वैसे तो संसार के सभी बड़े धर्म अंतर्राष्ट्रीय धर्म हैं और उनके अनुयायी विभिन्न 
देशों में बसते हैं। इनकी आस्थाएं, विश्वास, धर्मग्रंथ, पूजा पद्धति भी एक प्रकार की 
हो सकती है, किंतु इन सभी की राष्ट्रीयताएं भिन्न-भिन्न हैं और ये अपने देश के 
प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं। हिंदू धर्म का विस्तार केवल पड़ोसी देश नेपाल तक 
है। शेष देशों में वे मात्र प्रवासी हैं, किंतु ईसाई और वौद्ध धर्म को मानने वाले संसार 
के अनेक देशों में सत्ता के स्वामी हैं। अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए ईसाई और 
बौद्ध राष्ट्र आपस में शताव्दियों तक युद्धरत रहे हैं। 

इस्लामी देश भी, इतिहास के लंबे दौर में, एक-दूसरे से जूझते रहे हैं, किंतु इस्लाम 
में राष्ट्रीयता इतनी महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना सर्व-इस्लामी (पैन-इस्लामिक) विचार है। 
इसका आधार यह है कि इस धर्म का अनुयायी संसार के किसी भी भाग में रहता 
हो, वह रसूल और कुरआन के प्रति अपनी पहली वफादारी रखता है। उसका अपना 
देश और उसका हित इस वफादारी में पीछे रहता है। पहली वफादारी के लिए अन्य 
सभी वफादारियों को न्योछावर किया जा सकता है। 

इस देश में उभरे खिलाफत आंदोलन (।920) का उदाहरण लिया जा सकता 
है। प्रथम विश्व युद्ध (924-8) की समाप्ति के पश्चात्‌ विजयी ब्रिटिश सरकार ने 
तुर्की में किसी बड़े विरोध ने जन्म नहीं लिया, किंतु हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ब्रिटेन 
की इस नीति के विरुद्ध झंडा बुलंद कर दिया। इस प्रश्‍न पर वे अंग्रेजी राज के पूरी 
तरह विरोधी हो गए। मुसलमानों का सद्भाव प्राप्त करने के लिए गांधीजी ने खिलाफत 
आंदोलन का भरपूर समर्थन किया था। 

मुसलमानों का यह विश्वास है कि हज़रत मोहमद साहब यह आदेश दे गए थे 
किसी भी स्थिति में 'जजीरत-उल-अरव' के क्षेत्र में गैर-इस्लामी हुकूमत नहीं कायम 
होना चाहिए। इस क्षेत्र में सउदी अरव, ईराक, सीरिया और फिलस्तीन जैसे देश आते 
हैं। इन देशों पर किसी गैर-इस्लामी देश का अधिकार, रसूल के आदेशों के पूरी तरह 
विरुद्ध है, जिसे संसार के किसी भी भाग में रहने वाला मुसलमान स्वीकार नहीं कर 
सकता । 

दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम के विचार पर भी बहुत चर्चा होती रहती है। 
खिलाफत आंदोलन को मुस्लिम नेता पूरी तरह धार्मिक आंदोलन मानते थे। जब तुर्की 
से खलीफा संस्था को ब्रिटिश सरकार ने समाप्त किया तो उन्हें यह पूरी तरह इस्लाम 
पर आक्रमण लगा था। इसलि उस समय उन्होंने अंग्रेजों द्वारा शासित हिंदुस्तान को 
दारुल हर्ब (शैर-इस्लामी शासन वाला देश) घोषित कर दिया। इस घोषणा का उत्तर-पश्चिमी 
सीमा प्रांत और सिंध पर इतना प्रभाव हुआ कि वहां से हजारों मुसलमान अपनी 
जमीन-जायदाद बेचकर दारुल इस्लाम के देश अफगानिस्तान की ओर चल दिए। उन्हें 
विश्वास था कि अफगानिस्तान में उनका भरपूर स्वागत होगा, किंतु अफगानिस्तान की 
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सरकार ने उन्हें अफगानिस्तान में घुसने नहीं दिया। 

आज संसार के अनेक देशों में यह संघर्ष चल रहा है। चेन्या रूसी गणराज्य 
का एक मुस्लिम वहुल क्षेत्र है। वहां यह संघर्ष रूस से आज़ादी लेने के लिए है। 
फिलस्तीन में यह संघर्ष यहूदियों (इसराईल) के विरुद्ध है। इंडोनेशिया और नाईजीरिया 
जैसे देश मुस्लिम वहुमत वाले हैं। वहां सारा संघर्ष ईसाइयों से है, क्योंकि वहां इस 
समुदाय की पर्याप्त संख्या है। फिलीपींस में ईसाई बहुमत है। वहां एक भाग मुस्लिम 
बहुल है। यह भाग फिलीपींस की | से संघर्ष छेड़े हुए है। चीन भी इस समय 
इस्लामी आतंकवाद के प्रति बहुत सशक्त हो गया है और अपने देश के मुस्लिम संख्या 
वाले क्षेत्रों में इसे नियंत्रित करने के लिए वह सक्रिय हो उठा है। 

संसार के उन सभी भागों में, जहां इस्लाम धर्मानुयायी अपना संघर्ष छेड़े हुए 
हैं, की सहायता अन्य देशों के मुजाहिदीन करें ऐसी अपेक्षा की जाती है। जब पूर्वी 
यूरोप में मुस्लिम बहुत वोस्निया हर्जेगोविना के लोग ईसाई बहुमत वाले सर्विया के लोगों 
से बुरी तरह लड़ रहे थे तो पाकिस्तान ने उनकी सहायता के लिए दूर तक मार करने 
वाले मिज़ाइल भेजे थे। चेचेन्या के विद्रोहियों की सहायता के लिए फिलीपींस, ३ कगानिस्तान, 
पाकिस्तान, सुडान तथा अनेक इस्लामी देशों में जुझारू सैनिक बड़ी संख्या में आते 
रहते हैं। 

ऐसे इस्लामी देशों में भी, जहां कट्टरपंथी यह समझते हैं कि इस्लाम की 
मान्यताओं के अनुरूप काम नहीं हो रहा है और वहां की सत्ता संभाले हुए शासक 
अपने देश में शरियत के कानूनों को निष्ठापूर्वक लागू नहीं कर रहे हैं, ऐसी आतंकवादी 
घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। कई दशक पहले ईरान के शाह ने अपने देश को कुछ 
आधुनिक रूप-रंग देना चाहा था। वहां की जीवन-शैली में कुछ पश्चिमी रंग आने लगा 
था और महिलाओं के सिर की चादर कुछ ढिलकने लगी थी। जब वहां कंटूटरपंथी 
लहर आई तो उसने आधुनिकता की उस की लहर को पछाड़कर पीछे फेंक दिया था 
और ईरान को मध्ययुग की घाटियों में उतार दिया था। आज मिस्र और पाकिस्तान 
में ऐसे तत्वों का प्रभाव कम नहीं है जो अपने देश के शासकों को इस्लामी मान्यताओं 
से बहुत दूर हटा हुआ मानते हैं और उन्हें सीधी राह पर लाने के लिए वैसा ही 
खून-खराबा करते है, जैसा गैर-इस्लाम देशों में करते रहते हैं 

पिछले कुछ वर्षों से आत्मघाती आतंक की छाया बड़ी तेजी से बढ़ती हुई दिखाई 
दे रही है। जापानी चरित्र में अपने मन्तव्य की पूर्ति के लिए आत्मघात करने की परंपरा 
बहुत प्राचीन है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान पर हुए अमेरिका आधिपत्य से 
वहां का बहुचर्चित लेखक मीकियो मिशीमा इतना व्यथित हुआ था कि उसने टोकियो 
के सैन्य-कार्यालय में जाकर जापानी राष्ट्र की अस्मिता की गुहार लगाते हुए अपने पेट 
में तलवार घुसेड़ ली थी। बम को अपनी कमर से बांधकर शत्रु के युद्धपोत की चिमनी 
में कूद पड़ना और उसे नष्ट कर देना किसी जापानी आत्मघाती के लिए कभी भी 
दुविधा का कारण नहीं रहा। 


295 / राजनीति 


Hindi Premi 


की TOTES So ES SS कक +... - 


पिछले कुछ दशकों में अपने प्राणों से खेलकर शत्रु को नष्ट करने के लिए कुछ 
भी कर गुजरने का रुझान श्रीलंका के तमिल टाइगरों में सबसे अधिक दिखाई दिया । 
श्रीलंका के कितने ही राजनेता तमिल आत्मघातियों द्वारा मारे गए। भारत के प्रधानमंत्री 
राजीव गांधी की हत्या भी ऐसे ही एक आत्मघातियों ने की थी। 

इस समय इस्लामी फिदायीन (आत्मोसर्गी) सबसे अधिक सक्रिय हैं। न्यूयार्क के 
विश्व व्यापार केंद्र को धराशायी करने वाले, भारतीय संसद पर आक्रमण करने वाले, 
जम्मू के रघुनाथ मंदिर और गांधी नगर के अक्षरधाम पर आक्रमण करने वाले आतंकवादी 
भी फिदायीन थे। 

किसी आदर्श के प्रति समर्पित हो जाना, उसकी प्राप्ति के लिए आत्मोसर्ग के 
लिए तैयार हो जाना, उसके लिए अपने प्राण दे देना छोटी बात नहीं है। चेचेन्या के 
सरकारी कार्यालय पर ट्रक लेकर घुसने वाले आक्रमणकारी भी फिदायीन थे। अपने 
आप को न्योछावर करने के इरादे से निकला हुआ व्यक्ति या व्यक्ति समूह यह सोचकर 
चलता है कि उसे मरना है और मरने से पहले अपने शत्रु का अधिक-से-अधिक नुकसान 
करना है या उसे आतंकित और हताश कर देना है। 

ऐसे आत्मघाती अथवा फिदायीन वर्ग से निपटना सरल कार्य नहीं है। ऐसा 
व्यक्ति भयमुक्त होता है इसलिए वह बड़ी-से-वड़ी जोखिम उठा लेता है। पहले 
आतंकवादियों की नीति “मारो और भागो' की होती थी। फिदायिनों की नीति “मारो 
और मरो' की है। गत वर्षो में हमारा सामना आतंकवादियों से नहीं, फिदायीनों से होता 
रहा है। इस वर्ष भी यही स्थिति रहेगी। 

किसी को पता नहीं कि ओसामा बिन लादेन जीवित है या नहीं, किंतु उसके 
नाम से जो वक्तव्य आ रहे हैं उसमें यह धमकी बार-बार दी जा रही है कि सितंबर 
900 में जिस प्रकार का हमला न्यूयार्क के विश्व व्यापार केंद्र पर हुआ था उसे बार-बार 
दोहराया जागा और उसकी चपेट में अनेक देश आएंगे | हिजबुल मुजाहिदीन जैसे घातक 
संगठन के प्रमुख सैयद सलाउदूदीन ने हाल में कहा है उनका संगठन जोर-शोर से भारत 
के विरुद्ध अपना जेहाद जारी रखेगा और जम्मू-कश्मीर में अपने आक्रमणों की गति 
अधिक तेज कर देगा। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि 2003 का वर्ष भी संसार के अनेक 
भागों में, विशेष रूप से भारत में, आतंक की छाया व्याप्त रहेगी। 

फरवरी में अमेरिका द्वारा ईराक पर आक्रमण करने की संभावना व्यक्त की जा 
रही है। इस समय भी संसार के अनेक इस्लामी देशों में इस समाचार से बहुत चिंता 
और घबराहट है। यदि यह आक्रमण होता है, तो इसे इस्लामी संसार में इस्लाम के 
विरुद्ध आक्रमण किया था, उसमें पाकिस्तान के शासनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका 
का साथ दिया था जिसे उनके देश के कट्टरपंथियों ने बड़ी हिकारत की नज़र से देखा 
था। पाकिस्तान ही नहीं, संसार के अनेक देशों की मुसलमान जनता में इस समय 
अमेरिका को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। ईराक पर होने वाले आक्रमण 
से यह धारणा और दृढ़ हो जाएगी। उस स्थिति में अमेरिका-पाकिस्तान का वर्तमान 
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समीकरण क्या रूप ग्रहण करेगा और इस संदर्भ में भारत की स्थिति क्या होगी इसका 
अध्ययन कम रोचक नहीं है। 

यह वर्ष आर्थिक घुटालों, चुनावी दंगलों, राजनीति की गतिविधियों, प्रकृति और 
मनुष्य निर्मित आपदाओं में पिछले वर्षो से भिन्न नहीं होगा। कितु यह आतंकवादी 
घटनाओं में अधिक विनाशक वर्ष हो सकता है। इससे निपटने के लिए अधिक गहरे 
संकल्प, बुद्धिमत्ता, सतर्कता और गंभीरता की आवश्यकता होगी। गोधरा ओर गुजरात 
में हुए नरसंहार जैसी घटनाएं हमारे राष्ट्रीय F को कमजोर तो करती ही हैं उन 
तत्वों को वहुत संतुष्टि देती हैं जो इस देश को सदैव सांप्रदायिक तनाव में ग्रस्त देखना 
चाहते हैं। 


(दैनिक जागरण, 2--2003) 
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अयोध्या जैसा एक विवाद 


बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के विवाद की चर्चा छिड़ते ही मुझे एक अन्य लगभग 
ऐसे ही विवाद की याद आ जाती है। विभाजन से पहले लाहौर में एक गुरुद्वारे और 
मस्जिद को लेकर लंबा विवाद चला था। अदालतों में और अदालतों से बाहर 90 साल 
तक यह विवाद बड़ी उग्रता से चलता रहा। 7940 में प्रिवी कौंसिल ने इस संबंध में 
अपना अंतिम निर्णय दिया था, तव यह विवाद शांत हुआ था। लौहार में गुरुद्वारा 
शहीदगंज नामक एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। इस स्थान पर ।8वीं शती के मध्य में मुगल 
प्रशासन के दौरान सिखों पर अनेक अत्याचार हुए थे। मीर मन्नू नामक मुगल सूबेदार 
-(748 से 7753) की आज्ञा से पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों सें विद्रोही सिखों को कैद 
करके लाया जाता था और यहां उनके सिर काट दिए जाते थे। एक बार भयंकर युद्ध 
के पश्चात 3000 सिखों को विशाल शत्रु सेना ने बंदी बना लिया था। इनमें स्त्रयां 
और बच्चे भी थे। उन सभी को इसी स्थान पर मौत के घाट उतार दिया गया था। 
मीर मन्नू ने वहां एक मस्जिद बनवाई थी, जहां मुफ्ती (जज) बैठते थे और वे बंदी 
बनाकर लाए जाने वाले सिखों को मृत्युदंड दिए जाने का तुरत-फुरत फैसला सुना देते 
थे। 

बाद मे पंजाब में सिखों की शक्ति बढ़ने लगी और ।860 के दशक में उन्होंने 
अनेक क्षेत्रों को अधिकार में ले लिया। लाहीर पर अपनी प्रभुता स्थापित कर ली। 
लाहौर में उन्होंने पहला काम यह किया कि जहां हजारों सिखों को शहीद किया गया 
था, वहां उनकी स्मृति में उन्होंने गुरुद्वारा बनवाया और उसका नाम शहीदगंज रखा । 
यह गुरुद्वारा उनके लिए एक अत्यंत पवित्र स्थान बन गया। 849 तक पंजाब, कश्मीर, 
सीमा प्रांत और लद्दाख तक सिखों का राज्य स्थापित हो गया था। फिर अंग्रेजों के 
हाथों वे पराजित हुए और उस संपूर्ण क्षेत्र पर अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित हो गई। 
]850 में लाहौर के नूर मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने अंग्रेजों की अदालत में एक 
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याचिका दायर की कि गुरुद्वारा श्हीदगंज वहां बनी एक मस्जिद के स्थान पर बनाया 
गया था। उस स्थान का कानूनी मालिक मैं हूं। इसलिए गुरुद्वारे का वह स्थान मस्जिद 
को वापस किया जाए। अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। 854 में और 
883 में ऐसी याचिकाएं फिर दाखिल की गई, कितु उन्हें भी अदालतों ने खारिज कर 
दिया और यह निर्णय दिया कि यह स्थान अव शहीदगंज गुरुद्वारे का ही स्थान है। 
मुसलमानों ने यह वात स्वीकार नहीं की। कई वार स्थितियां तनावपूर्ण भी हुई, किंतु 
मुख्य लड़ाई कानूनी ढंग से लड़ी जाती रही। 22 दिसंवर 927 को पंजाब सरकार 
ने एक नोटिफिकेशन (नं.275) प्रकाशित किया, जिसमें इसे गुरुद्वारा स्वीकार किया 
गया । 925 में स्थापित सिख गुरुद्वारा ट्रिव्युनल से 20 जनवरी 930 को निर्णय दिया 
कि इस स्थान का स्वामित्व गुरुद्वारा शहीदगंज के ही पास है। इस निर्णय के विरुद्ध 
मुसलमानों ने लाहौर हाईकोर्ट में अपील दायर की। चार वर्ष तक उस अदालत में 
पक्ष-प्रतिपक्ष अपने-अपने दावे पेश करते रहे। 934 में लाहौर हाईकोर्ट ने सिख गुरुद्वारा 
ट्रिव्युनल के निर्णय पर अपनी मोहर लगा दी। 
विवाद के कारण गुरुद्वारे की जगह लंबे समय तक सरकारी नियंत्रण में रही। 

7935 में लाहौर की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उस स्थान का कन्जा ले लिया और 
वहीं गुरुद्वारे के नए भवन का निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया । कुछ दिन तक पुराने 
भवन को तोड़ने का काम चलता रहा, किंतु एक दिन अचानक मुसलमानों की एक 
भीड़ वहां आ गई। इससें टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर 
ने स्थिति तुरंत नियंत्रित कर ली, साथ ही पुराने ढांचे को तोड़ने का काम रोक दिया 
गया। उस समय देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा था। उस स्थिति में यह सोचते 
हुए कि अदालत का फैसला हमारे हक में है और इस स्थान पर गुरुद्वारे ` नया भवन 
बनाने का हमें अधिकार है, सिखों ने सरकारी स्थगन आज्ञा के बावजूद पुराने भवन 
को गिराने का काम फिर शुरू कर दिया। मुसलमानों ने इसका कड़ा विरोध किया, 
कितु सरकार ने भवन तोड़ने का कार्य को रोकने के लिए बल का प्रयोग नहीं किया। 
सरकार का कहना था कि सिखों दारा किया जाने वाला यह कार्य आपराधिक प्रवृत्ति 
का नहीं है। इस बीच मुसलमानों ने 30 अक्टूबर 935 को अदालत में फिर से यह 
याचिका दायर कर दी कि उन्हें शहीदगंज मस्जिद का कव्जा दिलाया जाए। यह याचिका 
भी 25 मई ]936 को अदालत ने खारिज कर दी । मस्जिद के दावेदारों ने फिर हाईकोर्ट 
कार दरवाजा खटखटाया। उसी समय पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए । सर सिकंदर 
हयात खान के नेतृत्व में यूनियनिस्ट पार्टी की मुसलमानों, हिंदुओं और सिखों की 
मिली-जुली सरकार वनी। सर सिकंदर ने सिखों और मुसलमानों के मध्य इस विवाद 
पर समझौता कराने का बहुत प्रयास किया, किंतु उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली। 
इस वीच मुस्लिम पक्ष ने लाहौर उच्च न्यायालय में जो अपील दायर की थी, उसे 
न्यायालय ने फिर रद्द कर दिया। मुसलमानों ने उस समय अंग्रेजी राज्य की सबसे बड़ी 
अदालत 'प्रिवी कौंसिल” में लाहौर उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की। 
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प्रिवी कौंसिल ने भी 2 मई ।940 को अपना निर्णय सुनाते हुए गुरुद्वारे के पक्ष में 
अपना निर्णय दे दिया। 

अयोध्या में उभरे विवाद के संदर्भ में लाहौर में हुए गुरुद्वारा बनाम मस्जिद के 
लंबे संघर्ष की चर्चा इसलिए सामयिक है कि ऐसे विवाद पहले भी होते रहे हैं और 
भविष्य में भी हो सकते हैं। यदि ऐसे किसी विवाद में दो ही पक्ष हों, तो इसके निदान 
का एकमात्र उपाय शक्ति प्रदर्शन है। जब मुगल सत्ता में थे, तो उन्होंने उसे मस्जिद 
रखा और जब सिख सत्ता में आए, तो उन्होंने उस मस्जिद को गुरुद्वारे में बदल दिया। 
मुसलमानों ने यह प्रश्न तब उठाया जब सिखों की सत्ता समाप्त हो गई और शासन 
अंग्रेजों के पास चला गया। 

इस प्रसंग का विचारणीय पहलू यह है कि यदि गुरुद्वारे और मस्जिद के विवाद 
को सिखों और मुसलमानों ने बलपूर्वक हल करने का मार्ग अपनाया होता, तो पंजाव 
में खून की नदियां विभाजन से बहुत पहले ही बह गई होतीं। अपनी आस्था का प्रश्न 
बनाकर दोनों ही पक्ष अपने-अपने समुदायों की भावना का पूरा उपयोग कर सकते 
थे और सारे विवाद को किसी भी सीमा तक ले जा सकते थे, कितु उस समय देश 
में एक तीसरा पक्ष था-अंग्रेज। यह माना जा सकता है कि उस पक्ष की रुचि न गुरुदारे 
को बनाए रखने में होगी, न मस्जिद के पुननिर्माण में। उसने कानून और अदालत को 
ही अपना आधार बनाया होगा। वात जब अदालत में जाएगी, तो दो में से कोई एक 
ही पक्ष विजयी होगा। एक वात और ध्यान देने योग्य है। प्रिवी कौंसिल का निर्णय 
देश विभाजन से सात वर्ष पहले आ गया था। इस अवधि में सांप्रदायिक तनाव निरंतर 
बढ़ता जा रहा था और पाकिस्तान की मांग उठने लगी थी, किंतु इस अवधि की पंजाब 
की यूनियनिस्ट सरकार और उसके मुखिया सर सिकंदर हयात खां ने इस विवाद को 
सड़कों पर आने नहीं दिया। 

राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के प्रश्‍न को लेकर इस क्षेत्र में इतना खून 
बह चुका है, जिससे एक समानांतर सरयू नदी बन सकती है। समाज द्वारा स्वयं निर्मित 
और स्वीकृत व्यवस्था की न कोई अवहेलना कर सकता है, न किसी को करनी चाहिए । 
शहीदगंज गुरुद्वारा और मस्जिद का ऐतिहासिक विवाद निश्चित ही अयोध्या के वर्तमान 
विवाद में एक सकारात्मक नजीर का काम कर सकता है। 


(नवभारत टाइम्स, ।2-8-03) 
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सेक्युलर शब्द से इतना | की 
आवश्यकता नहीं है 


मैं इस विवाद में नहीं पड़ रहा हूं कि सेक्यूलर शब्द को हिंदी में धर्म निरपेक्ष कहा 
जाए या पंथ निरपेक्ष। में इस बहस में भी नहीं पड़ रहा हूं कि धर्म शब्द का अर्थ 
क्या है और वह अंग्रेजी शब्द 'रिलीजन” का समानार्थी है या नहीं। मुझे लगता है कि 
ये सारी चर्चाएं इतनी व्यावहारिक नहीं हैं जितनी बौद्धिक हैं। प्रत्येक शब्द अपने अर्थ 
में एकांगी नहीं होता। वह अपने अंदर अनेक अर्थ व्यंजनाएं समेटे रहता है। धर्म भी 
एक ऐसा शब्द है। वामन शिवराम आप्टे ने अपने संस्कृत-हिंदी कोश में लगभग दो 
पृष्ठों में 'धर्म' और उससे जुड़े शब्दों की व्याख्या की है। जिसमें पहली व्याख्या 
है-कर्तव्य, जाति, संप्रदाय आदि के प्रचलित आचार का पालन। इसके अर्थ विस्तार 
में कानून, नैतिक गुण, आचरण, औचित्य आदि सब कुछ आ जाता है। रिलीजन का 
कोशीय अर्थ भी धर्म के अर्थ से बहुत दूर नहीं है। इसके अर्थ में आस्थाएं, दृष्टिकोण, 
भावनाएं, व्यवहार, पवित्रता आदि आ जाते हैं। सभी प्रमुख अंग्रेजी-हिंदी कोशों में 
रिलीजन का हिंदी अनुवाद-धर्म, कर्तव्य, भक्ति, आस्तिकता, मत, प्रचलित विश्वास 
आदि अर्थ में किया गया है। अरबी का मजहब शब्द भी धर्म, दीन, मत, अकोद्ध: 
(विश्वास) के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये सभी शब्द अपने व्यवहार और प्रचलित अर्थ 
में एक-दूसरे से बहुत दूर नहीं हैं। 

संसार के सभी धर्म (रिलीजन और मज॒हब) किसी-न-किसी रूप में अध्यात्म और 
अलौकिकता से जुड़े होते हैं। इनमें किसी-न-किसी अदृश्य शक्ति के प्रति आस्था होती 
है। मनुष्य के इहलौकिक जीवन के साथ ही पारलौकिक जीवन के सरोकार भी होते 
हैं। सेक्युलर शब्द अपने साथ मनुष्य के लौकिक या सांसारिक सरोकारों को लेकर सामने 
आया। इसने अपने आपको आध्यात्मिकता से अलग करके सांसारिकता से जोड़ा और 
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इस बात पर आग्रह किया कि सांसारिक नैतिकता का निर्धारण धर्म-व्यवस्था को बीच 
में लाए बिना किया जाना चाहिए। इसने इस वात पर भी ज़ोर दिया कि मनुष्य को 
ऐहिक समस्याओं के निदान आस्था, विश्वास, भक्ति की अपेक्षा हमें बुद्धि, तर्क, 
अन्वेषण और विचर का सहारा लेना चाहिए। 

सैक्युलरिज़्म का विचार यूरोप में कुछ सदी पहले राजनीति में ईसाई धर्म गुरुओं 
पादरियों और उनके द्वारा नियंत्रित मठों (चर्च) के अत्यधिक हस्तक्षेप के कारण हुआ 
था। यह हस्तक्षेप इतना प्रभावशाली था कि इसकी सहमति के विना राज सत्ता के सभी 
लौकिक कार्य बुरी तरह प्रभावित होते थे। पोप और उसके निर्देश पर चलने वाले 
पादरियों को सत्ता के सम्मुख राजा और उसके प्रशासन की सत्ता गौण बन गई थी। 
इस धर्म-सत्ता के कारण सभी प्रकार का स्वतंत्र चिंतन, वैज्ञानिक अनुसंधान, तर्क-प्रणाली 
बाधित होने लगी और (अंध) विश्वास, रूढ़िग्रस्त मानसिकता तथा दकियानूसी मान्यताओं 
का चारों ओर बोलबाला हो गया। 

सैक्युलर विचार राज्य को चर्च के प्रभाव से मुक्त करने के लिए उभरा विचार 
था। प्रारंभ में धर्म गुरुओं और मठाधीशों द्वारा इसका कड़ा विरोध हुआ, कितु धीरे-धीरे 
इसकी स्वीकृति बढ़ती चली गई। पिछली सदी में सारे संसार में दो अवधारणाओं को 
व्यापक मान्यता मिली एक लोकतंत्र और दूसरा सेक्युलरिज्म, जिसे हिंदी तथा अनेक 
भारतीय भाषाओं में “धर्मनिरपेक्षता” कहा जाने लगा। 

मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि इस शब्द की इस देश में पिछले कुछ 
वर्षो से निरंतर बहुत छीछालेदर हो रही है। ऐसा लगता है जैसे सारे देश का राजनीतिक 
चिंतन दो भागों में बंट गया है। एक वे हैं जो अपने आपको धर्मनिरपेक्ष (सैक्युलर) 
घोषित करते रहते हैं और दूसरे पक्ष को सांप्रदायिक (कम्युनल) कहते हैं। दूसरे वे जो 
अपने आपको राष्ट्रवादी (सांस्कृतिक राष्ट्रवादी) कहते हैं और दूसरे पक्ष को छद्म 
धर्मनिरपेक्षतावादी घोषित करते हैं। मुझे इन दोनों शब्दों-धर्मनिरपेक्ष और सप्रदाय में 
कोई दोष नहीं दिखाई देता। स्वामी विवेकानंद ने 2897 में लाहौर में दिए गए भाषण 
में कहा था कि (विभिन्न) संप्रदायों का होना तो आवश्यक है, परंतु जिसका होना 
आवश्यक नहीं है वह है इन संप्रदायों के वीच में झगड़े झमेले। संप्रदाय रहे, पर 
सांप्रदायिकता दूर हो जाए। सांप्रदायिकता से संसार की कोई उन्नति नहीं होगी, पर 
संप्रदायों के न रहने से संसार का काम नहीं चल सकता। 

जैसे संप्रदाय में रहकर सांप्रदायिकता से मुक्त होना एक सकारात्मक जीवन दृष्टि 
है उसी प्रकार धर्म में आस्था रखते हुए धर्मनिरपेक्ष होना एकर स्वस्थ मानसिकता का 
परिचायक है। धर्मनिरपेक्ष होना धर्म विरोधी होना नहीं है, किंतु सभी प्रकार के राजनीति 
कार्यों के नीति-निर्धारण परिचायक हैं। धर्मनिरपेक्ष होना-धर्म विरोधी होना नहीं है, कितु 
सभी प्रकार के राजनीति कार्यो के नीति-निर्धारण में या सरकारी कार्यक्रमों के आयोजन 
आदि के लिए सरकार को धार्मिक ग्रंथों के पठन, देव पुरुषों के स्तवन और धार्मिक, 
क्रियाओं का सहारा न लेकर लौकिक विधियों का पालन करना धर्मनिरपेक्षता के दायरे 
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में आता है। 

मेरी मान्यता यह है कि धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा की जितनी अधिक 
आवश्यकता हमारे देश को है उतनी संभवतः संसार के किसी अन्य देशों को नहीं है। 
यहां अनेक धर्म हैं, उनके पंथ, संप्रदाय और मत हैं। सभी के अपने पूज्य ग्रंथ हैं 
उपासना पद्धतियां हैं, अपने-अपने देव पुरुष (नारियां) हैं। व्यापक रूप से वेद प्रणीत 
हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है किंतु जैन और बौद्ध जैसे अवैदिक धर्म भी हैं और बाहर 
से आए इस्लाम, ईसाई, पारसी, यहूदी धर्मों के मानने वाले लोग भी हैं। इसलिए कोई 
भी यहां राज धर्म का स्थान नहीं ले सकता। इस देश के सभी राजनेता, वे किसी 
भी पक्ष के क्‍यों न हों, यह मानते हैं कि यह देश धर्मतांत्रिक (थेओक्रेटिक) राज्य नहीं 
बन सकता। 

जिस समय यूरोप में राज्य को चर्चा से पृथक किया गया था, उस समय परोक्ष 
रूप से यह भी स्वीकृत हो गया था कि अब अनेक प्रकार के सामाजिक प्रश्नों का 
समाधान खोजते समय धार्मिक आस्थाओं और निर्देशों का सहारा न लेकर बुद्धिमान 
को अपनाया जाएगा। यह भी सही है कि मनुष्य की बुद्धि की अपनी सीमाएं हैं किंतु 
यह भी सच है कि संसार को समझने के लिए मनुष्य के पास दूसरा कोई साधन नहीं 
है। इसलिए सभी प्रकार के सामाजिक व्यवहार में धर्म की आड़ न लेकर बुद्धिवाद को 
प्रतिष्ठित करना धर्म निरपेक्षता है। 

धर्म निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि धर्म को जीवन से निकाल दिया जाए। 
धर्मनिरपेक्षता का अर्थ केवल इतना है कि सामाजिक व्यवहार में धर्म का हस्तक्षेप 
न्यूनतम किया जाए, अर्थात्‌ मनुष्य के निजी जीवन में धर्म का स्थान बना रहे, ईश्वर 
को मानने या किसी धर्म का अनुयायी होने न होने की उसे स्वतंत्रता हो। व्यक्ति का 
धार्मिक स्वतंत्रता धर्म निरपेक्ष राज्य की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। इस धार्मिक स्वतंत्रता 
में उपासना विषयक स्वतंत्रता के साथ-साथ अपने धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत कराना, 
उसका प्रचार करना अर्थात्‌ धर्मातरण करने का भी समावेश होता है, किंतु इस प्रकार 
के धर्मातरण में किसी प्रकार की जबरदस्ती, धोखा या प्रलोभन और दूसरे धर्म की 
निंदा दूसरे को पूरी तरह निषिद्ध घोषित करना, गैर कानूनी ठहराना आवश्यक है। 

लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता-दोनों के आधार और सरोकार लौकिक हैं। यदि 
किसी धर्म में समाज के सभी वर्गों, स्त्रियों और पुरुषों को समान अधिकार दिए जाने 
में कुछ निषेध या प्रतिबंध है तो उस धर्म के अनुयायी लोकतंत्र की समग्र परिभाषा 
में नहीं आते। लोकतंत्र की अवधारणा भी केवल शासन-संचालन की एक प्रणाली मात्र 
नहीं है। वह राजनीति की सीमाओं को लांधते हुए जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए एक 
दृष्टि है। यह जीवन दृष्टि किसी भी क्षेत्र में अधिनायकवादी और कुलीनतावादी दृष्टि 
से अपने को अलग करती है। यह किसी भी धर्म-पुस्तक अथवा ईश-दूत समझे जाने 
वाले व्यक्ति के कथन को अंतिम सत्य न मानकर तर्क, अनुभव तथा प्रत्यक्षवाद को 
अपना आधार बनाती है और यह मानती है कि सभी प्रकार का मानवीय ज्ञान अनुभव 
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द्वारा विकसित होता है। लोकतंत्र की मान्यता है कि कोई भी सत्य न मानकर तर्क, 
अनुभव तथा प्रत्यक्षवाद को अपना आधार बनाती है और यह मानती है कि सभी प्रकार 
का मानवीय ज्ञान अनुभव द्वारा विकसित होता है। लोकतंत्र की मान्यता है कि कोई 
भी सत्य न अंतिम होता है न एकांगी। उसकी भी निरंतर पड़ताल होती रहती है। 

यही स्थिति धर्मनिरपेक्षता की है। धर्मनिरपेक्ष राज्य सामाजिक व्यवहारों पर से 
धर्म का नियंत्रण हटाकर वहां मनुष्य की बुद्धि और विवेक की स्थापना करता है। यह 
मान्यता कभी-कभी किसी धर्म की खूढ़िग्रस्त मान्यताओं से उसकी टकराहट उत्पन्न कर 
सकती हैं। मध्ययुग में चर्च से उसकी टकराहट इसी कारण हुई थी। 

आज संसार का कोई भी प्रगतिशील देश धर्मनिरपेक्ष हुए बिना नहीं रह सकता। 
वे देश वैज्ञानिक दृष्टि से उन्नति नहीं कर सकते जिन्होंने किसी विशेष धर्म को अपना 
राज धर्म घोषित किया हुआ है। ब्रिटेन के राजा को एक समय 'धर्म-रक्षक' (डिफेंडर 
आफ फेथ) शब्द से विभूषित किया जाता था। नाममात्र के लिए यह सम्मान सूचक 
शब्द आज भी उसके साथ जुड़ा हुआ है किंतु वह देश आज पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष 
राज्य वाला देश है। 

अपने देश की विचित्र स्थिति यह है कि बिना गंभीर चिंतन किए हम शब्दों 
का प्रयोग करते हैं और उनकी मनमानी व्याख्याएं करते हुए उन्हें दोहराते ही नहीं रहते 
हैं उनके माध्यम से दूसरे पक्ष को लांछित भी करते है। 

धर्मनिरपेक्षता की यूरोपीय संकल्पना से आगे बढ़कर भारतीय संदर्भ में यह शब्द 
अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होने लग गया है। यहां धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या धर्म 
के प्रति तटस्थता के भाव के रूप में ही नहीं दी जाती बल्कि सर्वधर्म समभाव के रूप 
में दी जाती है। इस स्थिति में सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह सभी धार्मिक 
संगठनों और उनके अनुयायियों के साथ एक जैसा व्यवहार करे, उनमें किसी प्रकार 
का भेदभाव न करे और सभी प्रांतों का समाधान देश के संविधान और कानून के 
दायरे में ढूंढ़े। 

धर्मनिरपेक्षता शब्द के प्रति अपना रोष व्यक्त करते समय किसी समुदाय (विशेष 
रूप से बहुसंख्यक समुदाय) को यह शिकायत रहती है कि सरकार किसी धार्मिक समुदाय 
के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपना रही है इसलिए उसकी धर्मनिपेक्षता, छद्म धर्मनिरपेक्षता 
है। मैं समझता हूं कि यदि किसी समुदाय के लोगों को ऐसा अनुभव होता है तो उन्हें 
अपना रोष अवश्य व्यक्त करना चाहिए, कितु इससे धर्मनिरपेक्षता की सही अवधारणा 
खंडित नहीं होती। जिस प्रकार लोकतंत्र की अनेक व्यावहारिक त्रुटियों की आलोचना 
करते हुए भी हम लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को डोलने नहीं देते उसी प्रकार 
धर्मनिरपेक्षता की व्यावहारिक परिणति में अनेक कमियों के होते हुए भी उसकी मूलभूत 
संकल्पना का खंडन उपयुक्त नहीं है। इस देश में धर्मनिरपेक्षता केवल शासन का 
सिद्धांत ही नहीं, राष्ट्रीय एकता का मूलमंत्र भी है। 
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इस युद्ध को गलत रंगत देना 
उचित नहीं है 


] सितंबर 200] को अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर इस्लामी आतंकवादियों के 
आक्रमण से अमेरिकी सरकार बुरी तरह भौंचक रह गई थी। यह उसकी सत्ता को खुली 
चुनौती थी-ऐसी सत्ता जो अपने आपको संसार की महानतम शक्ति मानती है। 
अमेरिकी प्रशासन ने उस स्थिति में यह निश्चय किया था कि वह इस आतंकवाद को 
जड़ से उखाड़ेगा और जिन देशों में इसे प्रश्रय मिलता है उन देशों को भी कड़ा सबक 
सिखाएगा। उस घटना के वाद सउदी अरब का रहने वाला ओसामा बिन लादेन सारे 
संसार में सर्वाधिक चर्चित नाम वन गया। उस एक व्यक्ति की ढूंढने के लिए अमेरिका 
ने इतना बड़ा इनाम घोषित किया, जिसे पाकर कोई व्यक्ति ही नहीं, संसार का कोई 
भी छोटा-मोटा देश अपनी कई लाख की जनसंख्या का भरण-पोषण कर सकता है, 
किंतु वह व्यक्ति अभी तक अमेरिका के कब्जे में नहीं आ सका है और न ही उसके 
मरने की पुष्टि हो सकी है। वह उस तिलस्मी जिन्न की तरह हो गया है जो एक साथ 
अनेक स्थानों पर दिखाई देता है। 

उस समय अमेरिका को लगा था कि उसके घर में घुसकर उसे अपमानित करने 
वाले आतंक को सबसे अधिक प्रश्रय अफगानिस्तान की तालिवान सरकार से मिलता 
है। ओसामा अपनी सभी गतिविधियों का संचालन वहीं से करता है। अमेरिका ने 
अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और तालिवान सरकार को ध्वस्त करके वहां अपनी 
मर्जी की सरकार बना दी। 

अव उसके निशाने पर ईराक है। सद्दाम हुसैन पर उसका सबसे बड़ा आरोप 
यह है कि उसने ऐसे ख़तरनाक हथियारों का भंडार बना लिया है, जिनसे व्यापक विनाश 
हो सकता है। दूसरा आरोप यह है कि उसने इस्लामी आतंकवादियों को अपने देश 
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में फलने-फूलने का पूरा मौका दे रखा है, जिनसे विश्व शांति को बहुत बड़ा खतरा 
है। 

जिस समय अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर हमला हुआ था, जिस समय 
अमेरिकी सेनाओं ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया था उस समय भी ऐसे प्रश्‍न 
उठे थे कि यह संघर्ष अमेरिका और इस्लामी आतंकवादियों के बीच में है अथवा यह 
ईसाई और इस्लामी धर्मो/सभ्यताओं के वीच के सदियों पुराने संघर्ष की एक कड़ी मात्र 
है। पता नहीं ऐसी घटनाओं को कुछ लोग इतिहास की अंधी गलियों में बार-बार क्यों 
घसीट ले जाना चाहते हैं? संसार में दो देशों, दो जातियों अथवा नस्लों के मध्य हुए 
संघर्षो का इतिहास सदा धार्मिक अथवा सभ्यताओं का रंग लिए हुए नहीं होते। 
राजनीतिक प्रभुता, आर्थिक स्वार्थ, व्यक्तियों के अपने अहं आदि कितने ही कारण हैं 
जो अपनी भूमिका निभाते हैं। मुसलमान आक्रमणकारी इस देश में केवल इस्लाम का 
प्रचार करने के लिए ही नहीं आए थे। लूट-पाट करने और आर्थिक संपन्नता प्राप्त 
करने के लिए वे यहां निरंतर आक्रमण करते रहे। सोहलवीं सदी में जब बाबर ने अनेक 
बार हिंदुस्तान पर आक्रमण किया था तो उसकी टकराहट इब्राहीम लोधी जैसे पठान 
शासकों से हुई थी। पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, और अंग्रेज जैसी यूरोपीय जातियों ने सारे 
संसार में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए नहीं, अपना व्यापारिक लाभ उठाने, आर्थिक 
संपन्नता बढ़ाने और फिर धीरे-धीरे अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने के लिए 
प्रयत्नशील रहे थे जो उन्हें बड़ी मात्रा में प्राप्त हुआ । इस्लाम और ईसाई धर्म का प्रचार 
और विस्तार तो उन्हें आनुषंगिक रूप से प्राप्त हुआ। इस प्रकार के धर्म-प्रचार से उन्हे 
निरंतर राजनीतिक लाभ भी हुआ। 

बीसवीं सदी में हुए दो युद्धों में विभिन्न देशों की अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का 
प्रशन ही प्रमुख था। उन युद्धों के प्रमुख भागीदार वे देश थे, जिनमें ईसाइयों का बहुमत 
है। तुर्को जैसे इस्लामी और जापान जैसे बौद्ध देशों की भूमिका उसमें नगण्य ही धी। 
उन युद्धों के संबंधों में किसी ने यह नहीं कहा था कि इनके पीछे किसी धार्मिक अथवा 
सांस्कृतिक ध्रुवीकरण की प्रक्रिया काम कर रही है। 

इसराइल और फिलस्तीन के बीच का संघर्ष भी यहूदियों और इस्लाम के बीच 
का संघर्ष नहीं है। जिस भूमि पर यह संघर्ष चल रहा है वह संसार के तीन धर्मो-यहूदी, 
ईसाई और इस्लाम के लिए समान रूप से महत्त्वपूर्ण है। यहूदियों के लिए तो यह प्रदेश 
उनकी पुण्य भूमि, पितृभूमि, मातृभूमि-सभी कुछ है। एक हजार वर्ष पूर्व अरबों के 
बढ़ते प्रभाव के कारण इस भूमि से यहूदी पूरी तरह निष्कासित हो गए। अपनी भूमि 
से निष्क्रमण की जितनी यातना यहूदियों ने सही उतनी संसार के किसी अन्य धार्मिक 
समुदाय के लोगों ने नहीं सही। लंबे प्रयासों के पश्चात्‌ गत सदी के मध्य में वे अपने 
लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना कर सके। यह टुकड़ा उन्हें अरबी फिलस्तीनियों 
की धरती काटकर प्राप्त हुआ। इस प्रदेश पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में उन्हें 
पश्चिम के ईसाई बहुल देशों का व्यापक सहयोग प्राप्त हुआ। 


महीप सिंह रचनावली / 306 


Hindi Premi 


गत अनेक दशकों से फिलस्तीनी भी अपनी राष्ट्रीय पहचान की स्थापना के लिए 
संघर्षशील हैं। पिछले वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ और पश्चिमी देशों के प्रयास से स्वतंत्र 
फिलस्तीन की मांग को स्वीकृति भी मिली | आज यह सारा विवाद किसी अंतिम परिणति 
तक नहीं पहुंचा है किंतु वह दिन दूर नहीं है जब स्वतंत्र फिलस्तीन भी अस्तित्व में 
आएगा और लंबे समय से एक-दूसरे के दुश्मन बने दो देश सह-अस्तित्व के साथ 
जिएंगे। 

कितु इस संघर्ष को यहूदियों और मुसलमानों के बीच का संघर्ष कहना सभ्यताओं 
के कल्पित संघर्ष की लड़ी में पुरो देना अंध दृष्टि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 

यह भी विचित्र है कि कुछ इस्लामी संगठन और उसके अगुवा ऐसे हर विवाद 
को, जो किसी इस्लामी देश का गैर-इस्लामी देश से उत्पन्न हो जाए, झट से उसे मज॒हवी 
रंगत देने लगते हैं। पिछले वर्षों में ओसामा बिन लादेन के ऐसे अनेक वक्तव्य आए 
जिसमें उसने सारे संसार को इस्लाम और गैर इस्लाम (काफिर) के बीच में बांट दिया। 
उसकी दृष्टि में अमेरिका और ब्रिटेन तो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं ही, हिंदू बहुल 
भारत भी दुश्मनों की श्रेणी में आता है क्योंकि उसे गत आधी सदी के उन आतंकवादियों 
से लड़ना पड़ रहा है जो जेहाद के नाम पर कश्मीर में सक्रिय हैं। एक वक्तव्य में 
ओसामा ने अमेरिका को चेतनावनी देते हुए कहा था कि वह कश्मीर में हिंदुओं” को 
सहायता न करे, नहीं तो उसे फिर से उसी प्रकार के आत्मघाती दस्तों की कारवाइयों 
का सामना करना पड़ेगा। जैसे ! सितंवर को करना पड़ा था। 

आज जब अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं का ईराकी सेनाओं के साथ भयंकर 
युद्ध चल रहा है तो कुछ तत्वों द्वारा से यह वात उभारी जा रही है कि अमेरिका-ब्रिटेन 
जैसे इस्लाम के दुश्मन देशों ने इस्लाम पर हमला कर दिया है। 

दिल्ली में जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ऐसी सोच को 
प्रचारित और प्रसारित करते में सवसे आगे रहते हैं। अफगानिस्तान पर अमेरिकी सेनाओं 
के आक्रमण को भी उन्होंने इस्लाम के खिलाफ जंग कहा था और भारत सरकार को 
चेतावनी भरे शब्दों में कहा था कि यदि उसने इस युद्ध में अमेरिका को किसी भी 
प्रकार सहायता की तो उसे इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। दाद में अफगानिस्तान 
में क्या हुआ, स्वयं अफगानी मुसलमानों के एक बड़े भाग ने तालिवान के शासन को 
समाप्त करने के लिए अमेरिकी सेनाओं की किस प्रकार सहायता की इसे सभी जानते 
हैं। जब पाकिस्तान जैसे इस्लामी देश में उस युद्ध के समय अमेरिका की अपने हवाई 
अड्डों के इस्तेमाल की इजाजत दी तो इमाम बुखारी यहां दम साधे वैठे रहे। 

इस समय इमाम बुखारी का सबसे ज़्यादा गुस्सा कुवैत के खिलाफ है, जहां से 
अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाएं ईराक के विरुद्ध अपनी सैनिक गतिविधियों का संचालन 
कर रही हैं। कुछ दिन पूर्व दिल्ली के एक दैनिक पृष्ठ के प्रथम पृष्ठ पर पर इमाम 
द्वारा एक विज्ञापन प्रकाशित कराया गया। इसकी भाषा ध्यान देने योग्य हे-“कुवैत, 
ईराकी मासूम, मजलूम और वेवस मुसलमानों की लाशों का सौदागर। अमेरिका, 
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ब्रतानिया और यहूदियों के साथ किब्ल-ए-अव्वल मस्जिदे अक्सा का सौदागर। कुवैत 
ने इसराईल व यहूदियों की मदद से इस्लाम के दुश्मन अमेरिका, ब्रतानिया से आखिरकार 
इस्लाम पर हमला कर दिया। कुवैती हुक्‍्मरानों ने बेगुनाह मुसलमानों की नस्ल कुशी 
कराने के लिए अपनी जमीन समंदर, हवाई अड्डे अमेरिका, ब्रितानिया और यहूदियों 
की तीन लाख फौज के सुपुर्द करके इस्लाम दुश्मनों की मदद की है।” 

कुवैत ईराक की सीमाओं से जुड़ा हुआ एक छोटा-सा इस्लामी देश है जहां लाखों 
की गिनती में भारतीय, पाकिस्तानी, वगंलादेश लोग काम-रोज़गार के सिलसिले में गए 
हुए हैं। इस छोटे-से देश को 990 में सदूदाम हुसैन की ईराकी सेनाओं ने हमला करके 
अपना गुलाम बना लिया था। .99! में अमेरिका ने खड़ी क्षेत्र में युद्ध प्रारंभ करके 
कुवैत को ईराक के चंगुल से आज़ाद कराया था। आज वही देश अमेरिका के उस 
अहसान के बदले उस ईराक के खिलाफ अमेरिका की मदद कर रहा है, जिसने उसकी 
आजादी छीन ली थी। इमाम बुखारी ने उस समय ईराक को निंदा क्यों नहीं की थी 
जिसने अपने एक हमसाया इस्लामी मुल्क की आजादी हथिया ली थी? 

संसार में लगभग 54 इस्लामी देश हैं। कितने ऐसे देश इस समय ईराक की 
सहायता करने के लिए आगे आए हैं? इस्लाम का सबसे अधिक पवित्र देश सउदी 
अरब अमेरिका की मदद कर रहा है। तुर्की और ईरान में बसे हुए कुर्द मुसलमान, 
जो सभी सुन्नी हैं, लंबे समय से अपनी आजादी के लिए इन्हीं देशों से संघर्ष कर 
रहे हैं। आज इस क्षेत्र में अमेरिका-ब्रितानी सेनाओं को देखकर कुर्द मुसलमान बहुत 
खुश हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईराक पर अमेरिका और ब्रिटेन के आक्रमण 
का विरोध लगभग सारे संसार में हो रहा है, जिनमें ईसाई देश सवसे आगे हैं। जर्मनी, 
फ्रांस और रूस जैसे देश इस बात का प्रमाण हैं। भारत की अस्सी प्रतिशत से अधिक 
जनता ने इस कार्य के लिए अमेरिका की निंदा की है। अमेरिका और ब्रिटेन में लाखों 
लोगों ने सड़कों पर निकलकर अपनी ही सरकारों का कड़ा विरोध किया है। 

ऐसी स्थिति में इसे इस्लाम के विरुद्ध ईसाइयों-यहूदियों का अभियान कैसे 
स्वीकार किया जा सकता है? सच बात तो यह है कि इस युद्ध ने देशों ओर धर्मो 
की सभी सीमाएं तोड़ दी हैं। सारे संसार में इस समय अमेरिका-विरोधी लहर चल 
पड़ी है। इसमें सभी धर्मों और देशों के लोग शामिल हैं। वे इसे इस्लाम विरोधी कृतत्य 
नहीं, मानवता विरोधी अपराध मानते हैं। 

किंतु इमाम बुखारी जैसे लोग अपनी ही बनाई हुई उन अंधी गलियों में जीते 
हैं, जिनमें नए युग का प्रकाश नहीं पहुंचता और अपना नेतागिरी बनाए रखने के लिए 
ये लोग इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि इन गलियों की खिड़कियां-दरवाज़े पूरी 
तरह बंद रहें। 


(दैनिक जागरण, 3-4-2003) 
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किस प्रकार ढहती हैं 
तानाशाही की मूर्तियां 


20 मार्च को, जब अमेरिका और ब्रिटेन की संयुक्त सेनाओं ने ईराक पर आक्रमण 
किया था, यह तथ्य सभी के सामने स्पष्ट था कि इसका परिणाम क्या होगा। आश्चर्य 
इस बात का नहीं है कि ईराक से सद्दाम हुसैन की हुकूमत खत्म हो गई। यदि कुछ 
आश्चर्य है तो इस बात का कि इस काम में इतने दिन कैसे लग गए। प्रारंभ में अनेक 
राजनीतित विश्लेषकों की धारणा थी कि यह खेल कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। 
गठबंधन सेनाओं की विशाल शक्ति के सम्मुख ईराकी सेनाएं दो-चार दिन में ही अपने 
घुटने टेंक देंगी, किंतु वैसा नहीं हुआ। युद्ध प्रारंभ होने के कुछ दिन के अंदर ही 
विश्लेषक यह कहने लगे कि यह काम इतना सरल नहीं है। गठबंधन सेनाओं को ईराकी 
सेनाओं से कदम-कदम पर जूझना धड़ेगा। रेगिस्तान के रेतीले अंधड़ और दिन पर दिन 
बढ़ती भयंकर गर्मी में अमेरिकी और ब्रिटेनी, गोरी चमड़ी वाले, सिपाही भट्टी में पड़े 
दानों की तरह भुन जाएंगे। 

खाड़ी में लड़ी जाने यह लड़ाई हवाई हमलों और तोपों की आवाज़ों के साथ 
जितनी रणभूमि में लड़ी गई, उतनी ही मनोवैज्ञानिक ढंग से भी लड़ी गई। अमेरिका 
ने लगातार यह प्रचार किया था कि वह ईराक में आक्रमणकारी के रूप में नहीं, बल्कि 
मुक्ति प्रदाता के रूप में जा रहा है। वहां के लोग सद्दाम हुसैन की तानाशाही से 
इतने त्रस्त हैं कि वे उससे मुक्ति चाहते हैं। गठबंधन सेनाएं जब वहां पहुंचेगी तो लोग 
उनका स्वागत करेंगे। 

इस युद्ध में प्रचार और प्रसार माध्यमों ने जैसी भूमिका निभाई वह भी अभूतपूर्व 
थी। रेलीविजन के छोटे पर्दे पर जिस प्रकार संसार भर में लोगों ने अपनी आंखों के 
सम्मुख प्रत्यक्ष युद्ध CC रख, नहीं था। 
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ईराकी सेनाओं की पराजय और सद्दाम हुसैन के दर्दनाक पतन को देखकर 
असंख्य मन अवसाद से भर गए होंगे। यह अवसाद न सदूदाम हुसैन के लिए है, न 
ही उसकी सेनाओं के लिए। यह तो वहां की उस निरीह जनता के लिए है जो बाहर 
की साम्राज्यवादी ताकतों और अंदर की क्रूर तानाशाही के दो पाटों के बीच में बुरी 
तरह पिसी है। 

मन को यह प्रश्‍न बार-बार वींधता है कि क्या यह सव कुछ अनिवार्य था? 

अमेरिका और ब्रिटेन ने जो कुछ भी किया है उसकी चर्चा और निंदा सारे संसार 
में हुई है, कितु स्वयं सदूदाम हुसैन इस स्थिति के प्रति किस सीमा तक उत्तरदायी है? 

श्री जयशंकर प्रसाद ने अपने एक नाटक 'स्कंदगुप्त' में नायक से एक वाक्य 
कहलवाया है-''अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है।” यह कथन सद्दाम 
हुसैन पर बहुत खरा उतरता है। अधिकार सुख ने उसे और उसके बेटों को असीम 
रूप से मादक वना दिया था। लंदन के दो पत्रकारों-श्याम भाटिया और डेनीयल 
मैक्ग्रेगोरी ने सद्दाम हुसैन पर एक पुस्तक लिखी हे-'सदूदाम्स बाम्ब'। इसमें इन 
लेखकों ने उसकी और उसके बेटे उदय की अय्याशी भरे जीवन की अनेक घटनाएं 
दी गई हैं। एक तानाशाह अपने अधीनस्थ किसी भी व्यक्ति का कद इतना ऊंचा नहीं 

ने देता कि वह उसकी ऊंचाई को चुनौती देने में समर्थ हो जाए। संभवतः यह कारण 

था कि सद्दाम हुसैन ने अपने दामाद की हत्या करवा दी थी। 

इसमें कुछ भी अनहोना नहीं है। सभी तानाशाह और क्रूर शासक ऐसा ही करते 
रहे हैं। मुझे सबसे अधिक आश्चर्य सद्दाम हुसैन की रणनीति को लेकर होता है। 
29-]3 वर्ष पहले सद्दाम ने शक्ति-मदांध होकर छोटे-से पड़ोसी देश कुवैत को हड़प 
लिया था। यदि संसार उस स्थिति को स्वीकार कर लेता तो खाड़ी के अन्य छोटे-छोटे 
अरब देश भी उसकी गिरफ्त में आ जाते। प्राकृतिक तेल और गैस से भरा हुआ यह 
पूरा प्रदेश पश्चिमी संसार के सभी देशों की आर्थिक नीतियों का केंद्र है। अमेरिका 
जैसे देश कभी नहीं चाहेंगे कि पश्चिम एशिया में कोई ऐसी बड़ी शक्ति उभर आए 
जो उनकी सत्ता को चुनौती दे और अपनी तेल-संपदा के लिए उनसे मनमाने ढंग से 
सौदाबाजी करे। 

उस समय अमेरिका ने ईराक पर आक्रमण करके कुवैत को उसके शासन से 
मुक्त करा लिया था। उस युद्ध में ईराकी प्रशासन और सदूदाम हुसैन की छवि बहुत 
धूमिल हुई थी । अमेरिका उस समय भी उसे ईराक की गद्दी से उतारना चाहता, जिसमें 
वह सफल नहीं हुआ था। ईराक पर अपना दवाव बनाने और उसकी गर्दन झुकाने 
के लिए अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए और सारे संसार में इस बात का बहुत 
प्रचार किया कि सदूदाम हुसैन ने मानव-विनाशक हथियारों का बहुत बड़ा भंडार अपने 
पास एकत्र कर लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अमेरिका यह बात मनवाने में पूरी 
तरह सफल हो गया। 

अमेरिका ईराक के साथ पिछले पूरे एक दशक में कूटनीतिक लड़ाई लड़ता रहा 
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है और अपने विश्व-व्यापी प्रचार माध्यमों से सदूदाम हुसैन को कटघरे में खड़ा करता 
रहा है। सदूदाम हुसैन संयुक्त राष्ट्र संघ के दवाव के कारण अपने देश में हथियार 
निरीक्षकों की टोलियों को अनुमति भी देता रहा है, उनके कहने पर अपनी कुछ मिसाइलें 
भी नष्ट करता रहा है, किंतु कभी भी वह विश्व के विभिन्न देशों में अपनी करनी 
और कथनी के प्रति विश्वसनीयता उत्पन्न नहीं कर सका। कूटनीतिक लड़ाई में वह 
निरंतर पराजित होता रहा। सद्दाम हुसैन और उसके बेटों की छवि निरंतर विगड़ती 
रही। अपनी सैन्य शक्ति को लेकर सदूदाम हुसैन वड़वोलेपन से काम लेता रहा और 
अमेरिका जैसे शक्तिशाली शत्रु को यह अवसर देता रहा कि वह उसके बड़बोलेपन 
को चुनौती मानकर उसे युद्ध क्षेत्र में घसीट लाए। 

एक प्रश्‍न वार-वार मन में उठता है। क्या सदूदाम हुसैन अमेरिका से युद्ध के 
लिए पूरी तरह तैयार था? ईराक के पास वड़े विनाशकारी शस्त्र हैं, इसका हौवा तो 
था ही। सद्दाम के रिपब्लिकन गाईस ने उसकी सुरक्षा के लिए अभेद्य दीवार बनाई 
है, इसके समाचार भी थे। ईराक की सहायता के लिए अनेक इस्लामी देशों से फिदाईन 
दस्ते वहां जा रहे हैं इस वात की भी खूव चर्चा थी। ओसमा विन लादेन जैसे व्यक्ति 
के नाम से यह आहवान प्रसारित हो रहा था कि यह लड़ाई केवल दो देशों के मध्य 
नहीं है, यह ईसाई-यहूदी गठजोड़ का इस्लाम से संघर्ष है, जिसमें सभी मुस्लिम देशों 
को एकजुट होना चाहिए। 

किंतु जव युद्ध शुरू हुआ तो परिदृश्य कैसा वना? अमेरिकी ब्रिटिश गठबंधन 
को संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन नहीं मिला । रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी जैसे महत्त्वपूर्ण 
देशों ने ईराक पर सैनिक कारवाई का विरोध किया, किंतु खुलकर कोई भी देश ईराक 
के पक्ष में नहीं आया । संयुक्त राष्ट्र संघ ने ईराक से अपने प्रतिनिधि वापस बुला लिए। 
भारत जैसे देश ने भी अमेरिकी कार्रवाई का उतना ही विरोध किया, जिससे उस देश 
के साथ उसके संबंधों में विगाइ न आए। पाकिस्तान सहित संसार का कोई भी देश 
ईराक के पक्ष में उस तरह नहीं वोजा जैसे कोई हमदर्द बोलता है। सीरिया और ईराक 
ने इस संबंध में कुछ बोलना चाहा तो अमेरिका की एक धुड़की से उनकी जुबान बंद 
हो गई। 

मानवाधिकार, राष्ट्रों की स्वाधीनता, इस्लामी भाईचारा-इन सभी की दुहाई इस 
युद्ध में दी गई। किंतु कुछ भी काम नहीं आया। हुआ वही जो बुश और ब्लेयर ने 
चाहा । 

कारण स्पष्ट है। संसार के अधिसंख्य देश आर्थिक सहायता, तकनीकी शोध, 
व्यापार तथा अन्य अनेक कारणों से अमेरिका के मुखापेक्षी हैं। कुछ दिन पूर्व ही 
अमेरिका ने पाकिस्तान का एक बुलीअन डालर का कर्ज माफ कर दिया। विश्व बैंक 
जैसे संसार की जितनी भी बड़ी आर्थिक संस्थाएं हैं वे सभी परोक्ष रूप से अमेरिका 
के निर्देश पर काम करती है। 

क्या सदूदाम हुसैन को इस सच्चाई का ज्ञान नहीं था? उसने किस आधार पर 
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अमेरिका जैसी शक्ति को ललकारा और उसे अपने पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित 
किया? 

मध्य युग में युद्धों की प्रकृति भिन्न प्रकार की थी। उसमें सेनाएं एक-दूसरे के 
आमने-सामने भिड़ती थीं और कुछ घंटों या दिनों में हार-जीत का निर्णय हो जाता 
था। आधुनिक युद्ध प्रणाली में किसी भी सेना का आगे बढ़ना जितना महत्त्वपूर्ण होता 
है, उतना ही स्थिति को देखते हुए पीछे हटना भी रणनीति का एक भाग होता है। | 
किसी भी सेना का, परिस्थितियों के दवाव में पीछे हटना कायरता नहीं समझी जाती। | 
युद्ध-क्रिया किसी एक व्यक्ति की वीरता, पराक्रम अथवा हैंकड़ी नहीं है। वह एक 
सामूहिक संक्रिया होती है जिसमें वीरता नीति का महत्त्व बराबर होता है। द्वितीय विश्व 
युद्ध में ब्रिटेन की सेनाओं को कितने ही मोर्चो पर जर्मन और जापानी सेनाओं के 
दबाव के कारण पीछे हटना पड़ा था, कितु सभी जानते हैं कि अंत में विजय किसकी 
हुई थी। 

कभी-कभी पूर्ण पराजय की भी स्थिति आ जाती है। उस समय किसी भी शासक 
को यह तय करना होता है कि वह अपनी सेना, जनसंख्या अथवा अपने प्रदेश की 
व्यापक बर्बादी कराए अथवा शत्रु के सम्मुख आत्म-समर्पण कर दे। द्वितीय विश्व युद्ध 

` के समय, जव जर्मन सेनाएं अंधाधुंध आगे बढ़ रही थीं और यूरोप के देश एक-एक 
करके उनके सामने घुटने टेक रहे थे, उस समय अपनी स्थिति का आकलन करते हुए 
फ्रांस ने विना लड़े ही जर्मनी के सम्मुख आत्म-समर्पण कर दिया था। जापान तो युद्ध 
में बड़ा कृत-संकल्प देश था, किंतु हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा डाले 
गए अणु बमों के बाद अपने-अपने देश को और अधिक व्यापक विनाश से बचाने 
के लिए घुटने टेक दिए थे। 

97] के भारत-पाक युद्ध का ही उदाहरण सामने रखें। कुछ दिन की लड़ाई i 
के वाद जब पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) में बलोचियों, पठानों, पंजाबियों की 
पाकिस्तानी दुर्दम्य सेनाओं के कमांडरों में अपने आपको भारतीय सेनाओं से बुरी तरह 
घिरा पाया तो उनके सम्मुख दो ही विकल्प थे। यां तो भारतीय सेनाओं से युद्ध करते 
हुए, उनकी अलग-अलग सेना मौत के घाट उतर जाए या हथियार डालकर उसकी रक्षा 
कर ली जाए। पाकिस्तान शासकों ने जब यह अनुभव कर लिया कि उनकी पराजय 
निश्चित है तो अपने सैनिकों को व्यर्थ मरवाने की बजाए उन्होंने आत्म-समर्पण करना 
ही ठीक समझा। जनरल नियाजी ने अपने नब्बे हज़ार से अधिक सैनिकों को भारतीय 
सेनाध्यक्ष ले.ज. जगजीत सिंह अरोड़ा के सम्मुख हथियार डाल देने का आदेश दे दिया। 

क्या ऐसी किसी रणनीति से सदूदाम हुसैन का परिचय नहीं था? अपनी 
तानाशाही हेंकड़ी में अपनी सत्ता तो खोई ही, अपनी सेना का विनाश करवाया, अपने 
देश को बर्बादी के मुहाने पर ला खड़ा किया। 

पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेनाओं की पराजय का मुख्य कारण वहां 
की जनता का पाकिस्तान के पक्ष में न होना था। सद्दाम हुसैन ने यह जानने का 
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भी प्रयास नहीं किया कि ईराक की जनता का कितना बड़ा भाग उसके पक्ष में नहीं 
है और वह उसके पतन की वाट जोह रहा है। ईराक का शासन तंत्र सुन्नी मुसलमानों 
| के हाथों में है, जबकि वहां शिया समुदाय के मुसलमान भी बड़ी मात्रा में है। सुन्नी 
| और शिया मुसलमानों में संसार भर में कहीं भी सौहार्दपूर्ण संवंध नहीं हैं। ईराक शिया 
प्रधान देश है। ईराक से कुछ वर्ष पहले ही लंवे समय द उसका युद्ध होता रहा है। 
सुन्नी-शिया का यह मतभेद और वैमनस्य ईराक में भी विद्यमान है, जिससे सद्दाम 
हुसैन भी अच्छी तरह परिचित है। 

इस प्रदेश में एक महत्त्वपूर्ण समुदाय का नाम है कुर्द। कुर्द सुन्नी मुसलमान 
हैं किंतु वे अरव प्रजाति के नहीं हैं। ये ईराक, तुर्की और ईरान में बंटे हुए हैं और 
अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए वर्षो से संघर्ष कर रहे हैं। ईराकी कुर्दो के 
विरोध को दवाने के लिए सद्दाम ने कुछ समय पहले ही उन पर रसायनिक हथियारों 
का प्रयोग किया था जिसमें हज़ारों कुर्द मारे गए थे। 

ये कुर्द इस समय अमेरिका-व्रिटानी सेना के साथ सहयोग करते हुए सदूदाम 
हुसैन की सेनाओं से युद्ध कर रहे हैं और उसकी पराजय देखकर प्रसन्नतां व्यक्त कर 
रहे हैं। 

कयां सदूदाम हुसैन को अपनी जनता की नब्ज़ की पहचान नहीं थी? 

किसी भी तानाशाह का हश्र इसी प्रकार का होता है। सभी नीतियों, सभी 
संकल्पनाओं, सभी तैयारियों के ऊपर उसका प्रभुता का मद छाया रहता है। यह मद 
कभी उसे सातवें आसमान में ले जाता है और कभी उसे उसी तरह धराशायी कर देता 
है ऐसा बगदाद के बीच बाज़ार में सद्दाम की ढहती हुई मूर्तियों के साथ हुआ है। 


| (दैनिक जागरण, ।7-4-2003) 
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“जिहाद? की कथनी और करनी में इतना 
अंतर क्यों है? 


कुछ मुस्लिम संस्थाओं द्वारा एक बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। अभी तक इस्लाम 
के संबंध में जो भी सामग्री उपलब्ध होती थी वह उर्दू में होती थी या अंग्रेजी में। 
इन भाषाओं को न जानने वाला बहुत बड़ा पाठक वर्ग इस्लाम, हजरत मुहम्मद, कुरआन 
शरीफ आदि के संबंध में उतना ही उथला-उथला जानता था जो वह इधर-उधर से 
सुनकर जान लेता था। अब भारतीय मुसलमान इस दृष्टि से जागरूक होते जा रहे 
हैं और चाहते हैं कि गैर-मुसलमान भी इस्लाम, उसकी मान्यताओं, उसकी धार्मिक 
विधियों और परंपराओं को जाने और सही परिप्रेक्ष्य में सभी बातों को समझने का प्रयास 
करें। इसी उद्देश्य से अब बड़े पैमाने पर इस्लामी साहित्य हिंदी में प्रकाशित हो रहा 
है। दिल्ली की, 'मधुर संदेश संगम” नाम संस्था यही कार्य कर रही है। इस संस्था की 
ओर से कुरआन मजीद का हिंद अनुवाद, हज़रत मुहम्मद की जीवनी, इस्लाम-दर्शन 
आदि कितनी ही पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। 

कुछ दिन पूर्व ही श्री नसीम गाज़ी की लिखी इसी संस्था द्वारा प्रकाशित दो 
छोटी-छोटी पुस्तकें मिलीं-एक कुरआन पर अनुचित आक्षेप और दूसरी, अजान और 
नमाज क्या हैं? मैंने दोनों पुस्तकें पढ़ीं। इसके पूर्व भी मुझे इस संस्था दवारा प्रकाशित 
पुस्तकें मिलती रही हैं। इन पुस्तकों से मेरा ज्ञानःवर्दन हुआ है और इस्लाम के संबंध 
में मेरी जानकारी बढ़ी है। 

इस्लाम के संदर्भ में सारे संसार में बहुत-सी चर्चा कुरआन मजीद में वर्णित 
“जिहाद” शब्द को लेकर होती हैं। जिहाद क्या है? यह शब्द किस अवधारणा को व्यक्त 
करता है? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रकाशित 'उर्दू-हिंदी शब्द कोश' में इसका 
अर्थ दिया है-“धर्म के लिए विधर्मियों से युद्ध।” यहीं जिहाद के दो प्रकार दिए 
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हैं-जिहादे जक्वर। इस का अर्थ है बड़ा जिहाद, जिसमें आत्म-निग्रह अथवा इंद्रियों 
का दमन आता है। जिहाद का दूसरा प्रकार है-जिहादे अस्गर। यह छोटा जिहाद है। 


इसका अर्थ है धर्म युद्ध। 


नसीम गाज़ी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जिहाद का अर्थ युद्ध या लड़ाई 
नहीं है। बल्कि इसका अर्थ है जिद्दोजुहद करना, संघर्ष करना, जी तोड़ कोशिश करना; 
दवाव डालना कठिनाइयां और कष्ट उठाना आदि। कुरआन मजीद में एक जगह कहा 
गया है-“(ऐ पेगुंबर) सत्य का इनकार करने वालों का अनुसरण कदापि न करो और 
इस कुरआन को लेकर उनके साथ जबरदस्त जिहाद (प्रयत्न) करो ।” लेखक की मान्यता 
है कि इस आयत में जिहाद से अभिप्राय युद्ध या लड़ाई नहीं बल्कि प्रयल और जी 


तोड़ कोशिश करना है। 


आज के युग में सभी धर्मों और विचारधाराओं के विज्ञ प्रचारकों का ध्यान इस 
वात की ओर रहता है कि उनके धर्म या मत की ऐसी व्याख्या की जाए जिससे वह 
पूरी तरह मानवीय लगे, उसमें न्याय, सम्मान, स्वतंत्रता और दृष्टि की व्यापकता के 
मूल्यों को उजागर किया जा सके और यह प्रमाणित किया जाए कि उनके धर्म या 
दीन में बल प्रयोग, उत्पीड़न, हिंसा, किसी के प्रति घृणा का कोई स्थान नहीं है। 

मेरी दृष्टि में एक अच्छा रुझान है। संसार के अनेक धर्मों के साथ ऐसे आख्यान 
और पारंपरिक विश्वास जुड़े हुए हैं जो वर्तमान मानवममूल्यों के प्रकाश में अन्यायपूर्ण 
और अनुचित लगते हैं। आज का चिंतन इस वात की तो सहमति देता है कि आप 
अपने विचारों का प्रचार कर सकें, किंतु इस वात की अनुमति नहीं देता कि कोई भी 
समाज अथवा व्यक्ति अपने विचार को अथवा अपनी मान्यता या आस्था को किसी 
अन्य समाज अथवा व्यक्ति पर वलात आरोपित करे और राज-धन अथवा अन्य किसी 


प्रकार की शक्ति का इस कार्य के लिए उपयोग करे। 


इस्लाम के संबंध में भी व्यापक धारणा यह है कि उसके प्रचार-प्रसार में बल 
का बहुत प्रयोग किया गया था और लोगों को मृत्यु का भय दिखाकर धर्म-परिवर्तन 
के लिए वाध्य मिया गया था। इस संदर्भ में 'कुरआन पर अनुचित आक्षेप” पुस्तक 
के लेख ने एक महत्त्वपूर्ण वात लिखी है-“कुरआन मजीद ने स्वयं अत्यंत स्पष्ट रूप 
से बार-बार यह बात बताई है कि किसी व्यक्ति को भी इस्लाम स्वीकार करने के लिए 
विवश नहीं किया जा सकता और न ही किसी व्यक्ति को इस्लाम स्वीकार करने के 
कारण मृत्यु-दंड अथवा अन्य कोई सजा दी जा सकती है। अगर कोई जोर-जुबरदस्ती 
से इस्लाम स्वीकार कर भी ले तो उसकी यह स्वीकृति और उसका यह ईमान विश्वास 
के योग्य न होगा। परमेश्वर के निकट तो सिरे से ऐसा ईमान मान्य ही नहीं है, क्योंकि 
ईमान की अनिवार्य शर्त दिल की आमदनी और इच्छा है। तलवार से या बलपूर्वक 
यह कार्य नहीं किया जा सकता। कुरआन ने अपनी शिक्षा और संदेश को प्रमाणों सहित 
अत्यंत स्पष्ट रूप से पेश करने के बाद इंसान को उसे स्वीकार या अस्वीकार करने 


की पूर्ण स्वतंत्रता दी है।” 
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धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में इस पुस्तक में कुरआन से अनेक उद्धरण दिए 
गए हैं। एक अन्य उद्धरण में कहा गया है-““आप उपदेश दीजिए और समझाइए-बुझाइए, 
क्योंकि आप के जिम्मे केवल उपदेश देना है। आप दारोगा या हवलदार नहीं हैं (कि 
जोर-जबरदस्ती से अपनी बात मनवा लें)।” 

धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में कुरआन की यह मान्यता असंख्य लोगों को बहुत 
चौंकाने वाली लगेगी । इस देश का इतिहास ऐसी अनेक घटनाओं से भरा हुआ है जिसमें 
मुसलमान शासकों द्वारा हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने, न स्वीकार करने पर 
उन्हें मौत के घाट उतारने, उनके धर्म-स्थानों को तोड़ने, वहां मस्जिदें बनाने की बातों 
का उल्लेख है। इस देश के बहुसंख्यक वर्ग के सम्मुख जब भी औरंगजेब जैसे बादशाह 


का नाम आता है तो उसके धर्माध होने, मंदिरों को तोड़ने, धर्म परिवर्तन से इंनकार , 


करने पर मृत्यु दंड देने का ही पर्याय बनकर आता है। दिल्ली के चांदनी चौक में आते 
ही और शीश गंज गुरुद्वारा देखते ही किसे गुरु तेगबहादुर का स्मरण नहीं हो आता, 
: जिन्हें बलात धर्म परिवर्तन की बात स्वीकार करने के कारण ही मृतयु का भागी बनाया 
गया था। 

यह विरोधाभास क्यों है? जिस बात की अनुमति कुरआन मजीद नहीं देता, उसी 
के नाम से इतिहास में इतने काले पृष्ठ कैसे जुड़ गए हैं? 

मुझे लगता है कि विरोधाभास की यह त्रासदी बहुत व्यापक है। हम विश्व बन्धुत्व 
की भी बात करते हैं और अछूत कहकर अपने ही गांव के व्यक्ति को गांव के कुएं 
से पानी भरने से रोक देते हैं। हम ईसा को करुणा की मूर्ति कहते हैं किंतु हम यह 
भी जानते हैं कि उन्हीं का नाम लेकर लंबे समय तक यूरोप में ऐसी चली थीं जिनमें 
विद्यार्थियों को आग में ज़िंदा जला देने की सजाएं दी जाती थीं। 

यह बात निश्चित ही बहुत महत्त्वपूर्ण है कि किसी धर्म ग्रंथ में मानवीय 
संवेदनाओं और सरोकारों पर कितना आग्रह किया गया है। उसमें मानवीय समता, 
बंधुता और स्वतंत्रता पर कितना बल दिया गया है। अन्याय, अत्याचार और हिंसा 
की कितनी भर्त्सना की गई है और मनुष्य की गरिमा की कितनी रक्षा की गई है, किंतु 
ये सभी बातें, ऐसे सभी आदर्श और घोषणाएं सैद्धांतिक हैं। वे पुस्तकों में अंकित हैं 
और विद्वत समाज में हमारे तर्को को बल देती हैं। लोक भाषा में कहा जाए तो यह 
हाथी के दिखाने के दांत हैं, किंतु खाने के दांतों की ओर जाएं तो परिदृश्य बदला 
हुआ दिखाई देता है। 

मैंने जिहाद के संदर्भ से अपनी बात प्रारंभ की थी। कुरआन मजीद की आयतों 
की उदार व्याख्या करके कोई भी इस्लामी विद्वान यह कह सकता है कि जिहाद का 
अर्थ गैर मुसलमानों से सतत्‌ युद्ध छेड़ना ही नहीं है, किंतु देखना यह चाहिए कि आज 
इस्लामी संसार में इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ में और किस मन्तव्य के लिए किया 
जा रहा है। ओसामा बिन लादेन और उसके साथी कहते हैं कि 77 सितंबर 200! 
को न्यूयार्क के विश्व व्यापार केंद्र के भवन पर जो आक्रमण हुआ था वह 'जिहाद' 
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था, इस वात पर विना विचार किए कि उस आक्रमण से अमेरिकी सरकार की सिर्फ 
रत्ती भर हानि हुई थी किंतु कई हज़ार निर्दोष नागरिक मृत्यु के कराल चंगुल में फंसकर 
मारे गए थे। क्‍या इसे जिहाद कहा जा सकता है? 

ईराक पर 25 वर्षों तक अपनी क्रूर और अनैतिक तानाशाही चलाने वाला सद्दाम 
हुसैन अपने ही सहधर्मी कुर्दो पर रसायनिक अस्त्रों का प्रयोग करके हजारों लोगों को 
मौत के मुंह में ढकेलते समय तो विलकुल नहीं हिचकिचाया किंतु जब अमेरिकी-ब्रितानी 
सेनाओं ने उस पर आक्रमण किया और मौत की काली छाया उसे अपने चारों ओर 
मंडराती दिखाई दी तो उसे 'जिहाद' की याद आ गई और वह यह कहने लगा कि 
सारे संसार के मुसलमानों को जिहाद के लिए एकजुट होना चाहिए। दिल्ली के शाही 
इमाम इस युद्ध को यहूदियों-ईसाइयों के खिलाफ इस्लाम का जिहाद कहते हैं। 

कश्मीर के सभी आतंकवादी संगठन अपने आपको जिहादी संगठन कहते हैं। 
ये संगठन सेना और पुलिस जैसे 'हाई टारगेट” का बहुत कम सामना करते हैं। ये अपने 
'जिहाद' के लिए दूर-दराज़ के आरक्षित गांवों को ढूंढ़ते हैं और 'अल्लाह' के नाम पर 
अपनी गोलियां वेगुनाह और मासूम स्त्रियों, बच्चों, बूढ़ों की छातियों में उतार देते हैं। 
इन 'जिहादियों' के हाथों जम्मू-कश्मीर में गत वर्षों में सैकड़ों हजारों हिंदू-सिख (और 
मुसलमान) भी मारे गए हैं। 

पाकिस्तान में प्रकाशित एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र-'द फ्राइडे टाइम्स” को हाल 
में ही दिए एक साक्षात्कार में सर्वाधिक सक्रिय जिहादी संगठन “लश्करे ताएवा' के 
मुखिया हाफिज़ सईद ने कहा हिंदुओं की हत्या करना जिहाद का एक हिस्सा है। 

किसी भी समुदाय में चर्चित किसी मान्यता को केवल इस प्रकाश में ही नहीं 
परखा जा सकता कि उसके संवंध में उनकी धर्म पुस्तक में क्या लिखा है। किसी भी 
मान्यता की वास्तविक परख इस वात से होती है कि उस मान्यता की टड प्रचलित 
और व्यवहार में लाई जाने वाली स्थिति कैसी है। जिहाद की बात भी ऐसी ही है। 

मैंने प्रारंभ में ही कहा कि किसी धर्म-समुदाय के लोगों द्वारा अपनी मान्यताओं 
की उदार व्याख्या करना और उन्हें व्यापक मानवीय अर्थ देने का प्रयास करना, बहुत 
अच्छी वात है, किंतु यदि व्यवहार में, उसका रूप वही है जो लोगों की धारणाओं में 
बसा हुआ है, तो सारी तात्विकता और सैद्धांतिकता के बावजूद यह प्रयास अर्थवान 
नहीं होगा। यदि मुस्लिम समाज के सही सोच वाले विद्वान यह समझते हैं कि जिहाद 
जैसी अनेक मान्यताओं का वह अर्थ नहीं है जो अल-कायदा या लश्करे ताइबा संगठनों 
के अगुवा कहते रहते हैं तो उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए और ऐसे वक्तव्यों की 
निंदा करना चाहिए जिनमें कडा गया हो कि हिंदुओं की हत्या करना 'जिहाद' है। 


(दैनिक जागरण, 24-4-2003) 
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भारत-पाक : 
संबंध सुधारे बिना कोई चारा नहीं 


हाल की कश्मीर यात्रा में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फिर 
पाकिस्तान की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। मियां नवाज़ शरीफ के प्रधान मंत्रीत्व 
काल में श्री वाजपेयी ने लाहौर तक की बस यात्रा की थी। बाद में जनरल परवेज 
मुशर्रफ को आगरा आमंत्रित कर इस सद्भावी नीति का अधिक विस्तार किया गया 
था। किन्तु परिणाम अनुकूल नहीं निकले यह अवश्य हुआ कि लाहारै यात्रा के बाद 
करगिल का युद्ध हुआ और आगरा वार्ता के पश्चात्‌ भारतीय संसद पर पाकिस्तान 
प्रेरित आतंकवादियों ने ऐसा आक्रमण किया, जो यदि सफल हो जाता तो भयावह 
परिणाम देने वाला होता। 

प्रधानमंत्री के कश्मीर वक्तव्य के बाद जम्मू-कश्मीर में जिहादी आतंकवादियों 
की गतिविधियों और तेज़ हो गई हैं। कश्मीर के रेडियो और टी.वी. केंद्रों पर आत्मघाती 
हमला सबसे ताज़ा उदाहरण है। 

जम्मू-कश्मीर में यह स्थिति तो अनेक वर्षों से चल रही है। पिछले कुछ समय 
से भारत ने अपनी एक स्थिति बार-वार दोहराई है और पाकिस्तान की ओर से 
शांतिवार्ता की पेशकश को लगातार यह कहकर ठुकराया है कि जब तक पाकिस्तान 
अपनी ओर से प्रोत्साहित आतंकवादी गतिविधियों को नहीं रोकता तब तक उससे 
बातचीत करने का कोई लाभ नहीं है। इसलिए जब श्री वाजपेयी ने पाकिस्तान से वार्ता 
करने के प्रति अपना कुछ सकारात्मक रुख़ दिखाया तो लोगों को आश्चर्य हुआ। स्वय 
पाकिस्तान में इस संबंध में आश्चर्यमिश्रित अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। इस दृष्टि से गत 
एक-दो महीनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आए परिवर्तित परिदृश्य का आकलन आवश्यक 
हो जाता है। 

अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश दारा ईराक के तानाशाह सदूदाम हुसैन को लंबे 
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समय से ताड़ना दी जा रही थी। ईराक के पास व्यापक विनाशकारी हथियार हैं और 
वह देश इस्लामी आतंकवादियों को पनाह देने और प्रोत्साहित करने में मुख्य भूमिका 
निभा रहा है, ये दो प्रमुख आरोप थे जिसे अमेरिका द्वारा वार-वार दोहराया जा रहा 
था, किंतु इन आरोपों में इतना बल नहीं था कि अमेरिका विश्व जनमत को अपने 
पक्ष में ले आता। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा समिति के अधिसंख्य सदस्य इस बात को 
लेकर अमेरिका के पक्ष में नहीं थे। वहां की साधारण सभा का बहुमत भी जार्ज बुश 
की नीतियों का समर्थन नहीं कर रहा था। इन सबकी परवाह न करते हुए अमेरिका 
ने अपने एक मात्र साथी ब्रिटेन के साथ मिलकर ईराक पर आक्रमण कर दिया। परिणाम 
हमारे सामने हैं। वहां सद्दाम हुसैन की सत्ता पूरी तरह धूल-धूसरित हो गई। 

केवल इतना ही नहीं है कि संसार की एक मात्र महाशक्ति अमेरिका ने संसार 
के एक स्वतंत्र राष्ट्र की सत्ता को धूल चटाकर उसकी संप्रभुता को नष्ट कर दिया 
है, उसने यह भी सिद्ध कर दिया है कि वह जब चाहे, कोई भी तर्क देकर संसार के 
किसी भी देश की सत्ता को नीचा दिखा सकता है और उसे अपनी शर्तों पर जीने 
के लिए बाध्य कर सकता है। वह किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की बोलती बंद कर सकता 
है और यदि कोई देश अमेरिकी नीतियों के विरुद्ध बोलने की जुर्रत करे तो वह एक 
धुड़की देकर उन्हें चुप करा सकता है। 

इस समय संसार भर के सम्मुख एक प्रश्न मुंह वाए खड़ा है-अब किसकी वारी 
है? सीरिया की? ईरान की? उत्तरी कोरिया की? फ्रांस की? या भारत की? पाकिस्तान की? 

युद्ध के दौरान सीरिया और ईरान ने अमेरिका नीतियों के विरुद्ध कुछ कहने 
का साहस दिखाया था। अमेरिका ने इन दोनों को धुड़की दी और वे चुप हो गए। 
सीरिया के विरुद्ध अमेरिका बार-बार आंखें तरेरकर देखता है। शायद अगला निशाना 
वही वने। फ्रांस जैसे समुद्र और महत्त्वपूर्ण राष्ट्र को भी अमेरिका सवक दिखाने की 
धमकी दे रहा है-क्योंकि ईराक युद्ध में उसने अमेरिकी नीतियों का समर्थन न करने 
की जुर्रत की थी। 

अमेरिका की इस समय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में लगभग वही स्थिति है जैसी 
उन्नीसवीं सदी के पूर्वार्द्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की हिंदुस्तानी परिदृश्य में थी। यहां 
मुग़लों की सत्ता थी, मराठों के अनेक सत्ता केंद्र थे, निजाम हैदरावाद की एक बड़ी 
रियासत थी, उत्तर में सिखों का आधिपत्य बढ़ता जा रहा था। ये सभी सत्ता केंद्र बहुत 
हद तक स्वतंत्र थे, किंतु सभी के ऊपर ईस्ट इंडिया कम्पनी की प्रेत छाया छाई रहती 
थी। दिल्ली में मुगल बादशाह तो था, कितु उसके गले में पड़ी हुई रस्सी की डोर अंग्रेजों 
के हाथों में थी। निज़ाम और पेशवा की सेनाएं टीपू सुल्तान की सहायता नहीं कर 
सकी थी, क्योंकि दोनों ही अंदर-अंदर अंग्रेजों से डरते थे। इंदौर का शासक जसवंत 
राव होल्कर अंग्रेज सेनापति लार्ड लेक से वचता हुआ पंजाब पहुंचा था, किंतु रणजीत 
सिंह ने उसकी मदद करने से पल्ला झाइ लिया था, क्योंकि वह अंग्रेजों की शक्ति 
से लोहा ले सकने की स्थिति में नहीं था। वे सभी राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेत 
छाया से घृणा करते थे, उसके प्रभाव से मुक्ति भी चाहते थे किंतु उसके विरुद्ध इकट्ठे 
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होने की इनमें समझ थी, न साहस था न किसी प्रकार की व्यापक दृष्टि थी। 

क्या आज के संसार की स्थिति भी वैसी ही नहीं होती जा रही है? संसार का 
ऐसा कौन-सा देश है जो अमेरिकी डालर के प्रभाव से मुक्त है? विश्व बैंक और 
अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष की सहायता लगभग प्रत्येक देश को चाहिए। ये दोनों संस्थान 
अमेरिका के कितने प्रभाव में हैं, इसे सभी जानते हैं। कच्चे तेल का संसार में सबसे 
बड़ा भंडार सउदी अरव में है जो अमेरिका से बिगाड़ कर अपनी आर्थिकता को प्रकट 
में नहीं डालना चाहता । तेल-भंडार की दृष्टि से ईराक दूसरा बड़ा देश है जो इस समय 
अमेरिकी शक्ति के सम्मुख पूरी तरह नतमस्तक है। 

भारत और पाकिस्तान जैसे विकासशील देश आपस में लड़ते रहे यह अमेरिका 
के हित में आता है। उस देश में अस्त्र-शस्त्र निर्माण का बहुत बड़ा उद्योग ऐसे ही 
देशों के सहारे चलता है। दोनों ही देशों में जब एक-दूसरे के विरुद्ध मुट्ठियां तन जाती 
हैं तब अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि बारी-बारी से दोनों देशों में जाकर तनाव घराने 
के प्रयत्नों में लग जाते हैं और अमेरिका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मध्यस्थ की भूमिका 

- अदा करने लगता है। 

भारत और पाकिस्तान दोनों ही अणुशक्ति वाले देश बन गए, हाल में पाकिस्तान 
के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने बड़े धमकी भरे स्वर में कहा कि उनका देश अणुशक्ति 
संपन्न देश है, इसलिए कोई भी देश उस पर आक्रमण करने का साहस नहीं कर सकता। 
भारत के विदेश मंत्री यशवंत सिंहा ने पिछले दिनों यह वक्तव्य दिया था कि जिन 
तर्को के आधार पर अमेरिकी-व्रिटेनी सेनाओं ने ईराक पर आक्रमण किया, उससे कहीं 
अधिक सवल तक हमारे पास हैं कि हम पाकिस्तान पर आक्रमण करें। इस वक्तव्य 
को लेकर पाकिस्तान में कुछ खलवलाहट उत्पन्न हुई और अमेरिका सहित अन्य कई 
देशों ने अपनी चिंता व्यक्त की किंतु आज जो स्थिति विकसित हो गई है वह 2965 
और 2977 से भिन्न है। उस समय जनरल अय्यूब खां और जनरल याहया खान भारत 
से युद्ध छेड़ने का जोखिम उठा सकते थे। आज की स्थिति यह है कि ये दोनों ही 
देश एक-दूसरे पर कितनी ही आंखें तरेरते रहें अमेरिका को विश्वास में लिए बिना 
आपस में युद्ध नहीं छेड़ सकते। 

मैं समझता हूं कि इस वात की पूरी समझ भारत के नेताओं को भी है और 
पांकिस्तान के नेताओं, विशेष रूप से जनरल मुशर्रफ को भी है। यहां पाकिस्तान के 
विरोध में और वहां भारत के विरोध में कितनी ही आवाजें उठती रही हैं कितने ही 
उत्तेजक भाषण क्यों न दिए जाएं, दोनों के नेता भी कितनी ही चुनौतियां भरी भाषाएं 
बोलकर अपनी-अपनी जनता की संतुष्टि करें अमेरिका की भृकुटि की ये उपेक्षा नहीं 
कर सकते। 

ईराक के युद्ध के बाद एक बात स्पष्ट हो गई है कि आज संसार के 
अधिकांश देश अमेरिकी नीतियों के समर्थक न होते हुए भी अमेरिका का खुलकर 
विरोध करने की स्थिति में नहीं हैं। सभी की स्वतंत्रता और प्रभुता संपन्नता 
अधिक हो रही है और स्थिति यह बन रही है कि ऐसे देश अघोषित रूप से 
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अमेरिका के उपनिवेश बनते जा रहे हैं। 

ऐसी स्थिति में भारत-पाकिस्तान जैसे विकासशील देश क्या करें? क्या ये किसी 
महाशक्ति के उपनिवेश बनकर जीवित रहे? अथवा ये अपनी स्वायत्ता स्थिति के प्रति 
जागरूक हों। यदि ये देश अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना चाहते हैं तो 
इन्हें आपसी मतभेदों के संबंध में नई दृष्टि विकसित करनी होगी और इस बात के | 
प्रति जागरुक होना होगा कि किसी भी महाशक्ति के हस्तक्षेप और दबाव से वे अपने 
आपको किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। 

कुछ वर्ष पूर्व दक्षिण एशिया के कुछ देशों ने मिलकर अपना संगठन बनाया 
था-सार्क। इस संगठन के माध्यम से भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीप, बंगला देश, 
नेपाल और भूटान जैसे देश एक मंच पर एकत्र हुए थे। इनके राष्ट्राध्यक्षों की बैठकें 
क्रम से अलग-अलग देशों में होती रही हैं और आपसी सहयोग की अनेक महत्त्वपूर्ण 
बातों पर ये देश विचार-विमर्श करते रहे हैं। दो वर्ष पूर्व ही साक देशों के मुखिया 
नेपाल में मिले थे। 

यह एक बहुत अच्छा प्रयास है। ऐसे क्षेत्रीय संगठन आपसी सहयोग द्वारा 
महाशक्तियों के अनावश्यक हस्तक्षेप और दवाव से न केवल अपनी रक्षा कर सकते 
हैं, बल्कि अपनी संगठित शक्ति का परिचय भी दे सकते हैं। 

कितु सार्क भी अपने उद्देश्यों की दिशा में लड़खड़ाता हुआ न दे रहा है। 
इस संगठन के दो बड़े देश-भारत और पाकिस्तान यदि एक-दूसरे से टकराते रहेंगे 
तो ऐसा कोई भी संगठन किसी प्रकार की सार्थकता प्राप्त नहीं कर सकेगा। इस टकराव 
का ही परिणाम है कि नेपाल के वाद इस संगठन का कोई अधिवेशन नहीं हुआ है। 

इस समय स्थिति ऐसी हो गई हैं कि बहुत-से छोटे-बड़े, विकसित और विकासशील 
देशों को अपनी स्वायत्तता और स्वतंत्रता वचाने के लिए आपस में संगठन और सहयोग 
की दिशा में आगे बढ़ना होगा और अपने मतभेद द्विपक्षीय वार्ता से दूर करने होंगे। 

भारत और पाकिस्तान के लिए यह बात बहुत आवश्यक है। भारत पाकिस्तान 
से अपने मतभेद दूर करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता पर जोर देता रहा है, जबकि 
पाकिस्तान इसके लिए किसी अन्य देश (विशेष रूप से अमेरिका) को मध्यस्य बनाने 
की बात करता रहा है। डेढ़-दो सौ वर्ष पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी भी दो भारतीयों राज्यों 
के झगड़ों में बिचौलिए का काम करती थी और फिर उन्हें इतना दुर्बल और पराश्रयी 
बना देती थी कि दोनों हड़प लेने में उसे कठिनाई नहीं होती थी। 

प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान से आपसी बातचीत की 
जो पेशकश की है, उसके पीछे भी यही भावना करती दिखाई दे रही है। इन दोनों 
देशों के बीच इसके अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है कि ये आपस में बातचीत के माध्यम 
से अपनी समस्याएं हल करें और अमेरिकी, या अन्य किसी भी देश की, हस्तक्षेप करने 
का कोई अवसर न दें। 


(दैनिक जागरण, ।-5-2003) 
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कैसी विडंबना है अकालियों 
की एकता 


अकालियों के संबंध में एक बात बहुत प्रचलित है-जब ये सत्ता में नहीं होते हैं तो 
आपस में एकता बनाए रखते हैं। जिस समय सत्ता में आते हैं, ये झगड़ने लगते हैं। 
जब वे सत्ता में नहीं होते उस समय पंथ बहुत संकट में होता है। ये सिख मतदाताओं 
को अपनी हर सांस में यह याद कराते हैं कि कांग्रेस सदा ही उनके साथ धोखा करती 
रही है। आज़ादी से पहले कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने सिखों से बहुत से वायदे किए 
थे, जिन्हें आज तक उसने पूरा नहीं किया। वे यह भी याद कराते हैं कि यह वही 
पार्टी है जिसने जून .984 में पंजाब के 3 गुरुद्वारों ने सेना भेजी थी, हरिमंदिर की 
देह को गोलियों से छलनी कर दिया था और अकाल तख्त को तोपों से उड़ाया था। 
फिर बड़ी करुणा भरी आवाज़ में कहते हैं-कांग्रेस पार्टी हमारी सबसे बड़ी शत्रु है। 
नवंबर 7984 में इस पार्टी ने सिखों का नरसंहार कराया था। 

लंबे समय तक सिखों पर इन बातों का प्रभाव पड़ता रहा है, लंबे समय तक 
कांग्रेस उन्हें शत्रु-दल लगती रही है, लंबे समय तक वे पंजाब की राजनीति में अकाली 
दल को समर्थन करते रहे हैं। 

किंतु स्थिति की विडंबना यह है कि अकाली जैसे ही सत्ता में आते हैं ये सभी 
बातें भूल जाते हैं। उनकी आपसी कलह शुरू हो जाती है। कुछ समय तक ये सत्ता 
की मिठाई को आपस में समझौता करके, मिल-बांटकर खाते रहते हैं, फिर तू तू मैं 
मैं आरंभ हो जाती है। सारा झगड़ा सत्ता का भागीदारी का होता है किंतु सदा ही 
उसे रूप 'पंथ” का दिया जाता है। कभी अकालतख्त की मर्यादा का प्रश्न उठ खड़ा 
होता है, कभी पंथ की अलग हस्ती की बात उठा ली जाती है, कभी सिखों के राजनीतिक 
भविष्य को लेकर वक्तव्य और प्रति-वक्तव्य आने लगते हैं। 
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सत्ता के इर्द-गिर्द घूमने वाली अकाली राजनीति में अकाली दलों की संख्या चंद्रमा 
की कलाओं की तरह घटती-बढ़ती रहती है। सारी सिख राजनीति बहुत सीमित दायरे 
में घिरी हुई राजनीति है। पंजाब में वह सत्ता पर अधिकार जमाने की लड़ाई लड़ती 
है। पंजाब के बाहर वह सत्ता की दौड़ में शामिल बड़े-बड़े घोड़ों की पूंछ के कुछ बाल 
पकड़ने भर के लिए प्रयत्नशील रहती है। नेता बनने की चाहत इस समय इस देश 
में संक्रामक रोग की भांति फैली हुई है। 

यही हाल अकाली या सम्पूर्ण सिख राजनीति में घुसने वालों का है। वहां हर 
नेता को अपना एक अलग पट्टा (साइन वोर्ड) चाहिए। चार वर्ष पहले जव शिरोमणि 
अकाली दल (बादल) विभाजित हुआ था तो जत्थेदार गुरुचरण सिंह टोहड़ा ने अपना 
सर्वहिंद अकाली दल वना लिया था। उस समय भी अकाली दल (अमृतसर) अकाली 
दल (पंथक) अकाली दल (डिमोफ्रेटिक) जैसे दल काम कर रहे थे। रोचक स्थिति यह 
है कि पंजाव से बाहर भी ऐसे पट्टों की कमी नहीं है। दिल्‍ली में अकाली दल (दिल्ली) 
है, अकाली दल (मास्टर तारा सिंह) है, विश्व अकाली दल है, अकाली दल (92) 
है। एक समय मास्टर तारा सिंह के नाम से तीन अकाली दल थे-एक के जत्येदार 
रछपाल सिंह, दूसरे के स. अजब सिंह 'दिलेर' और तीसरे के कानपुर के स. कुलदीप 
सिंह अध्यक्ष थे। ये सभी दल सिख जनता में कितना प्रभाव रखते हैं, कोई नहीं जानता, 
पर पट्टे तो हैं ही। 

अकाली दल कितने ही हों, किंतु सिख राजनीति के प्रभाव-केंद्र दो ही हैं-प्रकाश 
सिंह वादल और गुरुचरण सिंह टोहड़ा। इन दोनों के मध्य कोई भी सैद्धांतिक लड़ाई 
नहीं है। यह लड़ाई केवल वर्चस्व की है, प्रभुता की है, नंबर वन होने की हे। इस 
देश की राजनीति का दुर्भाग्य यह है कि यहां जब भी कोई पार्टी दूती है, वह किसी 
सैद्धांतिक आधार पर नहीं टूटती | वहां व्यक्तित्व टकराते हैं और पार्टियां दो फाइ हो 
जाती हैं। जय प्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के मध्य यही हुआ था, इंदिरा 
गांधी और मोरार जी देसाई, विश्वनाथ प्रताप सिंह और लालू प्रसाद यादव के बीच 
भी यही हुआ था। आज समता पार्टी में जार्ज फर्नांडिस और नितीश कुमार भी इसी 
रोग से पीड़ित हुए दिखाई दे रहे हैं। 

पंजाब में अकाली दल का टूटना वादल और टोहड़ा का आपस में टूटना है। 
उसी प्रकार अकाली दल की एकता का अर्थ वादल और टोहड़ा की एकता है। 

पंजाब में सिख राजनीति के तीन बिंदु है। शिरोमणि अकाली दल की अध्यक्षता, 
विधानसभा में अकाली विधायक दल का नेतापद और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 
की अध्यक्षता। दो दशक पहले अकाली नेतृत्व की एक त्रिमूर्ति थी। संत हरचंद सिंह 
लोंगोवाल दल के अध्यक्ष थे। प्रकाश सिंह बादल विधायक दल के नेता थे और गुरुचरण 
सिंह टोहड़ा शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष थे। 985 में संत लोंगोवाल की हत्या और 
विधान सभा के चुनाव में अकाली दल की विजय के बाद सुरजीत सिंह बरनाला के 
मुख्यमंत्री बनने से पहले दो पद एक ही व्यक्ति में समाहित हो गए। सुरजीत सिंह 
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बरनाला मुख्यमंत्री भी थे और दल के अध्यक्ष भी। जब प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री 
बने तो दल की अध्यक्षता भी उन्होंने अपने पास रखी। 

गुरुचरण सिंह टोहड़ा लगभग 25 वर्ष तक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 
के अध्यक्ष रहे। यह कितना ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हो, सत्ता को धुरी तो मुख्यमंत्री की 
कुर्सी के नीचे घूमती है। मुख्यमंत्री यदि दल का अध्यक्ष भी हो तो सत्ता के सभी कोने 
उसकी मुट्ठी में होते हैं। यही बात टोहड़ा की असंतुष्टि और बेचैनी का सबसे बड़ा 
कारण रही है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी मूलरूप से एक धार्मिक संस्था है और 
यह उपेक्षा की जाती है। उसके अध्यक्ष को धार्मिक प्रकृति का व्यक्ति होना चाहिए। 
मास्टर तारा सिंह वर्षों तक अकाली दल और शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष रहे थे, कितु 
उन्होंने सत्ता राजनीतिक से अपने आपको दूर रखा था। वह न कभी संसद के सदस्य 
बने, न विधान के। 

गुरुचरण सिंह टोहड़ा मूलरूप से राजनीतिक आकांक्षाओं के व्यक्ति हैं। उनके 
लिए शिरोमणि कमेटी की अध्यक्षता साध्य नहीं साधन है। साध्य तो राजनीतिक सत्ता 
है। इसीलिए शिरोमणि कमेटी के अध्यक्ष रहते हुए वे कई बार राज्य सभा के सदस्य 
बने आज वे अध्यक्ष नहीं है किंतु राज्यसभा के सदस्य तो हैं ही। 

इस समय अकाली सत्ता से बाहर हैं। कुछ समय पूर्व हुए पंजाब विधान सभा 
के चुनाव में स. प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाला अकाली दल, जो पूरे पांच वर्ष 
तक सत्ता में रहा था, कांग्रेस से पराजित हो गया। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी 
के अध्यक्ष पद से स. गुरुचरण सिंह टोहड़ा कुछ वर्ष पूर्व ही हटा दिए गए थे। आज 
स्थिति यह है कि दोनों दिग्गज नेता सत्ताहीन हैं और फुर्सत में हैं। ये दोनों ही नेता 
अपनी आयु की उस सीमा में पहुंच गए हैं वहां सक्रिय राजनीति के दांव-पेंच खेलने 
का इनके पास अधिक समय नहीं रह गया है, किंतु किसी भी राजनेता के लिए, उसकी 
आयु कुछ भी हो गई हो, सत्ता में जीना ही वास्तविक जीना होता है। सत्ता से बाहर 
होकर अवकाशपूर्ण शांत जीवन जीना, कम-से-कम, भारतीय नेताओं को नहीं सुहाता। 
उनके जीवन का मूलमंत्र यह है किः सत्ता में रहो, या सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयल करते 
रहो। इस समय प्रकाश सिंह बादल और गुरुचरण सिंह टोहड़ा की स्थिति ऐसी ही है। 
उन्हें लगता है, वह समय आ गया है, जब उन्हें आपस में फिर एकता कर लेनी चाहिए। 
सत्ता के चश्मे से निकले जल की शीतल धारा उस-समय तक उनके मुंह में नहीं पड़ेगी 
जब तक दोनों अपनी अंजुरि जोड़कर चश्मे के सामने नहीं खड़े होंगे। एक बार किसी 
प्रकार सत्ता की रानी अपना सुंदर मुखड़ा उन्हें फिर से दिखा दे तो आपस में झगड़ने 
की सुविधाएं और योग्यताएं तोः सदा ही उनके पास रही हैं। 

पंजाब विधानसभा के चुनाव अभी चार वर्ष दूर हैं। अकाली इतने लंबे इंतजार 
में जीने के आदी नहीं हैं। एक वर्ष की सीमा में दो महत्त्वपूर्ण बातें होने वाली हैं। 
आगामी वर्ष में लोकसभा के आम चुनाव होंगे। एक समय ऐसा था जब लोकसभा 
में पंजाब के तेरह में से आठ सदस्य अकाली दल के थे। बाद में जो चुनाव हुए उसमें 
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यह संख्या घटकर केवल दो रह गई। प्रकाश सिंह वादल के लिए लोकसभा के आगामी 
चुनाव बहुत बड़ा दांव सिद्ध होंगे। उसमें उनके दल को यदि छह-सात स्थानों पर 
सफलता नहीं मिलती है तो पंजाब में उनकी राजनीतिक छवि एकदम धूमिल हो जाएगी 
और भविष्यहीनता का त्रास मुंह खोलकर सामने आ खड़ा होगा। 

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के होने वाले आम 
चुनाव। इस समय इस कमेटी पर अकाली दल (वादल) का पूरा अधिकार है। वर्तमान 
स्थिति में यदि चुनाव हों तो उसमें अकालियों के चार-पांच गुट बढ़-चढ़कर चुनाव लड़ेंगे, 
कितु सभी अकालियों के सिरों पर इस समय पंजाब के कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैप्टन 
अमरिंदर सिंह का भूत चढ़ा हुआ है। गत वर्ष सत्ता में आने के बाद पंजाब में कैप्टन 
अमरिंदर सिंह ने उपचुनावों, जिला परिषदों के चुनावों, नगरपालिका के चुनावों में 
अकालियों को बुरी तरह पराजित किया है। शिरोमणि कमेटी के चुनाव में भी अमरिंदर 
सिंह की भूमिका बड़ी कारगर साबित हो सकती है, अकालियों की यह आशंका निर्मूल 
नहीं है। इस दृष्टि से वादल-टोहड़ा का निकट आना समय की अनिवार्यता बन गया 
है। 

इसलिए नए एकता फार्मूले में शिरोमणि गुरुद्वारा 4 की बागडोर फिर से 
गुरुचरण सिंह टोहड़ा को सौंपना निश्चित-सा है। लगता है, यह एकता इस मंत्र के 
आसपास घूमेगी-तुम मुझे सत्ता की राजनीति में पुनःस्थापित करो मैं तुम्हें फिर से 
गुरुद्वारा राजनीति का मुखिया वना देता हूं। तुम्हारी भी जय-जय हमारी भी जय-जय। 

राजनीति का खेल बहुत विचित्र होता है। इसमें जीतने वाला जीतता नहीं, हारने 
वाला हारता नहीं। यदि कोई सचमुच हारता है तो वह निरीह जनता हारती है जो 
लुभावने नारों के पीछे पागल होकर भागती है और फिर थक-हारकर खाली हाथ अपने 
घर वापस लौट आती है। 


(दैनिक जागरण, 8-5-2008) 
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सर्व-अमेरिकीवाद से लड़ने के लिए क्षेत्रीय 
संगठन आवश्यक हैं 


यह चर्चा तो पश्चिमी संसार में बहुत समय से चल रही है कि संसार के विभिन्‍न भागों 
में आपसी संघर्ष की दिशा अब राजनीति और अर्थ से हटकर सभ्यताओं की ओर उन्मुख 
हो रही है। संसार में अब राष्ट्रीयताएं नहीं टकराएंगी, अब टकराहट सभ्यताओं के मध्य 
होगी । ऐसा विचार व्यक्त करने वाले सभ्यताओं के बीच का विभाजन भी क्षेत्र, उसकी. 
परंपराएं और उसके चिंतन के आधार पर न करके उसकी धार्मिक मान्यताओं के आधार 
पर कर रहे हैं। 

कुछ समय पूर्व अमेरिका के विश्वव्यापार केद्र पर कुछ इस्लामी आतंकवादियों 
द्वारा किए गए आत्मघाती आक्रमण के बाद यह चर्चा अधिक मुखर हो गई। इसमें 
कोई संदेह नहीं कि जिन लोगों ने वह आक्रमण किया था वे अपनी ओर से किसी 
क्षेत्र या राष्ट्रीयता के हित साधन से प्रेरित नहीं थे। उनके सम्मुख सर्व-इस्लामी (पैन 
इस्लामिक) दृष्टि थी, जो किसी क्षेत्र या राष्ट्रीयता तक सीमित नहीं है। उन्होंने अपने 
आक्रमण के लिए अमेरिका को इसलिए चुना था, क्योंकि उनकी मानसिकता यह थी 
कि अमेरिका केवल एक राष्ट्र ही नहीं है, वह इस्लाम-विरोधी सभ्यता (ईसाई) का ऐसा 
केंद्र है, जिसके विरुद्ध संसार के अनेक भागों में इस्लाम की संघर्ष करना पड़ रहा है। 

पश्चिम एशिया के एक क्षेत्र फिलस्तीन-इस्राइल में अपनी राष्ट्रीय अस्मिता के 
लिए दो वर्गों को लड़ते हुए पांच दशक हो गए हैं। फिलस्तीनी अरबी मुसलमान हैं 
और इस्राइली यहूदी हैं। इस झगड़े को मुसलमानों और यहूदियों के बीच की सभ्यतामूलक 
लड़ाई की रंगत भी दी जाती है। 

इस्लामी-समुत्साही पिछले अनेक वर्षों से संसार के अनेक भागों में वहां की 
गैर इस्लामी व्यवस्थाओं से संघर्षरत हैं। पूर्व में फिलीपींस से लेकर पश्चिम में चेचेन्या 
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तक यह संघर्ष फैला हुआ है। इनमें से अनेक देश ईसाई हैं। कश्मीर में जब इस्लामी 
जेहादी भारतीय सैनिक दस्तों से लड़ते हैं या भारतीय संसद पर आक्रमण करते हैं तो 
वे अपनी मान्यता के अनुसार 'हिंदुओं' से जूझ रहे होते हैं। 

सभ्यताओं का यह संघर्ष (यदि इसे इस नाम से पुकारा जाए) एक ओर इस्लामी 
आ और दूसरी ओर यहूदी, ईसाई, हिंदू सभ्यताओं के मध्य उलझा हुआ दिखाई 
देता है। 

किंतु क्या इस संपूर्ण कलह की इस दृष्टि से देखना और विश्लेषित करना स्थिति 
का सही आकलन करना है? मैं समझता हूं कि वर्तमान स्थिति की यह बड़ी गलत 
व्याख्या है। आज के संसार में सर्व-इस्लाम की अवधारणा को कुछ लोग जीवित रखने 
का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए वे फिलीपींस, चेन्या, बोसिनया या कश्मीर में कहीं भी 
संघर्ष हो इस्लाम के नाम पर उसका सहभागी बनने की इच्छा व्यक्त करते हैं, किंतु 
ऐसा सर्ववाद और कहीं नहीं दिखाई देता। संसार में ईसाइयों की जनसंख्या और उनके 
द्वारा नियंत्रित राष्ट्र सबसे अधिक है, किंतु वहां सर्व ईसाईवाद (पैन क्रिश्‍्चियनिटी) 
की चर्चा कहीं सुनाई नहीं देती। दक्षिण और पूर्वी एशिया में कितने देशों में बौद्धों 
का बहुमत है। वहां भी सर्व वौद्धवाद की बात न कोई सोचता है, न कोई करता है। 

आज का संसार किस संकट की ओर बढ़ रहा है? पहले अफगानिस्तान और 
फिर ईराक के युद्ध ने सर्व इस्लामी मिथ को पूरी तरह खंडित कर दिया है। हम लंबे 
समय से सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर में सक्रिय जेहादी गुटों में अफगानी लोगों की 
बड़ी भागीदारी तो होती ही है, फिलीपींस, सूडान और चेन्या के मुजाहिदीन भी इनमें 
आकर शामिल होते हैं, इस विश्वास के साथ कि वे किसी महान्‌ उद्देश्य की प्राप्ति 
के लिए एक विशाल अभियान में शामिल हो रहे हैं। जिस समय अमेरिका ने अफगानिस्तान 
की तालिबानी सत्ता के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था, दिल्‍ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम 
ने इसे इस्लाम के विरुद्ध छेड़ा गया युद्ध कहा था और सारे संसार के मुसलमानों का 
आह्वान किया था कि वे वहां की तालिबान सरकार की सहायता करें। इस दृष्टि से 
पाकिस्तानी शहरों में बड़े उग्र प्रदर्न हुए थे और अमेरिका को नेस्तनाबूत करने कीं 
बड़ी-बड़ी घोषणाएं हुई थीं। 

ईराक पर हुए आक्रमण के समय दूरदर्शन पर ऐस दृश्य देखने को मिलते रहे 
जिनसे लगता था कि सारे संसार में मुजाहिदीन ईराक पहुंचेंगे और सद्दाम हुसैन की 
सेना के साथ कंधे-से-कंधा मिलाकर अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं से न केवल युद्ध 
करेंगे बल्कि इनकी लाशों से वहां की धरती पाट देंगे। एक दृश्य ऐसा भी था जिसमें 
कुछ पाकिस्तानी मुजाहिदीन यह कहते हुए दिखाई दिए थे कि हम वहां जेहाद के लिए 
जा रहे हैं। उसमें मर गए तो शहीद कहलाएंगे और पंतहयाब होकर वापस लौटे तो 
गाजी कहलाएंगे। 

किंतु जो कुछ हुआ, वह हमारे सामने हैं। प्रारंभ के कुछ दिनों में ईराकी सेनाओं 
ने अमेरिकी-ब्रितानी सेनाओं से बड़ी वीरतापूर्वक युद्ध किया और उनकी प्रगति को रोके 
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रखा। यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि यह युद्ध ईराक की प्रशिक्षित सेनाओं ने लड़ा | 
था। इसमें मुजाहिदीन जेहादियों और गाज़ियों की कोई भूमिका नहीं थी। कोई नहीं 
जानता कि कितने इस्लामी देशों से, ईराक की जंग में भाग लेने के लिए कितने 
धर्मोत्साही व्यक्ति वहां पहुंचे थे। 

संसार में विभिन्न देशों के मध्य युद्ध हो, शांति हो, विवाद हो, सह अस्तित्व | 
हो, इनकी परिभाषाएं और व्यावहारिकताएं पिछली सदी में बहुत तेज़ी से बदली थीं 
और नई सदी में उससे अधिक गति से वदलेंगी। पिछली सदियों की भांति अब न 
धर्म और जाति-नस्ल का उन्माद उतना प्रभावशाली रह गया है, न अंध राष्ट्रीयता का। 
जिस देश के पास सैनिक शक्ति है, वह संसार के अनेक भागों में अपनी दबदबा कायम 
करना चाहता है, जो राजनीतिक कम होता है, आर्थिक अधिक होता है। अफगानिस्तान । 
में अपनी मनमर्जी की सरकार बनाकर अमेरिका ने मध्य और पश्चिमी एशिया में अपना | 
दबदबा स्थापित कर लिया है। कुछ वर्ष पहले जब सोवियत संघ (रूस) ने वहां हस्तक्षेप 
किया था, उसका मन्तव्य भी यही था। 

प्रकृति ने अरब देशों को प्राकृतिक गैस और तेल के रूप में एक सौगात दे दी 
है, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी और न ही इस संपत्ति की रक्षा और 
सदुपयोग की उनमें पात्रता थी। यूरोपीय लोगों ने इस संपदा की खोज की और उसे 
अपनी योग्यता और तकनीकी कुशलता से ऐसी पेट्रोलियम शक्ति में बदल दिया जिसने 
सदियों से केवल लूटमार करके जीवन व्यतीत करने वाले खानाबदोशों को असीम समृद्धि 
के द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया। अमेरिका और ब्रिटेन जैसी शक्तियां इस संपत्ति 
पर अपना नियंत्रण क्यों नहीं रखना चाहेंगी? 

बहुराष्ट्रीय कंपनियां सारे संसार, विशेष रूप से तीसरी दुनिया के विकासशील 
देशों में अपने उत्पादों का एकाधिकार बढ़ाती चली जा रही हैं। इन कंपनियों ने अपनी | 
अकूत धन शक्ति से स्थानीय उत्पादों को या तो मुंहमांगा दाम देकर खरीद लिया है 
या स्पर्धा की दौड़ में पछाड़कर उन्हें बेमौत मरने के लिए छोड़ दिया है। इन बहुराष्ट्रीय 
कंपनियों के केंद्र भी अमेरिका, ब्रिटेन जैसे समृद्ध देशों में ही हैं। लगता है उस सदी 
में शक्तिशाली राष्ट्रों का आर्थिक साम्राज्यवाद सभी के सिर पर चढ़कर बोलेगा। 

इस स्थिति में धर्माधारित अथवा सभ्यताधारित संघर्ष की गुंजाइश कहां रह जाती 
है? आज भारत और पाकिस्तान जैसे विकासशील देश आपस में कभी प्रत्यक्ष और 
कभी परोक्ष युद्ध करते हुए अपने बजट का बहुत बड़ा भाग अपनी सामाजिक शक्ति 
को बढ़ाने की होड़ में खर्च करते हैं और अपनी विशाल जनता की बुनियादी आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए समृद्ध देशों का मुंह ताकते हैं। अमेरिका जैसे देश इस स्थिति को 
बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे देश संसार के किसी भी देश को इतना समृद्ध और 
आत्मनिर्भर नहीं देखना चाहते कि वह यह कहना प्रारंभ कर दें कि अब हमें आपकी 
आवश्यकता नहीं है। ऐसे देश पिछड़े हुए देशों के मध्य आपसी विग्रह भी चाहते है 
और यह भी चाहते हैं कि इनके मध्य शांति वार्ता भी चलती रहे और वार्ता में उनको 
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बिचोलगी भी किसी-न-किसी रूप में स्वीकार की जाती रहे। शायद यही कारण है कि 
जब भी भारत और पाकिस्तान में तनाव बढ़ता है तो अमेरिका से उसका विदेशमंत्री 
या उपविदेश मंत्री इन दोनों देशों के चक्कर काटना शुरू कर देता है। जब इन देशों 
में शांति वार्ता प्रारंभ होती है, उस समय भी ऐसा ही होता है। अमेरिका जैसे देश 
निरंतर यह संदेश देते रहते हैं कि भारत-पाकिस्तान जैसे देश हमारे ऊपर इस कदर 
निर्भर हैं कि इनका लड़ना या शांति से रहना हमारे हस्तक्षेप के बिना नहीं हो सकता। 

ईराक युद्ध ने सारे संसार के परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। संसार के 
अधिसंख्य देशों में अमेरिका की आक्रामक नीति और दादागीरी वाले रवैये से भय व्याप 
गया है और वे अपनी सुरक्षा की दृष्टि से नए सिरे से विचार करने लगे हैं। 

आज इस वात की आवश्यकता कहीं अधिक गंभीरता से अनुभव की जा रही 
है कि दक्षेस (दक्षिण एशिया क्षेत्र संगठन) जैसे संगठन संसार के प्रत्येक भाग में बने 
और इस वात के लिए प्रयास करें कि वे अपने छोटे-बड़े विवाद स्वयं हल करें, आर्थिक 
दृष्टि से एक-दूसरे की सहायता करें सामरिक दृष्टि से भी आपस में समझौता करें, 
अपने देशों के मध्य व्यापार की संभावनाओं को बढ़ावा दें तथा मैत्रीपूर्ण सांस्कृतिक 
संबंधों को अधिक-से-अधिक प्रोत्साहित करें। 

ऐसे क्षेत्रीय सहयोग संगठन गठित करने की चर्चा मध्य एशिया के उन देशों 
में भी प्रारंभ हो गई है जो कल तक सोवियत संघ के सदस्य थे। अपनी सुरक्षा और 
अस्मिता की रक्षा के लिए अनेक यूरोपीय देशों को भी इस दिशा में सोचना पड़ रहा 
है, क्योकि ईराक युद्ध के वाद अमेरिका ने जिस ढंग की धमकी फ्रांस को दी है उससे 
अन्य यूरोपीय देश भी चौकन्ने हो गए हैं। 

अरब देशों का भी 'अरवलीग' नाम से एक संगठन है। ईराक-युद्ध के समय 
इस संगठन ने कुछ सक्रियता दिखाई श्री और अमेरिकी-ब्रितानी आक्रमण की निंदा की 
थी, किंतु यह संगठन भी कुछ प्रभावी भूमिका नहीं निभा सका। इस संगठन के अनेक 
देश सदूदाम हुसैन की नीतियों से खुश नहीं थे और उसका पतन देखना चाहते थे। 

आज संसार के सम्मुख सर्व अमेरिकावादी (पैन अमेरिकानिज्म) का भय मुंह खोले 
खड़ा है। इसका उत्तर सर्व-इस्लामावाद नहीं है। अफगानिस्तान और ईराक के उदाहरणों 
से यह स्पष्ट हो गया है कि यह अवधारण संसार के कुछ भागों में आतंकवाद फैलाने 
की छुट-पुट घटनाएं तो कर सकती हैं, कोई संगठित, सुनियोजित प्रतिरोध नहीं कर 
सकती। सर्व इस्लामाबाद की पूरी अवधारणा मध्य युगीन मानसिकता की भित्तियों पर 
खड़ी है, जिसकी जड़ें पूरी तरह खोखली हो चुकी हैं। आज के समय में यदि सर्व 
अमेरिकावाद का सार्थक प्रतिरोध खड़ा करना है तो दक्षेस जैसे संगठनों को अधिक 
मजबूत बनाना पड़ेगा । 


(दैनिक जागरण, 5-5-2003) 
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आतंकवादियों के ख्याली पुलाव 


संसार के कुछ विचार एवं व्यवस्थाएं यह मानती हैं कि हिंसा केवल ध्वंस ही नही करती, 
वह इतिहास में एक क्रांतिकारी भूमिका भी अदा करती है। हिंसक, क्रांति लोगों को 
एक महान नैतिक और आत्मिक शक्ति देती है। चीन के क्रांतिकारी नेता माओत्से तुंग 
की यह उक्ति वामपंथी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है कि राजनीतिक शक्ति बंदूक को 
नली में से होकर ही निकलती है। राजनीतिक, धार्मिक अथवा नस्लवादी उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए हिंसा और आतंक का सहारा लेने की प्रवृत्ति आतंकवाद है, कितु जो 
लोग इन कार्यो में संलग्न होते हैं ये वे अपने आप को राष्ट्रवादी क्रांतिकारी, स्वतंत्रता 
संग्राम सेनानी, मुजाहिदीन या जेहादी कहते हैं। 

आतंकवादी गतिवधियां अनेक रूपों में व्यक्त होती हैं। आतंकवादी गतिविधियों 
का एक रूप यह है कि किसी भी देश में पहले से स्थापित व्यवस्था को वहीं के लोग 
नए प्रकार की व्यवस्था से बदलना चाहते हैं और इसके लिए स्थापित व्यवस्था से संघर्ष 
करते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति से लेकर रूस और चीन में हुई क्रांतियां इसी प्रकार 
की थीं, किंतु जिस प्रकार की गतिविधियां इस समय संसार के अनेक भागों में इस्लामी 
आतंकवादियों ने प्रारंभ की हैं उनका चरित्र बहुत अलंग ढंग का है। ये गतिविधियां 
इतनी रणनीतिक नहीं हैं, जितनी धर्माधारित हैं। इनकी मान्यता है कि इस समय संसार 
भर में व्याप्त सर्व इस्लामी आधार बहुत संकट में है और उस पर अनेक पक्षों दारा 
नियोजित आक्रमण किए जा रहे हैं। 

ऐसे इस्लामी संगठन यह मानते हैं कि संसार के कुछ मुस्लिम देश भी अपना 
शासन तंत्र इस्लामी मान्यताओं के अनुसार नहीं चला रहे हैं और चूंकि वे पश्चिमी 
(ईसाई) देशों की प्रभुता में जीते हैं इसलिए इन्हें भी सबक सिखाने की जरूरत है। 
पाकिस्तान, मिस्र तथा खाड़ी के बहुत से देश उनकी सूची में हैं। इसलिए ऐसे देशों 
में इस्लामी आतंकवादियों की आंख की किरकिरी अमेरिका बना हुआ है। उन्हें लगता 
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है कि संसार के अनेक भागों में उभरी हुई इस्लाम विरोधी अभियान का एकमात्र, 
संचालक अमेरिका है, इसलिए सभी प्रकार से इसे दंडित करना चाहिए। ] सितंबर 
200 को न्यूयाक के विश्व व्यापार केंद्र पर जो आक्रमण हुआ था, उससे सारा संसार 
चौंक गया था। सवसे अधिक स्तंभित हो जाने वाली स्थिति स्वयं अमेरिका की थी। 
आज विडंबना यह है कि अमेरिकी शासन किसी अन्य आतंकवादी आक्रमण की 
संभावना अपने सपनों में भी देखने लग गया है, किंतु क्या इस प्रकार का इस्लामी 
आतंकी अभियान किसी प्रकार की परिणति तक पहुंचेगा? समुद्र में आई किसी लहर 
की उछाल की भांति कुछ क्षणों तक समुद्र का तट भीगता है और उसमें झाग भी दिखती 
है। आतंकवादी घटना भी इसी प्रकार का क्षणिक प्रभाव छोड़ती है। फिर सब जैसा 
का तैसा हो जाता है। 

आतंकवादियों को यह क्षणिक तृप्ति मिलती है कि उन्होंने कोई बड़ा हंगामा कर 
दिखाया है। ओसामा विन लादेन जैसा व्यक्ति ऐसी ही क्षणिक तृप्ति पाकर अपने आप 
को धन्य समझता है और भविष्य में ऐसे और कारनामे करने की घोषणा करता है। 
अल जजीरा नामक समाचार चैनल ने ओसामा के निकटस्थ साथी अमन अलजवाहरी 
का अपने अनुयायियां के लिए एक संदेश प्रसारित किया है। अल जवाहरी ने सभी 
अरबों और मुसलमानों से कहा है कि वे अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, नार्वे जैसे देशों 
के दूतावासों और उनके कर्मचारियों पर आक्रमण करें और इस्लामी देशों में जहां भी 
इनके राजनीतिक या आर्थिक आधार हैं उन्हें नष्ट कर दें, उनके पैरों के नीचे की धरती 
पर आग फैला दें और उन्हें अपने देश से वाहर निकाल दें। 

अल जवाहरी ने अपने साथियों से यह भी कहा है कि विरोधी प्रकट करके, 
प्रदर्शन करके सम्मेलन करके उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। अमेरिकनों और यहूदियों जैसे 
शत्रुओं के सम्मुख शस्त्र चमकाने और इनसे भरपूर बदला लेने से ही तुम्हारा लाभ 
होगा। अपने आदर्श के रूप में तुम उन ]9 भाइयों को याद करो जिन्होंने अपने जहाजों 
दवारा न्यूयार्क और वाशिंगटन पर आक्रमण किया था। अल जवाहरी ने कतर, बहरीन-कुवैत, 
मिस्र, यमन, जार्डन जैसे इस्लामी देशों की भी भरपूर निंदा की जिन्होंने इराक युद्ध 
में अमेरिका का साथ दिया था। आने वाले दिनों के लिए यह स्पष्ट संकेत भी है और 
निर्देश भी। ओसामा के अनुयायियों ने अभी हाल में ही दो मुस्लिम देशों-सऊदी अरब 
और मोरक्को में स्थित पश्चिमी देशों के संस्थाओं पर आक्रमण कर कुछ लोगों की 
हत्या कर दी थी। अल जवाहरी के निर्देश के बाद यह बात स्पष्ट हो गई है कि भविष्य 
में इस प्रकार के आतंकवादी आक्रमण और तेज हो जाएंगे। 

किसी के सामने भी यह प्रश्‍न उभर सकता हे कि ऐसे आक्रमणों से कौन-सी 
सार्थक उपलब्धि होगी? क्या ऐसे आक्रमणों से अमेरिका, इंग्लैंड या आस्ट्रेलिया जैसे 
देश नेस्तनाबूद हो जाएंगे? न्यूयार्क के विश्व व्यापार केंद्र को नष्ट कर देने भर से क्या 
सारा अमेरिका नष्ट हो गया? सामान्यतः आतंकवाद दिशाहीन होता है। आतंकवाद 
तो इस बात का भी आकलन नहीं कर पाता कि उसकी छोटी-सी उपलब्धि का मूल्य 
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स्वयं उनके सहधर्मी देशों को चुकाना पड़ता है। ढाई वर्ष पूर्व अमेरिका पर हुए आक्रमण 
की सबसे अधिक कीमत अमेरिका में ही बसने वाले लाखों मुसलमानों को चुकानी पड़ 
रही है। वे सभी वहां संदेह के घेरे में आ गए हैं। इस्लामी आतंकवाद से अमेरिका 
बुरी तरह झुंझलाया हुआ है। अपनी इस झुंझलाहट में उसने पहले अफगानिस्तान की 
तालिबान सरकार को निशाना वनाया और उसे नष्ट कर दिया। आस-पड़ोस के सभी 
मुस्लिम देश मुंह ताकते रहे। पाकिस्तान जैसे देशों में ने तो अमेरिका को अपने हवाई 
अड्डे भी सौंप दिए। 

अमेरिका को यह शक था कि ओसामा के आतंकवादियों को सद्दाम हुसैन की 
सरकार पूरी तरह मदूद देती है। सद्दाम हुसैन ने अमेरिका का शक दूर करने की बजाए, 
उसे आंखें दिखानी शुरू कर दीं। एक महीने के अंदर ही सद्दाम और उसकी सरकार 
का इराक मे जो हाल हुआ, वह सभी जानते हैं। संसार का दूसरा इस्लामी राज्य भी 
देखते-देखते धराशायी हो गया। 

यही नहीं, इस समय ईरान, सीरिया, जार्डन, पाकिस्तान तथा खाड़ी के सभी 
इस्लामी राज्य अमेरिका के सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं। क्या 7! सितंवर के आक्रमण 
की यह उपलब्धि है? क्या इसी उपलब्धि से फूल कर ओसामा और अल जवाहरी जैसे 
लोग बढ़-चढ़ कर और अधिक आक्रमण करने का आहान अपने अनुयायियों से कर 
रहे हैं? जेहादी आतंकवादियों की जो सरगर्मियां भारत में हैं, क्या कोई आशा करता 
है कि उनकी भी कोई सार्थक परिणति होगी। यदि कोई ऐसा सोचता है तो सचमुच 
वह भी मूखों की बनाई उस दुनिया में जी रहा है जिसमें ओसामा बिन लादेन और 
उसके साथी जी रहे हैं। कुछ आतंकवादी दस्ते कुछ बेगुनाह लोगों की हत्या करके, 
कुछ दिनों के लिए थोड़ी-सी सनसनी तो पैदा कर सकते हैं, किंतु थोड़ा पाकर बहुत 
कुछ खो देने की नीयत से वे नहीं बच सकते। उनके इन कारनामों से न भारत की 
सरकार गिरेगी, न भारत राष्ट्र का भविष्य धुंधलाएगा। हां, अब यह अवश्य हो रहा 
है कि अमेरिकी प्रशासन की भांति भारतीय प्रशासन भी अधिक सतर्क हो गया है और 
आतंकवादियों को पहचानने और उन्हें दबोचने के काम में कहीं अधिक कुशल हो गया 
है। ऐसी आतंकवादी गतिविधियों का संचालन करने वाले कभी यह नहीं सोचते कि 
उनके कार्यो का नतीजा किन्हें भुगतना पड़ता है? 

किसी भी प्रकार के आतंकवाद की आंशिक सफलता के लिए यह बहुत आवश्यक 
है कि उसके पास अपनी भूमि हो, अपनी जनता हो और अपने ऐसे निश्चित उद्देश्य 
हों जिनके लिए वह लड़ने के लिए कटिबद्ध हो | बगंलादेश में यदि वहां की मुक्तिवाहिनी 
पाकिस्तानी सेनाओं से जूझने के लिए तैयार हुई थी तो निश्चित ही उसके पीछे वहां 
की जनता थी। आखिर ओसामा और उनके साथियों के पास ऐसी कौन-सी शक्ति 
है जिससे वे अमेरिका को झुका सकते हैं? यही स्थिति भारत में सक्रिय आतंकवादी 
संगठनों की है। केवल धार्मिक उन्माद से उत्पन्न कोई भी आतंकवाद कभी-भी सार्थक 
परिणति तब नहीं पहुंचता । 

(दैनिक जागरण, 29-503) 
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कश्मीर ने आक्रांत कर रखा है 
पाकिस्तान को 


सफमा (साउथ एशिया फ्री मीडिया एसोसिएशन) का तीसरा अधिवेशन 25, 26 और 
27 मई को बगंला देश की राजधानी ढाका में संपन्न हुई। इससे पहले इसके दो 
अधिवेशन इस्लामाबाद (पाकिस्तान-।, 2 जुलाई, 2000) और काठमांडू (नेपाल-7, 
2 जनवरी, 2009) में हो चुके हैं। संयोग से मैंने तीनों अधिवेशनों में भाग लिया। 

सफमा में दक्षिण एशिया के 5 देशों-भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बगंला देश और 
श्रीलंका की भागीदारी है। इन देशों में इस संस्था के अलग-अलग चेप्टर हैं। लाहौर 
से प्रकाशित 'द न्यूज” के सहकारी संपादक इम्तियाज आलम इसके महासचिव हैं। वह 
इस संस्था के मुख्य सूत्रधार हैं। 

सफमा के अधिवेशन में पांच देशों के पत्रकार मिलते हैं किंतु पूरी कारवाई के 
मध्य भारत-पाकिस्तान संबंधों की चर्चा छाई रहती है। दोनों देशों के पत्रकार एक-दूसरे 
से बड़ी गर्म जोशी से मिलते हैं और आपस में खूब चर्चा भी करते हैं। पहले दो सम्मेलनों 
के समय संबंध बहुत तनावपूर्ण थे। ढाका में हुए सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री अटल 
बिहारी वाजपेयी द्वारा दोनों के मध्य शांति स्थापना के लिए की गई पहल पूरी तरह 
छाई रही। ढाका में तो एक शाम को भारत-पाकिस्तान से आए पत्रकार अलग से बैठे 
और कई घंटे तक आपस में चर्चा करते रहे। 

इस बात को मैं पहले भी लिख चुका हूं कि इन दोनों के मध्य प्रेम और घृणा 
के अजीव-से संबंध हैं। दोनों की, भाषा, पहरावा, खान-पान और मानसिक बनावट 
में कहीं-कहीं बहुत थोड़ा-सा अंतर दिखाई देता है। इससे कहीं अधिक बड़ा अंतर उत्तर 
और दक्षिण भारत के लोगों में दिखाई देता है। ऊपरी सतह पर दोनों देशों के लोग 
प्रम और आत्मीयता का गहरा प्रदर्शन करते हैं किंतु थोड़ा-सा कुरेदने के बाद घृणा 
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और अविश्वास का लहू रिसता दिखाई देने लगता है। 

भारत-पाक के पत्रकार जब आपस में बातचीत कर रहे थे, यह प्रश्न बार-बार 
उठ रहा था कि प्रधानमंत्री वाजपेयी के प्रस्ताव में सच्चाई और निश्छलता कितनी है। 
एक पाकिस्तानी पत्रकार बहुत गंभीर होकर बोला-“भारत पर हम कैसे विश्वास कर 
सकते हैं। उन्होंने हमारी एक मस्जिद शहीद कर दी, गुजरात में सैकड़ों मुसलमानों की 
हत्या कर दी।” उनकी इस वात पर मैंने हस्तक्षेप किया-“'गुजरात में जो कुछ हुआ 
उसकी भरपूर निंदा भारत के लगभग भी समाचार-पत्रों ने की। बाबरी मस्जिद के ढांचे 
के गिराए जाने का मामला भी पूरी गंभीरता से अदालत में चल रहा है, किंतु एक 
बात की ओर आप क्यों नहीं ध्यान देते। गुजरात का हत्याकांड उस घटना की तीव्र 
प्रतिक्रिया थी जो उससे पहले गोधरा स्टेशन पर घटी थी। यदि वह घटना न होती 
तो संभवतः गुजरात में भी ऐसे भयंकर दंगे न हुए होते। आप लोग उन जेहादी 
आतंकवादियों की निंदा क्यों नहीं करते जो कभी अक्षरधाम के मंदिर में घुसकर निर्दोष 
लोगों की हत्याएं करते हैं, कभी रघुनाथ मंदिर में।” 

मैंने वहां एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कही कि पाकिस्तान जिन आतंकवादियों 
की घुसपैठ हमारे देश में कराता है, वे सबसे अधिक हानि भारतीय मुसलमानों की 
करते हैं। गुजरात इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। यदि गोधरा जैसी घटनाएं होंगी 
तो गुजरात जैसी जघन्य घटनाएं भारत के दूसरे भागों में भी हो सकती हैं। यदि आप 
दोनों देशों में सदभाव और विश्वास उत्पन्न करने के प्रति गंभीर हैं तो अपने देश में 
जेहादी संगठनों के प्रति अभियान चलाइए। दोनों देशों के संबंध सामान्य हो जाएं। 
उनके बीच आवागमन के माध्यम फिर शुरू हो जाएं, दोनों देशों के बीच व्यापार को 
गति मिले, दोनों देशों के लेखकों, गायकों, कलाकारों के मध्य आदान-प्रदान बढ़े ऐसा 
सभी चाहते हैं किंतु कश्मीर का मुदूदा एक ऐसी हड्डी है जो बार-बार हर एक के 
गले में अटककर सभी की आवाज की रंगत बदल देती थी। कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों 
का मानना था कि भारत जब भी शांति और मैत्री की वात करता है, वह अपनी उस 
चालाकी भरी नीति का पालन करता है जो वह पिछली आधी सदी से करता आ रहा 
है। वह कश्मीर के मुद्दे को अधिक-से-अधिक लटकाना चाहता है। 

मैंने पाकिस्तानी पत्रकारों से कहा-इस समस्या के निदान का अब एक ही उपाय 
रह गया है। आप इस सुझाव की पैरवी अपनी जनता और अपनी सरकार से कीजिए 
कि इस समय की वास्तविक नियंत्रण रेखा को दोनों देशों के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 
मान लिया जाए। इस कदम से दोनों के मध्य स्थायी शांति आ सकती है। 

मेरी इस बात से लगभग सभी पाकिस्तानी पत्रकार भड़क उठे। उनमें से एक 
बड़ी तुर्शी से बोला-इससे पाकिस्तान को क्या मिलेगा? कश्मीर के सवाल पर हमने 
भारत से तीन जंगें लड़ी हैं। आपका सुझाव यदि अमल में लाया जाता है तो उन जंगों 
में बहाया गया सारा खून नालियों में चला जाएगा। 

मैंने कहा-ये जंगें तो भारत को भी लड़नी पड़ी हैं। उनमें भारत को अपना 
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उतना उतने से अधिक, खून वहाना पड़ा। यह फैलता अव आप कीजिए कि इस सवाल 
पर दोनों देशों के लोगों को और कितना खून बहाना चाहिए। किसी भी प्रकार की 
शांति वार्ता से पहले यह बहुत जरूरी है कि खून वहने के इस अमल को रोका जाए। 
वह किस तरह होगा? 

पाकिस्तान का कोई भी पत्रकार इस वात का सीधा उत्तर नहीं देता कि कश्मीर 
समस्या का निदान क्या है। वहां जनमत संग्रह कराया जाए इस वात को भारत इस | 
आधार पर नकार चुका है कि पिछले 50 वर्षों में वहां कितनी ही वार आम चुनाव || 
कराए गए हैं जिनमें वहां की जनता ने अपना निर्णय ब है। इसलिए किसी प्रकार 
के जनमत संग्रह का प्रश्‍न ही नहीं उठता। भारत इस तर्क को भी कभी स्वीकार नहीं 
कर सकता कि जम्मू-कश्मीर का जो क्षेत्र मुस्लिम बहुल है उसे पाकिस्तान को इस लिए |. 
दे दिया जाए कि उसमें मुसलमान अधिक हैं। यह भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को खुली 
चुनौती है और द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का समर्थन करती है। भारत में जितने मुसलमान 
रहते हैं, उतने तो पाकिस्तान में भी नहीं हैं। कश्मीर के पचास लाख कश्मीरी मुसलमानों 
के हितों की रक्षा करने वाले पाकिस्तान को भारत के 5 करोड़ मुसलमानों की बिलकुल 
चिंता नहीं है। 

मैंने अपने कुछ पाकिस्तानी पत्रकार मित्रों से कहा-आइए, हम कुछ समय के 
लिए कश्मीर के प्रश्‍न को ठंडे वस्ते में डाल देते हैं, इसे फ्रीज़ कर देते हैं। इस अवधि 
में हम अन्य समस्याओं के निदान ढूंढ़ लेते हैं। इसमें आवागमन, आदान-प्रदान, व्यापार 
की सभी समस्याएं शामिल हैं। 

उनकी धारणा थी-यह भी भारत की एक चाल है। कश्मीर मुदूदे को ठंडे बस्ते 
में डालने का मतलब है आज की स्थिति को स्वीकार कर लेना अर्थात्‌ वास्तविक नियंत्रण 
रेखा को स्वीकार कर लेना। पाकिस्तान इस वात को कैसे स्वीकार कर सकता है। 

सफमा के तीनों सम्मेलनों में मेरी पाकिस्तानी प्रतिनिधियों से बहुत खुलकर 
बातचीत होती थी। व्यक्तिगत स्तर पर उनका खुलूस और आत्मीय भाव मन को मोहने 
वाला होता है। उनके साथ बैठने में मेरे जैसे व्यक्ति को एक सवसे बड़ी कठिनाई होती 
थी। मुझे यह देखकर बहुत अजीब लगता था कि पाकिस्तानी सिगरेट के इतने शौकीन 
क्यों हैं? यह बात मैंने इस्लामावाद में भी अनुभव की थी, काठमांडू में भी और ढाका 
में भी। पाकिस्तान की सड़कों, बाजारों में भी बहुत से लोग सिगरेट पीते दिखाई देते 
हैं, किंतु इस दृष्टि से पत्रकारों का तो बुरा हाल है। लगता है, जैसे सभी चेन स्मोकर 
हैं। वातानुकूलित सभागार या कमरे में भी जब वे सिगरेट पीते हैं, तो वातावरण घुटन 


से भर जाता है। 
ढाका में मैंने एक-दो पत्रकारों से पूछा-“आप लोग इतनी सिगरेट क्यों पीते 


हैं।” 
किसी के पास कोई विशेष उत्तर नहीं था, सिवा इसके के वे मीठा-मीठा मुस्कुरा दें। 
मैंने उनसे कहा कि भारत में तो सिगरेट-तंबाकू के सेवन के विरुद्ध पूरा अभिद्रान 
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चल रहा है। तंबाकू स्वास्थ्य के लिए कितनी हानिकारक है, इस पर सरकार तथा अन्य 
संस्थाओं की ओर से बहुत प्रचार किया जाता है। भारत में सार्वजनिक स्थानों पर 
धूम्रपान पर प्रतिबंध लग गया है। लोगों में इस बुरी लत को छोड़ने के प्रति जागरूकता 
निरंतर बढ़ रही है। आज तो सारे संसार में इसके विरोध में अभियान छिड़ा हुआ है। 
क्या पाकिस्तान में इस प्रकार की कोई मुहिम नहीं है? 

सभी ने इस बात के प्रति अपनी अनभिज्ञता दिखाई कि पाकिस्तान में इस प्रकार 
की कोई सक्रियता है। मैंने उनसे यह भी पूछा कि क्‍या कभी उन्होंने इस बात का 
विश्लेषण किया है कि उनके देश में इतनी तंबाकूनोशी क्यों की जाती है? 

उनका उत्तर नकारात्मक था। 

मैंने पूछा-““आपके देश में शराब पीने पर पूरा प्रतिबंध है?” उनका उत्तर हां 
में था। 

मैंने कहा कि आपकी सिगरेट खोरी का क्या यह कारण नहीं है कि शराब की 
कमी को आप तंबाकू से पूरा करते हैं? 

इस बात पर सभी पाकिस्तानी पत्रकार सिर हिलाने लगे-““यह बात हो सकती 
है।” 

लेकिन शराबखोरी में भी वे किसी से पीछे नहीं हैं। इस्लामी गणतंत्र होने के 
कारण यहां शराब पर प्रतिबंध अवश्य है, कितु उन्हीं के कहने के अनुसार पाकिस्तान 
में गैर कानूनी ढंग से शराव की इतनी तस्करी होती है कि पीने वाले को मनचाही 
मात्रा में मिल जाती है। 

मैंने सफमा के तीनों सम्मेलनों में पाकिस्तानी पत्रकारों का मानस परखने का 
निरंतर प्रयास किया। मुझे महसूस हुआ कि आम पाकिस्तानी भारत से आक्रांत है। 
बीस वर्ष पहले भी मैं पाकिस्तान गया था। उस समय रूसी (सोवियत) सेनाएं अफगानिस्तान 
में आई हुई थीं। ।977 में इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में पाकिस्तान को भारत 
के हाथों ऐसी पराजय झेलनी पड़ी थी, जो उन्हें भूलती नहीं। पाकिस्तान बुद्धिजीवी, 
अफसर उस समय हमसे यही कहते थे कि दुआ कीजिए कि हम में आपस में जंग 
न हो। हमारे सिर के ऊपर रूसी सेनाएं बैठी हैं। भारत में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री 
है। यदि जंग हुई तो हम दोनों ओर से पिस जाएंगे। 

इस समय की स्थिति भी लगभग ऐसी ही है। अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक 
बैठे हुए हैं। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने उन्हें हवाई आधार दिया हुआ 
है। नीचे भारत है, जिसकी सैन्य-शक्ति पाकिस्तान से दुगनी से अधिक है। 

भारत की भौगोलिक विशालता और जनसंख्या भी उन्हें परेशान करती है। सूचना 
तकनीक तथा अन्य अनेक क्षेत्रों में भारत ने जो प्रगति की है उससे भी वे अनभिज्ञ 
नहीं हैं। वे बात-बात में यह कहते हैं कि भारत तो सुपर पावर बनने का सपना देख 


रहा है। 
एक पाकिस्तानी पत्रकार ने मुझसे कहा-आप पाकिस्तान से संबंध इसलिए 
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सुधारना चाहते हैं कि आपको व्यापार का विस्तार करने के लिए पाकिस्तान के रास्ते 
से मध्य एशिया में घुसने का रास्ता मिल जाए। आपको ईरान से गैस की पाइप लाइन 
भी पाकिस्तान के रास्ते ही मिल सकती है। 

मैंने कहा कि भारत को अपने व्यापार क्षेत्र का विस्तार करने के लिए पाकिस्तान 
का मुंह देखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। भारत के लिए दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया, 
पश्चिमी एशिया और यूरोप तथा लातिनी अमेरिका के बाज़ार खुले हुए हैं। ईरान से 
गैस की जो पाइप लाइन पाकिस्तान होकर भारत आएगी, उसकी विशाल धनराशि 
रायल्टी रूप में भारत पाकिस्तान को देना तय हुआ है। यह योजना स्वयं पाकिस्तान 
के लिए बहुत लाभप्रद है। 

प्रधानमंत्री वाजपेयी ने दोनों देशों के मध्य हि का जो प्रयास प्रारंभ किया 
है, पाकिस्तान की आम जनता पर उसका अच्छा प्रभाव है। वहां की जनता दोनों देशों 
में शांति और सदूभाव की पक्षधर है। सभी चाहते हैं कि दोनों देशों में अच्छे संबंध 
बहाल हो जाएं और आना-जाना सरल हो जाए, किंतु कश्मीर की चट्टान से टकराकर 
सभी सद्भावी आकांक्षाएं भुरभुरी दीवार की तरह ढहने लगती हैं और सभी पूर्वाग्रह 
उभरकर ऊपर आ जाते हैं। 


(देनिक जागरण, 5-6-2003) 
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कैसे लोकतंत्र की सहायता कर रहा है 
अमेरिका ? 


कैम्प डेविड, अमेरिका में जनरल परवेज मुशर्रफ की राष्ट्रपति बुश से भेंट को उनकी 
कूटनीतिक सफलता के रूप में देखा जा सकता है। मुशर्रफ को एफ-76 जैसे बम वर्षक 
वायुयान तो नहीं मिले, किंतु 3 अरब डालर की आर्थिक सहायता अवश्य मिल गई। 
इतनी बड़ी धनराशि यदि मिल जाए युद्ध के लिए आवश्यक अस्त्र-शस्त्र तो कहीं से 
भी प्राप्त किए जा सकते हैं। 

इस यात्रा में जनरल मुशर्रफ, जो अपने देश के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष भी हैं, से 
पत्रकारों ने एक प्रश्‍न बार-बार पूछा कि आपके देश में लोकतंत्र की स्थिति क्या है? 
ऐसा प्रश्‍न पाकिस्तान के सैनिक शासकों के लिए सदैव बहुत असुविधाजनक रहा है। 
संसार के किसी भी देश में, लोकतंत्र की मान्यता को नकारने का आज किसी में साहस 
नहीं है। जिस किसी देश में अधिनायकवादी व्यवस्था, किसी भी रूप में उभर आती 
है, वहां वह व्यवस्था भी लोकतंत्र की बात करने लगती है और अपने आपको न्यायसंगत 
सिद्ध करने के लिए मनमाने तक गढ़ने लगती है। 

पाकिस्तान की स्थिति भी ऐसी है। उसे यदि विश्व-समाज में अपनी उपस्थिति 
अंकित करानी है तो लोकतंत्र का नाम लेना ही पड़ेगा । प्रारंभ में वह ब्रिटिश राष्ट्रमंडल 
का सदस्य था। किसी समय ब्रिटिश शासन के अंतर्गत सभी देश इसके सदस्य हैं। 
अब यह संगठन केवल राष्ट्रमंडल कहलाता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की हत्या और 
निरंतर सैनिक शासन के कारण इस समय वह राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं है। काफी 
समय से पाकिस्तान यह प्रयास कर रहा है कि राष्ट्रमंडल की उसे फिर से सदस्यता 
प्राप्त हो जाए, किंतु आजतक उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। सदस्य देशों की आपत्ति 
यही है कि इस देश में लोकतंत्र नहीं है, इसलिए इसे राष्ट्रमंडल का सदस्य नहीं बनाया 
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जा सकता। 

लोकतंत्रीय ढंग से चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री मियां नवाज़ शरीफ को जनरल 
परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर ।999 में एक सैनिक तख़्तापलट के तहत गदूदी से उतारकर 
गिरफ्तार कर लिया था। आज वे देश से वाहर निर्वासित जीवन जी रहे हैं। किसी 
भी देश के लिए यह कितनी बड़ी विडंबना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उभरे हुए 
पाकिस्तान के अनेक नेता या तो मौत के घाट उतार दिए गए अथवा अपना देश छोड़कर 
किसी विदेशी भूमि पर शरण ग्रहण करने के लिए बाध्य हो गए। लियाकत अली खान 
अगस्त ]947 में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने थे। चार वर्ष पश्चात्‌ ही रावलपिंडी 
की एक सभा में बोलते हुए उनकी हत्या कर दी गई। उसके पश्चात्‌ 7 वर्षों की अवधि 
में वहां 6 प्रधानमंत्री आए और चले गए। पाकिस्तान के निर्माण का श्रेय लेने वाली 
पार्टी मुस्लिम लीग में भी लोकतांत्रिक मान्यताओं को कभी गंभीरता से स्वीकार नहीं 
किया गया। पार्टी के सर्वोसर्वा मोहम्मद अली जिन्ना पार्टी के केवल अध्यक्ष ही नहीं 
थे, वह पार्टी के एकमात्र स्वप्नदृष्टा, नियामक और संचालक थे। उन्होंने कभी पार्टी 
में स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा के पनपने की आवश्यकता ही नहीं समझी । मुस्लिम लीग 
में पार्टी के अंदर के चुनावों की कोई परंपरा विकसित नहीं हुई। मिस्टर जिन्ना कीः 
इच्छा ही उनका आदेश होता था। पार्टी के अन्य सभी नेता, आंख मूंदकर उसका पालन 
करते थे। 

पाकिस्तान बना तो मोहम्मद अली जिन्ना ने देश का सर्वोच्च पद “गवर्नर जनरल' 
को अपने लिए रख लिया। उन्होंने अपने विश्‍वस्त साथी लियाकत अली खान को 
प्रधानमंत्री बना दिया। भारत सरकार में उच्च पद पर काम करने वाले एक व्यूरोक्रेट 
गुलाम मोहम्मद को उन्होंने वित्त मंत्री वना दिया। संसार के उन देशों में जहां ब्रिटिश 
ढंग की संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सर्वोच्च पद केवल संवैधानिक रूप से 
राष्ट्राध्यक्ष का पद होता है। सारी सत्ता का वास्तविक संचालन प्रधानमंत्री करता है 
जिसे जनता द्वारा चुने गए संसद के सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। 
पाकिस्तान और भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही संसदीय प्रणाली को स्वीकार कर 
लिया था। प्रारंभ में इस देश में लार्ड माउंटबेटन को अपना पहला गवर्नर मान लिया 
था । उनके पश्चात्‌ कुछ समय तक यह पद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने संभाला। ।950 
में जब भारत गणतंत्र बन गया तो इस पद ने राष्ट्रपति का नाम ग्रहण कर लिया। 

कितु संसदीय प्रणाली के अनुसार सत्ता के सारे सूत्र प्रधानमंत्री जवाहर लाल 
नेहरू के हाथ में रहे। अपने सभी मंत्रियों का चयन वह स्वयं करते थे। राष्ट्राध्यक्ष 
केवल उनके निर्णय के अनुमोदन की औपचारिकता निभाता था। 

पाकिस्तान में गवर्नर जनरल के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना की स्थिति भी 
मात्र संवैधानिक प्रमुख की स्थिति थी। सत्ता के सभी सूत्र प्रधानमंत्री के पास होने 
चाहिए थे, किंतु वहां ऐसा नहीं हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने आपको सदैव 
सर्व सत्ता केद्र बनाए रखा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो उन्होंने की ही, सभी मंत्रियों 
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की नियुक्ति भी उन्होंने ही की। 

इसका परिणाम यह हुआ कि वहां संसदीय प्रणाली जड़ें कभी मजबूत नहीं हुई । 
सत्तालोभी हर शासक वहां सर्वोच्च सत्ताधारी होना चाहता है। वह राष्ट्राध्यक्ष बनकर 
प्रधानमंत्री को अपने अंगूठे के नीचे रखना चाहता है। लियाकत अली खान की हत्या 
के बाद वित्त मंत्री गुलाम मोहम्मद ने, बिना पार्टी के सदस्यों की बैठक बुलाए और 
उनका समर्थन लिए प्रधानमंत्री पद संभाल लिया। उस समय पूर्वी पाकिस्तान के ख़्वाजा 
निजामुद्दीन गवर्नन जनरल थे। गुलाम मोहम्मद ने जव यह अनुभव किया कि गवर्नर 
जनरल का पद प्रधानमंत्री के पद से अधिक सत्ता-संपन्न है तो उन्होंने ख़्वाजा 
निजामुद्दीन को प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने के लिए वाध्य कर दिया और स्वयं गवर्नर 
जनरल बन गए। 

पाकिस्तान में यह क्रम निरंतर चलता रहा है और आज भी चल रहा है। वहां 
स्वस्थ लोकतंत्र की मर्यादाएं कोई मूल्य नहीं रखती हैं। वहां की मानसिकता में परंपरा 
और मूल्य महत्त्वपूर्ण नहीं है। वहां मध्ययुगीन सामंतवादी व्यवस्था के अनुरूप एक 
व्यक्ति ही किसी बादशाह, शहंशाह अथवा तानाशाह की तरह महत्त्वपूर्ण होता है। वह 
जब चाहता है, अपनी सुविधानुसार केवल दिखावे के लिए लोकतंत्र का नाटक करता 
है। ऐसे नाटक का पर्दा वह स्वयं उठाता है और दर्शकों की चिंता किए बिना, जब 
चाहता है नीचे गिरा देता है। 

95] और 2958 के बीच जब पाकिस्तान में छह प्रधानमंत्री (ख्वाजा निजामुदूदीन 
मोहम्मद अली बोगरा, चौधरी मोहम्मद अली, एच.एस. सुहरावर्दी, इस्माइल चुद्रीगर, 
मलिक फिरोज खान नून) आए और चले गए तो आम लोगों का लोकतंत्र में विश्वास 
जर्जरित होता चला गया। किसी भी देश में जब नागरिक प्रशासन में इस प्रकार की 
अस्थिरता और अनिश्चितता पनपती है, तो सेना की महत्त्वाकांक्षाओं में अभिवृद्धि होने 
लगती है और सत्ता हथिया लेने के लिए उनके पास अनेक तर्क इकटूठे हो जाते हैं। 
यही पाकिस्तान में हुआ। पहले वहां के सेनाध्यक्ष जनरल इस्कंदर मिर्जा ने कुल दस 
महीने पुरानी, मलिक फिरोज खान नून की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। फिर 
उनसे अधिक महत्त्वाकांक्षी जनरल मोहम्मद अयूब ने उन्हें गद्दी छोड़कर इंग्लैंड भाग 
जाने के मजबूर करके स्वयं सारी सत्ता संभाल ली। 

जनरल अयूब ने एक तानाशाह की तरह पाकिस्तान पर ]! वर्ष तक शासन 
किया। बीच-बीच में, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण वे अपने देश में लोकतंत्र लाने का 
ढोंग भी रचते रहे। उन्होंने पाकिस्तान को एक नया शब्द दिया-'गाइडेड डेमोक्रेसी'-निर्वेशित 
लोकतंत्र। वह सभी लोगों द्वारा लोकतंत्र में भागीदारी करने के पक्ष में नहीं थे और 
चाहते थे कि कुछ चुनिंदा लोग ही सत्ता का संचालन करें। जब आम लोगों में अयूब 
खां के शासन के विरुद्ध असंतोष उभरने लगा तो उन्हीं के बनाए सेनाध्यक्ष याहया 
खान ने उनका तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। पाकिस्तान ने भारत के 
विरुद्ध दो बड़े युद्ध उस समय लड़े जब सत्ता पर सेनाधिकारी काबिज थै-965 र 
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जनरल आयूब थे और ]977 में जनरल याहया खान। 

पाकिस्तान की जनता अपने देश में लोगों द्वारा चुनी गई लोकप्रिय सरकार लाना 
चाहती थी। इसके लिए उसने नागरिक नेताओं को कई बार अवसर दिए, किंतु ये नेता 
सेना की शक्ति और भय से सदैव आक्रांत रहे। जब भी, इनमें से किसी ने, सेना के 
जुए अपने कंधों को मुक्त करना चाहा, सेना ने अपना शिंकजा कसकर नागरिक नेता 
के कंधों की हड्डियों का चूर करने में कभी देर नहीं लगाई। 

797] की शर्मनाक हार के वाद पाकिस्तान में नागरिक नेता जुल्फिकार अली 
भुट्टो सत्ता में आए। वह लगभग साढ़े पांच वर्ष तक सत्ता में रहने वाले पहले नागरिक 
प्रशासक थे। उन्होंने प्रयास किया कि सेना की शक्ति को नियंत्रित किया जाए और 
उस प्रकार नागरिक सरकार के प्रति वफादार और जवाबदेह बनाया जाए जैसा पड़ोसी 
देश, किंतु सत्ता का मज़ा चख चुके सेनाधिकारी यह नहीं चाहते थे कि उनके देश 
में सेना नागरिक प्रशासन की प्रभुता उसी प्रकार स्वीकार कर ले जैसे अन्य लोकतांत्रिक 
देशों में होता है। परिणामस्वरूप सेनाध्यक्ष जनरल ज़िया-उल-हक़् ने न केवल जुल्फिकार 
अली भुट्टो को गद्दी से उतारा, उन्हें कई प्रकार के मामलों में फंसाकर फांसी पर 
चढ़ा दिया। 

जिया-उल-हक़् ने ]7 वर्ष तक राष्ट्रपति बनकर पाकिस्तान पर शासन किया। 
यदि हवाई दुर्घटना के वह शिकार न वन गए होते तो उनका कार्यकाल पता नहीं कितना 
लंबा हो गया होता । जनरल ज़िया ने भी पाकिस्तान में लोकतंत्र का एक कच्चा घरौंदा 
बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान में सैनिक तानाशाह लोकतंत्र का ऐसा ही घरौंदा 
बनाते रहे हैं कि वे जब चाहें अपनी एक ठोकर से उसे उड़ा दें। जनरल जिया ने अपने 
कार्य में उनसे सहमति व्यक्त की तो जनरल जिया ने उन्हें उस समय बर्खास्त कर 
दिया जब वह एक सरकारी दौरे पर विदेश गए हुए थे। 

जनरल जिया-उल-हक़् के पश्चात्‌ पाकिस्तान में फिर जनता द्वारा निर्वाचित 
प्रतिनिधियों की लोकप्रिय सरकार आने की संभावनाएं बढ़ी। वेनजीर भुट्टी की पीपल्स 
पार्टी और नवाज़ शरीफ की मुस्लिम लीग के बीच सत्ता की दौड़ लोकतंत्र की 
आवश्यकताओं के अनुभव ही थी, किंतु दिसंबर 988 और अक्टूबर ।999 के वीच 
लोकप्रिय सरकारों के मध्य सात वार इस्तीफे और बर्खास्तगी का खेल खेला गया। इस 
प्रक्रिया में वहां लोकतंत्र कभी अपनी शक्ति को पल्लवित नहीं कर सका और भविष्य 
में होने वाले किसी सैनिक हस्तक्षेप से अपने आपको सुरक्षित नहीं बना सका। 
पाकिस्तान के राजनीतिकों ने अपने इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखा और ऐसा कोई 
उपाय नहीं निकाला जिससे सेना तख्ता पलट की क्रिया से दूर रहती। 

परिणाम यह हुआ कि वहां इतिहास फिर दोहराया गया। सेनाध्यक्ष जनरल परवेज 
मुशर्रफ ने लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री मियां नवाज़ शरीफ को अपदस्थ करके सारी 
सत्ता स्वयं संभाल ली। पहले वह पाकिस्तान के चीफ एक्जक्यूटिव बने। फिर उन्होंने 
संवैधानिक ढंग से चुने गए रफीक तरार को राष्ट्रपति पद से हटाकर स्वयं को राष्ट्रपति 
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बना लिया और राष्ट्रपति के रूप में आगरा की शिखर वार्ता में भाग लेने के लिए 
आए। 

परवेज़ मुशर्रफ जिस ढंग का लोकतंत्र कुछ समय पूर्व अपने देश में लाए हैं 
वह जनरल ज़िया-उल-हक़् की कसरत की पुरावृत्ति मात्र है। मीर जफरुल्ला खान जमाली 
वैसे ही कठपुतली प्रधानमंत्री हैं जैसे मोहम्मद खान जुनेजो थे। परवेज मुशर्रफ अपने 
देश के सदर होने के साथ ही साथ सेनाध्यक्ष भी हैं और इस पद को छोड़ने के लिए 
तैयार नहीं है। वह जव चाहें प्रधानमंत्री सहित देश की नेशनल असेम्बली को भंग कर 
सकते हैं। 

यह कैसा लोकतंत्र है जो एक सैनिक तानाशाह की उंगलियों के इशारों पर नाचता 
है? इसीलिए जब अमेरिकी पत्रकारों ने उनसे पाकिस्तान में आए कथित लोकतंत्र के 
विषय में पूछा तो उनके पास एक ही उत्तर था कि इसी प्रकार का नियंत्रित और 
निर्देशित लोकतंत्र ही पाकिस्तान की जनता की मानसिकता के अनुरूप है। 

लोकतंत्र की एक विशय व्यापी परिभाषा यह है कि उसमें शासन का अधिकार 
लोक इच्छा पर आधारित होता है। यह लोक-इच्छा समय-समय पर कराए गए प्रामाणिक 
चुनावों के जरिए व्यक्त होती है। 

क्या पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ है? क्या परवेज मुशर्रफ का शासन लोक इच्छा 
की अभिव्यक्ति करता है? 

संयुक्त राज्य अमेरिका अपने आपको लोकतंत्र का अलम्बरदार मानता है। क्या 
वह नहीं जानता पाकिस्तान में आया लोकतंत्र अब्राहम लिंकन की उस परिभाषा के 
अनुरूप नहीं है जिसमें शासन जनता को, जनता द्वारा और जनता के लिए होना 
आवश्यक है। 

राष्ट्रपति बुश दारा परवेज मुशर्रफ को तीन अरब डालर का दिया हुआ अनुदान 
इस क्षेत्र में अमेरिका हितों की रक्षा के लिए तो हो सकता है, किंतु पाकिस्तान में 
लोकतंत्र की अस्थाओं को दृढ़ करने वाला तो नहीं है। 


(दैनिक जागरण, 3-7-2003) 
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न की राजनीति का 
अपना ही रंग है 


पंजाब की राजनीति में सदैव दो दिग्गज टकराते रहे हैं। कभी ये दिग्गज एक ही पार्टी 
में होते हैं, कभी-कभी सत्ता पक्ष और विपक्ष में होते हैं। एक-दूसरे पर आरोप लगाते 
समय शब्दों की किफायत का प्रश्‍न इनके सामने नहीं खड़ा होता। एक-दूसरे की वखिया 
उधेड़ते समय ये वाप-दादों की कब्रें खोदने के मुहावरे पर पूरी तरह खरे उतरते हैं। 

मैं पुराना इतिहास इसलिए याद कह रहा हूं क्योंकि इस समय पंजाब के मुख्यमंत्री 
कैप्टन अमरिंदर सिंह और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और केवल डेढ़ वर्ष पहले 
पूरे पांच वर्ष मुख्यमंत्री रहे स. प्रकाश सिंह बादल आमने-सामने हैं और दो मद-मस्त 
हाथियों की भांति एक-दूसरे से टकरा रहे हैं। 

स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही देश का बंटवारा हो गया था। उस बंटवारे के साथ 
ही संयुक्त भारत के दो प्रमुख राज्यों-बंगाल और पंजाब का बंटवारा भी हुआ था। 
बंगाल भी पूर्वी और पश्चिमी भाग से बंटा था और पंजाब भी। पाकिस्तान के हिस्से 
में पूर्वी बंगाल आया था और भारत के हिस्से में पूर्वी पंजाव। 

पूर्वी पंजाब में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और कांग्रेस के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री 
की कुर्सी के लिए आमने-सामने आ गए थे-पं. गोपीचंद भागवि और लाला भीमसेन 
सच्चर । दोनों के अपने-अपने धड़े थे और अपने-अपने दावे थे। इसलिए कभी गोपीचंद 
भागवि मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जिया लेते थे, कभी भीमसेन सच्चर | उस समय स. प्रताप 
सिंह कैरों की स्थिति बहुत मजेदार थी। दो बिल्लियों की लड़ाई में रोटी का ठुकड़ा 
विचौलिए बंदर की मुट्ठी में आ जाता है। पंजाब में भागवि-सच्चर की खींचतान में 
किस प्रकार मुख्यमंत्री की कुर्सी प्रताप सिंह केरों ने हथिया ली थी। इसकी कहानी 
भी खासी रोचक है। 
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पंजाब के दूसरे प्रमुख राजनीतिक दल-शिरोमणि अकाली दल में भी आमने-सामने 
की लड़ाई सदैव दिलचस्प सिनारियों पैदा करती रही है। कभी मास्टर तारा सिंह और 
ज्ञानी करतार सिंह आमने-सामने डट जाते थे, कभी मास्टर तारा सिंह और उधम सिंह 
नागोके ज़ोर आजमाइश करते थे। लंबे समय तक मास्टर तारा सिंह पहलवानी के मैदान 
में दारा सिंह रहे और सामने वाले को पटकनी देते रहे। फिर उन्हीं के सिरजे एक 
दूसरे पहलवान संत फतह सिंह उनके सामने ताल-ठोंककर खड़े हो गए। वृद्ध मास्टर 
तारा सिंह उनके सामने चित हो गए। 

पंजाब की सत्ता राजनीति में लंबे समय तक कांग्रेस ही प्रभावशाली रही। 
आव्वें-नौंवें दशक में स. दरबारा सिंह और ज्ञानी जैल सिंह के टकराव को लोग बड़ी 
दिलचस्पी से याद करते हैं। दरबारा सिंह मुख्यमंत्री थे और ज्ञानी जैल सिंह प्रदेश कांग्रेस 
के अध्यक्ष थे। प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद शोभा देता है, प्रचार देता है, गले में पड़ने 
वाली फूल मालाओं की भी कमी नहीं होने देता। लेकिन यह सब तो किसी पर 
खील-बताशों की वर्षा है। सत्ता की मीठी खीर का पतीला तो मुख्यमंत्री के पास होता 
है जिसे बड़ा रस लेकर यह स्वयं खाता है और इष्ट-मित्रों को खिलाता है। 

ज्ञानी जैल सिंह राजनीति के चतुर खिलाड़ी थे। वे पूरे पांच वर्ष पंजाब के 
मुख्यमंत्री रहे। फिर केंद्र में गृहमंत्री बने और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए राष्ट्रपति 
पद पर भी जा बिराजे। 

अकाली राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई प्रकाश सिंह बादल और गुरुचरण सिंह 
टोहड़ा के मध्य कितने लंबे समय से चल रही है, इसे सभी जानते हैं। वे अकाली 
राजनीति में आए तो सत्ता की पहली चमक उन्हें शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 
के अध्यक्ष पद में दिखाई दी। उस समय किसी अकाली नेता के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री 
की कुर्सी आकाश कुसुमवत थी। जत्थेदार गुरुचरण सिंह टोहड़ा ने शिरोमणि कमेटी 
के प्रधान की कुर्सी को 25 वर्ष तक अपने नीचे से खिसकने नहीं दिया। 

स. प्रकाश सिंह बादल की नजर में सदैव मुख्यमंत्री की कुर्सी रही। उन्हें इस 
बात का कभी गम नहीं था कि गुरुचरण सिंह टोहड़ा ने शिरोमणि कमेटी पर इतने 
लंबे समय से अधिकार किया हुआ है। वे सदा यही चाहते रहे कि टोहड़ा साहब अपनी 
नजर को वहीं केंद्रित रखें, कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर ताकने-झोंकने की न 
सोचें। 

कितु राजनीति के मैदान में जोर-आजमाई करता हुआ कोई भी खिलाड़ी नंबर 
एक होकर अंतिम बिंदु तक पहुंचना चाहता है। सत्ता की दौड़ में शिरोमणि कमेटी की 
अध्यक्षता तो सपरेटे दूध जैसी होती है। सपरेटा दूध स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता 
है, किंतु उस पर मलाई नहीं आती। पंजाब के लोगों को मोटी मलाईदार दूध पीने की 
आदत है। 

बादल साहब की यही परेशानी है। पिछले दो दशकों से वे एक-दूसरे के सामने 
आक्रमण-प्त्याक्रमण की मुद्रा में रहते हैं। जब कभी वे आपस में लड़े हुए होते हैं तो उनके 
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तरकशों में से आरोपों के तीर अपनी पूरी नुकीली नोक लेकर निकलते हैं। जब कभी इनका 
आपस में समझौता होता है, तो एक-दूसरे का भूत उन्हें सताता रहता है। 

इन दिनों दोनों सत्ता से वाहर हैं। प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री नहीं हैं और 
गुरुचरण सिंह टोहड़ा शिरोमणि कमेटी के प्रधान नहीं हैं। अकाली एकता का यह सबसे 
अच्छा अवसर होता है। सत्ता विहीनता व्यक्ति को उदार, सहनशील, मित्राकांक्षी और 
समझौता नुरागी वना देती है। आज ये दोनों नेता एक-दूसरे से गले मिलने और उन्हें 
लड्डू खिलाने में वड़ा उत्साह दिखा रहे हैं। इस समय कमाने खिंची हुई है अमरिंदर 
सिंह और प्रकाश सिंह वादल के वीच। और केंद्रीय मुद्दा है-्रष्टाचार। 

डेढ़ वर्ष पहले हुए पंजाव विधानसभा के आम चुनाव अकाली दल और जनता 
के वीच उसकी बन चुकी छवि के बीच हुए थे। सारे पंजाब में यह प्रचारित हो गया 
था कि वादल सरकार और वादल परिवार भ्रष्टाचार की सभी सीमाएं लांघ गया है। 
छोटे-से-छोटा काम और छोटी-से-छोटी नौकरी का सफर सरकार और परिवार के दरबार 
में नजराना दिए विना शुरू नहीं होता। इस स्थिति का पूरा लाभ कांग्रेस को मिला। 
पंजाब में कोई सबल तीसरा पक्ष नहीं है, इसलिए मतदाता का संकट चुनाव का नहीं, 
उसकी विकल्पहीनता का है। जब वह एक पक्ष से ऊबता है तो दूसरे के पास चला 
जाता है। 

कुछ वर्ष पहले तक यह कोई नहीं सोचता था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार 
प्रकाश सिंह बादल के सवल और सफल विकल्प बन जाएंगे। पटियाला का राज घराना 
उनकी पृष्ठभूमि है। स्वतंत्रता के पश्चात्‌ देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलय का 
जो अभियान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्रारंभ किया था, कैप्टन अमरिंदर सिंह के 
पिता महाराजा यादविंदर सिंह ने उसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारतीय सेना 
में कैप्टन रहे अमरिंदर सिंह को असंख्य लोग आज भी महाराजा और हाईनेस कहते 
हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनके सम्मान का ऐतिहासिक कारण भी है। इनके 
पूर्वजों का गुरु गोबिंद सिंह जो से निकट का संबंध था। उनके लिखे कई पत्र (हुक्मनामे) 
भी इस परिवार के संग्रहालय में हैं। इस परिवार की मान्यता यह है कि गुरु गोविंद 
सिंह जो के आशीर्वाद से हो उनके पूर्वजों को यह राज-पाट प्राप्त हुआ था। 

कैप्टन अमरिंदर सिंह राजीव गांधी के मित्र थे। वे कांग्रेस की ओर से संसद 
के सदस्य भी थे। 2984 में इंदिरा गांधी ने सेना द्वारा जिस प्रकार अकाल तखन को 
ध्वस्त कराया था, उससे रुष्ट होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी और संसद की सदस्यता से 
त्याग पत्र दे दिया था। उस समय इंदिरा गांधी सरकार के विरुद्ध सिखों का जो रोष 
था, वे उसके सक्रिय सहभागी थे। बाद में वे अकाली टिकट पर पंजाब विधान के 
सदस्य चुने गए और सुरजीत सिंह बरनाला के मंत्रिमंडल (986) में कृषि मंत्री भी 
बने थे। 

अकाली दल में पहले से स्थापित नेतृत्व ने उन्हें कभी अपनी पार्टी में महत्त्वपूर्ण 
स्थान नहीं दिया। अमरिंदर सिंह की उपस्थिति उन्हें अपने नेतृत्व के लिए सदा ही 
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बड़े खतरे के रूप में दिखाई देती थी, विशेष रूप से स. प्रकाश सिंह बादल को। कोई 
भी स्थापित नेता अपनी पार्टी में दूसरा सबल नेतृत्व नहीं उभरने देना चाहता। प्रकाश 
सिंह बादल की ऐसी उपेक्षा भरी दृष्टि से पीड़ित होकर अमरिंदर सिंह ने अपना अलग 
अकाली दल भी बना लिया था। फिर घूम-फिरकर वे सोनिया गांधी की शरण में आए 
और कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। पंजाब में कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेताओं 
की पीढ़ी या तो मृत हो गई थी या पृष्ठभूमि में चली गई थी। उन्हें चुनौती देने के 
लिए या तो राजेंद्र कौर भट्ठल थी या जगजीत सिंह बराइ, किंतु सोनिया गांधी का 
वरदहस्त अमरिंदर सिंह के सिर पर था इसलिए कोई भी चुनौती उन्हें हिला नहीं सकी। 
पांच वर्ष तक सत्ता में रही अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार को पिछली विधानसभा 
चुनाव में हराकर कांग्रेस पार्टी की सरकार को फिर से पंजाब में लाने का सेहरा कैप्टन 
अमरिंदर सिंह के सिर पर बंध गया और वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 

चुनाव के समय भी और उसके बाद भी अमरिंदर सिंह का पूरा अभियान पिछली 
सरकार के व्यापक भ्रष्टाचार पर केंद्रित रहा है। उन्होंने वार-वार यह घोषणा की है 
कि वे शासन-तंत्र में घुसे भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। उनके इस अभियान की चपेट 
में स्वयं प्रकाश सिंह वादल और उनका परिवार हैं, वादल मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों 
के घरों पर छापे पड़े हैं और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग 
के अध्यक्ष रवि संधु के बैंक लॉकरों से जो अकूत धनराशि निकली थी उससे आम 
जनता में यह विशवास-दृढ़ हो गया था कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार अपनी चरम 
सीमा तक पहुंच गया था। संभवतः इसीलिए गत डेढ़ वर्ष में जितने भी उप चुनाव 
हुए, नगरपालिका और जिला परिषदों के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को बहुत सफलता 
प्राप्त हुई। 

इस समय पंजाब में प्रकाशसिंह बादल और अमरिंदर सिंह में पूरी जंग छिड़ी 
हुई है। बादल की घोपित-अघोषित संपत्तियों पर निरंतर छापे पड़ रहे हैं और ऐसा 
भयपूर्ण वातावरण बन गया है कि उन्हें कभी भी सींखचों के पीछे डाला जा सकता 
है। इसीलिए उन्हें बार-बार केंद्र सरकार के दरबार में गुहार लगाने की जरूरत पड़ रही 
है। 

पंजाब के समाचार पत्रों (विशेष रूप में पंजाबी पत्रों) में इस समय लंबे-चौड़े 
विज्ञापनों की भी धूम है। कुछ दिन पूर्व ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के कुछ समर्थकों 
की ओर से एक विज्ञापन प्रकाशित कराया गया जिसमें कहा गया है कि पटियाला 
परिवार के पास गत 300 वर्ष से राज-पाट रहा है। इस परिवार के पूर्वजों को छठे 
गुरु-गुरु हरिगोबिंद ओर दसवें गुरु-गुरु गोबिंद सिंह का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। 
परिवार के पास उनके हुक्मनामे और अस्त्र-शस्त्र है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का चरित्र 
पूरी तरह बेदागृ है। 

अकाली दल की ओर से अमरिंदर सिंह को भ्रष्ट सिद्ध करने वाला विज्ञापन 
कहता है कि उनका सारा अभियान उनके अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की एक 
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साजिश है। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे पूरी तरह दीवालिए हो चुके थे और बैंकों का 
करोड़ों रुपयों का कर्ज उन पर चढ़ गया था। यह कर्ज उन्होंने अभी-अभी चुकाया 
है। उनके पास इतना धन कैसे आया? 
| इस देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जितने भी अभियान चलते हैं, शुरू-शुरू में ऐसा 
लगता है कि इनका कुछ-न-कुछ परिणाम अवश्य निकलेगा, कितु क्या कोई अभियान 
| अपनी परिणति तक पहुंचा है? यह भी सही है कि यदि ऐसे अभियान न चलें, एक-दूसरे 
पर दोषारोपण न किया जाए, सचमुच कुछ हो रहा है-ऐसा भ्रम न उत्पन्न किया जाए 
तो राजनीति के रंग फीके पड़ जाएंगे। 
पंजाब की राजनीति के तो अपने विशिष्ट रंग हैं। 


(दैनिक जागरण, 7-7-2009) } 
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बड़े खतरे के रूप में दिखाई देती थी, विशेष रूप से स. प्रकाश सिंह बादल को। कोई 
भी स्थापित नेता अपनी पार्टी में दूसरा सबल नेतृत्व नहीं उभरने देना चाहता। प्रकाश 
सिंह बादल की ऐसी उपेक्षा भरी दृष्टि से पीड़ित होकर अमरिंदर सिंह ने अपना अलग 
अकाली दल भी बना लिया था। फिर घूम-फिरकर वे सोनिया गांधी की शरण में आए 
और कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया। पंजाब में कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेताओं 
की पीढ़ी या तो मृत हो गई थी या पृष्ठभूमि में चली गई थी। उन्हें चुनौती देने के 
लिए या तो राजेंद्र कौर भट्ठल थी या जगजीत सिंह वराइ, किंतु सोनिया गांधी का 
वरदहस्त अमरिंदर सिंह के सिर पर था इसलिए कोई भी चुनौती उन्हें हिला नहीं सकी। 
पांच वर्ष तक सत्ता में रही अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार को पिछली विधानसभा 
चुनाव में हराकर कांग्रेस पार्टी की सरकार को फिर से पंजाब में लाने का सेहरा कैप्टन 
अमरिंदर सिंह के सिर पर बंध गया और वे राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। 

चुनाव के समय भी और उसके बाद भी अमरिंदर सिंह का पूरा अभियान पिछली 
सरकार के व्यापक भ्रष्टाचार पर केंद्रित रहा है। उन्होंने वार-वार यह घोषणा की है 
कि वे शासन-तंत्र में घुसे भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। उनके इस अभियान की चपेट 
में स्वयं प्रकाश सिंह बादल और उनका परिवार हैं, बादल मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों 
के घरों पर छापे पड़े हैं और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग 
के अध्यक्ष रवि संधु के बैंक लॉकरों से जो अकूत धनराशि निकली थी उससे आम 
जनता में यह विश्वास दृढ़ हो गया था कि पिछली सरकार में भ्रष्टाचार अपनी चरम 
सीमा तक पहुंच गया था। संभवतः इसीलिए गत डेढ़ वर्ष में जितने भी उप चुनाव 
हुए, नगरपालिका और जिला परिषदों के चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को बहुत सफलता 
प्राप्त हुई । 

इस समय पंजाव में प्रकाशसिंह बादल और अमरिंदर सिंह में पूरी जंग छिड़ी 
हुई है। बादल की घोपित-अघोषित संपत्तियों पर निरंतर छापे पड़ रहे हैं और ऐसा 
भयपूर्ण वातावरण बन गया है कि उन्हें कभी भी सींखचों के पीछे डाला जा सकता 
है। इसीलिए उन्हें बार-बार केंद्र सरकार के दरबार में गुहार लगाने की जरूरत पड़ रही 
है। 

पंजाब के समाचार पत्रों (विशेष रूप में पंजाबी पत्रो) में इस समय लंबे-चौड़े 
विज्ञापनों की भी धूम है। कुछ दिन पूर्व ही कैप्टन अमरिंदर सिंह के कुछ समर्थकों 
की ओर से एक विज्ञापन प्रकाशित कराया गया जिसमें कहा गया है कि पटियाला 
परिवार के पास गत 300 वर्ष से राज-पाट रहा है। इस परिवार के पूर्वजों को छठे 
गुरु-गुरु हरिगोबिंद ओर दसवें गुरु-गुरु गोबिंद सिंह का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। 
परिवार के पास उनके हुक्मनामे और अस्त्र-शस्त्र है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का चरित्र 
पूरी तरह बेदाग है। 

अकाली दल की ओर से अमरिंदर सिंह को भ्रष्ट सिद्ध करने वाला विज्ञापन 
कहता है कि उनका सारा अभियान उनके अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने की एक 
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साजिश है। मुख्यमंत्री वनने से पहले वे पूरी तरह दीवालिए हो चुके थे और बैंकों का 
करोड़ों रुपयों का कर्ज उन पर चढ़ गया था। यह कर्ज उन्होंने अभी-अभी चुकाया 
है। उनके पास इतना धन कैसे आया? 

इस देश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध जितने भी अभियान चलते हैं, शुरू-शुरू में ऐसा 
लगता है कि इनका कुछ-न-कुछ परिणाम अवश्य निकलेगा, किंतु क्या कोई अभियान 
अपनी परिणति तक पहुंचा है? यह भी सही है कि यदि ऐसे अभियान न चलें, एक-दूसरे 
पर दोषारोपण न किया जाए, सचमुच कुछ हो रहा है-ऐसा भ्रम न उत्पन्न किया जाए 
तो राजनीति के रंग फीके पड़ जाएंगे। 

पंजाव की राजनीति के तो अपने विशिष्ट रंग हैं। 


(दैनिक जागरण, ]7-7-2003) 
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` किन मान्यताओं पर बना था पाकिस्तान? 


भारत अपना स्वतंत्रता दिवस ]5 अगस्त को मान्यता है और पाकिस्तान 4 अगस्त 
को। जब भी ये तिथियां आती हैं दोनों देशों के मध्य आपसी संबंधो को लेकर खूब 
चर्चा होती है। दोनों देशों के मध्य मैत्री और सद्भाव के इच्छुक अनेक व्यक्ति अमृतसर 
और लाहौर के मध्य वाघा की सीमा पर ]4-5 अगस्त की रात्रि को एकत्र होते हैं 
और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। 

पाकिस्तान में दो व्यक्तियों को इस देश के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। 
पहला श्रेय उर्दू के सुप्रसिद्ध कवि डॉ. मोहम्मद इकबाल को दिया जाता है। उन्हें इस 
विचार का जनक स्वीकार किया जाता है। १9-80 दिसंबर 930 को इलाहाबाद में 
हुए अ.भा. मुस्लिम लीग के 2वें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए इस बात पर आग्रह 
किया था कि उत्तर-पश्चिम भारत में सीमाप्रांत बलोचिस्तान, सिंध और पंजाब (हिंदू 
बहुमत वाले अम्बाला डिवीजन को निकालकर) एक स्वायत्त मुस्लिम प्रदेश की स्थापना 
की जानी चाहिए। उनकी कल्पना का यह प्रदेश भारत के अंतर्गत एक मुस्लिम भारत 
का प्रदेश रहेगा। 

डॉ. इकबाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भारत बसने वाले मुसलमानों की पृथक 
धार्मिक पहचान के साथ ही उनकी संस्कृति, भाषा, साहित्य और रहन-सहन की पृथकता 
पर आग्रह किया था। 

डॉ. इकबाल का यह विचार वह सूत्र था जिस पर मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत 
में एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र की परिकल्पना को पल्लवित किया और ।4 अगस्त ।947 
| को उसे साकार कर दिया। 
| डॉ. इकबाल राजनीति क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे। वह अपने समय के बहुत 
सम्मानित शायर थे। जिस एक व्यक्ति ने पाकिस्तान के विचार की मूर्तरूप दिया वह 
मोहम्मद अली जिन्ना थे। मुस्लिम लीग से संबद्ध होने के बावजूद उनका कांग्रेस से 
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संवाद बना हुआ था। 937 से उन्होंने कांग्रेस से अपना संबंध पूरी तरह तोड़ लिया। 
2935 में भारत सरकार ने देश में संघीय प्रणाली की राज्य-व्यवस्था स्थापित करने की 
दिशा में जो एक्ट बनाया था, उसका वह विरोध करने लगे। 

एक अकेले नेता के रूप में मोहम्मद अली जिन्ना का व्यक्तित्व अद्भुत था। 
उनके नेतृत्व की प्रतिभा को अल्लामा इक़बाल ने पहचान लिया था और यह विचार 
व्यक्त किया था कि आज भारत में जिन्ना ही केवल ऐसा मुस्लिम है जिससे कौम 
सुरक्षित मार्ग दर्शन की आशा कर सकती है। जिन्ना एक गुजराती खोजा मुसलमान 
थे। बंबई में रहते हुए उन्होंने वकालत के पेशे में बहुत ख्याति अर्जित की थी। वे 
न नियमित नमाज पढ़ने के पावंद थे, न उन्होंने कभी रोजा रखा था। उर्दू भाषा का 
भी उन्हें ज्ञान नहीं था। वह सब कुछ होते हुए भी वे इस देश के मुस्लिम समुदाय 
के ऐसे सर्वोच्च नेता वन गए, जिसे कभी किसी ने चुनौती नहीं दी। यह भी कम आश्चर्य 
की बात नहीं है कि एक व्यक्ति का जादुई प्रभाव कुछ ही वर्षों की अवधि में इस 
देश के कई दशकों पुराने समृद्ध कांग्रेस नेतृत्व को पछाड़ता हुआ इस विशाल देश का 
विभाजन करवाकर, एक नए राष्ट्र के निर्माण में सफल हो जाता है। 

भारत का विभाजन करके एक स्वतंत्र और सर्वप्रभुत्व संपन्न मुस्लिम राष्ट्र बनाने 
का प्रस्ताव लाहौर में 22-24 मार्च ।940 को हुए अ.भा. मुस्लिम लीग के 27वें अधिवेशन 
में पारित हुआ था। उस समय तक मोहम्मद अली जिन्‍ना भारत के आठ करोड़ 
मुसलमानों की (लगभग) एक मात्र आवाज बन चुके थे। लाहौर अधिवेशन में जब वह 
एक लाख से अधिक जन-समुदाय के सम्मुख अपना अध्यक्षीय भाषण देने जब वह 
मंच पर आए तो दो ही गगन भेदी नारे गूंज रहे थे-मुस्लिम लीग जिन्दा बाद...कायदे 
आजम जिन्दावाद। 

उस अधिवेशन में जिन्ना ने लगभग दो घंटे का लंबा भाषण (अंग्रेजी में) दिया। 
इस भाषण की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार थीं। 935 का एक्ट, भारतीय मुसलमानों 
को स्वीकार नहीं है, क्योंकि वे ऐसे किसी संविधान के पक्ष में नहीं हैं, जिसमें केंद्रीय 
संसद में हिंदुओं का बहुमत हो। कांग्रेस विशुद्ध रूप से एक हिंदू संगठन है और मि. 
गांधी हिंदुओं के नेता हैं। इसलिए ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार के राजनीतिक 
विचार-विमर्श के लिए हिंदुओं की ओर से कांग्रेस पार्टी और उसके नेता मिस्टर गांधी 
को आमंत्रित करना चाहिए और मुसलमानों की ओर से सिर्फ मुस्लिम लीग और उसके 
नेता (मुझे) निमंत्रित करना चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे कांग्रेस के नेता 
सिर्फ कांग्रेस को “शो वुआए' हैं। वे किसी भी प्रकार मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नही 
करते हैं। 

जिन्ना के भाषण का बहुत बड़ा भाग इस वात पर आग्रह करता था कि भारत 
कभी एक राष्ट्र नहीं रहा है। अंग्रेजों के आने से पहले यहां मुसलमान शासक थे, हिंदू 
शासक थे। अंग्रेज सभी को जीतकर एक छतरी के नीचे ले आए। एक छतरी के नीचे 
आ जाने पर भी वे कभी एक नहीं हुए। बारह सौ वर्षों से साथ-साथ रहते हुए भी 
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वे कभी एक कौम नहीं बने। हिंदू और मुसलमान दो कोमें हैं। दोनों में कोई समानता 
नहीं है तथा दोनों निरंतर लड़ती रही हैं। जिन्‍ना के अनुसार हिंदू और मुसलमान दो 
बिलकुल अलग-अलग समाज हैं। धर्म, दर्शन, सामाजिक प्रथाएं, साहित्य, संस्कृति की 
दृष्टि से दोनों अलग-अलग हैं। दोनों में परस्पर विवाह नहीं होते, दोनों एक साथ खाना 
नहीं खाते | उनके जीवन का दृष्टिकोण और रुख़ अलग-अलग हैं। उनके धर्मों के कारण 
उनके विश्वास जुदा है। मनुष्यों के साथ उनके संबंध भी अपने-अपने धर्म के अनुसार 
अलग-अलग निश्चित होते हैं। इसलिए ये दोनों कौमें एक राष्ट्र नहीं बन सकती। 

जिन्ना ने अपने भाषण में इस बात को बार-बार दोहराया था कि दोनों समुदायों 
के प्रेरणा स्रोत अलग-अलग हैं। उनके इतिहास अलग हैं। उनके महाकाव्य अलग हैं। 
उनके नायक अलग हैं। अनेक बार तो यह भी दिखता है कि एक समुदाय का नायक 
दूसरे समुदाय के लिए शत्रु होता है, एक की विजय दूसरे की पराजय होती है। इसलिए 
दोनों समुदायों को एक राष्ट्र के नाम पर एक ही छत के नीचे नहीं लाया जा सकता। 
इस देश की वर्तमान एकता एक बनावटी एकता है, जिसे ब्रिटिश सरकार ने अपनी 
बैनेटों के बल पर स्थापित किया था। 

अपने दो घंटे के भाषण में जिन्‍ना ने पूरी शिदूदत से इस बात को सिद्ध करने 
का प्रयास किया था कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र हैं। 
उनकी विभिन्नताएं इतनी हैं कि उन्हें एक राष्ट्र के रूप में ढाला नहीं जा सकता। 

अधिवेशन के दूसरे दिन पहला प्रस्ताव इस देश में एक स्वतंत्रता मुस्लिम राष्ट्र 
के संबंध में था जिसे बंगाल के मुख्यमंत्री फज़लुल हक़ ने प्रस्तुत किया था। इसमें 
यह मांग की गई कि भौगोलिक रूप से संबद्ध उत्तर-पश्चिम और पूर्वी भारत के ऐसे 
क्षेत्र, जहां मुसलमानों की बहुसंख्या है, को स्वतंत्र और सर्व प्रभुत्व राष्ट्र के रूप में 
गठित किया जाए। 

इस प्रस्ताव का समर्थन देश भर से आए मुस्लिम नेताओं ने किया था। इनमें 
बहुसंख्या उन नेताओं की थी, जहां इस प्रस्ताव के अनुसार पृथक्‌ मुस्लिम राष्ट्र नहीं 
बनना था। 

उस समय जिन्ना तथा अन्य मुस्लिम नेताओं को यह भरोसा नहीं था कि इतिहास 
इतनी गति से करवट लेगा और यह स्वप्न इतनी शीघ्र साकार हो जाएगा, परंतु ऐसा 
हो गया। सात वर्ष से कम समय में ।4-5 अगस्त को पाकिस्तान नाम से एक सर्व 
प्रभुता संपन्न मुस्लिम राष्ट्र अस्तित्व में आ गया। इस अवसर पर लाहौर अधिवेशन 
में दिए गए मोहम्मद अली जिन्ना का भाषण याद आता है। उनके कथनानुसार हिंदुओं 
और मुसलमानों के बीच इतनी खाइयां थीं कि दोनों इन्हें पाट नहीं सकते थे, कितु 
समान धर्म, इतिहास परंपराएं आदर्श होते हुए भी पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के 
दो टुकड़े कुल 24 वर्ष वाद हो गए। दोनों भाग एक राष्ट्र के रूप में चौथाई सदी भी 
नहीं जी सके। 

आज स्वयं (बचे हुए) पाकिस्तान में इस्लाम में आत्मा रखने वाले दो समुदाय-सुन्नी 
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ह और शिया-खूनी लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं? जिन्ना ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान 
बारह सौ वर्षों से लड़ रहे हैं, किंतु सुन्नियों-शियाओं को लड़ते हुए तो इससे भी अधिक 
समय हो गया है। क्या कारण है कि धर्म, संस्कृति, इतिहास, भाषा, साहित्य आदि 
की एकता होते हुए भी ये, समुदाय पाकिस्तान में अपने आपको नहीं ढाल पर रहे 
हैं। 

और भारत में हम प्रयोग करने में लगे हुए है जो मोहम्मद अली जिन्ना की 
मान्यताओं के सर्वथा विपरित हैं। आज इस देश में मुसलमानों की संख्या पाकिस्तान 
से अधिक हैं। यदि जिन्ना की मान्यताओं को आज स्वीकार किया जाए तो भारत 
के ।5 करोड़ मुसलमान कमी भी इस देश के हिंदुओं के साथ मिलकर एक राष्ट्र नहीं 
बनेंगे, किंतु यह देश इस मान्यता को झुठलाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। 


(दैनिक जागरण, 4-8-2003) 
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कितना सक्षम हो गया है 
अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्रित्व 


इस स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की ऐतिहासिक प्राचीर से प्रधानमंत्री अटल विहारी 
वाजपेयी ने छठवां भाषण दिया। किसी गैर कांग्रेसी मंत्री को उससे पहले यह गौरव 
प्राप्त नहीं हुआ। सच तो यह है कि इससे पहले किसी गैर कांग्रेस सरकार ने अपना 
पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया। इससे पहले अधिसंख्य गैर-कांग्रेसी सरकारें 
ऐसी थीं जो बाहर से कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करके बनती थीं। किसी भी गैर-कांग्रेसी 
गठबंधन को कांग्रेस पनपने नहीं देना चाहती है। जब ]50 सदस्यों वाली विश्वनाथ 
प्रताप सिंह की सरकार केंद्र में बनी थी, उसे वामपंथी तथा भारतीय जनता पार्टी का 
बाहर से सहयोग प्राप्त था। उस समय भाजपा ने अपना समर्थन वापस लिया था और 
वह सरकार गिर गई थी। बाद में चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा और इंद्रकुमार गुजराल 
की सरकारें कांग्रेस समर्थन से बनीं और समर्थन समाप्त होते ही ताश के महल की 
तरह धराशायी हो गईं। 

]977 के जनता पार्टी की सरकार के अनुभव से यह धारणा बन गई थी कि 
गैर-कांग्रेसी दल आपस में मिलकर सरकार चाहे बना लें, किंतु वे अधिक समय तक 
ऐसी सरकार चला नहीं सकते। उनमें हर छोरे-बड़े दल का नेता प्रधानमंत्री बनने की 
महत्त्वाकांक्षा से ग्रसित होता है और अवसर मिलते ही इस पद को प्राप्त करने के लिए 
अपनी सरकार को तोड़ सकता है। कांग्रेस जब भी अपनी सरकार बनाने की स्थिति 
में नहीं होती है, वह अपनी बैसाखियों के सहारे किसी गैर-कांग्रेसी सरकार को बनने 
देती है और ठीक अवसर पर अपनी वैसाखी खींचकर उसे धराशायी कर देती है। 

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस की इस 'मिथ” को तोड़ दिया। उन्होंने 
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सिद्ध कर दिया कि दो-चार ही नहीं, इक्कीस दलों की मिली-जुली सरकार वे बड़ी 
सफलतापूर्वक पूरे पांच वर्ष चला सकते हैं। केवल चला ही नहीं सकते हैं, वरनू देश 
को सर्वतोमुखी विकास की ओर ले जा सकते हैं। ँ 

प्रारंभ में श्री वाजपेयी को भी उन्हीं मुश्किलों में से होकर गुजरना पड़ा था जो 
उनसे पूर्व की कुछ सरकारों को झेलनी पड़ी थीं। एक बार उनकी सरकार केवल 73 
दिन चली। एक वार वह केवल एक वोट से सदन में अपना विश्वास खो बैठी, किंतु 
ऐसा लगता है कि प्रत्येक हादसे के बाद वे और अधिक सक्षम होकर उभरे। देश ऐसी 
राजनीतिक अराजकता की स्थिति में पहुंच गया था कि लगने लगा था कि केंद्र में 
कोई भी व्यक्ति स्थायी सरकार देने की स्थिति में नहीं है। देश के किसी भी राज्य 
में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो संविधान में उसके लिए एक विकल्प का 
प्रावधान है। वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया 
स्थगित कर दी जाती है। 

किंतु केंद्र में ऐसे किसी विकल्प की व्यवस्था नहीं है। यदि ऐसी अराजक स्थिति 
उत्पन्न हो जाए तो वार-वार मध्यावधि चुनाव कराने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं 
रहता। बार-बार चुनाव की प्रक्रिया में देश को डाल देना, आर्थिक दृष्टि से कितना 
घातक होता है, इसे सभी प्रबुद्ध व्यक्ति जानते हैं। 

कुछ वर्ष पूर्व जब देश के राजनीतिक और प्रशासनिक परिदृश्य में ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो गई थी तो यह महसूस होने लगा था कि इस समय देश में राजनीतिक 
स्थिरता लाना, केंद्र में एक स्थायी सरकार का होना, अन्य किसी भी समस्या से अधिक 
महत्त्वपूर्ण है। श्री अटल विहारी वाजपेयी ने वह स्थिरता दी। उन्होने केंद्र में पूरे पांच 
वर्ष तक चलने वाली स्थायी सरकार दी। इसके लिए भारतीय राजनीति उनकी सदा 
ऋणी रहेगी। 

इस देश ने अपनी शासन व्यवस्था के लिए ब्रिटिश माडल की संसदीय प्रणाली 
को स्वीकार किया है। लंबे समय से मेरी यह मान्यता रही है कि भारत जैसे बहुभाषी, 
बहुधर्मी और अनंत विविधताओं से भरे देश में ब्रिटिश ढंग का संसदीय लोकतंत्र 
उपयुक्त नहीं है। ऐसी प्रणाली ब्रिटेन जैसे छोटे और एकात्मक ढंग से राज्य के अनुकूल 
हो सकती है किंतु भारत जैसे संघात्मक ढंग से राज्य के लिए यह उपयुक्त नहीं है। 
इस बात को ढाई सौ वर्ष पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग्य-निर्माताओं ने कहीं 
अधिक गहराई से आत्मसात किया था। अधिसंख्य अमेरिकी ब्रिटिश मूल के थे और 
ब्रिटिश शासन से विद्रोह करके उन्होंने अपनी स्वतंत्रता अर्जित की थी। स्वतंत्रता के 
पश्चात्‌ वे बड़े सहज ढंग से ब्रिटेन के ढंग का संतदीय लोकतंत्र अपने देश के लिए 
अपना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। ब्रिटेन की अपेक्षा अमेरिका बहुत बड़ा 
और अनेक विविधताओं से भरा हुआ देश है। वे जानते थे कि ब्रिटेन के ढंग का संसदीय 
लोकतंत्र वहां सफल नहीं होगा। उन्होंने अध्यक्षीय प्रणाली का लोकतंत्र अपनाया और 
देश के लिए संघात्मक प्रणाली लागू की। 

संसदीय लोकतंत्र की उपयुक्तता को लेकर इस देश में भी निरंतर चर्चा होती 
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रहती है और विकल्प के रूप में अध्यक्षीय प्रणाली की वकालत भी की जाती है। हमारे 
पड़ोस के नव-स्वतंत्र देशों में भी गत 5 दशकों से संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय 
प्रणाली के बीच द्वंद्द चलता जा रहा है। श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगला देश आदि इसके 
उदाहरण हैं। 

भारत में संसदीय प्रणाली की प्रारंभिक सफलता का एक मुख्य कारण यह था 
कि यहां कांग्रेस पार्टी के अतिरिक्त अन्य किसी पार्टी की विशेष लोकप्रियता नहीं थी। 
परिणामस्वरूप केंद्र में तथा देश के बहुसंख्यक राज्यों में कांग्रेस की सरकार रहती थी। 
केद्र में कांग्रेस सरकार के पास इतनी शक्ति होती थी कि कानून-व्यवस्था के नाम पर 
वह किसी भी राज्य पर संविधान की धारा 356 लगाकर वहां राष्ट्रपति शासन लागू 
कर देती थी। यह स्थिति 977 तक निरंतर बनी रही। उसके वाद भी ।980 और 
984 में कांग्रेस लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करके सत्ता में आई और स्थिति पहले 
जैसी हो गई। 

किंतु एक-डेढ़ दशक में देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आया है। 
पश्चिमी बंगाल और तमिलनाडु से कांग्रेस का शासन सातवें दशक के मध्य में ही समाप्त 
हो गया था। उसके बाद क्षेत्रीय दलों का उभार आया। महाराष्ट्र, आंध्र, असम, पंजाब 
में शिव सेना, तेलुगु देशम पार्टी, असम गणतंत्र परिषद्‌, और अकाली दल प्रभावशाली 
हो गए और अपने-अपने राज्यों में अपनी सरकारें बनाने लग गए। राष्ट्रीय स्तर की 
पार्टियां भी इस अर्थ में क्षेत्रीय बन गई कि उनकी सरकारें भी कुछ ही राज्यों में अपनी 
पार्टी का प्रभुत्व कायम रख सकीं। इस स्थिति में विभिन्न दलों की गठबंधन सरकारों 
का ऐसा युग आ गया कि वह मात्र आवश्यकता ही नहीं, अनिवार्यता बन गई। 

ऐसी स्थिति में दो बड़ी पार्टियां आमने-सामने खड़ी थीं। कांग्रेस का प्रयास था 
कि केद्र में कोई गठबंधन सरकार सफल न हो। जब कभी ऐसी स्थिति आए तो वह 
कांग्रेस पार्टी द्वारा दी गई बैसाखियों पर खड़ी हो। भाजपा इस प्रयोग को सफल बनाने 
के लिए कटिबद्ध थी । उसने इस वात को अच्छी तरह समझ लिया था कि अब लोकसभा 
में किसी एक दल का बहुमत आने की संभावना क्षीण हो गई है। गैर-कांग्रेस सरकारों 
के गठबंधन का टूटना सदैव कांग्रेस को लाभ पहुंचाता है। वह नहीं चाहती थी कि 

]977 का उदाहरण बार-बार दोहराया जाए और कांग्रेस को फिर से सत्ता में आने का 
अवसर दिया जाए। 

999 में आम चुनाव से पहले श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेरणा से बना 
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन इस दिशा में एक अत्यंत सार्थक प्रयास था। ऐसा ही कोई 
प्रयास इस देश में गैर-कांग्रेसी सरकार बनाकर उसे स्थिर रख सकता था, किंतु गठबंधन 
की अनेक कठिनाइयां थीं। ऐसे अनेक मुद्दे थे और आज भी हैं जिन पर लंबे समय 
से भारतीय जनता पार्टी का आग्रह रहा है। इनमें अयोध्या में राम जन्म भूमि पर मंदिर 
बनाने की बात सर्वोपरि थी। कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति और समान नागरिक 
संहिता का प्रश्न जैसे मुद्दे भी उसकी प्राथमिकता में रहे हैं, किंतु गैर भाजपा पार्टियों 
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में से अनेक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों से सहमत नहीं रही हैं। भारतीय 
जनता पार्टी की पहल पर ही एक न्यूनतम सांझा कार्यक्रम वनाया गया जिस पर 
समाजवादी रुझान वाली समता पार्टी और अनेक क्षेत्रीय दलों की सहमति प्राप्त की 
जा सके। 

ऐसा संभव हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने, सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते, 
न्यूनतम सांझा कार्यक्रम में उन मुदूदों को शामिल नहीं किया जो विभिन्न दलों के मध्य 
विवादास्पद थे और सांझा गठबंधन उभारने में वाधक थ। राजग के गठबंधन में भी 
वीच-वीच में दरारें पड़ने की अनेक संभावनाएं उभरती दिखाई दीं । मैं समझता हूं कि 
इन वर्षों में विश्व हिंदू परिषद्‌ जैसी संस्थाओं का अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण 
का मुद्दा अनेक वार एक बड़ा सिर-दर्द बनकर उभरा है, किंतु श्री वाजपेयी और उनके 
साथियों ने वड़े संयम से इस संस्था के नेताओं को यह समझाने का प्रयास किया है 
कि यदि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार इस दृष्टि से कोई पहलकदमी करेगी तो केंद्र 
में चलने वाली राज्य सरकार चरमराने लगेगी और 977 वाला उदाहरण फिर से चरितार्थ 
हो जाएगा। 

वाजपेयी न केवल इस गठवंधन को वनाए रखने में सफल हुए हैं, उनके सर्वस्वीकृत 
और सर्वमान्य नेतृत्व ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस समय देश में उनका कोई विकल्प 
नहीं है। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी लोकप्रियता पूर्व के किसी भी प्रधानमंत्री से अधिक 
है। उनका प्रधानमंत्री न रहना अथवा उनकी सरकार का संकटग्रस्त हो जाना संपूर्ण देश 
को संकटग्रस्त करना है, उसे अराजकता की ओर ले जाना है। 

श्री अटल विहारी वाजपेयी के कारण अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा बहुत 
बढ़ी है। उन्हीं के कार्यकाल में कारगिल का युद्ध हुआ और अफगानिस्तान तथा इराक 
में अमेरिका ने अपनी सैनिक कार्रवाई की। 77 सितंबर 200 को अमेरिका में और 
उसी वर्ष 73 दिसंबर को भारतीय संसद पर हुए आतंकवादी हमलों ने सारे संसार को 
हिला दिया था। किसी भी देश के प्रधानमंत्री के लिए ये कठिन परीक्षा के अवसर 
थे। पाकिस्तान के साथ शांति और सद्भाव के लिए किए गए उनके प्रयासों को संसार 
भर में सराहना की गई है-चाहे वह लाहीर की बस यात्रा हो, आगरे का शिखर सम्मेलन 
को अथवा हाल ही कश्मीर में दिया गया भाषण हो। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 
पाकिस्तान में भी बहुत से लोग उनके सदूभावी स्वभाव और कथन की प्रामाणिकता 
को स्वीकार करते हैं। 

एक विशाल और अनंत समस्याओं से घिरे देश का शासन सूत्र संभालना, उसमें 
स्थिरता लाना, लोगों में विश्‍वास और भरोसा उत्पन्न करना तथा देश को उसकी 
सांस्कृतिक और साहित्यिक परंपराओं के प्रति जागरूक रखना किसी अत्यंत सक्षम 
प्रधानमंत्री का कार्य है। श्री अटल विहारी वाजपेयी ने सिद्ध कर दिया है कि उनमें 


यह क्षमता है। 
(दैनिक जागरण, 2-8-2003) 
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याद आती है संत हरचंद सिंह 
लोंगोवाल की 


20 अगस्त को संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की अठारहवीं बरसी बनाई गई। 8 वर्ष 
पूर्व इसी दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। हत्या के बीस दिन पूर्व संत लोंगोवाल 
ने देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से पंजाब की अत्यंत उलझी हुई समस्या 
के समाधान के लिए एक समझौता किया था। पंजाब के सक्रिय आतंकवादी इस 
समझौते के पक्ष में नहीं थे। उनकी स्पष्टता ने ही संत लोंगोवाल के प्राण ले लिए 
थे। 

इतिहास की कैसी विडंबना है। इस समझौते के तीन पक्ष थे। समझौते पर 
शिरोमणि अकाली दल की ओर से हस्ताक्षर करने वाले उसके अध्यक्ष संत हरचंद सिंह 
लोंगोवाल, भारत सरकार की ओर से हस्ताक्षर करने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी और 
स्वयं यह समझौता । थोड़ी अवधि में तीनों की ही हत्या हो गई। संत लोंगोवाल ने 
समझौते के बीस दिन बाद ही अपने प्राण गवां दिए। 6 वर्ष बाद राजीव गांधी तमिल 
उग्रवादियों की साजिश के शिकार बन गए और कुछ वर्षों तक अपने लागू किए जाने 
की प्रतीक्षा में सिसक-सिसककर जीने वाला यह समझौता भी मौत के मुंह में चला गया। 

इस स्थिति की दूसरी विडंबना यह है आज संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की बरसी, 
उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने, उन्हें महान शहीद घोषित करने में इस समय अकाली 
दल और कांग्रेस पार्टी दोनों में होड़ लगी हुई है। लोंगोवाल गांव में कुछ दिन पूर्व उन्हें 
श्रद्धांजलि देने के लिए दोनों पार्टियों ने अपने-अपने मंच लगाए हुए थे। अकाली मंच 
से प्रकाश सिंह बादल और गुरचरण सिंह टोहड़ा के अतिरिक्त उप प्रधानमंत्री लाल 
कृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता उपस्थित थे। कांग्रेस के 
मंच पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सहित प्रदेश के अन्य अनेक कांग्रेस 
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नेता उन्हें महान शहीद घोषित कर रहे थे। दोनों दलों के नेता संत लॉगोवाल की शहादत 
के लिए एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे। 

स्थिति का सही आकलन किया जाए तो पता लगेगा कि इस समय अकाली 
दल के शीर्ष नेता प्रकाश सिंह वादल और गुरुचरण सिंह टोहड़ा, राजीव लॉगोवाल 
समझौते के कटु आलोचक थे। संत लोंगोवाल अपने साथ, (इस समय आंध्र प्रदेश के 
राज्यपाल) सुरजीत सिंह वरनाला को लेकर केंद्र सरकार से समझौता करने के लिए 
दिल्‍ली आ गए थे। बादल और टोहड़ा ने उस समय अपने आपको बहुत अपमानित 
अनुभव किया था। उन्होंने उस समझौते को पूरी तरह रद्द कर दिया था और संत 
लोंगोवाल पर यह दोष लगाया था कि उन्होंने केंद्र सरकार के सामने घुटने टेक दिए 
हैं। उस समय पंजाब में उसे समझौते के प्रति ऐसा वातावरण वना दिया गया कि 
उग्रवादी तत्वों ने संत लॉंगोवाल के प्राण ले लिए। उस समय इसी वात को लेकर अकाली 
दल दो फाड़ हो गया था। वादल और टोहड़ा ने अपना अलग अकाली दल बना लिया 
था। मुख्य अकाली दल की वागडोर सुरजीत सिंह बरनाला के हाथ में आ गई थी। 
पंजाब विधानसभा में अकाली दल की विजय के पश्चात्‌ वही पंजाब के मुख्यमंत्री बने 
थे। 

राजीव लोंगोवाल समझौते तारपीडो करने का काम केंद्र सरकार ने स्वयं किया 
था। उसने समझौता तो कर लिया किंतु मन ही मन यह भी निश्चय कर लिया कि 
उसे कार्यान्वित नहीं करना है। समझौते की एक मद यह थी कि चंडीगढ़ का कैपिटल 
प्रोजेक्ट क्षेत्र पंजाब के हवाले किया जाएगा। समझौते में यह भी लिखा था यह काम 
26 जनवरी 986 को किया जाएगा। आज सात वर्ष से अधिक का समय गुज़र गया 
है। चंडीगढ़ की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। केंद्र की कांग्रेस सरकार दिखावे 
मात्र के लिए आयोग पर आयोग बनाती गई और समस्या को टालती रही। हरियाणा 
में विधानसभा के चुनाव होने थे। चंडीगढ़ पंजाब को सौंपकर वह उस चुनाव के लिए 
कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। 

उस समझौते की एक बात यह थी कि हरियाणा के साथ पंजाब की नदियों 
के जल के बंटवारे को लेकर एक ट्रिव्यूनल बनाया जाएगा । इस ट्रिव्यूनल की अध्यक्षता 
सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सौंपी जाएगी जो अपना निर्णय छह महीने 
के अंदर दे देगा। इसी के साथ यह भी कहा गया था कि सतलुज-यमुना लिंक नहर 
का निर्माण किया जाएगा। यह नहर ॥5 अगस्त 7986 तक पूरी कर ली जाएगा। 

पंजाब और हरियाणा के मध्य जल के बंटवारे का विवाद आज भी बना हुआ 
है। इस समस्या का हल करने के लिए जिस ट्रिव्यूनल को बनाने का प्रस्ताव था, वह 
आज भी फाइलों में दवा हुआ है। सतलुज-यमुना लिंक नहर के निर्माण का काम भी 
पूरी तरह रुका हुआ है। 

उस समझौते की एक मद यह भी थी कि भारत सरकार अखिल भारतीय गुरुद्वारा 
कानून बनाने के विचार से सहमत है। इस संवंध में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 
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तथा अन्य संबंधित पक्षों से सभी संवैधानिक आवश्यकताएं पूरी कर लेने के बाद संसद 
में बिल पेश किया जाएगा। 

इस संबंध में भी कोई प्रगति नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि इस संबंध में केद्र 
की तात्कालीन कांग्रेस की इसलिए रुचि नहीं थी कि वह यह नहीं चाहती थी कि 
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रभाव, जो इस समय पंजाब, हरियाण और 
हिमाचल प्रदेश तक सीमित है, संपूर्ण देश में फैले ऐतिहासिक गुरुद्वारों तक पहुंच जाए। 
पंजाब के अकाली नेता भी अखिल भारतीय गुरुद्वारा कानून बनवाने में अधिक रुचि 
नहीं रखते हैं। इस समय शिरोमणि कमेटी पर एक विशेष वर्ग का वर्चस्व है और अकाली 
दल उसे अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करता है। अखिल 
भारतीय गुरुद्वारा कानून वन जाने से देश के विभिन्न भागों में बसने वाले सिखों की 
भी इसमें सक्रिय भागीदारी बन जाएगी जो पंजाब के एक विशेष वर्ग की प्रभुसत्ता को 
चुनौती सिद्ध हो सकती है। 

उन वर्षो में पंजाब का वातावरण आतंक की छाया से पूरी तरह ग्रसित था, 
किंतु पंजाब की दो प्रमुख राजनीतिक शक्तियां-अकाली दल और कांग्रेस उस वातावरण 
में ही अपना राजनीतिक लाभ लेने में किसी से पीछे नहीं थे। स्थिति का सकारात्मक 
पक्ष यह था कि शांति और सौहार्द की दृष्टि से किसी भी पक्ष की ओर से जो भी 
कदम उठता था, वह उस का भरपूर साथ देती थी। उदाहरण के लिए उस समझौते 
के तुरंत वाद, 25 सिंतवर ।985 को पंजाब विधानसभा के चुनाव कराए गए। उग्रवादी 
तत्वों ने उस चुनाव का बहिष्कार करने की घोषणा की थी कितु पंजाब की जनता 
ने उनकी घोषणाओं और धमकियों की चिंता न करते हुए चुनाव में वढ़- चढ़कर भाग 
लिया था। संत लोंगोवाल की हत्या, चुनाव का बहिष्कार, वातावरण में भय, चुनाव 
के केवल दो दिन पहले सात स्थानों पर बम फटने के बावजूद विधानसभा के ]5 
स्थानों के लिए 842 उम्मीदवारों द्वारा चुनाव लड़ना तथा 62 प्रतिशत से अधिक 
मतदाताओं का मतदान में भाग लेना इस वात का प्रमाण था कि पंजाब की जनता 
लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास रखते हुए लोकतांत्रिक ढंग से ही अपनी सभी समस्याओं का 
समाधान चाहती थी और इस प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए तैयार 
थी। 

कितनी विचित्र वात है कि संत लोंगोवाल की शहादत का दिन हर वर्ष उन 
अकालियों और कांग्रेसियों द्वारा बड़ा जोर-शोर से मनाया जाता है जिन्होंने उनके जीवन 
काल में उनका भरपूर विरोध किया था। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह यह कह रहे हैं 
कि उनकी हत्या न होती यदि प्रकाश सिंह ने राजीव लोंगोवाल समझौते को स्वीकार 
कर लिया होता। कैप्टन अमरिंदर सिंह यह क्यों नहीं सोचते हैं कि उस समय राजीव 
गांधी ने ही उस समझौते की सभी बातों को तहस-नहस करके उस शहीद की आत्मा 
को भरपूर चोट पहुंचाई थी। 

यह और भी विचित्र बात है कि संत लोंगोवाल की बरसी मनाते समय उम्र 
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समझौते को किसी ने याद नहीं किया जिसके कारण उनके प्राण गए थे। मेरी आज 
भी यह मान्यता है कि राजीव-लोंगोवाल समझौते की सार्थकता समाप्त नहीं हुई है। 
चंडीगढ़, नदी जल का बंटवारा, सतलुज-यमुना लिंक नहर, अखिल भारतीय गुरुद्वारा 
कानून जैसे मुद्दे आज भी उतने ही ज्वलंत हैं जितने सात वर्ष पहले थे। पी.वी. नरसिंह 
राव ने अपने प्रधानमंत्रित्वकाल में कितनी ही वार यह कहा था कि भारत सरकार पंजाब 
के लिए शीघ्र ही एक पूरे पैकेज की घोषणा करने जा रही है। उनके कार्यकाल के 
पांच वर्ष भी गुज़र गए, किंतु किसी पैकेज के दर्शन नहीं हुए। 

संत हरचंद सिंह लोंगोंवाल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि सरकारी फाइलों 
में दवे हुए राजीव-लॉगोवाल समझौते को बाहर निकाला जाए और उसे पूरी प्रामाणिक 
से कार्यान्वित किया जाए। 


(दैनिक जागरण, 28-8-2003) 
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आतंकवाद ने सारे संसार को 
असुरक्षित कर दिया 


इसी दिन दो वर्ष पहले अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र के 'ट्िवन टावर” से उठते धुएं 
के गगन व्यापी गुबार को अमेरिका के निवासियों ने अपनी आंखों से देखा था और 
संसार के सभी भागों के लोगों ने अपने टी.वी. सेटों पर उसे बार-बार घटित होते निरखा 
था। वह दहशत से भरा एक ऐसा दिन था जिसने सारे संसार को न केवल दहला 
दिया था, बल्कि उसमें यह भावना भी भर दी थी कि संसार का कोई भी भाग, कोई 
भी स्थान, कोई भी समय सुरक्षित नहीं है। कहीं भी, कुछ भी हो सकता है। संसार 
में एक ऐसी शक्ति ने जन्म ले लिया है जो अपने कारनामे युद्ध-क्षेत्र और युद्ध-समय 
तक ही सीमित नहीं रखती है। वह कभी भी युद्ध जैसी विभीषिका को आपके दरवाजे 
पर लाकर खड़ा कर सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि युद्ध आपके सामने लड़ा जा 
रहा है और आप निरुपाय होकर उसे देख रहे हैं और उसके परिणाम भुगत रहे हैं। 
यह भयावह शक्ति है आतंकवाद । 

आज का संसार जितना असुरक्षित है, उतना शायद पहले कभी नहीं था। मध्य युग 
में आक्रमणकारी आते थे। ये आक्रमणकारी अधिकार विदेशी होते थे। कुछ स्वदेशी भी होते 
थे। इनके कारण भी आम जनता में असुरक्षा की भावना व्याप्त रहती थी। सनू ।747 से 
769 के बीच अफगान आक्रांता अहमदशाह अब्दाली ने पंजाब पर नौ बार आक्रमण किया 
था और पूरे प्रदेश को तहस-नहस करने में उसने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी थी। उसके 
आक्रामणों के कारण लोगों में ऐसी असुरक्षा व्याप्त हो गई थी कि वहां कहावत प्रसिद्ध हो 
गई “खा लिया सो लाहे दा-रहिंदा अहमद शाहे दा” (इस समय जो कुछ खा लिया है 
वही लाभकारी है, जो बच गया है वह तो अहमदशाह का है)। 
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किंतु उस स्थिति में भी लोगों को आने वाले संकट का कुछ आभास तो हो 
जाता था। आक्रमणकारी सेनाएं आ रही हैं, यह पता लगते ही लोग अपनी सुरक्षा का 
प्रबंध करते थे या सुरक्षित स्थानों पर भाग जाते थे। आतंकवाद तो ऐसा सर्वभक्षी जिन्न 
है कि वह कब, कहां, किस रूप में प्रकट हो जाएगा इसका कोई अनुमान नहीं लगा 
पाता 70 सितंबर की रात तक न्यूयार्क वासियों ने यह सोचा भी नहीं था कि आने 
वाली सुबह उनके लिए ऐसा विध्वंस लेकर आएगी। ।0 सितंबर तक अमेरिका में कहीं 
रंग, धर्म, नस्ल, भाषा अथवा राष्ट्रीयता को लेकर स्पष्ट भेद नहीं दिखाई देता था। 
पिछले 2 वर्ष का अमेरिका वैसा नहीं रह गया है। ओसामा विन लादेन का अरबी 
और मुसलमानी चेहरा अब अमेरिकी गोरों के लिए सबसे घृणास्पद, सबसे वेगाना और 
सवसे शंकाशील चेहरा वन गया है। अमेरिका में बसने वाले सिखों की दाढ़ी-पगड़ी 
को देखकर लोगों को ओसामा के सहधर्मी होने का भ्रम हो जाता है। इसलिए पिछले 
दो वर्षों में ओसामा के आतंकवादियों की करतूतों की कीमत वहां के सिखों को चुकानी 
पड़ रही है। इसमें कुछ की जान भी चली गई है। 

गत दो वर्षो में सारी दुनिया की तस्वीर बदल गई है। गणना की जाए कि इस 
अवधि में आतंकवादियों की उपलब्धियों क्या है? उन्होंने कुछ विस्फोटक घटनाएं 
इंडोनेशिया, सउदी अरव, मोरक्को और पाकिस्तान में की हैं। ये सभी इस्लामी देश 
हैं। इन देशों में भी आतंवादियों के निशाने पर अमेरिकी और यूरोपीय देशों के दूतावास 
और वहां के निवासी रहे हैं। इन देशों की सरकारें भी अपने स्वधर्मो आतंकवादियों 
से उतनी ही चौकन्नी और वौखलाई हुई हैं, जितनी किसी अन्य देश की। पहले इस्लामी 
आतंकवादियों के शत्रुओं की गणना में यहूदी (इस्राइल) हिंदू (भारत) और ईसाई 
(फिलीपींस, इंडोनेशिया आदि) आते थे। इस समय अमेरिका (जिसे वे ईसाई देश मानते 
हैं) उनका सबसे बड़ा शत्रु है। कुछ समय पूर्व ओसामा विन लादेन के एक निकटस्थ 
साथी अमन-अल-जवाहरी ने एक अरबी समाचार चैनल से सभी मुसलमानों को यह 
निर्देश किया कि वे अमेरिका और उसके साथी देशों-अमेरिका, ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, 
नार्वे-पर अधिक-से-अधिक आतंकवादी आक्रमण करें। उसने यह भी कहा कि ।] 
सितंबर 2007 को जिन मुजाहिदीनों ने अमेरिका पर आक्रमण किया था, वे उनके आदर्श 
हैं। सभी को उनके नक्शे कदमों पर चलना चाहिए। 

इस वात की भी परख की जाए कि इन दो वर्षों में, इस्लाम के नाम पर चलाए 
जाने वाले आतंक ने स्वयं इस्लाम को कितनी हानि पहुंचाई है। अफगानिस्तान में कट्टर 
इस्लामी मान्यताओं वाले तालिबानों का शासन था। ]! सितंबर के वाद अमेरिका की 
पैनी नज़र ने सारे संसार में ओसामा को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। इस 
अभियान का पहला निशाना अफगानिस्तान वना। अमेरिका ने आक्रमण करके वहां 
का तालिवानी शासन नष्ट-भ्रष्ट कर दिया। किसी इस्लामी देश का अफगानिस्तान के 
पक्ष में खड़ा होना तो दूर, पाकिस्तान जैसे देशों ने इस आक्रमण में अमेरिका का पूरा 
साथ दिया, उसके आक्रमणकारी वायुयानों को अपने हवाई अड्डों का उपयोग करने 
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की सुविधा दी। 

अमेरिका की दूसरी नजर ईराक पर पड़ी। उसके प्रति भी संदेह यही था कि 
सद्दाम हुसैन की सरकार ।! सितंबर की घटना के जिम्मेदार आतंकवादी संगठनों को 
प्रश्रय देती है। अमेरिका ने ईराक पर आक्रमण करके सद्दाम हुसैन और उसके शासन 
की दुर्गति बना दी। अमेरिका की इस कार्रवाई को संसार के 50 से अधिक इस्लामी 
देश देखते रहे। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वह इस युद्ध में ईराक के पक्ष में 
हस्तक्षेप कर सके। अनेक अरव देशों ने इस अभियान में अमेरिका का साथ दिया और 
सद्दाम हुसैन की सरकार के पतन का मन ही मन स्वागत किया। अमेरिका की इस 
कारर्वाई का संसार के अनेक देशों के मानवाधिकार संगठनों ने तो विरोध किया, किंतु 
पाकिस्तान जैसे देशों में इस्लाम के नाम पर विरोध-प्रदर्शन करने और ईराक में जाकर 
अमेरिका से युद्ध करने के बड़े-बड़े मंसूवे जिन मुजाहिदीनों ने प्रकट किए थे उनका 
क्या हुआ? क्या उन बड़बोले दावों का कोई सार्थक परिणाम निकला? 

हर अभियान किसी सार्थक परिणति तक पहुंचना चाहता है। संसार के अनेक 
भागों में क्रांतियां हुई हैं। उनमें हिंसा भी हुई है। बहुत-से लोगों ने उन क्रांतिकारी 
अभियानों में अपने जीवन का वलिदान भी दिया है, किंतु उन ऐसे सभी प्रयासों के 
सम्मुख एक दिशा थी, एक उद्देश्य था, एक लक्ष्य था। लक्ष्यहीन हिंसा अराजकता 
तो उत्पन्न कर सकती है, किसी सार्थक परिणाम की ओर नहीं बढ़ सकती। ।] सितंबर 
को जिन लोगों ने न्यूयार्क के ट्विन टावर और वाशिंगटन के पैंटागन पर आतंकवादी-आक्रमण 
किया था, उनका लक्ष्य क्या था? क्या वे उस देश को एक इस्लामी देश बनाना चाहते 
थे? या वे यह सोचते थे वैसा आत्मघाती हमला करके वे अमेरिका को नैतिक दृष्टि 
से इतना तोड़ देंगे कि वह हाथ बांधकर ओसामा जैसे लोगों के सामने खड़ा हो जाएगा? 

ऐसे आतंकवादी भारत में जो कुछ कर रहे हैं वह भी उसी प्रकार का है। उसी 
वर्ष ]8 दिसंबर को भारत की संसद पर कुछ आतंकवादियों ने आक्रमण किया। यदि 
वे अपने मंसूबों में कामयाव हो जाते और संसद भवन के अंदर पहुंचकर कुछ मंत्रियों 
और बंधकों की मुक्ति के बदले में कुछ अनहोनी मांगे रख सकते थे, किंतु हमारे 
जागरूक सुरक्षाकर्मियों की जागरूकता और निर्भयता के कारण वैसा नहीं हो सका। 
संसद भवन क्षेत्र में घुसे सभी आतंकवादी मारे गए और बाद में कितने ही लोग वंदी 
बनाए गए। 

। सितंबर को अमेरिका में जो कुछ हुआ था उसमें तीन हजार से अधिक निरीह 
नागरिक मारे गए थे। इसी अवधि में गोधरा, अक्षरधाम, रघुनाथ मंदिर जैसी घटनाएं 
घटीं जिसमें अगणित लोग मारे गए। उसकी भयंकर प्रतिक्रिया गुजरात में हुई और वहां 
बेकसूर मुसलमानों की हत्याएं हुई। ऐसी हिंसा और प्रतिहिंसा से उन लोगों का मन्तव्य 
कितना पूरा होता है जो इसके सूत्रधार है यह कोई नहीं जानता, किंतु इसमें सामान्य 
जनता पिसती है। 

इस समय ऐसे आतंकवादी हमलों का केद्र मुंबई बन गई लगती है, किंतु ऐसी 
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घटनाएं देश के किसी भी भाग में घट सकती हैं। इस स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना 
यह है कि प्रत्येक घटना एक ऐसी अदृश्य लकीर खींच देती है जिसका एक सिरा एक 
समुदाय के हाथ में होता है तो दूसरा दूसरे समुदाय के हाथ में। ऐसी लकीरें देश के 
दो प्रमुख समुदायों के वीच की दूरी कम नहीं करती हैं, उन्हें लगातार बढ़ाती हैं। हिंसा 
और प्रतिहिंसा के दुष्चक्र में गोधरा और गुजरात साथ-साथ घटते हैं। 
पिछले दो वर्षो में यह संसार दो भागों में वंटता दिखाई दे रहा है। एक वे कुछ 
लोग हैं जो वमों और बंदूकों के बल पर सारे संसार की शांति को निरंतर चुनौती दे 
रहे हैं। दूसरे वे जो इन आतंकवादी ताकतों के विरुद्ध एकजुट हो रहे हैं। एकजुटता 
के इस प्रयास मे संसार भर में फैले मुस्लिम समाज का क्या योगदान है। मुझे देख-पढ़कर 
अच्छा लगा कि बंबई में हुए वम-विस्फोटों के पश्चात्‌ उस नगर के प्रमुख मुसलमानों 
ने इन विस्फोटों की निंदा करते हुए जुलूस निकाले, समाएं कीं और वक्तव्य दिए। 
मेरा मत है कि ऐसी प्रतिक्रिया इस देश में फैले मुस्लिम समुदाय के सभी सोचने-समझने 
वाले व्यक्तियों को करनी चाहिए। 
एक समाचार के अनुसार ब्रिटेन में बसने वाले कुछ कट्टर इस्लामी संगठनों ने 
।] सितंबर के दिन वहां उन 9 आतंकवादियों की स्मृति में एक आयोजन घोषित 
किया है जिन्होंने हवाई जहाजों दारा न्यूयार्क और वाशिंग्टन पर हमला किया था। उन 
उन्नीस व्यक्तियों के चित्रों सहित बनाए गए हज़ारों पोस्टर वहां लगाए गए हैं, किंतु i 


वहां के कुछ उदार और समझदार मुसलमान नेता कट्टरपंथियों के इस प्रयास का विरोध §ः 
कर रहे हैं। ]] सितंवर की घटना को मानते हैं और उस घटना में मरने वाले श, 
आत्मघातियों को गौरव प्रदान करने के किसी भी प्रयास की वे निंदा कर रहे हैं। 


आतंकवाद के संदर्भ में आज सारे संसार का मुस्लिम समुदाय संदेह के घेरे में तरः 
है। ऐसे समय में जब बहुत से प्रबुद्ध मुसलमान और इस्लामी संगठन मुखर होकर सामने ह 
| आएंगे तो वह आम मुसलमानों के लिए तो हितकर होगा ही, आतंकवाद की जड़ों को द्र 
कमजोर करने में भी सहायक होगा। 
(दैनिक जागरण, 2-9-2008) 
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संयमहीनता से वातावरण 
दूषित हो जाएगा 


आज हम एक ऐसी व्यवस्था में जीते हैं, जिसका आधार लोकतंत्र है। लोगों द्वारा चुने 
हुए प्रतिनिधि जब शासन चलाते हैं तो लोगों के प्रति वे उत्तरदायी होते हैं और अपने 
क्रिया-कलापों के लिए वे जवाबदेह होते हैं। ऐसे शासन की एक अनिवार्य शर्त यह 
है कि वह कानून पर अपनी आस्था रखता हो, जिसे रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन 
कहते हैं। इसका मुख्य अभिप्राय यह है कि शासन मनमानी नहीं कर सकता, बल्कि 
उसका संचालन कानून द्वारा अधिकृत प्रक्रिया के अनुसार होता है। जहां एक ओर 
विधि का शासन सरकार के लिए अनिवार्य है, वहां उस शासन प्रणाली में जाने वाले 
सभी नागरिकों को भी इसका पालन करना आवश्यक होता है। 

विधि के शासन में दिशा-निर्देश के लिए एक संविधान (लिखित या अलिखित) 
होता है। एक सरकार होती है जो उस संविधान के अनुसार कार्य करती है। इन निर्देशों 
का पालन कराने के लिए पुलिस होती है और जब कोई प्रश्‍न उलझ जाता है, तो 
सही-गलत का निर्णय करने के लिए न्यायालय होते हैं। किसी भी सभ्य समाज में इस 
प्रक्रिया को कोई झुठला नहीं सकता। जो इस प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करता उसे 
दंड का भागी बनना पड़ता है। 

कितु आज ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग इस प्रक्रिया को झुठलाने, इसे 
चुनौती देने, इसे न स्वीकार करने की खुली घोषणा कर रहे हैं और अपनी इस प्रक्रिया 
को गौरव देने का भी प्रयास कर रहे हैं। 

पिछले दिनों में मैंने विश्व हिंदू परिषद्‌ के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव श्री प्रवीण 
तोगड़िया कुछ वक्तव्य समाचार-पत्रों में पढ़े और उनके कुछ अंग दूरदर्शन पर देखे-सुने । 
के कुछ दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की ओर से दिल्ली में 
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एक संगोष्ठी हुई जिसमें कुछ मुसलमान नेता भी शामिल हुए। यह एक अच्छा प्रयास 
था। मेरा सदैव इस बात पर आग्रह रहा है कि इस देश में विभिन्न धर्मों, वर्गों, विचारों 
के लोगों में आपसी संवाद होना चाहिए। मैं यह भी मानता हूं कि समस्याओं पर विभिन्न 
वर्गों द्वारा वाद-विवाद करने से समाधान के निकट नहीं पहुंचा जा सकता। यदि कोई 
सार्थक निदान निकल सकता है तो वह संवाद के माध्यम से ही निकल सकता है। 
संवाद की सीधी दिशा यह है कि आप अपने विपक्षी की वातों को खुले मन और 
मस्तिष्क से सुनें और उसे अपनी बात समझाएं। 

भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित संगोष्ठी में मुख्य मुद्दा अयोध्या में राम 
मंदिर बनाने का ही था। उस गोष्ठी में प्रवीण तोगडिया का यह आग्रह कि मुस्लिम 
नेता राम मंदिर संबंधी अपना मुकदूदमा अदालत से वापस ले लें और हिंदुओं को मंदिर 
का निर्माण करने दें अपने आप में कोई अनुचित वात नहीं है। यह कहना भी ठीक 
है कि इससे हिंदुओं और मुसलमानों के वीच सद्भाव बढ़ेगा, किंतु साथ ही यह कह 
देना कि यदि हमें वहां मंदिर नहीं बनाने दिया गया तो हम ताकत से वहां बलात मंदिर 
बना लेंगे, वहुत अनुचित और गैर जिम्मेदाराना वात है और किसी भी सभ्य समाज 
में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता । किसी भी समस्या के समाधान के लिए मनमानी 
निर्णय ले लेना और उसे लागू करने की धमकी देना, संसद की भावना के विरुद्ध ही 
नहीं है देश को अराजकता की ओर धकेलने का कार्य है। 

भारत जैसे बहुधर्मी, बहुभाषी और बहुजातीय देश में विभिन्न वर्गो के मध्य 
मतभेद और विवाद उठना बहुत स्वाभाविक है। जिस संघात्मक ढांचे में इस देश का 
संविधान काम करता है उसमें राज्यों के मध्य भी अनेक विवाद हैं। पंजाब और हरियाणा 
के मध्य सीमा विवाद भी और नदियों के जल के बंटवारे का भी, कर्नाटक और 
तमिलनाडु के मध्य कृष्णा नदी के जल का विवाद बहुत गंभीर है। महाराष्ट्र और 
कर्नाटक के मध्य बेलगाम को लेकर विवाद है। सरदार सरोवर के निर्माण को लेकर 
मध्य प्रदेश और गुजरात के वीच सहमति नहीं है। नागालैंड का मणीपुर के नागाबहुल 
क्षेत्रों को वृहद्‌ नागालैंड में शामिल करने का दावा है। जातीय और सांप्रदायिक विवाद 
भी कम नहीं हैं, सोचिए इन समस्याओं के निदान के लिए विभिन्न राज्य सरकारें अथवा 
विभिन्न वर्ग शक्ति-प्रयोग का सहारा लेने लगें तो इस देश की क्या स्थिति हो जाएगी? 

अयोध्या के संकट के संबंध में विश्व हिंदू परिषद्‌ के नेताओं द्वारा कुछ बातें 
बड़े आग्रह से कहीं जाती हैं। (2) राम जन्मभूमि का प्रश्‍न हिंदू समाज की आस्थाओं 
से जुडा प्रश्‍न है। इस संबंध में हम किसी न्यायालय का निर्णय स्वीकार नहीं करेंगे, 
क्योंकि आस्था के प्रश्‍न किसी न्यायालय के क्षेत्र में नहीं आते। दो हमें पूरा विश्वास 
है कि बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि पर बने मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। पुरातत्व 
विभाग द्वारा की गई खुदाई से भी यह बात सिद्ध हो गई है। (3) भारत सरकार को 
संसद से कानून बनवाकर इस भूमि को मंदिर निर्माण के लिए उपलब्ध करा देना 
चाहिए। (4) यदि इस स्थान पर हमें मंदिर नहीं बनाने दिया गया तो हम वलात यह 
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कार्य करेंगे। (5) राम मंदिर के आस-पास पंच कोसी क्षेत्र में किसी मस्जिद को नहीं 
बनने दिया जाएगा। 

ये सभी ऐसी बातें हैं जो किसी विवाद क॑ एक पक्षीय दृष्टिकोण को ही रेखांकित 
करती हैं। 

कोई भी प्रश्न जब विवादास्पद बन जाता है तो उसमें अनेक पक्ष उभर आते 
हैं। सबसे अच्छा उपाय यह है कि सभी पक्ष आपस में वैठकर समस्या का समाधान 
निकाल लें। यदि यह संभव न हो तो सारी बात न्यायालय के सामने लाई जाए और 
इस प्रक्रिया में देश की सबसे बड़ी अदालत-सर्वोच्च न्यायालय तक भी अपने-अपने 
तर्क लेकर पहुंचा जाए। इसके पश्चात्‌ देश की न्याय-व्यवस्था पर अपना भरोसा व्यक्त 
करते हुए उसके द्वारा दिए गए निर्णय को स्वीकार किया जाए। 

यह तर्क कोई आधार नहीं रखता कि धर्म और आस्था के प्रश्‍न सांसारिक 
न्यायालयों की सीमा में नहीं आते। राम मंदिर के निर्माण के प्रश्‍न से मिलता-जुलता 
एक प्रश्न कुछ समय पूर्व उभरा था, जिसका संबंध लाहौर के गुरुद्वारा शहीद गंज से 
है। अट्ठारहवीं सदी के मध्य में मुगल शासकों द्वारा सिखों पर जो अत्याचार हुए थे 
उसकी रक्तरंजित गाथाएं इतिहास में अंकित हैं। लाहौर के मुग़ल सूबेदार जकरिया खां 
और मीन मन्नू के समय विद्रोही सिखों को पकड़कर लाहौर लाया जाता था और उनकी 
हत्या की जाती थी। वहां गुड़मंडी क्षेत्र में एक मस्जिद थी। उसके आगे एक मुफ्ती 
(जज) बैठता था। पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से बंदी बनाकर लाए गए सिखों, जिनमें 
स्त्रियों और बच्चे भी होते थे, उस मुफ्ती के सामने पेश किए जाते थे और दंड स्वरूप. 
उनके सिर काट दिए जाते थे। उस स्थान पर करे हुए सिरों का अंवार लग जाता 
था। 

ऐसे अत्याचारों के विरुद्ध सिखों के जत्थे गुरिल्ला लड़ाई थे। धीरे-धीरे पंजाब 
में उनकी शक्ति बढ़ी और सारे प्रदेश पर उनका शासन स्थापित हो गया। लाहौर पर 
अधिकार करने के पश्चात्‌ पहला काम उन्होंने यह किया कि जिस स्थान पर सिखों 
को शहीद किया जाता था, उस स्थान पर शहीदों को स्मृति में उन्होंने एक गुरुद्वारा 
बनाया जो गुरुद्वारा शहीद गंज के नाम से जाना जाने लगा। 

उन्नसवीं सदी के मध्य (849) में पंजाब से सिखों का राज्य समाप्त हो गया 
और अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। 2850 में लाहौर के मुसलमानों ने अंग्रेज 
अदालत में एक याचिका दाखिल की कि जिसमें कहा गया कि गुरुद्वारा शहीदगंज जिस 
स्थान पर बना है, वहां पहले एक मस्जिद थी, इसलिए यह स्थान मस्जिद के लिए 
दिया जाना चाहिए। अदालत ने उस याचिका को ख़ारिज करते हुए यह निर्णय दिया 
कि यह स्थान गुरुद्वारा शहीद गंज का ही है। ।854 में दुबारा ऐसी याचिका दायर 
की गई। अदालत ने उसे भी खारिज कर दिया। लगभग 3 दशक बाद लाहौर के 
मुसलमानों ने अदालत में याचिका दाखिल करते हुए उस स्थान पर मस्जिद बनाने का 
दावा पेश किया। अदालत ने फिर वही निर्णय दिया और मस्जिद के दावे को स्वीकार 


महीप सिंह रचनावली / 366 


Hindi Premi 


नहीं किया। 

मुस्लिम पक्ष को अदालतों का यह निर्णय स्वीकार नहीं था। इस कारण लाहौर 
में कई बार तनावपूर्ण स्थिति भी उत्पन्न हुई, किंतु किसी भी वर्ग ने न्यायिक लाहौर 
को चुनौती नहीं दी। सनू ]927 में उस समय की पंजाब सरकार ने एक नोटीफिकेशन 
प्रकाशित करते उस स्थान को गुरुद्वारा शहीद गंज की मान्यता दे दी। इस आदेश के 
विरुद्ध स्थानीय मुसलमानों ने लाहौर उच्च न्यायालयों में अपील की। चार वर्ष तक 
दोनों पक्षों के वकील अपने-अपने पक्षों की दलीलें पेश करते रहे, किंतु उच्च न्यायालय 
ने फिर अपना निर्णय गुरुदवारे के पक्ष में दिया। निराश होकर मुसलमानों ने लंदन की 
प्रीवी कौंसिल (उस समय का सर्वोच्च न्यायालय) का दरवाज़ा खटखटाया। 7940 में 
प्रीवी कॉसिल का निर्णय भी गुरुद्वारे के पक्ष में था। 

सांप्रदायिक दृष्टि से वे दिन बड़े तनावपूर्ण थे। देश के अनेक भागों में ऐसे दंगे 
हो रहे थे। गुरुद्वारे और मस्जिद के प्रश्‍न को लेकर वातावरण बहुत विषाक्त हो सकता 
था, किंतु पंजाव के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर सिकंदर हैयात खान ने स्थिति को विगड़ने 
नहीं दिया। उन्होंने सिखों और मुसलमानों में निरंतर संवाद बनाए रखने का प्रयास 
किया और धार्मिक भावनाओं को भड़ने नहीं दिया। 

इस दृष्टि से दोनों पक्षों ने भी संयम से काम लिया था। मस्जिद के समर्थक 
नब्बे वर्ष तक अदालती लड़ाई लड़ते रहे और अपनी वात को लंदन की प्रीवी कौंसिल 
तक ले गए। उस समय किसी भी पक्ष की ओर से यह तर्क नहीं दिया गया था कि 
यह प्रश्‍न हमारी आस्था का है, इसलिए यह अदालत के कार्य क्षेत्र में नहीं आता। 

राम मंदिर के निर्माण के संदर्भ में भी देश के सभी धर्माचार्यों और प्रबुद्धजनों 
को संयम से काम लेने की अपेक्षा की जाती है। इस प्रश्‍न पर पिछले वर्षों में बहुत 
लहू बह चुका है। मनुष्य के जीवन से बढ़कर कोई भी आस्था नहीं है। इसकी बलि 
चढ़ाकर किसी आस्था की रक्षा नहीं की जा सकती। 

प्रवीण तोगड़िया जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं, अपने भाषणों में जिन शब्दों 
का प्रयोग करते हैं, और अब वे जिस प्रकार की धमकियों देने लगे हैं, वे इस देश 
की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा के सर्वथा विपरित हैं। क्या उन्हें भी कोई संयम का पाठ 


पढ़ा सकता है? 


(दैनिक जागरण, 9-0-2003) 
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भारत-पाक मित्रता के आधार 


इस समय संपूर्ण संसार पर अमेरिका का दबदबा है, किंतु इसे जिस प्रकार आज 
पाकिस्तान में महसूस किया जा रहा है उतना संसार के अन्य किसी देश में नहीं। 
पाकिस्तान में जो चरमपंथी तत्त्व हैं वे जनरल परवेज मुशर्रफ से इसलिए बहुत नाराज 
हैं कि उन्होंने अमेरिका के दबाव मे आकर अफगानिस्तान और ईराक जैसे इस्लामी 
देशों पर उसके आक्रमण के समय प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सहायता की। 
ओसामा बिन लादेन और अलकायदा जैसे संगठन जहां भी अवसर मिलता है, जनरल 
मुशर्रफ और उनकी सरकार को इस्लाम का हितैषी न होने का दोष तो लगाते ही हैं, 
वे पाकिस्तान की जनता का इस बात के लिए आह्वान भी करते हैं कि उसे जल्दी-से-जल्दी 
उखाड़ फेंके किंतु पाकिस्तान में एक सामानांतर आवाज भी है। यह आवाज वहां की 
सामान्य जनता की है। यदि धर्म और मजहब का आवरण हटाकर देखा जाए तो दोनों 
ही देशों का सामान्य व्यक्ति यह जानता है कि उसकी लंबी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ही 
उसको विरासत है। दोनों देशों में बसने वाले लोग एक ही “जन” हैं। पाकिस्तान में 
अथवा वहां से किसी आयोजन में यहां आए हुए व्यक्ति प्रायः कहते हैं कि इस्लाम 
से हमारा संबंध अधिक-से-अधिक एक हजार वर्ष पुराना है, कितु जिस धरती पर हम 
रहते हैं जिस प्रकार का हम जीवन जीते हैं, जो भाषाएं बोलते हैं, जिन मूल्यों पर हम 
गर्व करते हैं उनकी आयु इस्लाम से कहीं अधिक प्राचीन है। ईसा से तीन सदी पूर्व 
आने वाला आक्रमणकारी सिकंदर विदेशी था। उसको टक्कर देने वाला पोरस हमारा 
पूर्वज था। इसी आधार पर दोनों देशों में सद्भाव चाहने वाले कुछ लोगों ने पोरस 
मैत्री सभा की स्थापना की। 

भारतीय उपमहाद्वीए में जितने भी मुसलमान रहते हैं, उनमें उनकी गिनती एक-दो 
प्रतिशत से अधिक नहीं है जिनके पूर्वज अरब, ईरान, तुर्की या अफगानिस्तान से यहां 
आए थे। शेष तो यहीं के निवासी थे जिन्होंने अनेक कारणों से अपना धर्म परिवर्तन 


महीप सिंह रचनावली / 368 


Hindi Premi 


RE Snr“ Ss 


कर लिया था। इन लोगों को यह अच्छी तरह मालूम है कि दो-चार-छह पीढ़ी पडले 
से वे किस समुदाय या वर्ग से निकल कर इस्लाम के कलावे में आए थे। आधुनिक 
उर्दू साहित्य के सबसे वड़े शायर और विचारक मोहम्मद इकबाल को यह पता दा कि 
एक-दो पीढ़ी पहले वे कश्मीर के छिव्वर व्राह्मण थे। एक सम्मेलन में मुझ कुछ 
पाकिस्तानी मित्रों के साथ कुछ दिन रहने का अवसर मिला। हम साथ-साथ खाना खाते 
थे और घंटों बैठकर वातें करते थे। एक दिन एक वृद्ध पत्रकार ने वारता-वाताँ में मुझे 
वताया कि दो-तीन पीढ़ी पहले हमारा परिवार कश्यप ब्राह्मणों का परिवार था । स्वालकोट 
में हमारे पूर्वज जहां रहते थे, उसे कश्यपों का मुहलला कहा जाता था। उनकी पल्ली 
ने बताया उसके दादा हिंदू खत्री (कपूर) थे। मैं कपूरों की बेटी हूं। 
पाकिस्तान में बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिनके पूर्वजों ने इस्लाम धर्म सवीकार 
कर लिया और अपने नाम इस्लामी परिवेश के अनुसार रख लिए, किंतु अपनी पुरानी 
जाति और गोत्र सूचक शब्द अपने साथ लगाए रखते हैं। वहां सेटी, सहगल, कपूर, 
सचदेव आदि प्रायः मिल जाते हैं। भारत और पाकिस्तान में राजपूत मुसलमानों की 
बड़ी संख्या है। इन लोगों में राजपूत होने का गर्व आज भी वना हुआ है। ऐसे मुसलमान 
अपने नाम के साथ राजा या राणा शब्द लगाते हैं। इस ओर यदि जसपाल भट्टी हैं 
तो उस ओर अमजद भट्टी हैं। जाट नस्ल के लोग मुसलमान भी हैं हिंदू भी हैं और 
सिख भी हैं। रंधावा, ढिल्लों, संधु, घुम्मड़ आदि गोत्र सूचक शब्द दोनों ओर के लोग 
खुल कर इस्तेमाल करते हैं। धर्म परिवर्तित हो जाने के पश्चात्‌ किसी भी स्थान के 
लोग रहते तो वही हैं। 
संसार (विशेष रूप से इस्लामी संसार) में इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण इंडोनेशिया 
है। छोटे-बड़े द्वीपों से वना यह देश 7 अगस्त ।945 तक डच (हालैंड) उपनिवेश था । 
लंबे समय तक इन द्वीपों पर भारत से गए हिंदू-बौद्ध शासकों का राज्य था। वाली 
और जावा क्षेत्रों पर अद्टारवीं शती के अंत तक हिंदू राजाओं का आधिपत्य था। 6वीं 
शती के प्रारंभ में अरव व्यापारियों के माध्यम से इस्लाम ने यहां प्रवेश किया और 
धीरे-धीरे इन द्वीपों के अधिसंख्य लोगों ने इस धर्म को स्वीकार कर लिया। बाली जैसे 
कुछ द्वीपों मे आज भी हिंदू बड़ी मात्रा में रहते हैं। इस समय इंडोनेशिया की जनसंख्या 
लगभग बीस करोड़ है। इनमें नववे प्रतिशत लोग इस्लाम के अनुयायी हैं। इस प्रकार 
यह देश संसार में मुस्लिम आबादी वाला सबसे बड़ा देश है, कितु वहां हिंदू-बौद्ध संपर्क 
से उत्पन्न जो संस्कृति पनपी उसकी गहरी छाया आज भी विद्यमान है। 
वहां के ये सभी नाम-सुकार्णो, सुहार्तो, मेघावती (जो सभी मुसलमान हैं) इस 
कुंठा से ग्रस्त नहीं हैं, न उनके नाम अरवी-फारसी शब्दों से नहीं बने हैं। वहां के 
जनजीवन पर रामायण और महाभारत का गहरा प्रभाव है। वहां की राजभाषा को भाषा 
इंडोनेशिया कहा जाता है। धर्म के साथ जन-परिवर्तन नहीं होता यह एक-संसार व्यापी 
तथ्य है। जापान, म्यांमार और श्रीलंका-तीनों बौद्ध धर्मानुयायी हैं, किंतु समान धार्मिक 
आस्थाएं होते हुए भी इन देशों की अपनी-अपनी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। इस कारण 
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इन देशों के लोगों में कभी दुविधा और द्वैत उत्पन्न नहीं होता है। भारत और पाकिस्तान 
की स्थिति भी ऐसी ही है। धर्म, भौगोलिक-सीमा, आस्था विश्वास, पूजा-पद्धति में अंतर 
होते हुए भी दोनों देशों की जन-पृष्ठभूमि एक ही है। यही बात अनेक विवादों, मतभेदों 
और समय-समय पर उभरी कटुताओं के बावजूद सामान्यजन के आत्मिक संबंध को 
आज भी बनाए हुए है। 

पाकिस्तान के लोगों ने महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी और अहमद शाह 
अब्दाली जैसे विदेशी आक्रमणकारियों को केवल इसलिए अपना नायक मान लिया, 
क्योंकि वे स्वधर्मी थे। सोमनाथ का रक्षक राजा जयसिंह, दिल्‍ली का शासक पृथ्वीराज 
चौहान और मराठों का सेनानायक सदाविश राव भाऊ इसलिए पराए हो गए कि वे 
विधर्मी थे। इसी आधार पर इस देश का विभाजन हो गया। मेरी मान्यता है कि चाहे 
यह देश भौगोलिक दृष्टि से बंटा हो, लोग उस तरह नहीं बंटे जैसे कुछ लोग उन्हें 
बांटना चाहते थे। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात्‌ जर्मनी दो भागों में बंट गया था। उनके 
बीच एक दीवार भी बन गई थी, कितु पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में रहने वाले लोग 
यह कभी नहीं भूले कि वे एक जन हैं। जैसे-जैसे यह अनुभूति दृढ़तर हुई, बर्लिन की 
दीवार दरकने लगी और एक दिन दोनों भागों का एकीकरण हो गया। कोरिया जैसा 
प्राचीन देश आज दो भागों में बंटा हुआ है, किंतु वहां भी एकीकरण की अकुलाहट 
भरी भावना कुछ कम नहीं है। नेपाल, भूटान और श्रीलंका, पाकिस्तान और बगंलादेश 
का अपना अलग अस्तित्व है, किंतु इन सभी देशों की जन-एक को कोई झुठला नहीं 
सकता। कुछ वर्ष पहले जव मैं अपने कुछ मित्रों के साथ पाकिस्तान गया था वहां 
का हर आदमी सहमा हुआ दिखता था। उस समय दोनों देशों के मध्य तनाव अपने 
चरम पर था और लगता था कि युद्ध किसी भी समय छिड़ सकता है। वहां मुझसे 
कितने ही लोगों ने कहा कि दुआ कीजिए हमारे वीच जंग न हो। 

हमें एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि भारत-पाकिस्तान के बीच का सारा 
झगड़ा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का झगड़ा नहीं है। पाकिस्तान की युवा पीढ़ी 
यह चाहती है कि उसे कट्टरपंथी मौलवियों-मुल्लाओं से छुटकारा मिले और वह अंधी-धार्मिकता 
से मुकत होकर खुले स्वस्थ वातावरण में सांस ले सकें। एक बहुत बड़ा वर्ग अब यह 
कहता सुनाई देता है कि अमेरिका की गुलामी करने की अपेक्षा कहीं अच्छा है कि 
हम भारत के साथ मित्रता करें। आवश्यकता इस बात की है कि दोनों देशों के 
बुद्धिजीवी और सही सोच रखने वाले लोग पाकिस्तान की उदारवादी सोच को प्रोत्साहित 
करें। यदि भारत में उसी प्रकार का धार्मिक-उन्माद उत्पन्न किया जाएगा, संकीर्ण-सांप्रदायिक 
सोच को किसी उच्च आदर्श का वैसा ही जामा पहनाया जाएगा, जैसा पाकिस्तान के 
जेहादी तत्त्व करते हैं। तो उस देश के उदारपंथी, अपनी सभी सदूइच्छाओं के बावजूद 
अपने मंतव्यों में सफल नहीं होंगे। 


(दैनिक जागरण, 23-0-03) 
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क्या संकेत हैं नए वर्ष के? 


नए वर्ष का प्रवेश हो गया है। जाते-जाते गत वर्ष कुछ झटके देता गया। ईरान में 
भयंकर भूकंप आया और हजारों की जान ले गया। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के 
राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ पर दो प्राण घातक फिदाईन हमले रावल पिंडी में हुए 
उनमें वाल-वाल बच गए। इन दिनों परवेज मुशर्रफ ने अपने देश के आतंकवादी तत्वों 
पर जो शिकंजा कैसा है और भारत की ओर सकारात्मक रवैया अपनाया है उससे वहां 
का कट्टरपंथी वर्ग बुरी तरह बौखला गया है। आतंकवाद एक ऐसा राक्षस है जो 
उकसाने पर शत्रुओं को निगलने लगता है, किंतु उसकी दुधारी तलवार के निशाने से 
वे लोग भी नहीं बच पाते हैं जो एक समय अपने शत्रुओं की ओर संकेत करके उसे 
उकसाते हैं। आज पाकिस्तान में यही हो रहा है। 

चैसे गए वर्ष की अखबारों की सुर्खियों में ईराक लगातार छाया रहा। ।9 मार्च 
को अमेरिका और ब्रिटेन ने उस पर आक्रमण किया था। युद्ध में सदूदाम हुसैन और 
उसके शासन की मूर्ति के ध्वस्त हो जाने के बाद भी सद्दाम उनकी पकड़ में नहीं 
आया था। वर्ष समाप्त होते-होते वह भी शिकंजे में आ गया, कितु जिस ढंग से और 
जिस दशा में सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया उसने मेरे जैसे कितने ही लोगों को बहुत 
उदास किया। एक निरंकुश तानाशाह का अंत कितना पीडादायक होता है, यह भी 
देखने को मिला। 

2003 के अंत में ही यह समाचार आया कि अमेरिकी व्यापारी लक्खूशाह पाठक 
के इस आरोप से कि पूर्व प्रधानमंत्री (उस समय विदेशमंत्री) पी.वी. नरसिंह राव ने 
चंद्रास्वामी के माध्यम से उससे एक लाख अमेरिकी डालर की घूस ली थी, वर्षों तक 
मुकदमा चलने के बाद न्यायालय ने उन्हें पूरी तरह दोष मुक्त कर दिया। 

मैं न्यायालय द्वारा लिए निर्णय के औचित्य पर कोई प्रश्‍न नहीं उठा रहा हूं, 
किंतु एक प्रश्‍न तो किसी के भी मन में उठेगा। गत अनेक वर्षों से इस देश में लाखों, 
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करोड़ों और अरबों रुपए के घोटालों और घूसखोरी के समाचार आते रहे हैं। इनमें 
प्रधानमंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, उच्च नागरिक तथा सैनिक 
अधिकारियों की मिलीभगत और भागीदारी के समाचार भी सुर्खियों में रहे हैं। वर्षो 
तक इनकी जांच-पड़ताल होती रही है और मुकदमें भी चलते रहे हैं। क्या वात है कि 
आज तक कोई भी बड़ा नेता, प्रभावशाली व्यक्ति, सत्ता गलियारों में पहुंच रखने वाला 
आदमी किसी भी केस में दोषी नहीं पाया गया, दंड की प्रक्रिया में नहीं आया? इस 
देश की न्यायप्रणाली गवाहियों पर आश्रित रहती है। न्याय की वर्षों तक चलने वाली 
प्रक्रिया में गव्राहियां टूट जाती हैं बदल जाती हैं, बिक जाती है अपने पहले वक्‍तव्य 
से मुकर जाती हैं और न्याय प्रक्रिया एक भुरभुरी दीवार की भांति देखते-देखते धराशायी 
हो जाती है। 

इस वर्ष में दिलीप सिंह जूदेव और अजित जोगी के कथित जोगी के कथित 
घोटाले चर्चा में रहेंगे, किंतु पिछले अनुभव यह बताते हैं कि इनका हश्र भी पिछले 
घोटालों जैसा ही होगा। 

बीते वर्ष की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना देश के पांच राज्यों की विधानसभाओं के 
चुनाव थे। इनमें से चार राज्यों में कांग्रेस की हार हुई। केवल दिल्ली में वह अपनी 
लाज बचा सकी। तीन महत्त्वपूर्ण हिंदी भाषी राज्य-राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीस 
गढ़ उसके हाथ से निकल गया। 

इस वर्ष के मध्य लोकसभा के आम चुनाव होने की संभावना है। देश के 
राजनीतिक क्षितिज पर एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न कांग्रेस के ऊपर सोनिया गांधी के नेतृत्व 
और वर्चस्व पर उभर आया है। विधानसभा के चुनावों में सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी 
के लिए, स्थान-स्थान पर जाकर धुंआधार प्रचार किया, किंतु इसके विशेष सार्थक 
परिणाम नहीं निकले। दिल्ली में भी मतदाताओं के मध्य सोनिया गांधी की छवि ने 
इतना काम नहीं किया जितना शीला दीक्षित की छवि और व्यक्तित्व ने किया। 

क्या सोनिया गांधी का करिश्मा टूट रहा है? आजादी के वाद से ही नेहरू गांधी 
परिवार का करिश्मा कांग्रेस की सबसे बड़ी शक्ति बनकर रहा है। इस करिश्मे की 
चमक आम लोगों को चकाचौंध करती रही है और इसके सम्मुख किसी समानान्तर 
नेतृत्व के उभार में सबसे बड़ी वाधा बनकंर आई है। जवाहर लाल नेहरू के समय 
तक तो कांग्रेस में अनेक और कद्धावर नेता थे, किंतु इंदिरा गांधी का नेतृत्व आते 
ही यह नेतृत्व पूरी तरह हाशिए पर चला गया और शीर्ष नेतृत्व के आस-पास बौने 
कद के लोग मंडराने लगे। वंशवाद की नींव नेहरू जी के समय में ही पड़ गई थी। 
अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी बनाने की मंशा उनके जीवन-काल में ही प्रकट 
होने लगी थी। इंदिरा गांधी के सत्ता में आते ही कांग्रेस में वंशवाद की जड़ें इतनी 
गहरी हो गई कि कांग्रेस के किसी भी छोटे-बड़े नेता के लिए यह सोचना असंभव हो 
गया कि कांग्रेस की नैया की पतवार इस परिवार के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति संभाल 
सकता है। जिस किसी ने भी भूले-भटके इस दिशा में सोचा, वह देखते-देखते हाशिये 
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पर धकेल दिया गया। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की अकाल मृत्यु के बाद कुछ 
समय के लिए ऐसा लगा कि कांग्रेस में एक गहरा शून्य उभर आया है। पी.वी. नरसिंह 
राव, अर्जुन सिंह नारायण, दत्त तिवारी, शरद पवार जैसे दिग्गजों ने इस शून्य को भरने 
का प्रयास किया कितु वे सफल नहीं हुए । कांग्रेस-संस्कृति को वंशवाद की गहरी आदत 
पड़ चुकी है। उसमें असुरक्षा का यह भाव अंदर तक बैठ गया है कि यदि परिवार 
के किसी व्यक्ति ने कमान नहीं संभाली तो पार्टी की नैया पूरी तरह डूब जाएगी। 
देखते-देखते सभी लोग परिवार की विदेशी बहू के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए 
दिखाई दिए। 

इसमें भी कोई संदेह नहीं कि सोनिया गांधी के नेतृत्व संभालते ही पार्टी एक 
जुट होती दिखाई दी । इसे कांग्रेस का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि इस पार्टी के किसी 
एक वरिष्ठ नेता को लेकर सहमति नहीं वनी और चाहते न चाहते उसे फिर वंशवाद 
की शरण में जाना पड़ा। , 

प्रश्‍न यह है कि वंशवाद का यह करिश्मा और कितने समय तक चलेगा? इस 
प्रकार का करिश्मा जनतंत्र की मूल-प्रकृति के सवर्था प्रतिकूल है और संसार भर में 
नष्ट हो चुकी राजतंत्र प्रणाली का ही वदला हुआ रूप है। इसमें सिद्धांत की अपेक्षा 
वंश और व्यक्ति महत्त्वपूर्ण होता है और जनता के मध्यवीर पूजा का भाव ही अधिक 
कार्य करता है। 

मुझे लगता है कि इस वर्ष वंशवाद की इस प्रवृत्ति को भारी आघात लगेगा। 
इस वर्ष होने वाले लोकसभा के चुनावों में यह स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। 

कुछ दिन पूर्व ही मुंबई के शिवाजी पार्क में कांग्रेस दारा आयोजित विशाल रैली 
में सोनिया गांधी ने इस बात का संकेत दे दिया है कि आने वाला चुनाव कांग्रेस अपने 
ही बलबूते पर नहीं लड़ेगी, वह अन्य दलों को साथ लेकर उसी प्रकार का गठबंधन 
बनाएगी जैसा इस समय भाजपा ने बनाया हुआ है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि वह 
चुनाव बहुदलीय न होकर दो प्रमुख गठवंधनों के मध्य होगा। 

कितु इस स्थिति की भी अपनी एक विडंबना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे में 
कुछ बातें बहुत स्पष्ट हैं, उसमें किसी प्रकार की दुविधा या असमंजस नहीं है। इस 
मोर्चे के सभी घटकों ने अटल विहारी वाजपेयी को अपना नेता चुना हुआ है। यह 
मोर्चा आने वाला चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेगा और उन्हीं को अगले प्रधानमंत्री 
के रूप में जनता के सामने प्रस्तुत करेगा। इस मोर्चे ने एक गैर-भाजपाई, जार्ज 
फर्नाडिस को अपना संयोजक बनाया है। यह प्रयोग गत 5 वर्ष से बड़ी सफलतापूर्वक 
अपना काम कर रहा है, किंतु क्या कांग्रेस के नेतृत्व वाला मोर्चा भी ऐसी स्थिति प्राप्त 
कर सकेगा? 

पांच वर्ष पूर्व जब सोनिया गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति के सम्मुख अपनी सरकार 
बनाने का दावा पेश किया था उनके पास सांसदों की अपेक्षित संख्या नहीं थी। यदि 
उस समय मुलायम सिंह यादव अपनी पार्टी के सांसदों के साथ सोनिया गांधी का समर्थन 
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करते तो अपेक्षित संख्या उन्हें प्राप्त हो जाती और वे प्रधानमंत्री बन जातीं, किंतु मुलायम 
सिंह यादव ने उनके विदेशी मूल का होने के कारण ही उन्हें अपना समर्थन नहीं दिया 
था और वे इस पद से वंचित हो गई थीं। 

इस चुनाव के बाद नेहरू-गांधी वंशवाद और सोनिया गांधी का भविष्य तय हो 
जाएगा। यदि सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को बड़ी सफलता प्राप्त होती है तो 
वंशवाद की जड़ और मज़बूत हो जाएगी और भावी नेतृत्व को संभालने के लिए प्रियंका 
और राहुल का कांग्रेस में आना निश्चित हो जाएगा, किंतु यदि कांग्रेस के सांसदों की 
गिनती तीन अंकों की सीमा को नहीं छू सकी तो निश्चित ही पार्टी में असंतोष उभरेगा 
और नेहरू-गांधी वंशवाद से कांग्रेसजनों की आस्था टूटेगी। 

गत अनेक वर्षों से वामपंथी दलों की स्थिति काफी दयनीय है। कम्यूनिस्ट पार्टी 
का प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित हो गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पश्चिमी बंगाल 
में अपनी पकड़ को 25 वर्ष से अधिक समय से कायम रखा है। उसे चुनौती देने की 
स्थिति में आज तृणमूल कांग्रेस का ही कुछ आधार है। पिछले कई चुनावों में सभी 
वामपंथी दलों के सांसदों की संख्या 50 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी है। पश्चिमी 
बंगाल, त्रिपुरा और केरल के अतिरिक्त कहीं उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं होती। क्या 
ये दल कांग्रेस के नेतृत्व में बनने वाले मोर्चे में एक घटक बनना स्वीकार कर सकेंगे? 

ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी ने उनके नेतृत्व के प्रति असहमति की बढ़ती 
हुई बयार को अनुभव कर लिया है। केवल 5 वर्ष पहले पचमड़ी में हुए अधिवेशन 
में कांग्रेस ने घोषित किया था कि वह किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी। 2 वर्ष 
पूर्व उसने बंगलौर में हुए अधिवेशन में किसी गठबंधन में शामिल होने के प्रति अपना 
लचीला रुख दिखाया था। इसी वर्ष के प्रारंभ में शिमला में कांग्रेस की ओर से कहा 
गया था कि राजक विरोधी गठबंधन में वह केवल इस शर्त पर भागीदार बन सकती 
है, कि उसका नेतृत्व कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ही करेंगी। 

वर्ष का अंत होते-होते सोनिया गांधी मुंबई के एक पत्रकार सम्मेलन में यह कहने 
पर मज़बूर हो गई कि कथित धर्म निरपेक्ष मोर्चे का नेता आम सहमति से चुना जाएगा। 
जनता ही यह फैसला करेगी कि विदेशी मूल की होते हुए भी, वे प्रधानमंत्री बनेंगी या नहीं। 

सोनिया गांधी की सोच में आया यह परिवर्तन एक और कदम आगे जा सकता 
है। उन्हें यह आभास हो गया है कि वे अपनी पार्टी की अध्यक्ष तो रह सकती हैं कितु 
यह देश प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए चुनाव का माहौल 
कुछ और गर्म 'होते ही वे यह भी घोषित कर सकती हैं कि वे प्रधानमंत्री पद की 
उम्मीदवार नहीं हैं। 

मुझे लगता है कि वर्ष 2004 में भारतीय-राजनीति में आधी सदी से चले आ रहे नेहरूगांधी 
परिवार का करिश्मा बहुत हद तक टूट जाएगा और नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे। 


(दैनिक जागरण, ।--2004) 
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वीर पूजा अनुभवहीन वंश पूजा 
में बदल रही है 


वीर पूजा का भाव क्या मनुष्य स्वभाव का एक अंग है? हमारे साहित्य में अनेक प्रकार 
के नायक गिनाए गए हैं-धीरोदात्त, धीर व्यक्ति, धीर ललित, और धीरोद्धत । इन्हीं 
नायकों के माध्यम से अवतारों की कल्पना की गई और उन्हें ईश्वरत्व की गरिमा भी 
दी गई। यह प्रवृत्ति किसी एक देश और समाज तक ही सीमित नही है। संसार भर 
में नायकों, वीरों, महात्माओं को लोग सम्मान देते हैं, उन्हें आदर्श मानते हैं, उनकी 
बड़ी-बड़ी मूर्तियां बनती हैं, उन्हें प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया जाता है। अधिक 
श्रद्धा होने पर उन्हें मंदिरों में भी ले जाया जाता और उनकी पूजा होने लगती है। 

वीर पूजा के इस भाव में संभवतः राजा का स्थान सवसे अधिक प्राचीन है। 
अनेक देशों में राजा व्यक्ति नहीं होता, वह ईश्वर अथवा ईश्वर का अवतार होता है। 
जापान की राजशाही शायद संसार की प्राचीनकाल राजशाही है। वहां के लोग सदा 
ही अपने राजा में ईश्वर का रूप ही देखते रहे हैं अपने देश में भी राजा को ईश्वर 
या ईश्वर तुल्य ही माना जाता रहा है। एक समय दिल्ली के शासक की शक्ति ईश्वर 
की शक्ति के बराबर मानी जाने लगी थी। इसीलिए यह उक्ति प्रचलित हो गई थी-दिल्ली 
शवरोआः जगदीश्वरोआ। 

हमारे महाकाव्यं का नायक कमी सामान्य जन नहीं होता था। सामान्यतः वह 
राजपुत्र ही होता था। उसके लिए विशिष्ट कुल, वर्ण और पृष्ठभूमि का होना आवश्यक 
था। 

वीर पूजा की भावना को सबसे बड़ी चोट लोकतंत्र की अवधारणा से पहुंची। 
इस अवधारणा ने सभी मनुष्यों को समान धरातल पर स्वीकार कर लिया और किसी 
भी व्यक्ति, वर्ग, वर्ण जाति की विशिष्टता को अस्वीकार कर दिया। ऐसी विशिष्टता 
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का सिरमौर राजतंत्र धीरे-धीरे समाप्त होने लगा। कुछ देशों में राजा/रानी रह तो गए 
किंतु उनका रहना मात्र औपचारिक रह गया। सारी सत्ता सामान्य जनता के हाथ में 
पहुंच गई। साहित्य में भी विशिष्ट नायक की उपस्थिति गायब होने लगी और होरी 
जैसा अनपढ़ गरीब शूद्र गोदान जैसे महाकाव्यात्मक उपन्यास का अविस्मरणीय नायक 
बन गया। 

किंतु वीर पूजा की भावना तो सामान्य जन की मानसिकता में हजारों वर्षा से 
बैठी हुई है। वह सदैव किसी हीरो की तलाश में रहती है। उसे ऐसा हीरो कभी राजनीति 
में दिखाई दे जाता है (जवाहर लाल नेहरू) कभी किसी क्रांतिकारी में दिखने लगता 
है। (भगत सिंह), कभी किसी आध्यात्मिक पुरुष के कल्पित होने लगता है (गांधी और 
विनोवा)। देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसे अपने स्वप्नों का नायक फिल्मों 
में मिल जाता है। तमिलनाडु की जनता में एम. जी. रामचंद्रन और शिवाजी गणेशन 
का काल्पनिक नायकत्व, इतिहास के किसी भी वास्तविक नायक से कम नहीं रहा है। 
आंध्र में एन.टी. रामाराव की मान्यता किसी महानायक से कम नहीं थी। बीस-बीस 
हट्टे-कट्टे आदमियों से अकेले (छद्म) लड़कर पराजित करने वाले अमिताभ बच्चन को 
भी लोगों ने नायकों के उच्च शिखर पर रखा हुआ है। 

किंतु ऐसा बहुत कम देखने में आया है कि नायकत्व वंश परंपरा में आ गया 
हो। यह बात कुछ हद तक राजतंत्र में दिखाई देती थी। इस देश के राजा, महाराजा, 
नवाब समाप्त हो गए उनकी विशेष उपाधियां भी नहीं रहीं। आज वे अन्य लोगों की 
ही तरह सामान्य नागरिक हैं, किंतु आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो उन्हें 
महाराजा, महारानी, युवराज कहकर संबोधित करते हैं। 

कितु नेहरू परिवार के आधार पर इस देश में जो वंशवाद उभरा है वह अद्भुत 
है और अद्वितीय भी। जवाहर लाल नेहरू इस देश के बहुत बड़े नेता थे, किंतु महात्मा 
गांधी, सुभाषचंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, राजेद्र प्रसाद, मौलाना आजाद का वैशिष्ट्य 
और महत्त्व कम करके नहीं आंका जा सकता, किंतु इन नेताओं के साथ वंशवाद नहीं 
पनपा । देश का पहला प्रधानमंत्री होने का गौरव जवाहर लाल नेहरू को प्राप्त हुआ। 
इसमें भी कोई संदेह नहीं कि उनके व्यक्तित्व में जो 'ग्लैमर' था, वह अन्य किसी नेता 
में नहीं था। उनके तीखे नैन-नक्श और गोरा कश्मीरी रंग उन्हें अलग व्यक्तित्व प्रदान 
करता था। श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके दोनों पुत्रों-राजीव और संजय को भी यही 
रूप-रंग विरासत में प्राप्त हुआ। हमारे देश की आम जनता में नायक का शारीरिक 
दृष्टि से सुंदर होना बहुत महत्त्व रखता है। 

जवाहर लाल नेहरू चाहते थे कि उनका उत्तराधिकार उनकी बेटी इंदिरा प्रियदर्शिनी 
को प्राप्त हो। वे उन्हें इस दृष्टि से तैयार करने का निरंतर प्रयास करते रहे। 
राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इंदिरा जी उनके साथ रहती थीं। उनके जीवन में ही 
इंदिरा गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनी थीं। वे संगठन तथा प्रशासन में गहरी रुचि 
भी लेने लगी थीं। भारत की भावी प्रधानमंत्री बनने का सपना उनकी आंखों में तैरने 
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लगा था। 

लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में इंदिरा गांधी सूचना और प्रसारण मंत्री बनीं । 
प्रधानमंत्री के रूप में कुल डेढ़ वर्ष कार्य करने के पश्चात्‌ ताशकंद में उनका अचानक 
देहावसान हो गया और इंदिरा जी प्रधानमंत्री वन गई। 

नेहरू-गांधी वंशवाद की जड़ें मजबूत करने के लिए इंदिरा गांधी ने जिस 
योजनावद्ध ढंग से काम शुरू किया, वह भी आश्चर्य जनक है। विना किसी प्रकार 
के राजनीतिक प्रशिक्षण और संवैधानिक स्थिति के संजय गांधी का सत्ता पर जमा दबाव 
शुरू हुआ उसने न केवल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही चौंकाया बलिक संपूर्ण 
देश का बुद्धिजीवी और चिंतनशील समाज भौंचक्का रह गया। कांग्रेस का ऐसा नेतृत्व 
धीरे-धीरे हाशिये पर चला गया और इंदिरा इज इंडिया” तथा “भारत का भविष्य : 
संजय गांधी” का स्वर चारों ओर गूंजने लगा। 

दुर्योग से संजय गांधी का एक हवाई हादसे में निधन हो गया। इंदिरा गांधी 
ने अपने बड़े बेटे राजीव को, जो इंडियन एयरलाइंस में एक द थे, वहां से दायित्व 
मुक्त करा कर राजनीति में शामिल कर लिया। 7984 में जब इंदिरा गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण 
हत्या हो गई तो कांग्रेस संसदीय दल की विधिवत बैठक बुलाकर नेता का चुनाव कराए 
बिना राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। 

किसी परिवार अथवा वंश विशेष का उसके त्याग, बलिदान और देश सेवा के 
लिए सम्मान करना एक बात है किंतु सत्ता पर उसकी इज़ारहदारी कायम करना दूसरी 
| बात है। दुर्भाग्य से कांगेस के साथ यही हुआ है। उसका वरिष्ठ नेतृत्व जैसे इस वात 
से पूरी तरह कायल हो चुका है कि यदि नेहरू-गांधी परिवार का कोई व्यक्ति उस पार्टी 
का नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा तो पार्टी के नेता आपस में लड़ मरेंगे और पार्टी की 
लुटिया डूब जाएगी। 
| राजीव गांधी की हत्या के बाद इस परिवार की सीधी रेखा में कोई वरिष्ठ सदस्य 
नहीं बचा था। यह ऐसा अवसर था जब कांग्रेस में तिरोहित हो चुका पार्टी-लोकतंत्र 
वापस आ सकता था। पी. वी. नरसिंह राव, अर्जुन सिंह, नारायण दत्त तिवारी, शरद 
पवार, प्रणव मुखर्जी, जैसे नेता यदि आपस में सही समझ उत्पन्न कर सकते सहमतिपूर्ण 
नेतृत्व उभार सकते तो उन्हें नेहरू-गांधी वंश वाद से मुक्ति मिल सकती थी, किंतु ऐसा 
हुआ नहीं। इनमें “नंबर वन” कीन हो शायद इस बात पर सहमति नहीं हुई। पी. वी. 
नरसिंह राव ने प्रधानमंत्री बनकर पांच वर्ष तक अच्छी सरकार चलाई, किंतु अपने 
साथियों में पूरी साख नहीं बना पाए। आखिर सारी पार्टी करबद्ध होकर परिवार की 
विदेशी मूल भी बहू के चरणों में जा गिरे। 

इसमें कोई संदेह नही है कि नेहरू-गांधी परिवार का चमत्कार अभी इस देश 
में कायम है। सही और धारा प्रवाह भाषा न बोल पाने के बावजूद सोनिया गांधी भारी 
भीड़ एकत्र करने में सफल होती हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने अनेक राज्यों 
के, चुनाव में सफलता मिली है! आज देश के ग्यारह राज्यों में कांग्रेस की सरकारें और 
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लोक सभा में कांग्रेसी सदस्यों की संख्या भाजपा को छोड़कर सबसे अधिक है। कुछ 
समय पूर्व हुए पांच राज्यों में हुए चुनाव में दिल्‍ली को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में 
मतदाताओं ने सोनिया गांधी के व्यापक दौरों के बावजूद, कांग्रेस को स्वीकार नहीं 
किया। इससे इस चमत्कार को बहुत खंडित किया है। फिर भी ऐसा लग रहा है कि 
नेहरू-गांधी पंश्वाद का सहारा लेने के अतिरिक्त कांग्रेस के पास कोई विकल्प नही 
है। इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि लोक सभा के आगामी चुनाव में कांग्रेस 
की वैतरिणी पार करने के लिए सभी की निगाहें प्रियंका और राहुल पर टिकने लग 
गई हैं। कुछ वर्ष पूर्व सोनिया गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए स्थान-स्थान 
पर कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता-गुहार लगा रहे थे। आज फिर वैसी ही गुहार लगने 
लगी है-कांग्रेस को बचाना है तो प्रियंका को आगे लाओ। 

हाल में ही प्रियंका बडरा और राहुल गांधी ने अमेठी और रायबरेली क्षेत्र का 
दौरा किया। उन्हें देखने और सुनने के लिए स्थान-स्थान पर वैसी ही भीड़ एकत्र हुई 
जैसी किसी राजकुमारी या राजकुमार के प्रति बीते दिनों में होती थी। आज ऐसी ही 
भीड़ चमक-दमक रखने वाले फिल्‍मी अभिनेता/अभिनेत्रियों के लिए होती है। जीवन 
भर ये लोग किसी के निर्देशन में, किसी अन्य व्यक्ति के लिखे संवाद बोल कर, किसी 
नृत्य-निर्देशक की ताल पर नाच कर, किसी संगीत निर्देशक की धुन और दूसरे व्यक्ति 
की आवाज़ में गाकर अपना नायकत्व स्थापित करते हैं। क्या इस देश की जनता ऐसे 
ही नायकत्व और नेतृतव को स्वीकार करने के लिए तैयार है। 

प्रियंका और राहुल को लेकर इस समय कांग्रेस क्षेत्रों में जैसा उत्साह प्रकट किया 
जा रहा है, वह इस बात का द्योतक है कि सभी लोकतांत्रिक परंपराओं, राजनीति के 
लंबे सार्थक अनुभव, सार्वजनिक क्षेत्र में दिए हुए योगदान, देश के लिए की हुई साधना, 
त्याग और सेवा को एक ओर रखकर वंश पूजा का भाव आज भी कितना प्रबल है। 


(दैनिक जागरण, 5-2-04) 
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आंखों की लाली बताती है- 
रोए तुम भी हो/रोए हम भी हैं 


30, $। जनवरी और ] फरवरी, 2004 को लाहौर में एक पंजावी सम्मेलन हुआ। मुझे 
उसमें सम्मिलित होने का अवसर मिला। देश के विभाजन के समय संयुक्त भारत के 
दो प्रांत, पंजाब और बंगाल भी बंट गए थे। दोनों प्रांतों में पंजावी और बंगाली भाषी 
लोग निवास करते हैं। उनके खान-पान, व्यवहार रहन-सहन और सांस्कृतिक परंपराएं 
एक जैसी हैं। उस समय पूर्वी पाकिस्तान के रुप में जाना गया प्रदेश आज बगंला देश 
के रूम में एक स्वतंत्र राष्ट्र है और बांगला भाषा ही वहां की राष्ट्र भाषा है। 

पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, पश्ती और बलोची भाषाएं विभिन्न प्रांतों 
की भाषाएं हैं किंतु राष्ट्रभाषा की मान्यता उर्दू को प्राप्त है। 

पाकिस्तान में वहां का पंजाब प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है और साठ प्रतिशत से 
अधिक लोग पंजाबी भाषी हैं, किंतु वहां न प्रदेश स्तर पर और न ही राष्ट्रीय स्तर 
पर पंजाबी को किसी प्रकार की सरकारी मान्यता प्राप्त है, जबकि सिंधी, पश्तो और 
बलोची को अपने-अपने प्रदेशों में सरकारी स्तर स्वीकार किया जाता है और सरकारी 
भाषा के रूप में उनका उपयोग होता है। 

भारतीय पंजाब में पंजाबी भाषा ने बहुत विकास किया है। वह अपने प्रदेश 
की राजभाषा है। सारा सरकारी काम-काज इसी भाषा में होता है। सभी सरकारी स्कूलों 
में वह शिक्षा का माध्यम है और प्राथमिक स्तर से उसकी पढ़ाई होती है और अनेक 
विषयों में उच्च-शिक्षा का अध्ययन भी पंजाबी माध्यम से किया जा सकता है। 

पाकिस्तानी पंजाब के पंजावी-ग्रेमी लगातार यह प्रयास करते रहे हैं कि उनके 
प्रदेशों में भी उनकी भाषा विकास के उन्हीं रास्तों पर आगे बढ़े जैसे भारतीय पंजाब 
में हुआ है। बहुत प्रयास करने पर उन्हें इस बात में सफलता मिली कि एक वैकल्पिक 
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विषय के रूप में विद्यार्थी पंजाबी पढ़ सकते हैं। धीरे-धीरे वहां स्नातक और स्नातकोत्तर 
स्तर पर पंजाबी पढ़ाई जाने लगी। बहुत से विद्यार्थी पी-एच.डी. उपाधि के शोध-कार्य 
भी करने लगे, किंतु ऐसे विद्यार्थियों के लिए कोई अच्छी नौकरी पाना बहुत दूभर हो 
गया। लाहौर में हुई पंजाबी कांफ्रेंस का उद्देश्य यही था कि किस प्रकार सरकारी स्तर 
पर पंजाबी को अधिकाधिक मान्यता प्राप्त कराई जा सके और इसे रोज़गार की भाषा 
भी बनाया जा सके। 

इस दृष्टि से लाहौर में संपन्न हुआ यह सम्मेलन वहुत सफल कहा जा सकता 
है। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पश्चिमी पंजाब के मुख्यमंत्री परवेज इलाही ने 
घोषणा की कि लाहौर में सरकार की ओर से पंजावी भापा और संस्कृति के विकास 
के लिए एक केद्र स्थापित किया जाएगा। पंजाबी भाषा में एम.ए. की डिग्री प्राप्त 
(लगभग ।0 हजार) लोगों को नौकरियां दी जाएंगी । प्राथमिक स्तर से स्कूलों में पंजाबी 
की पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। 

दोनों पंजाबों के मध्य भाषा की सांझ तो है, किंतु लिपि की नहीं है। पूर्वी पंजाव 
में पंजाबी के लिए गुरुमुखी लिपि सर्व स्वीकृत है। पाकिस्तानी पंजाब में पंजावी को 
फारसी लिपि में लिखा जाता है। इस ओर फारसी लिपि को जानने वाले बहुत थोड़े-से 
व्यक्ति रह गए हैं और उस पर और गुरुमुखी जानने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा 
सकते हैं। यह समस्या किस प्रकार हल की जाए इस संबंध में भी इस सम्मेलन में 
बहुत खुलकर विचार-विमर्श हुआ। 

जिस प्रकार बगंला देश और पश्चिमी बंगाल में बंगाली भाषा को सभी स्तरों 
पर मान्यता प्राप्त है और उन्हें एक ही लिपि में लिखा जाता है, उसी प्रकार की स्थिति 
यदि दोनों पंजाबों के मध्य होती तो दोनों ओर का आदान-प्रदान बहुत सुगम हे जाता, 
किंतु आज स्थिति यह है कि भारतीय पंजाब में जो कुछ भी लिखा जाता है, जो पुस्तकें 
और पत्र-पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं उनसे पाकिस्तानी पंजाब के लोग पूरी तरह 
अनभिज्ञ रहते हैं। इसी प्रकार जो कुछ उधर लिखा जाता है अथवा सभी गतिविधियों 
में जो कुछ लिखित रूप में होता है उससे इस ओर के अधिसंख्य लोग अपरिचित रह 
जाते हैं। लाहौर की पंजाबी कांग्रेस में यही हुआ। वहां के प्रबंधकों में पूर्व में हुई आठ 
कांफ्रेसों और हो रही कांफ्रेंस के संबंध में जो भी साहित्य प्रकाशित किया था उसकी 
भाषा तो पंजाबी थी किंतु वह फारसी लिपि में लिखी हुई थी जो मेरे जैसे लोगों के 
लिए पूरी तरह अनजानी थी। यह निश्चित है कि दोनों पंजाबों में पंजाबी भाषा दो 
लिपियों में लिखी जाएगी। वहां गुरु मुखी स्वीकृत नहीं होगी, यहां फारसी नहीं होगी। 

दिल्ली विश्वविद्याय ने इस दृष्टि से एक अच्छा काम किया है। इस विश्वविद्यालय 
में जो विद्यार्थी पंजाबी भाषा में एम.ए. करते हैं उन्हें एक पर्चा पाकिस्तान में रचे जा 
रहे पंजाबी साहित्य पर करना अनिवार्य हो गया है, किंतु इस संबंध में प्रश्नों का उत्तर 
वे गुरुमुखी लिपि में ही देते हैं। लाहौर सम्मेलन में एक सुझाव यह भी था कि उस 
ओर जो विद्यार्थी पंजाबी में एम.ए. करते हैं वह एक पर्चा गुरमुखी लिपि में करें और 
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इस ओर फारसी लिपि में करें। 

इस यात्रा में हम शेखूपुरा जिले में स्थित गुरु नानक देव के जन्म स्थान ननकाना 
साहिब भी गए और कसूर में साई बुल्लेशाह को मज़ार पर भी गए। दोनों ओर वहां 
की स्थानीय जनता द्वारा हमारा भव्य स्वागत हुआ। ननकाना साहिव में लगभग 50 
सिख परिवार रहते हैं। इनमें से अधिसंख्य उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत के लोग हैं। ये 
परिवार गुरुद्वारे की सेवा संभाल करते हैं और छोटी-मोटी दुकानकारी करते हैं। 
पाकिस्तान में भारत जैसी चुनावी व्यवस्था नहीं है। जिसमें किसी उम्मीदवार के पक्ष 
में सभी धर्मो, जातियों और वर्गो के लोग अपना वोट डालते हैं। वहां अल्पसंख्यक वर्गों 
(सिखों, हिंदुओं, ईसाइयों) के लिए कुछ सीटें आरक्षित हैं और इन्हीं के दवारा चुनी जाती 
हैं। ननकाना साहिव में मुझे दो ऐसे सिख मिले जो स्थानीय नगर और तहसील के 
सदस्य थे। 

इस वार लाहौर में मेरा कुछ सामान्य और संभ्रांत परिवारों में जाना हुआ। 
सामान्य जनता के मध्य भी घूमने-फिरने का अवसर भी मिला। सभी ओर यह भावना 
वहुत-प्रवल थी कि भारत और पाकिस्तान के मध्य शांति रहनी चाहिए। दोनों देशों 
के मध्य इस समय जो सद्भावना पूर्ण वातावरण है और इस दृष्टि से दोनों ओर की 
सरकारों दारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके लिए लाहौर में मुझे वहुत सराहना भरा 
दृष्टिकोण देखने को मिला। यह बात मुझे बार-बार सुनने को मिली कि जब भी दोनों 
देशों में तनाव बढ़ता है या युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो जन-धन की सर्वाधिक हानि 
समूचे पंजाब की होती है। भारत-पाक की लंबी सीमा दोनों पंजाबों को बांटती है। 
इसी सीमा पर दोनों ओर की सेनाओं का जमावड़ा होता है। हवाई जहाज़ों और तोपों 
की गजर्नाओं के मध्य दोनों ओर की सेनाएं सीधे-सीधे इसी क्षेत्र में लड़ती हैं। दोनों 
ओर के बम वर्षक विमानों द्वारा इसी क्षेत्र के नगर बर्बाद होते हैं और युद्ध भूमि में 
खेत रहने वाले अधिसंख्य सैनिक पंजाबी होते हैं। 

इस अवसर पर भारतीय पंजाव के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह i लाहौर 
पहुंच गए थे। उन्होंने लाहौर सम्मेलन के आयोजकों को आमंत्रित किया कि वे अपना 
अगला सम्मेलन पटियाला में करें। साथ ही इस ओर के पंजाब में पंजाबी भाषा और 
संस्कृति के विकास के लिए अनेक योजनाओं की घोषणा की। 

पंजाबी अपने उन्मुक्त स्वभाव और मिलनसारिता के लिए प्रसिद्ध हैं। वे भरपूर 
प्रेम करते हैं और भरपूर हिंसात्मक घृणा भी। देश के विभाजन के समय सांप्रदायिक 
दंगे पंजाब में सबसे बाद में प्रारंभ हुए थे, किंतु जब वे एक बार शुरू हो गए तो सभी 
सीमाओं का अतिक्रमण कर गए। सारा पश्चिमी पंजाब हिंदुओं-सिखों से खाली हो गया 
और लगभग संपूर्ण पूर्वी पंजाब से मुसलमान चले गए या मारे गए। कुछ महीनों में 
ही दोनों के बारह लाख से अधिक पंजाबियों की बलि चढ़ गई। 

आज इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस किया जाता हैं। पश्चिमी पंजाब 
के एक लोकप्रिय कवि उस्लाद दामन की ये पंक्तियां लोग बार-बार दोहराते हैं-हमारी 
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आंखों की लाली यह बताती है कि विभाजन की त्रासद स्थितियों के कारण तुम भी 
बहुत रोए हो हम भी बहुत रोए हैं- 

लाली अखियां दी पई दस्सदी ए, 

रोए तुसी वी हो रोए असीं वी हां। 

भारत में वसंत पंचमी 26 जनवरी तो आकर निकल गईं, किंतु पाकिस्तान में 
।5 फरवरी से वसंत के समागम प्रारंभ होने वाले हैं। लाहौर में जैसा वसंत मनाया 
जाता है, वह बहुत अद्भुत है। सारा शहर वसंत के रंग में रंग जाता है। लोग अपनी 
छतों पर चढ़कर पतंगें उड़ाते हैं। सारा आकाश पतंगों की छटा से भर जाता है। 
खाने-पीने की दुकानें कई दिनों तक दिन-रात खुली रहती हैं। मेरे एक पाकिस्तानी मित्र 
ने हंसतें हुए कहा-पाकिस्तान में शराब पीना कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, लेकिन वसंत 
के दिन लोग लाखों रुपए की शराब पी जाते हैं। 

(दैनिक भास्कर, ।-2-2004) 
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धर्म निरपेक्षता की परिभाषा 


फ्रांस की सरकार पर धर्मनिरपेक्षता का एक नया भूत सवार हो गया है। वहां की संसद 
में एक विधेयक लाया जा रहा है, जिसके पारित हो जाने पर वहां के स्कूलों में पढ़ने 
वाली मुसलमान छात्राएं सिर पर हिजाव (सिर का रुमाल) नहीं पहन सकेंगी। ईसाई 
बच्चे गले में दिखता हुआ क्रास नहीं पहन सकेंगे, यहूदी वच्चे टोपी (स्कूल कैप) और 
सिख बच्चे पगड़ी बांधे कर स्कूल में नहीं आ सकेंगे। फ्रांस सरकार का मानना है कि 
धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा के लिए धार्मिक प्रतीकों को स्कूल परिसर में धारण नहीं 
किया जाना चाहिए। 

इस प्रस्तावति प्रतिबंध को लेकर लगभग सारे संसार के मुस्लिम और सिख समाज 
में विरोध पूर्ण चर्चा छिड़ गई है। फ्रांस में व्यापक प्रदर्शन हो रहे हैं और संसार के 
कई देशों में स्थापित फ्रांस के दूतावासों पर भी इस संबंध में विरोध प्रकट किया जा 
रहा है। 

प्रश्न यह है कि क्या इन प्रतीक चिहों से धर्म निरपेक्षता खंडित होती है? और 
क्या धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भी कुछ देशों और समाजों में वैसी ही जड़ता ग्रहण 
करती जा रही है, जैसी धर्माधता ने ग्रहण कर ली थी? 

जैसे राजतंत्र के विरोध में जनतंत्र की अवधारणा एक गतिशील विचार है, उसी 
प्रकार धर्मतंत्र के सामने धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा एक गतिशील विचार के रूप में 
सामने आई। जनतंत्र का प्रचार-प्रसार सारे संसार में हुआ, किंतु उसने विभिन्न देशों 
में अपना रूप एक जैसा नहीं रखा । जनतंत्र की जननी कहे जाने वाले ब्रिटेन में राजतंत्र 
आज भी बना हुआ है, किंतु सारी सत्ता जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में 
रहती है। ब्रिटेन के अधिपत्य से मुक्त हुए संयुक्त राज्य अमेरिका ने जनतंत्र की वह 
प्रणाली अपने देश में स्वीकार नहीं की जैसी ब्रिटेन में है। उसने संसदीय जनतंत्र की 
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अपेक्षा अध्यक्षीय प्रणाली को स्वीकार किया। 

जनतंत्र को लेकर संसार के विभिन्न देशों में, अनेक प्रकार के प्रयोग हुए हैं 
और निरंतर हो रहे हैं। इसी प्रकार धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा भी संसार के अनेक 
देशों में विविध प्रकार के रूप ग्रहण कर रही है। भारतीय मानस को धर्मनिरपेक्षता 
में सर्वधर्म सम्भाव का विचार अधिक लुभाता है। 

पिछली एक सदी में संसार के लगभग सभी देशों की सामाजिक संरचना में एक 
बड़ा परिवर्तन आया है। पहले अधिकांश देश एकल धार्मिक/सांस्कृतिक परंपराओं वाले 
देश थे, विशेष रूप से यूरोपीय देश। उनमें सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता अधिक 
नहीं थी, कितु जैसे-जैसे संसार के विभिन्न भागों से यूरोपीय उपनिवेशों का शासन 
समाप्त होने लगा, यूरोपीय देशों में वहां के लोग आकर बस गए जहां उनका शासन 
था। अल्जीरिया जैसे अरब देश पर फ्रांस का शासन था। आज अल्जीरियायी मूल के 
लाखों अरबी मुसलमान फ्रांस में रहते हैं। यही स्थिति ब्रिटेन और हालैंड जैसे देशों 
की है। उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड देशों में संसार के 
अनेक भागों से लोग अपना धर्म और अपनी सस्कृति लेकर गए और बस गए। इसीलिए 
आज सभी धर्म बहुराष्ट्रीय धर्म हो गए है और अधिसंख्य राष्ट्र बहुधर्मी राष्ट्र हो गए 
है। धार्मिक और सांस्कृतिक वैविध्य अब संसार के अनेक देशों में दिखाई देता है। 
सबसे बड़ी बात यह है कि इन देशों में विविध धर्मों के प्रतीक चिहों की वैधता पर 
कोई प्रशन नहीं उठाया जाता, वरन उनकी रक्षा की जाती है। इन्हें धर्मनिरपेक्षता का 
विरोधी नहीं माना जाता है। 

आज फ्रांस भी धर्म और संस्कृति की दृष्टि से एकल राष्ट्र नहीं रह गया है। 
वहां बड़ी संख्या में मुसलमान रहते हैं। फ्रांस मुख्यतः एक कैथोलिक देश है, किंतु वहां 
्रोटेस्टेंट ईसाई भी हैं। वहां यहूदी भी हैं और लगभग 6000 सिख भी वहां बसे हुए 
हैं, कितु इस तथ्य को स्वीकार करने में फ्रांस के रुढ़िवादी समाज को बहुत परेशानी 
हो रही है। आज भी औसत फ्रांसीसी अपने एकल सांस्कृतिक समाज पर बड़ा गर्व 
करता है। बह दूसरी भाषा जानता हुआ भी कभी फ्रांसीसी के अतिरिक्त किसी भाषा 
में बोलना तो दूर आपके प्रश्‍न का उत्तर देना भी पसंद नहीं करता। 

मेरे एक मित्र ने एक रोचक बात मुझे बताई। वह पेरिस में किसी सिपाही से 
अंग्रेजी में कुछ पूछने लगा सिपाही ने जताया कि वह उसकी बात नहीं समझता, क्योंकि 
उसे अंग्रेजी नहीं आती। उसे एक उपाय सूझा। उसने एक-दूसरे सिपाही से वही बात 
पंजाबी में पूछी। सिपाही भौंचक्का होकर उसे देख रहा था। फिर उस सिपाही ने उससे 
पूछा-क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? मित्र ने गर्दन हिलाई और अपनी बात अंग्रेजी 
में कही। फ्रांसीसी सिपाही ने उसका ठीक से मार्ग दर्शन कर दिया। 

पगड़ी वांधना एक सामाजिक व्यवहार है, न कि धार्मिक व्यवस्था। इस देश में 
पगड़ी बांधना प्राचीन काल से प्रचलित रहा है। आज भी देश के अनेक भागों में लोग, 
विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रं में, अपने-अपने ढंग और रंग से पगड़ी बांधते हैं और इसे 
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सम्मान और गौरव का प्रतीक समझते हैं। इस्लामी देशों में भी पगड़ी का प्रचलन है। 
अनेक बार ह उनकी पगड़ी और सिखों की पगड़ी देख कर भ्रम भी हो जाता है। 

| के लिए पगड़ी उनकी पहचान है। इसमें धार्मिकता का अंश भी है, किंतु 
यह उनकी अनिवार्यतः भी है। सिख केश धारण करते हैं, उनकी सफाई के लिए कंधा 
रखते हैं और उन्हें व्यवस्थित ढंग से संभालने के लिए पगड़ी बांधते हैं। पगड़ी के विना 
सिख की कल्पना नहीं की जा सकती। इसीलिए संसार भर के सिख इस प्रश्‍न को 
लेकर बहुत चिंतित और उत्तेजित हो रहे हैं। 

पिछले दिनों लगभग तीन हजार सिख स्त्री-पुरुषों ने पेरिस की सड़कों पर फ्रांस 
सरकार के निर्णय के विरुद्ध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में ब्रिटेन, हालैंड, जर्मनी, 
वेल्जियम और कनाडा के सिखों ने भी भाग लिया। उन्होंने अपने हाथो में प्लेकार्ड 
उठाए हुए थे, नारे तगा रहे थे और गुरुवाणी के 'शब्द' पढ़ रहे थे। 

इस संबंध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा कैयोलिक ईसाइयों से धर्म गुरु 
पोप जॉन पाल (द्वितीय) को भी अपील की गई है कि वे हस्तक्षेप करें और फ्रांस सरकार 
को ऐसा कदम उठाने से रोंके। 

पोप ने अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष को उत्तर देते हुए अपने पत्र में लिखा 
है कि दुर्भाग्यवश हाल के वर्षो के कुछ यूरोपीय देशों में ऐसे रुझान विकसित हो रहे 
हैं जिनसे धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति सम्मान संकटग्रस्त होता जा रहा है। सभी को व्यक्ति 
की धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करना चाहिए। पोप ने धर्मनिरपेक्षता के संबंध में 
अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि राज्य को सभी धर्मों और विश्वासो का 
समान आदर करना चाहिए, उन्हें अपनी आध्यात्मिक और सास्कृतिक परंपराओं का 
पालन करने की पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए। एक वहूलतावादी समाज में धर्मनिरपेक्षता 
का अर्थ है, विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं और राष्ट्रों के मध्य संचार उत्पन्न करना । 

भारतीय सिख समाज भी फ्रांस सरकार के इस कदम को लेकर बहुत उत्तेजित 
है। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गुरुचरण सिंह टोहड़ा ने एक पत्र 
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान को लिखकर यह आग्रह किया है कि 
उन्हें इस संबंध में हस्तक्षेप करना चाहिए और फ्रांस सरकार को ऐसा कानून पारित 
करने से रोकना चाहिए। 

विभिन्न समाजों की अपनी अलग-अलग जीवन शैली और आचारःव्यवहार होता 
है। सामाजिक एकता का अर्थ सामाजिक एकरूपता नहीं होती। यह विविधता ही 
बहुआयामी संस्कृति की जनक है। पगड़ी बांधना, सिर ढकना, टोपी पहनना धार्मिक 
व्यवहार की अपेक्षा सामाजिक आचरण अधिक है। भारतीय समाजों के एक भाग में 
किसी धर्म स्थान में जाने, बड़ों के प्रति सम्मान व्यक्त करने, भोजन करते समय सिर 
ढकने ही प्रथा है तो दूसरे समाज में मन्दिर में जाते समय नंगा सिर रखने, स्त्रियों 
का बड़ों के प्रति आदरभाव व्यक्त करते समय सिर से साड़ी का पल्ला हटा लेने की 
भी प्रथा है। ऐसे विविधता भरे सामाजिक आचरणों को यदि किंसी देश की सरकार 
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नियंत्रित करने लगे तो यह मानना चाहिए कि सरकार अपने नागरिकों से उनके मूलभूत 
अधिकार छीन रही है। फ्रांस की सरकार यही काम कर रही है। 

जो समाज जितना प्राचीन होता है, वह उतना ही रुढ़िवादी और संकीर्ण हो जाता 
है। उसे विविधता को स्वीकार करने में बहुत हिचकिचाहट होती है। फ्रांसीसी समाज 
भी बहुत प्राचीन समाज है। ऐसे समाजों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिक महत्त्व नहीं 
दिया जाता। फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था बहुत धीरे-धीरे बहुलतावादी मूल्यों की ओर 
बढ़ रही है और वहां का समाज का समाज रुट़िवादी मूल्यों की जकड़ से मुक्त नहीं 
हुआ है। संभवतः यही कारण है कि उसे मुस्लिम लड़कियों का हिजाब पहनना और 
थोड़े से सिख लड़कों का पगड़ी वांधना हज्म नहीं हो रहा है। विडंबना यह है कि इन 
पर प्रतिबंध लगाना उसे धर्मनिरपेक्ष होना दिखाई देता है। 

सभी समाजों में अल्पसंख्यकों का अपना संकट होता है। उन्हें निरंतर यह डर 
सताता रहता है कि बहुसंख्यक समाज एक दिन उनकी अलग पहचान समाप्त कर देगा 
और उन्हें लील जाएगा। इसलिए अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपने बाहरी धार्मिक या 
सामाजिक चिहों पर अतिरिक्त आग्रह करने लगते हैं। 

उदारतावादी समाज और वहां की सरकारें अल्पसंख्यकों के इस मानसिक संकट 
को जानती हैं और उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने में पूरी सहायता करती हैं। 

आज संपूर्ण संसार में बहु-सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा बढ़ रही है और ब्रिटेन 
जैसा रुढ़िवादी समाज भी इस संबंध में बहुत उदारवादी रुख अपना रहा है। ऐसी स्थिति 
में क्या फ्रांस की सरकार अपना अनुदारवादी रवैया कायम रख सकेगी? 


(दैनिक जागरण, ।2-2-04) 
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प्रश्न नेतृत्व का नहीं, 
उसकी निरंतरता का है 


लोकसभा के चुनावों की घोषणा हो गई है और राजनीतिक गहमागहमी से देश का 
वातावरण पूरी तरह सक्रिय हो गया है। लगभग 2 महीने बाद यह स्पष्ट हो जाएगा 
कि इस देश का भावी राजनीतिक चित्र किस प्रकार का बनने जा रहा है। 

इस बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि यह देश उस दौर में आकर 
स्थिर हो गया है, जिसमें केंद्र में अनेक दलों की मिलीजुली सरकार सफलतापूर्वक चल 
सकेगी। श्री अटल विहारी वाजपेयी की सरकार इस बात का प्रमाण है, कितु इस स्थिति 
का भी एक स्वरूप है। वाजपेयी सरकार में भारतीय जनता पार्टी लगभग 280 लोकसभा 
के सदस्यों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। उसे समर्थन देने वाली दूसरी बड़ी पार्टी 
तेलुगुदेशम है जिसकी सदस्य संख्या 29 है। शेष सभी सहयोगी पार्टियां मिलकर बहुमत 
की संख्या बनाती हैं। 

विपक्ष में बैठने वाले गठजोड़ में कुल ।34 सदस्य हैं जिनमें कांग्रेस के ।3 सदस्य 
हैं। इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ऐसे दो बड़े ग्रह हैं जिनके चारों ओर 
उनके सहयोगी दलों के उपग्रह घूमते हैं। 

इस समय भी जो राजनीतिक परिदृश्य उभरा है उसमें भी चर्चां भाजपा बनाम 
कांग्रेस की ही हो रही है। कुछ समय पूर्व कुछ विधानसभाओं के चुनाव हुए थे उनमें 
भी लगभग यही स्थिति थी। 

इस स्थिति में एक विशेष बात हमारा ध्यान आकर्षित करती है। इन वर्षों में 
भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर प्रगति की है और आज वह देश की सबसे प्रमुख पार्टी 
बन गई है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी का निरंतर हास हुआ है। स्वतंत्रता के बाद से 
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वह देश की राजनीति पर निरंतर छाई रही और केवल 977 के चुनाव में केवल उत्तर 
भारत में उसने मात खाई और अल्पमत में आ गई। यह स्थिति तीन वर्ष भी नहीं 
रही । 980 के लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी ने 353 सीटें जीतकर कांग्रेस पार्टी 
ने अपनी प्रभुता फिर से स्थापित कर ली। 

984 के चुनाव में राजीव गांधी को प्रचंड बहुमत मिला था, वह न कांग्रेस पार्टी 
की नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन था, न राजीव गांधी का करिश्माई व्यक्तित्व 
था। उस समय देश में असाधारण स्थितियां उत्पन्न हो गई थीं। पंजाब में उभरे सिख 
उग्रवाद ने सारे देश को स्तंभित कर दिया था। अमृतसर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार 
ने एक बार फिर इंदिरा गांधी के करिश्मे को उभार दिया था। उस घटना के लगभग 
5 महीने बाद हुई उनकी हत्या ने देश में सहानुभूति की लहर उत्पन्न कर दी थी। 
उस उमड़ी लहर पर चढ़कर राजीव गांधी को लोकसभा की 45 सीटें प्राप्त हो गई 
थीं। 

उसके बाद यह ग्राफ निरंतर नीचे गिरता चला गया। 99! में केद्र में पी.वी. 
नरसिंह ने कुल 232 सदस्य लेकर कांग्रेस की अल्पमत सरकार बनाई। अपना बहुमत 
बनाने के लिए उन्होंने जो जोड़-तोड़ किए थे, उसे सभी जानते हैं। 

]998 के लोकसभा के हुए चुनावों में कांग्रेस को कुल -40 स्थान प्राप्त हुए 
थे। उस समय सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। बाद में सोनिया गांधी ने नेतृत्व 
संभाला | 2999 में लोकसभा में कांग्रेस सदस्यों की संख्या घटकर 23 पहुंच गई। अब 
सभी की दृष्टि 2004 के चुनाव परिणामों पर है। 

कोई राजनीतिक दल क्यों प्रगति करता है और कोई दल क्यों अवनति की ओर 
बढ़ता चला जाता है, इस प्रश्‍न पर संसार भर के राजनीतिक विश्लेषक चर्चा करते 
रहते हैं। क्या कोई करिश्माई नेतृत्व सबसे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्या पार्टी 
के समर्पित कार्यकर्ता (काउर) इसके लिए उत्तरदायी होता है? क्या पार्टी-नेतृत्व की 
निरंतरता इसे बनाती या बिगाइती है? 

मैं समझता हूं कि ये तीनों तत्त्व महत्त्वपूर्ण हैं। जवाहरलाल नेहरू के पास 
करिश्माई व्यक्तित्व था। उस समय कांग्रेस के प्रति समर्पित कार्यकर्ता भी थे और उससे 
भी महत्त्वपूर्ण यह बात कि सर्वोच्च नेता और उसके सहयोगी नेताओं के बीच का अंतर 
इतना नहीं था कि बहुत कंधे उसके दर्शन किए जा सके। उस समय नेतृत्व निरंतरता 
की बनी हुई थी। नेहरू के समय में ही लालबहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई, यशवंत 
राव चव्हाण, स.द. पाटिल, जगजीवन राम, स्वर्ण सिंह जैसे ऐसे नेता थे जिनका अपना 
कद था, अपनी योग्यताएं थीं, अपना व्यक्तित्व था। यदि बड़े नेता का कद पांच फुट 
आठ इंच था तो दूसरी पंक्ति के किसी नेता का कद पांच फुट से कम नहीं था। 

कितु इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस पार्टी के समय कांग्रेस पार्टी की संरचना में 
पूरी तरह उलटफेर हो गया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत करिश्मे को नेहरू से अधिक बड़ा 
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कर दिया। समर्पित कार्यकर्ताओं का स्थान उनके पुत्र संजय गांधी के नेतृत्व में उस 
भीड़ ने लिया जिसके पास न कोई आदर्श था, न प्रतिबद्धता थी इसके अतिरिक्त कि 
वह जोर-जोर से नारे लगा सकती थी। 

जहां तक नेतृत्व की निरंतरता का प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने अपना कद तो सात 
फुट से ऊंचा कर लिया, किंतु अपने किसी साथी को तीन फुट से बड़ा नहीं बनने 
दिया। परिणाम यह हुआ कि नेतृत्व की निरंतरता पूरी टूट गई और यह भ्रांति उभर 
आई कि कद की ऊंचाई केवल एक परिवार में ही है। वाकी सभी बौने हैं और उन्हें 
वौना ही रहना चाहिए। 

इसके समकक्ष यदि भारतीय जनता पार्टी को सामने रखकर स्थिति की समीक्षा 
की जानी चाहिए। श्थामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर अरुण जेटली तक में नेतृत्व की 
निरंतरता कहीं टूटती नहीं। अटल विहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी दोनों में 
अपना-अपना करिश्मा है। अटल जी के करिश्मे से तो इस समय पाकिस्तान के लोग 
भी बहुत चकाचौंध हैं। पार्टी के पास समर्पित कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है और किसी 
को बौना वनने या वनाने का भी कोई सायास प्रयास नहीं है। 

इस दृष्टि से पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का उदाहरण मुझे 
बहुत आकर्षित करता है। सातवें दशक से ही पार्टी का नेतृत्व ज्योति बसु ने संभाला। 
उनके व्यक्तित्व का करिश्मा आज भी वना हुआ है। लंबी अवधि तक वे अपने प्रदेश 
की वामपंथी सरकार के मुखिया रहे और फिर विना किसी हो-हल्ले के अपने सहयोगी 
बुद्धदेव भट्टाचार्य को अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपने पद से हट गए। अपने 
करिश्माई व्यक्तित्व से उन्होंने न किसी को छोटा बनाया, न वंशवाद को बढ़ावा दिया, 
न यह सावित करने का प्रयास किया कि उनके बगैर पार्टी डूब जाएगी, न अपने काउर 
को मायूस होने दिया। 

कांग्रेस पार्टी का संकट यह है कि उसने नेता के वैयक्तिक करिश्मे को ही अपनी 
नैया का एकमात्र खेवनहार समझा हुआ है। यह करिश्मा उसे केवल एक ही परिवार 
से झरता हुआ दिखाई देता है। नेतृत्व की निरंतरता बनाए रखने की न उसके पास 
कोई इच्छा है, न योजना है और न ही चिंता है। इंदिरा गांधी ने कद छोटा करो और 
बौना बनाओ की जो पुहिम प्रारंभ की थी वह पूरी तरह वरकरार है और कांग्रेस संस्कृति 
का एक अंग बन गई है। 

कांग्रेस को देखकर मुझे मुगल साम्राज्य का स्मरण होता है। बाबर ने जिस शासन 
की स्थापना की थी वह हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब का विकास 
करता हुआ, एक समय संसार का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। इतिहासकार इन्हें 
ग्रेट मुगल्स” कहकर याद करते हैं। बहादुरशाह के बाद वह ढलान की ओर चला और 
एक समय उसकी स्थिति यह हो गई कि उसकी सीमाएं दिल्ली से पालम तक सीमित 
हो गई। शाह आलम के समय यह उक्ति प्रचलित हो गई-शाहे आलम-दिल्ली से 
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पालम | लोकतंत्र तो स्थायित्व प्राप्त कर सकता है, किंतु वंशवादी परंपराएं तो देर-सवेर 
नष्ट होती ही हैं। 

कांग्रेस की स्थिति भी ऐसी ही है। कुछ समय बाद ही लोकसभा के चुनाव होने 
जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय कम-से-कम दस ऐसे नेता तो हैं 
ही जो अपनी पार्टी का प्रचार कार्य करने के लिए देश भर का दौरा कर सकते हैं 
कितु कांग्रेस पार्टी के पास ले देकर केवल एक नाम है-सोनिया गांधी। वही अपना 
“रोडमैप” लेकर सारे देश में घूम रही है। अर्जुन सिंह, प्रणव मुखर्जी, मनमोहन सिंह, 
बलराम जाखड़ जैसे वरिष्ठ और वयोवृद्ध नेताओं की आकांक्षाओं और दौड़ की सीमा 
राज्य सभा की सदस्यता से लेकर 0 जनपथ की कृपा दृष्टि तक सीमित है। गुलाव 
नबी आजाद, अंबिका सोनी, नटवर सिंह, दिग्विजय सिंह जैसे नेता पार्टी के प्रबंधक 
में कुछ भूमिका तो निभा सकते हैं किंतु अपने नाम से सौ श्रोताओं की भीड़ नहीं 
जुरा सकते। घूम-फिरकर सारा दारोमदार सोनिया गांधी पर है। वे बड़ी भीड़ इकटूठी 
कर सकती है और उसे प्रभावित भी कर सकती है। 

कांग्रेस में दो व्यक्ति ऐसे थे जो पार्टी नेतृत्व की निरंतरता को वनाए रखने को 
क्षमता रखते थे-राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया । दोनों युवा थे, उनके समर्थन 
के लिए दोनों को सोनिया गांधी जैसे किसी करिश्माई व्यक्ति का मोहताज होने की 
जरूरत नहीं पड़ती थी, जिनका अपना जनाधार था, अपना व्यक्तित्व था। दुर्भाग्य से 
दोनों दुर्घटनाओं के शिकार हो गए। 

एक व्यक्ति अथवा एक परिवार पर आश्रित किसी दल का कोई भविष्य नहीं 
है। वही दल जीवंत रहेगा जो नेतृत्व की श्रृंखला में नित नई कड़ियां जोड़ता रहेगा। 
कांग्रेस में यह नहीं हो रहा है। 


(दैनिक जागरण, ।-3-2004) 
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फिल्‍मी सितारों की राजनीति की ओर दौड़ 
कितनी स्वस्थ बात है 


आजकल के समाचार पत्रों की सबसे ताज़ा खबर यह होती है कि कौन-सा फिल्‍मी 
या टी.वी. सितारा किस पार्टी की सदस्यता ले रहा है अथवा किस पार्टी के हित में 
प्रचार करने की घोषणा कर रहा है। ऐसी खबरें भा आ रही है कि अमुक पार्टी अमुक 
अभिनेतां या अभिनेत्री को अमुक क्षेत्र से लोकसभा का टिकट दे रही है। फिल्‍मी सितारों 
का राजनीति में आना और अपना स्थान बनाना इससे पहले भी होता रहा है, किंतु 
ऐसी घुड़दौड़ इससे पहले कभी नहीं दिखाई दी। कुछ पार्टियों में तो जैसे होड़ लगी 
हुई है कि कितने अधिक चर्चित-अचर्चित सितारों को वे अपनी ओर खींच सकती हैं 
और अपने पक्ष में उनसे घोषणाएं करवा सकती हैं। 

फिल्मों से जुड़ी हस्तियों का राजनीति में आने का चलन, संभवतः सबसे पहले 
तमिलनाडु से प्रारंभ हुआ। डी.एम. के अध्यक्ष करुणानिधि एक समय तमिल फिल्मों 
के चर्चित पटकथा लेखक थे। उन्हें सी.एम. अन्नादुराई द्रविड़ मुनेत्र कपगम में ले आए 
थे। बाद में उन्हीं की प्रेरणा से एम.जी. रामाचंद्रन भी इस दल में आ गए। एम.जी. 
रामाचंद्रन तमिल फिल्मों के सुपर स्टार थे। उन्हें तमिल प्रदेश में किसी देवता की भांति 
पूजा जाता था। उनके आने से इस क्षेत्र में डी.एम.के. बहुत मजबूत पार्टी बन गई। 
969 में अन्नादुराई की मृत्यु के बाद करुणानिधि और एम.जी.आर. के मतभेद उभर 
आए। एम.जी.आर. ने अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कपगम नाम से अपनी अलग पार्टी बना 
ली। धीरे-धीरे उस क्षेत्र से कांग्रेस का प्रभाव समाप्त हो गया और राजनीति द्रविड़ 
राजनीति के घेरे में अन्नादुराई के दो पट्ट शिष्यों-करुणानिधि और एम.जी.आर. में 
सिमट गई। कुछ समय पश्चात्‌ एम.जी. रामाचंद्रन की अचानक मृत्यु हो गई। उनकी 
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गद्दी तमिल फिल्मों की लोकप्रिय नायिका और एम.जी.आर. की विशेष कृपापात्र 
जयललिता ने संभाल ली। जयललिता अपने ऊपर लगे सभी आरोपों-प्रत्यालोपों में से 
गुजरती हुई आज भी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री हैं और अपने प्रदेश में देवी की भांति 
पूजी जाती हैं। 

तमिल प्रदेश की राजनीति में फिल्‍मी सितारों की. असीम सफलता का सीधा 
प्रभाव निकट के आंध्र प्रदेश में भी दिखाई दिया। तेलुगू फिल्मों के अत्यंत लोकप्रिय 
अभिनेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगू देशम पार्टी का गठन और देखते-देखते आंध्र की 
राजनीति पर छा गए । वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रवाबू नायडू उनके जामाता हैं। वे भी अपनी 
राजनीति में फिल्मी सितारों के उपयोग करते रहे हैं। लोकप्रिय अभिनेत्री जयाप्रदा को 
उन्होंने अपनी पार्टी की ओर से राज्य सभा में भेजा था। वहां अपनी उपेक्षा होते देखकर 
अब जयाप्रदा समाजवादी पार्टी में चली गई हैं। 

उत्तर भारत में फिल्‍मी सितारों को राजनीति में लाने का कार्य राजीव गांधी के 
समय प्रारंभ हुआ था, उन्होंने इलाहाबाद से लोकसभा के चुनाव के लिए हेमवती नंदन 
बहुगुणा के सामने अमिताभ बच्चन को खड़ा करके विजयी बनाया था। यह अलग 
बात है कि किन्हीं कारणों से उन्होंने 2 वर्ष के अंदर ही लोकसभा की सदस्यता छोड़ 
दी थी। 

इसके पश्चात्‌ कांग्रेस की ओर से राजेश खन्ना और सुनीलदत्त जैसे अभिनेताओं 
को राजनीति में लाया गया। वैजयन्ती माला जैसी अभिनेत्री को राज्यसभा की सदस्य 
बनाया गया। राज बब्बर जैसे अभिनेताओं ने समाजवादी पार्टी का पल्ला पकड़ा और 
आगरा से लोकसभा में पहुंच गए। शत्रुघ्न सिन्हा को लगा कि उन्हें भारतीय जनता 
पार्टी में कुछ ठीक स्थान मिल सकता है। लोकसभा के माध्यम से संसद में पहुंचने 
में सफल न होने पर वे भाजपा द्वारा राज्यसभा में भेजे गए। केंद्र में मंत्री बनने की 
उनकी अदम्य आकांक्षा थी। इसमें भी वे सफल हुए। आज वे केंद्र में कैबिनेट स्तर 
के मंत्री हैं। विनोद खन्ना ने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गुरदासपुर से लोकसभा 
का चुनाव जीता। वे भी आजकल केंद्र में मंत्री हैं। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि फिल्‍मी सितारे अपनी सभाओं में बड़ी भीड़ एकत्र 
करने में सफल होते हैं। लोग जिन सितारों को सिनेमा के पर्दे पर देखते रहे हैं, उन्हें 
प्रत्यक्ष देखने की उनमें आकांक्षा होती है। इसलिए उनकी सभा में उन्हें सुनने की अपेक्षा 
उन्हें देखते की लालसा लेकर लोग इकट्ठे हो जाते हैं। 

बहुत कम फिल्मी सितारे ऐसे होते हैं जिनकी फिल्‍मी मांग लंबे समय तक बनी 
रहती है। अधिसंख्य अभिनेताओं/अभिनेत्रियों की फिल्‍मी आयु कुछ वर्षों तक सीमित 
रहती है। फिल्मों में अपनी मांग को घटता और अपनी लोकप्रियता और आय में कमी 
आते देखकर ये सितारे दूसरे धंधों की तलाश करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग होटल 
व्यवसाय में आ जाते हैं और कुछ आयात-निर्यात का धंधा शुरू कर देते हैं। कुछ लोगों 
में यह बात समझ में आ जाती है कि फिल्मों के विकल्प के रूप में राजनीति में दांव 
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आजमाना सबसे अच्छा हैं। इसमें लोकप्रियता भी मिलती हैं, धनोपार्जन भी होता है 
और सबसे बड़ा वात-सत्ता और अधिकार का वह सुख भागने की मिलता है, जो फिल्मों 
में नहीं होता। 

इसलिए राजनीति की ओर दौड़ने वाले अधिकार सितारे वे होते हैं जो फिल्मों 
में अपनी पारी खेल चुके होते हैं। राजनीति का खेल उनके लिए नई पारी के समान 
होता है। 

इस समय तो जैसे वाढ़-सी आई हुई है। फिल्‍मी दुनिया से फुर्सत पाए बहुत 
से सितारे राजनीति के मैदान में कूदने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। इनकी रुचि केवल 
इस वात में दिखाई दे रही है कि कौन-सी पार्टी उन्हें अधिक लाभ पहुंचा सकती है। 
मुझे नहीं लगता कि इन्हें किसी पार्टी के सिद्धांतों, उद्देश्यों और कार्यक्रमों का कुछ 
विशेष ज्ञान होता है और उस पार्टी को पृष्ठभूमि की इन्हें समुचित जानकारी होती 
है। इनमें से शायद ही किसी के मन में किसी पार्टी विशेष के आदर्शों और उद्देश्यों 
के प्रति कोई प्रतिवद्धता अथवा वचनवद्धता होती हो। ऐसे सितारों को वाहवाही की 
भूख और नेता बनने की चाहत ही सर्व प्रमुख होती है। 

मैं समझता हूं कि फिल्‍मी सितारों का इस ढंग से राजनीति में आना और उसमें 
अपना वर्चस्व स्थापित करना लोकतंत्र की मूल भावना को आघात पहुंचाना है। हर 
राजनीतिक दल कुछ उद्देश्य, मन्तव्य और कार्यक्रम लेकर जन्म लेता है। इनकी प्राप्ति 
के लिए वह निरंतर काम करता है। धीरे-धीरे उस दल के साथ बहुत से लोग जुड़ 
जाते हैं। उनमें से बहुत से सक्रिय कार्यकर्ता उभर आते हैं जो अपने दल के लिए 
तन-मन-धन से निरंतर काम करते हैं। कुछ लोग तो अपना पूरा जीवन उसके लिए 
अर्पित कर देते हैं। 

प्रत्येक राजनीतिक दल, उसके उद्देश्य और आदर्श कुछ भी हों, सत्ता में आकर 
शासन-तंत्र अपने हाथों में लेना चाहता है। जव कोई दल सत्ता के निकट आ जाता 
है तो वह अपने छोटे-बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को सत्ता का भागीदार बनाना प्रारंभ 
कर देता है। ऐसे लोग पंचायतों, नगरपालिकाओं, नगर, निगमों जिला परिषदों से लेकर 
विधानसभाओं और संसद की सदस्यता के लिए दल के उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ते 
हैं। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपने जीवन के अनेक पार्टी के काम में 
लगाए होते हैं। जो भी मान-सम्मान और पद उन्हें प्राप्त होता है, वे अपने दल के 
लिए किए हुए कार्यो का प्रतिफल लगता है। 

. ` कितु यदि कोई फिल्मी सितारा अथवा किसी सरकारी-गैर सरकारी सेवा से मुक्त 
हुआ नौकरशाह या अपनी धन-शकिति से कुछ भी खरीद सकने की सामर्थ्य रखने वाला 
व्यक्ति अपने ऐसे प्रभाव के कारण उस स्थान पर अधिकार जमा लेता है, जिस पर 
उस व्यक्ति का दावा बनता हो जिसने लंबे समय तक उस दल में सक्रिय भूमिका निभाई 
हो, तो यह मानना चाहिए कि उस व्यक्ति (या व्यक्तियों) के प्रति घोर अन्याय है और 
लोकतंत्र की मूल भावना के साथ गहरा मजाक है। 
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किंतु आज की राजनीति की यही विडंबना है। किसी स्थान से अपना उम्मीदवार 
खड़ा करने के लिए इस बात को प्राथमिकता में रखा जा रहा है कि टिकट उस व्यक्ति 
को दिया जाए जो अपनी चमक-दमक, फिल्‍मी करिशमे अथवा जाति समीकरण के कारण 
चुनाव जीत सके, दल की उन्नति में उसका योगदान शून्य ही क्यों न हो। 

एक बहुत खराब कहावत हमारे वीच प्रचलित हो गई है-“प्रेम और युद्ध में 
सब कुछ उचित है” (एव्रीथिंग इज फेयर इन लव ऐंड वार) पहली वात तो यह कि 
प्रेम और युद्ध में भी सभी कुछ उचित नहीं होता। कुछ लोग राजनीति-कर्म को भी 
युद्ध ही मानते हैं और यहां किसी भी प्रकार का हथकडा अपनाने से संकोच नहीं करते 
हैं। जिस प्रकार प्रेम और युद्ध की भी कुछ नैतिकताएं और मान्यताएं होती हैं, उसी 
प्रकार राजनीति के भी कुछ मूल्य और नैतिकताएं होती हैं और इनका निरंतर पतन 
देश को गर्त में ले जाने वाला सिद्ध हो सकता है। 

इस दृष्टि से यह बहुत आवश्यक है कि फिल्‍मी सितारों के घोर अवसरवादी हुजूम 
को जो आज बड़े हो-हल्ले के साथ राजनीति की ओर आ रहा है, सभी राजनीतिक 
दलों की ओर से हतोत्साहित किया जाए, और दल के शीर्ष नेताओं दारा उनका 
सार्वजनिक स्वागत एकदम न किया जाए। 

यह ठीक हैं कि लोकतंत्र में किसी को भी राजनीति में आने और किसी दल 
की सदस्यता स्वीकार करने का पूरा अधिकार है। यह अधिकार फिल्‍मी सितारों की 
भी है, किंतु ऐसे किसी भी व्यक्ति को विधानसभा और संसद में लाने से पूर्व दल 
के शीर्ष नेताओं को उसकी पृष्ठभूमि की पूरी परख करनी चाहिए। यह भी देखा जाना 
चाहिए कि राजनीति में आने से पूर्व सार्वजनिक जीवन में उसका क्या योगदान रहा 
है। ऐसा व्यक्ति जब तक किसी राजनीतिक दल में कम-से-कम पांच वर्ष तक एक 
सामान्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य न कर ले उसे किसी भी पद के लिए नामांकित 
नहीं किया जाना चाहिए। 


(दैनिक जागरण, 8-3-2004) 
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कैसे सुलझेगी कश्मीर की गुत्थी 


जब से भारत और पाकिस्तान नाम से दो स्वतंत्र देश अस्तित्व में आए हैं वे निरंतर 
गर्म और सर्द हवाओं के मध्य जीते रहे हैं। 4 और 5 अगस्त को अस्तित्व में आने 
के केवल दो महीने वाद कश्मीर के मोर्चे पर दोनों ओर की सेनाएं एक-दूसरे पर गोलियां 
बरसा रही थीं। तब से लेकर हाल में ही हुए कारगिल युद्ध तक दोनों देश बड़े पैमाने 
पर युद्ध भी कर चुके हैं और सीमा पर निरंतर गोली-बारी भी कर चुके हैं। अब तो 
दोनों ही देश परमाणु अस्त्रों और नवीनतम तकनीक के प्रक्षेपास्त्रों से सुसज्जित हैं और 
लगातार एक-दूसरे को अपनी शक्ति का एहसास कराते रहते हैं। कभी-कभी तो ऐसा 
लगता है कि इन दोनों देशों के मध्य शत्रुता चिरंतन है। गत आधी सदी में इसमें कोई 
सुधार नहीं आया है, आने वाली आधी सदी में भी सुधार की कोई संभावना नहीं दिख 
रही है। इधर से उधर और उधर से इधर चलने वाली गर्म हवाएं भविष्य में भी दोनों 
देशों को झुलसाती रहेंगी, किंतु वीच-वीच में तन-मन को पुलकित करने वाली शीतल 
बयार भी चलने लगती है। ऐसा लगता ही नहीं कि इन दो देशों में मध्य कोई गंभीर 
मतभेद भी है। 

दोनों देशों के नागरिक जब एक-दूसरे के देश में जाते हैं तो बड़ी सुखद यादें 
लेकर वापस आते हैं। वे इन यादों का अपने मित्रों और संबंधियों में बखान करते 
हुए थकते नहीं और सुनने वाले यह इच्छा व्यक्त करने लगते हैं कि अगली बार हम 
भी वहां जाएंगे। दोनों देशों के मध्य कश्मीर एक फांस की तरह धंसी हुई है। कभी-कभी 
इस फांस पर हल्की सी मलहम लग जाती है और चुभन का एहसास कुछ ठंडा पड़ता 
दिखाई देता है, परंतु यह एहसास क्षणिक होता है। मलहम के नीचे से चुभन की पीड़ा 
कब उभर आएगी कोई नहीं जानता। दोनों ओर फिर मुट्ठियां तनती हुई दिखाई देने 
लगती हैं। कुछ समद पूर्व सार्क सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी 
वाजपेयी इस्लामाबाद गए थे। वहां उन्होंने परवेज मुशर्रफ के साथ मिलकर एक घोषणा 
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पत्र पर हस्ताक्षर भी किए और सुखद अनुभूति लेकर पास आए। लंबे समय से भारत 
और पाकिस्तान क्रिकेट संबंध टूटे हुए थे। क्रिकेट खेलने के भारतीय टीम पाकिस्तान 
जाए या नहीं, इस बारे में चर्चा का बाजार बहुत गर्म था। भारतीय प्रधानमंत्री ने इस 
संबंध में पहल की और सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। भारतीय टीम को अपनी 
शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा-मेच भी जीत कर आओ और दिल भी। पाकिस्तान 
में दोनों देशों की टीमों ने बहुत अच्छा मैच खेला। यहां से हजारों लोग मैच देखने 
के लिए पाकिस्तान गए। दरअसल ये लोग वहां मात्र मैच देखने ही नहीं गए थे। 

वे लाहौर, करांची, रावलपिंडी, पेशावर और मुल्तान जाना चाहते थे। इस देश 
के असंख्य लोगों की स्मृतियां वहां से जुड़ी हुई हैं। इनके दिलों में पाकिस्तान धड़कता 
है। यही हाल वहां के लोगों का है। मैच तो सिर्फ एक माध्यम था। यह स्थिति पिछले 
87 वर्षों में पहली वार नहीं आई है। क्रिकेट या हाकी के मैच, ननकाना साहब, पंजा 
साहब और कटासराज की तीर्थ यात्राएं, लेखकों-कलाकारों के माध्यम से सद्भावना 
और मैत्री की ठंडी हवा पहले भी चलती रही है, किंतु फिर ऐसा कुछ हो जाता है 
कि सर्द हवा एकदम गर्म हवा में तब्दील हो जाती है और दोनों देशों के लोगों की 
सारी आशाएं, धूल में मिल जाती हैं। इंडिया टुडे द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जनरल 
मुशर्रफ ने इस बात को बार-बार दोहराया कि भारत-पाक के मध्य व्यापार, आर्थिक 
सहयोग आदि बातों का कोई महत्त्व नहीं हे, जव तक कश्मीर समस्या को हल न किया 
जाए। इसका सीधा अर्थ है कि कश्मीर नहीं तो कुछ भी नहीं । सार्क सम्मेलन में भारत 
की स्थिति यह थी कि हम पाकिस्तान के साथ कश्मीर सहित सभी समस्याओं पर 
बातचीत करेंगे। 

अब जनरल मुशर्रफ कह रहे हैं कि अगर कश्मीर मसले को सुलझाने के लिए 
अगले कुछ महीनों में प्रगति नहीं हुई तो वे भारत के साथ जारी शांति प्रक्रिया से अपने 
को अलग कर लेंगे। कश्मीर समस्या को हल करने के कितने विकल्प हो सकते हैं? 
एक, जैसा पाकिस्तान चाहता है, संयुक्त राष्ट्रसंघ की देखरेख में पूरे कश्मीर में जनमत 
संग्रह कराया जाए और उसके परिणाम के अनुरूप समस्या का समाधान किया जाए। 
यह बात भारत को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं हो सकती। भारत का तक यह 
है कि भारतीय कश्मीर में आजादी के बाद से अनेक वार आम चुनाव हो चुके हैं, 
जिनमें कश्मीर की जनता अपना फैसला दे चुकी है। 

दूसरा विकल्प यह है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा मान 
लिया जाए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान का एक भाग रहे और भारतीय कश्मीर 
भारत का। पिछले 57 वर्ष से यही स्थिति है। भारत को यह विकल्प स्वीकार हो सकता 
है, कितु पाकिस्तान इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तीसरा विकल्प यह है कि 
तथाकथित आजाद कश्मीर पाकिस्तान में रहे, जम्मू और लद्दाख के क्षेत्र भारत में रहें और 
कश्मीर की वादी को एक स्वतंत्र देश बना दिया जाए। यह विकल्प पाकिस्तान को स्वीकार 
हो जाएगा । कश्मीर के अलगाववादी भी इसे स्वीकार कर लेंगे, किंतु क्या भारत इसे स्वीकार 
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कर पाएगा? इस विकल्प के पीछे द्विराष्ट्रवाद की भावना दिखती है। द्विराष्ट्रवाद के प्रस्तोता 
मोहम्मद अली जिन्ना भी कहते थे कि हिंदू और मुसलमान दो पृथक राष्ट्र हैं इसलिए दोनों 
मिलकर संयुक्त भारत की सत्ता नहीं संभाल सकते । 

कश्मीर की वादी को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्वीकार करना द्विराष्ट्रवाद के 
सिद्धांत पर अपनी मोहर लगाना है। इस स्थिति में भारत में बसने वाले 5 करोड़ 
मुसलमानों की स्थिति संकटग्रस्त हो जाती है। यह इस निष्कर्ष की अप्रत्यक्ष ढंग से 
स्वीकृति है कि यदि भारत के किसी भाग में मुसलमान वहुमत में आ जाएं तो वे भारत 
से अलग हो जाएंगे। क्या इस स्थिति को पंथनिरपेक्ष भारत स्वीकार कर सकेगा? अन्य 
विकल्प क्या है? कुछ समय पूर्व जम्मू-कश्मीर लिवरेशन, फ्रंट के अध्यक्ष अमानुल्ला 
खान ने एक सुझाव बड़े पैमाने पर प्रचारित किया था। उनके अनुसार इस समस्या 
के समाधान के लिए ।! सदस्यों की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति गठित की जाए। इस 
समिति का पहला काम यह होगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच बंटे जम्मू-कश्मीर 
को मिला कर ]5 वर्ष के लिए एक स्वतंत्र देश बनाया जाए। इस देश की शासन 
प्रणाली लोकतांत्रिक, यंथनिरपेक्ष और संघीय होगी। भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों 
को अंतराष्ट्रीय विरादरी के सम्मुख यह वचन देना होगा कि वे इस देश की सीमाओं 
में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा पड़ाव यह होगा कि 75 वर्ष वाद संयुक्त जम्मू-कश्मीर 
में संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षण में जनमत संग्रह कराया जाए, जिसमें यहां के नागरिक 
यह निर्णय करेंगे कि वे एक स्वतंत्र देश के रूप में रहना चाहते हैं अथवा भारत या 
पाकिस्तान का भाग बनना चाहते हैं। अमानुल्ला खान दवारा तैयार किया गया फार्मूला 
इतना अव्यावहारिक और हास्यास्पद था कि उसकी ओर न पाकिस्तान ने ध्यान दिया, 
न भारत ने और न ही कश्मीर के लोगों ने। 

आज वर्ष 2004 में स्थिति लगभग वही है जो 947 में थी। सद्भावनापूर्ण बातों 
के बावजूद मुशर्रफ झेवल कश्मीर को ही एक मुद्दा मानते हैं। पाकिस्तान की सीमा 
में से घुसपैठ करते हुए जो लोग कश्मीर में आकर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त 
होते हैं उन्हें वे आजादी के लिए लड़ने वाला योद्धा मानते हैं। मुझे आश्चर्य होता है 
कि भारत सरकार कश्मीर को दोनों देशों के मध्य की एक र मानती है और 
इस मुद्दे पर पाकिस्तान से बातचीत करने की रजामंदी प्रकट करती रहती है। क्या 
ये दोनों देश आपसी बातचीत से कश्मीर का कोई ऐसा समाधान निकाल सकते हैं 
जो पहले चर्चा के मध्व न आए हों? मुझे लगता है कि इस समस्या का एक ही समाधान 
है कि आज की वास्तविक नियंत्रण रेखा को देशों के मध्य की स्थाई विभाजन रेखा 
स्वीकार कर लिया जाए। जहां तक जम्मू-कश्मीर के शासन का संबंध है, यह भारत 
का आंतरिक मामला है। जम्मू-कश्मीर को कितनी स्वायत्तता किस रूप में दी जा सकती 
है, यह केंद्र और राज्य सरकार के बीच की बात है। इसमें अन्य किसी देश को हस्तक्षेप 


करने की आवश्यकता नहीं। 
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बुद्धिजीवियों की राजनीति 


रत 


हमारे देश में अपने आपको बुद्धिजीवी समझने वालों की एक ऐसी जमात है जो 
समय-समय पर कुछ फतवे देती रहती है। ऐसा ही एक फतवा पिछले दिनों पढ़ने को 
मिला। इन बुद्धिजीदेयों ने यह कहा कि किसी भी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को 
सत्ता से हटाना चाहिए। ऐसी जमात के पास कुछ गढ़े हुए शब्द हैं- सांप्रदायिक, 
फासिस्ट, लोक विरोधी प्रतिक्रियावादी आदि | अपने विरोधी के लिए इन शब्दों का प्रयोग 
ये लोग लांछन के रूप में करते रहते हैं। 

एक बुद्धिजीवी से अपेक्षा की जाती है कि वह किसी बात का निर्णय करते समय 
विवेक का सहारा ले, तर्क प्रणाली को अपना आधार बनाए, विचार का दामन न छोड़े। 
कोई भी विचार जब बद्धमूल हो जाता है तो उसमें से गतिशीलता समाप्त होने लगती 
है और जड़ता आने लगती है। जड़ता की जकड़ में आया कोई भी विचार-विचार नहीं 
रहता वह मतवाद में बदल जाता है। वह विवेक का सहारा छोड़ देता है और फतवे 
देने लगता है। 

हमारे इन तथाकथित बुद्धिजीवियों का यही हाल है। इन्होंने यह नारा तो दे 
दिया कि भाजपा हटाओ, यह नहीं बताया कि किसको लाओ। क्या संसार का कोई 
भी दर्शन, कोई भी विचार, कोई भी सिद्धांत केवल नकार पर आधारित होता है? जब 
तक कोई सकारात्मक विकल्प न प्रस्तुत किया जाए किसी मत का कोई अर्थ नहीं रहता। 
इस देश में पिछले दस वर्ष से अधिक का इतिहास कया कहता है। पी. वी. नरसिंह _ 
राव की कांग्रेस सरकार अल्पमत की सरकार थी। किसी प्रकार जोड़-तोड़ करके उसने 
अपना कार्यकाल पूरा किया था, इसे सभी जानते हैं। उसके बाद देश में राजनीतिक 
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अस्थिरता का दौर आ गया। देश की राजनीति के वह युग आ गया कि किसी भी 
एक दल की बहुमत वाली सरकार केंद्र में एक सपना बन गई। राष्ट्रीय स्तर की सभी 
पार्टियां कुछ क्षेत्रों तक सिमट गई और क्षेत्रीय दलों का उभार तेजी से बढ़ने लगा। 
लगा कि केंद्र में विभिन्न दलों की मिली-जुली सरकार एक अनिवार्यता बन गई 
| 

कांग्रेस ने लगभग 47 वर्षो तक केंद्र में एकत्र शासन किया था। उसको यह 
पूरा भरोसा था कि ऊेंद्र में कोई मिली-जुली सरकार नहीं चला संकता। घूम-फिर कर 
यह सेहरा कांग्रेस के सिर पर ही बंधेगा। उसकी नीति यह थी कि यदि केंद्र में कांग्रेस 
की सरकार नहीं बनती है तो ऐसी सरकार वने जो कांग्रेस की वैसाखियों के सहारे 
खड़ी हो। उसे अपनी इच्छानुसार वनाया जाए और जव मर्जी हो, अपनी वैसाखी हटा 
कर गिरा दिया जाए। केंद्र में चंद्रशेखर, एच. डी. देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल 
की सरकारें ऐसी ही सरकारें थी। कांग्रेस को लगातार यह लगता रहा कि केंद्र में जितनी 
भी अधिक अस्थिरता होगी, कांग्रेस का सत्ता में आने का अवसर उतना ही अधिक 
चमकीला वन जाएगा । 

केद्र में एक स्थिर सरकार लाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता थी। उसके 
अभाव में देश के विकास की सही योजनाएं ठप पड़ गई थीं और सभी ओर अराजक 
स्थिति के उत्पन्न हो जाने का संकट था। यह भी निश्चित था कि केंद्र में मिली-जुली 
सरकार का होना अनिवार्यता है, इसका कोई विकल्प नही है। इसके लिए बड़े सूझ-बूझ 
वाले नेतृत्व की आदश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति अटल विहारी वाजपेयी 
जैसा कोई नेता ही कर सकता था। 

भारतीय जनता पार्टी द्वारा परिकल्पित राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा एक अत्यंत 
विचारशील, व्यावहारिक और समायोचित कदम था। भाजपा का नेतृत्व भी यह बात 
अच्छी तरह जान चुका था कि जिन मुद्दों को आधार बनाकर उनकी पार्टी चल रही 
है, उससे एक बड़ी पाटी तो वनाई जा सकता है, ऐसी पार्टी नहीं बनाई जा सकता 
जो देश की सत्ता का संचालन कर सके। ।977 में एक प्रयोग हुआ था। उस समय 
जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में मोरारजी देसाई, जार्ज फरनांडिस, जगजीवन राम, 
चंद्रशेखर प्रकाश सिंह वादल के साथ अटल विहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी 
और नाना देशमुख जेसे विभिन्‍न दिशाओं में चलने और बोलने वाले लोग एक मंच 
पर आ गए थे। उन्होंने अपनी सरकार भी बना ली थी, किंतु मोरारजी देसाई का नेतृत्व 
उनहें एक साथ नहीं रख सका था। तीन वर्ष के अंदर ही जय प्रकाश नारायण का 
सपना चकनाचूर हो गया था। 

किंतु जीवन में एक प्रयोग के असफल हो जाने का अर्थ यह नहीं है कि वैसा 
दूसरा प्रयोग भी उसी नियति को प्राप्त करेगा । राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा इस दिशा 
में दूसरा प्रयोग था। जनता पार्टी में सभी घटक दलों ने अपना विलय कर दिया था। 
राजग में ऐसा नहीं हुआ। सभी छोटे-बड़े दलों ने अपना अस्तित्व ही नहीं बनाएं रखा, 
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अपने उद्देश्य, अपनी नीतियां और कार्यक्रम भी वनाए रखे । इसमें भारतीय, जनता पार्टी 
सबसे बड़ी पार्टी थी। राजग की सफलता-असफलता का सर्वाधिक दायित्व इसी पर 
था। इसने राजग के सभी सहयोगियों के साथ मिलकर एक सांझा एजेंडा तैयार किया 
और अपने वे मुद्दे स्थगित कर दिए जो विवादास्पद थे तथा राजग के दूसरे घटकों को 
स्वीकार नहीं थे। यह एक अत्यंत सुविचारित कदम था। 

परिणाम यह हुआ कि जो वात इस देश की राजनीति में लगभग असंभव मानी 
जा रही थी, वह संभव हो गई। अटल विहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी सरकार में 
जार्ज फर्नाडिस, शरद यादव, नितीश कुमार, ममता बनर्जी, चंद्र बाबू नायडू, वाल ठाकरे 
प्रकाश सिंह बादल जैसे विभिन्न विचारों के नेता और उनकी पार्टियों ने मिलकर कार्य 
किया और उसे पूरा समर्थन दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल नेतृत्व ने यह 
सिद्ध कर दिया कि यदि मंतव्य स्पष्ट हों, नीयत साफ हो, तो सभी प्रकार के मतभेदों 
के बावजूद मिलकर कार्य किया जा सकता हे और सफलता भी प्राप्त की जा सकती 
है। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि राजग सरकार की सफलता कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा 
आघात सिद्ध हुआ है। कल तक मिली-जुली सरकार के नाम से बेहिसाब नाक-भौं चढ़ाने 
वाली कांग्रेस आज किसी भी पार्टी से किसी भी शर्त पर गठबंधन करने को तैयार 
हो गई है। कंभी वह मुलायम सिंह यादव की चिरौरी करती दीखती है तो कभी मायावती 
की, और ये दोनों कांग्रेस को रत्ती भर घास डालने के मूड में नहीं दिखाई देते। 

देश में गोधरा कांड और गुजरात में हुए नरसंहार जैसी अत्यंत शोचनीय घटनाएं 
हुई हैं। कितु कांग्रेस के राज्य में जो कुछ हुआ था, क्या उसे झुठलाया जा सकता है। 
984 में कांग्रेसी नेताओं की अगुवाई में इस देश में पांच हजार से अधिक सिखों का 
संहार हुआ था। केवल दिल्ली में ही सिर्फ तीन दिनों के अंदर तीन हजार सिख मौत 
के घाट उतार दिए एए । तत्कालीन प्रधानंत्री राजीव गांधी ने इस जघन्य हत्याकांड को 
यह कहकर जायज करार दिया कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। 

सबसे अधिक शोचनीय बात तो यह है कि जिन कांग्रेस नेताओं ने उस हत्याकांड 
में बढ़-चढ़ कर भाग लिया था, अपनी आंखों के सामने निरीह लोगों को घरों से 
निकाल-निकाल कर उन्हें जिंदा जलाया था, उन्हें दंडित करना तो दूर, कांग्रेस नेतृत्व 
उन्हें निरंतर पुरस्कृत करता रहा है। नानावती आयोग इन लोगों के कृत्यों की जांच 
कर रहा है, किंतु कांग्रेस ने उस आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ही दिल्‍ली से उन 
वांछित लोगों को लोक सभा के लिए अपना उम्मीदवार बना लिया है। क्या हमारे ये 
विवेकहीन बुद्धिजीवी भाजपा या राज्य को हटाकर इस प्रकार का विकल्प इस देश को 
देना चाहते हैं? 

जितने भी चुनाव पूर्व सर्वेक्षण अभी तक प्रकाश में आए हैं उनसे लगता है कि 
इस देश को आम जनता ने भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे के प्रयोग 
को सराहा है और लोकसभा के चुनाव में उसकी सफलता पर अपना विश्वास प्रकट 
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किया है। कांग्रेसी गठबंधन उससे कहीं पीछे है। शेष सभी दल मिल कर एक सौ सदस्यों 
की सदस्यता की गिनती भी छूते। प्रधानमंत्री के रूप में अटल विहारी वाजपेयी देश 
के वहुमत की पहली पंसद हैं। उनके विकल्प के रूप में उमारी जा रही सोनिया गांधी 
को देश के एक चौथाई लोगों का भी समर्थन नहीं है। 

भाजपा या राजग को सत्ता से हटाकर क्या ये तथाकथित बुद्धिजीवी देश को 
फिर से राजनीतिक अस्तिरता और अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। 

किसी भी बुद्धिजीवी की सोच का प्रमुख आधार विचार है। वह विचार किए 
विना किसी वात को नहीं मानता, न उसकी पैरवी करता है। बुद्धिजीवी का गुण यह 
है कि यदि उससे कोई सहमत नहीं होता तो वह फटने नहीं देता, बल्कि प्रसन्न होता 
है। विचार की सत्ता, विचार तंत्र उसका सबसे बड़ा साधन होता है। 

सोवियत संघ का पतन इसलिए हुआ था कि वहां विचार तंत्र का स्थान 
शासन-तंत्र ने ले लिया था। इस देश के भी वामपंथी बुद्धिजीवी सदैव विवेकवाद की 
उपेक्षा करते हुए बद्धमूल धारणाओं को प्रकट करते रहते हैं। 

इस समय यह देश तक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। इस स्थिति में एक स्थिर 
सरकार और सुयोग्य नेतृत्व इसे वहुत आगे ले जा सकता है। इस समय विवेकशील 
चिंतन ही बौद्धिक चिंतन की कसौटी है। 


(दैनिक जागरण, 22-4-04) 
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कांग्रेस सिखों से क्या आशा 
करती है? 


लोकसभा के इन चुनावों के लिए कांगेस ने उन सभी व्यक्तियों को टिकट दे दिए हैं 
जिनके संबंध में गत वीस वर्षो से यह चर्चा निरंतर होती रही है कि नवंबर ।984 
में दिल्ली में हुए व्यापक सिख नरसंहार में इनकी अहम भूमिका थी। इस दुर्घटना के 
तत्काल बाद मानवाधिकार संगठन-पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राईट्स तथा पीपल्स 
यूनियन और सिविल लिबर्टीज ने 'दोषी कौन? नाम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। 
कानपुर में हुए नरएंहार पर भी पी.यू.सी.एल. ने भी एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। 
इसके पश्चात सिटीजन्स कमीशन (अध्यक्ष-जस्टिस तारकुंडे) ने अपनी-अपनी रिपोर्ट 
प्रकाशित की थी। दिल्ली में लगभग तीन हजार और कानपुर में तीन सौ से अधिक 
सिखों की हत्या हुई थी। करोड़ों रुपए की संपत्ति को भी लूटा और नष्ट किया गया 
था। 

उसके पश्चात्‌ सरकारी जांच कमेटियों का सिलसिला शुरू हुआ। केंद्र सरकार 
ने अप्रैल 7985 जस्टिस रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता के एक आयोग गठित किया। इस 
आयोग को दिल्ली, कानपुर और बोकारो में हुए सिख-विरोधी दंगों की जांच का फाम 
सौंपा गया। इसी आयोग की सिफारिश पर सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 
अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एम.एल. जैन तथा अवकाश प्राप्त पुलिस अधीक्षक ए.के. 
बनर्जी की एक जांच समिति नियुक्त की। 

इस समिति से कहा गया कि (]) वह दोषियों पर मुकदमे दायर करने की 
शिफारिश करे (2) जो मुकदमे दायर हो चुके हैं उनकी जांच को आगे बढ़ाए (8) इनके 
अतिरिक्त जो उचित समझे उसे अपने दायरे में ले ले। 

उसके पश्चात जस्टिस पोड्टा तथा सेवा मुक्त पुलिस अधिकारी बी. एस. रोशा 
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की एक कमेटी बनाई; इस कमेटी ने स्पष्ट रूप से सज्जन कुमार के विरुद्ध केस रजिस्टर 
करने की सिफारिश की। एक विधवा महिला अनवर कौर ने यह शिकायत दर्ज की 
कि सज्जन कुमार उस भीड़ की अगवाई कर रहे थे जिसने उसके पति की हत्या की 
थी। केंद्रीय जांच व्यूरी ने सज्जन कुमार के खिलाफ कदम उठाने की अनुमति मांगी। 
चार्जशीट की फाइल केंद्र के गृह मंत्रालय की अलमारी में वर्षों तक धूल चाटती रही। 
सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। 

ऐसी कितनी ही शिकायतें हरि किशन लाल भगत जगदीश टाईटलर, सज्जन 
कुमार, धर्मदास शास्त्री तथा अनेक कथित दोषियों के खिलाफ दर्ज हुईं। केंद्र की कांग्रेस 
सरकार उनकी ओर से आंखें बंद किए रही। समय गुजरता गया। अनेक सबूत मिटा 
दिए गए और गवा कभी धमकी और कभी लालच देकर तोड़ दिए गए। अदालतें 
भी सरकार की मंशा से परिचित थीं। इसलिए पुष्ट सबूतों के अभाव के आधार पर 
सभी दोषी मुक्त होते गए। 

इस संदर्भ में गुजरात के वेस्ट वेकरी केस का उदाहरण लेना टीक रहेगा । बड़ोदरा 
के इस कांड में पुष्ट सवूतों के अभाव में वहां की निचली अदालत ने सभी कथित 
दोषियों को मुक्त कर दिया था। इस संबंध में मानवाधिकार आयोग ने हस्तक्षेप किया 
और सर्वोच्च न्यावातय में यह अपील की कि गुजरात में हुए वेस्ट वेकरी तथा ऐसे 
ही अन्य कांडों की जांच गुजरात से वाहर की अदालतों में कराई जाए। सर्वोच्च 
न्यायालय ने गुजरात सरकार को यह आदेश दे दिया है कि ऐसे मामलों की जांच गुजरात 
से वाहर महाराष्ट्र की अदालतों में कराई जाए। 

यही वात यदि ।984 के दंगों के संबंध में लागू होती तो परिदृश्य बहुत वदला 
हुआ होता। यदि उस नरसंहार के सहभागी लोगों के खिलाफ दिल्ली से बाहर की 
अदालतों में मुकदमें चलाए गए होते तो इन्हें यह कहने का अवसर नहीं मिलता कि 
अदालतों ने उन्हें दोप-मुक्त कर दिया। 

रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट बड़ी दोषपूर्ण थी कांग्रेस ने उन्हें इस पक्षपातपूर्ण 
रिपोर्ट देने के लिए पुरस्कृत करते हुए राज्यसभा की सहायता दे दी थी। यह बात निरंतर 
अनुभव की जा रही थी कि 984 के हत्याकांड की जांच करने के लिए एक नया 
आयोग बनाने की आवश्यकता है। सिख फोरम की ओर से लगातार यह मांग की जाती 
रही । केंद्र में श्री अटल विहारी वाजपेयी के नेतृत्व में नई सरकार बन चुकी थी। जब 
यह बात राज्य सभ में उठाई गई और किसी पक्ष की ओर से उसका विरोध नहीं 
हुआ तो सन 2000 के आरंभ में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त 
न्यायाधीश, जस्टिस नानावती का एक सदस्यीय आयोग बना दिया। उसकी जांच का 
दायरा निश्चित करते हुए कहा गया कि- 

() 8। अक्तूबर 984 और उसके पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली तथा 
देश के अन्य भागों में सिखों को निशाना बनाकर जो अपराधपूर्ण हिंसा और दंगे हुए 
उनके कारणों और दंगों की जांच करना। 
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(2) उन घटनाओं को सिलसिले से देखकर उन तथ्यों की पड़ताल करना जिनके 
कारण इस प्रकार की हिंसा और दंगे हुए। 

(3) क्या ऐसे पाशविक अपराधों को रोका जा सकता था? क्या जिम्मेदार 
अधिकारियों और.व्यक्तियों द्वारा अपने कर्तव्य का पालन करने में गलती या लापरवाही 
की गई? 

(4) इस बात की भी जांच की जाए कि उस समय जो प्रशासकीय कदम उस 
प्रकार की हिंसा और दंगों को रोकने के लिए उठाए गए थे क्या वे उपयुक्त और सार्थक 
थे? 

(5) ऐसे उपाय सुझाए जाएं, जो न्याय की पूर्ति के लिए किए जाने चाहिए। 

(6) जांच-पड़ताल के दौरान प्रासंगिक लगने वाली बातों पर भी विचार किया 
जाए। 

नानावती आयोग के सम्मुख दो हजार से अधिक लोग अपने हलफनामे दायर 
कर चुके हैं। इन हलफनामों में बहुत से व्यक्तियों ने हरि किशन लाल भगत, सज्जन 
कुमार, जगदीश टाइटलर, धर्मदास शास्त्री जैसे लोगों पर ये आरोप लगाए हैं कि इन 
लोगों ने उस समय हत्यारी भीड़ की अगुवाई की थी, उसे भइ़काया था और अपनी 
आंखों के सामने निर्दोष सिखों को घरों से निकाल कर उनकी हत्या की थी और उनकी 
संपत्ति को लूटा था। 'दोषी कौन” पुस्तक में लोगों द्वारा लगाया गया यह आरोप भी 
अंकित है कि सज्जन कुमार ने नरसंहार में शामिल हर व्यक्ति को सौ-सौ रुपया और 
शराब की एक-एक बोतल दी थी। 

नानावती आयोग की रिपोर्ट लगभग तैयार हो गई है। उसने इन सभी कथित 
अपराधियों को आयोग के सम्मुख पेश होने का आदेश भी दिया है। 

प्रश्‍न यह उठता है कि कांग्रेस ने नानावती आयोग की रिपोर्ट आने से पहले 
ही यह कैसे मान लिया कि सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर दोष मुक्त हो गए 
हैं? 

कांग्रेस बार-बार गुजरात में हुए दंगों की वात उठाती है किंतु वीस वर्ष पूर्व सिखों 
का जो नरसंहार हुआ था, उसके प्रति कोई दुःख या, पश्चाताप नहीं व्यक्त करती। 
इस समय उसने जो कुछ किया है वह सिखों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। 

कांग्रेस लोक सभा के चुनाव में ऐसे लांछित व्यक्तियों को उम्मीदवार बनाएगी, 
इस संभावना को देखते हुए गत फरवरी के महीने में सिख फोरम की ओर से कांग्रेस 
अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा गया गया। उसने भी श्रीमती गांधी 
से निवेदन किया गया था कि 984 के नरसंहार के आरोपी व्यक्तियों को लोकसभा 
का चुनाव लड़ने के लिए टिकट न दिया जाए। कुछ दिन वाद श्रीमती गांधी ने उस 
पत्र का उत्तर भी दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि पत्र में कही बातें उन्होंने नोट 
कर ली हैं, किंतु हुआ वही जिसकी संभावना थी। 

कांग्रेस के कुछ नेता समय-समय पर कहते रहते हैं कि सिखों को 'भूल जाओ 
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और क्षमा करो” की नीति अपनानी चाहिए और कांग्रेस को अपना समर्थन देना चाहिए, 
किंतु कांग्रेस यदि लगातार सिखों के जख्मों पर नमक रगड़ती रहेगी तो सिख कैसे उस 
घटना को भूलेगें और किस प्रकार क्षमा करेंगे। क्षमा उसे किया जाता हैं जो सचमुच 
क्षमा चाहता है। मुंह में राम और वगल में घुरी छिपाए व्यक्ति को कैसे क्षमा किया 
जा सकता हि? 

इसमें भी संदेह नहीं कि गत कुछ वर्षों में सिखों के एक वर्ग में “भूल जाओ 
और क्षमा करो” की नीति को अपनाते हुए कांग्रेस का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया 
था। इसी नीति का परिणाम था कि दो वर्ष पूर्व पंजाव विधान सभा के चुनाव में कांग्रेस 
जीत गई थी और वहां अपनी सरकार वनाने में सफल हो गई थी। 

किंतु दिल्ली में उम्मीदवारों का चयन करते समय उसने जो कारनामा किया है, 
उससे कांग्रेस की ओर मुइते हुए सिखों को भी यह सोचने के लिए वाध्य कर दिया 
है कि क्या कांग्रेस की नियत साफ है? दिल्‍ली के अनेक लोकसभा हल्कों में सिखों 
के मतों का वहुत महत्त्व है। कई वार तो वह निर्णायक सिद्ध होता है। कांग्रेस के 
इस निर्णय से न केवल दिल्ली के सिख मतदाता भारतीय जनता पार्टी की ओर झुकेगे, 
सारे देश, विशेष रूप से पंजाव और हरियाणा में इसका गहरा प्रभाव दिखाई देगा। 


(दैनिक जागरण, 29-4-04) 
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राजनीतिक अस्थिरता की आशंका 


अब केवल !0 मई के अंतिम दौर का मतदान शेष है। इस दिन एक्जिट पोल को 
चारों ओर खूब चर्चा हो रही होगी और आगामी लोकसभा के स्वरूप और नई सरकार 
के गठन पर लगाए गए अनुमानों से समाचार पत्र और टी. वी. चैनलों की चर्चाएं भरी 
होंगी। सभी प्रकार के अनुमानों और दावों के मध्य मेरा विश्वास है कि लोकसभा में 
इस बार भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 300 के आस-पास स्थान प्राप्त होंगे और 
अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनेंगे। मेरे सम्मुख एक और परिदृश्य भी उभरा है। 
यदि किसी कारण राजग को लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है और अटल जी 
प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो क्या होगा? इस समय इस पद की दूसरी सबसे प्रबल दावेदार 
श्रीमती सोनिया गांधी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता यह बात बार-बार कह रहे हैं कि यदि 
कांग्रेस को लोकसभ में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है तो सोनिया गांधी ही प्रधानमंत्री 
बनेंगी, कितु इस बात की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है। 

राजग को बहुमत न मिलने की स्थिति में कांग्रेस गठबंधन सरकार वनाने की 
ओर प्रवृत्त होगी और तब प्रधानमंत्री पद के अनेक दावेदार सामने आ जाएंगें इस समय 
कांग्रेस के बाहर से पांच नाम चर्चा में हैं। ये हैं शरद पवार, मुलायम सिंह, लालू यादव, 
मायावती और ज्योति बसु। कांग्रेस पार्टी में से भी बीच-बीच में कुछ नाम उछल आते 
हैं, जैसे मनमोहन रिंह और प्रणव मुखर्जी। हाल ही एक मजेदार कार्टून छपा कि यदि 
बहुत सी पार्टियां मिलकर सरकार बनाएंगी तो उनका एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी 
बनेगा। इस समय प्रधानमंत्री के पद के अभिलाषियों के मन में जो न्यूनतम साझा 
कार्यक्रम, अंदर-ही- अंदर घुमड़ता दिख रहा है वह प्रधानमंत्री की कुर्सी है। यह मात्र 
एक कार्टून नहीं है। यह उस स्थिति की एक क्रूर तस्वीर है जो इस चुनाव के बाद 
उभर सकती है। जो लोग इस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी से बंधी घंटी को अपने अंदर 
बार-बार बजता हुआ महसूस कर रहे हैं, लोकसभा में उनकी पार्टी की संख्या कितनी 
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है? वामपंथी मोर्चे की सीटें 50 से कम ही रहती हैं। मुलायम सिंह यादव ने कुछ वर्ष 
पूर्व जव सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री पद के दावे को अपना समर्थन न देने का निर्णय 
लिया था तव उनके पास 20 सदस्यों की शक्ति थी। इस वार यदि यह शक्ति कुछ 
बढ़ी तो अधिक-से-अधिक 30 की संख्या को छू सकती है। बहुजन समाज पार्टी के 
यदि ।0 सदस्य भी लोकसभा में पहुंच जाएं तो बहुत वड़ी वात होगी। 

प्रधानमंत्री पद की सर्वाधिक इच्छा रखने वाले शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस 
पार्टी के जितने भी सदस्य होंगे वे केवल महाराष्ट्र से होंगे। वे कुछ वर्ष पूर्व पी. के 
संगमा और तारिक अनवर को लेकर कांग्रेस से इसलिए अलग हो गए थे कि वे सोनिया 
गांधी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वैठा हुआ नहीं देखना चाहते थे। वे जानते थे कि 
यदि एक वार सोनिया गांधी इस कुर्सी पर बैठ गई तो इस पद की उन्हें कभी प्राप्ति 
नहीं होगी। विदेशी मूल का मुद्दा मात्र एक वहाना था। इस मुद्दे को यदि किसी एक 
व्यक्ति ने आस्था के रूप में अपनाया तो वह पी. के. संगमा थे जो आज भी अपने 
निश्चय पर विना नफा-नुकसान की चिंता किए हुए डटे हैं। शरद पवार ने चुनाव के 
समय फिर सोनिया गांधी से हाथ मिला लिया। उन्हें लगा कि चुनाव के बाद पार्टियों 
के मध्य जो समीकरण उभरेंगे और गठजोड़ की राजनीति जो करवट लेगी उसमें विलली 
के भाग्य से छींका टूट सकता है और उनकी चिर-संचित अभिलाषा पूर्ण हो सकती 
है। 

महाराष्ट्र में लोकसभा के कुल 45 स्थान हैं। इनमें यदि कांग्रेस और राष्ट्रवादी 
कांग्रेस को 25 स्थान भी प्राप्त हो जाएं तो शरद पवार की पार्टी के ।0-2 सदस्य 
ही होंगे। 548 सदस्यों के सदन में इतने सदस्य लेकर ही वे अपने सपने को संजोए 
हुए हैं। महाराष्ट्र में सभी सीटों के चुनाव के तुरंत वाद उन्होंने कह दिया कि अगले 
प्रधानमंत्री का फैसला किसी पार्टी के चुने गए सदस्यों की गिनती से नहीं गठजोड़ में 
शामिल सभी पार्टियों की आम सहमति से होगा। यह कह कर उन्होंने स्पष्ट कर दिया 
कि इस पद की दौड़ में वे पूरी शिद्दत से शामिल हैं। आज की स्थिति में यह तो स्पष्ट 
ही है कि ]3 मई को हमारे सामने जो परिणाम आएंगे उनमें कांग्रेस पार्टी के सदस्यों 
की संख्या 50 से कम होगी। राजग के विरोध में खड़ी सभी पार्टियों में यह संख्या 
सबसे अधिक होगी। उस स्थिति में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को लगभग उतने 
ही सदस्यों की और आवश्यकता होगी जितने उसके अपने सदस्य होंगे। सपा, बसपा, 
वामपंथी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांगेस आदि सभी दल मिलकर 272 का जादुई 
चिराग जला सकेंगे, यह वात असंख्य शंकाओं से घिरी हुई है। 

कविवर बिहांरी एक दोहे में कहते हैं कि भयंकर गर्मी ने इस संसार को तपोवन 
बना दिया है। ग्रीष्म के प्रकोप से बचने के लिए चिर-शन्नु सांप और मयूर, हिरण और 
बाघ एक घनी छाया के नीचे एकत्र हो गए हैं। इस समय अटल बिहारी वाजपेयी और 
उनकी राजग सरकार की सफलता की भीषण गर्मी से एक-दूसरे की विरोधी पार्टियां 
एक मंच पर आने को आतुर दिखाई दे रही हैं, कितु ग्रीष्म की भीषणता निकल जाने 
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के बाद सांप और मयूर तथा हिरण और वाघ का कया हुआ होगा? वे अपनी पूर्व 
मनःस्थिति में चले गए होंगे। उसी प्रकार ऐसे दलों की क्या स्थिति होगी? गत इतिहास 
यह वताता है कि सत्ता में आने के वाद उनकी टूट-फूट प्रारंभ हो जाती है और ये 
एक-दूसरे की टांगें काटने लगते हैं। कांग्रेस सदा ही इस स्थिति का लाभ उठाती रही 
है। 

]977 में जब उनकी पार्टी में टूटन प्रारंभ हुई, कांग्रेस ने चौधरी चरण सिंह को 
समर्थन देकर उनकी अपमत सरकार बना दी और कुल छह महीने में अपना समर्थन 
वापस लेकर वह सरकार गिरा दी और देश को मध्यवर्ती चुनाव के मुहाने पर खड़ा 
कर दिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिरने के बाद कांग्रेस ने चंद्रशेखर को 
अल्पमत सरकार बनाने के लिए समर्थन दिया और फिर समर्थन वापस लेकर मध्यावधि 
चुनाव का रास्ता खोल दिया। केद्र में पी. वी. नरसिंह राव की सरकार का कार्यकाल 
पूरा होते ही राजनीतिक अस्थिरता का गहरा दौर शुरू हो गया। वाजपेयी की पहली 
सरकार कुल ]3 दिन में गिर गई थी। कांग्रेस ने देवगौड़ा की सरकार को समर्थन दिया 
और उसे एक वर्ष भी नहीं चलने दिया। यही हाल इंद्रकुमार गुजराल के नेतृत्व वाली 
सरकार का हुआ। देश में राजनीतिक अस्थिरता रहे और बार-बार मध्यावधि चुनाव 
हों जिनमें देश का अरबों रुपया बर्बाद हो, यह कांग्रेस को अच्छा लगता है। उसे लगता 
है कि इस प्रकार यह सिद्ध किया जा सकता है कि कांग्रेस के अलावा और कोई भी 
दल इस देश की हुकूमत नहीं चला सकता, कितु वाजपेयी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक 
गठबंधन के प्रयोग ने कांग्रेस के इस 'मिथ” को तोड़ दिया। 

अनेक दलों के गठबंधन से बनी राजग सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि 
प्रधानमंत्री पद के लिए एक नाम पर पूरी तरह सहमत हुआ जा सकता है और उसके 
नेतृत्व में एक स्थाई सरकार वनाकर देश को विकास के मार्ग पर चलाया जा सकता 
है। यदि इस वार केंद्र में राजग की सरकार पूर्ण बहुमत लेकर नहीं आती है तो यह 
देश अस्थिरता के संकट में फिर फंस जाएगा। यहां हर छह महीने वाद प्रधानमंत्री 
बदलेंगे, लोकसभा के सदस्यों को खुली मंडी बन जाएगी । क्या हम देश को इस अराजक 
स्थिति में ले जाना चाहते हैं? संसार में जहां भी राजनीतिक स्थिति उत्पन्न होती है 
वहां की कानून-व्यवस्था शिथिल हो जाती है। परिणामस्वरूप देश के अंदर की और 
बाहर की आतंकवादी शक्तियों को बल मिलता है और देश की सुरक्षा संकट में पड़ 
जाती है। चूंकि गत पांच वर्षों में देश की सुरक्षा पहले से कहीं अधिक मजबूत हुई 
है और आशातीत आर्थिक विकास हुआ है इसलिए आज की सबसे बड़ी आवश्यकता 
राजनीतिक स्थिरता है। अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व में बड़ी प्रतीक्षा के बाद यह 
स्थिता आई है, इसे किसी कीमत पर खंडित नहीं किया जा सकता। 


(दैनिक जागरण, 06-05-04) 
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चौदहवीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो गए। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता 
हूं कि जैसा घमासान इस वार दिखाई दिया वैसा इससे पहले कभी नहीं दिखाई दिया। 
यह चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ा गया। इस बार भावना प्रधान मुद्दे वहुत कम सामने 
थे इस देश की जनता ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। उसे जीवन की मूलभूमत 
समस्याओं का समाधान चाहिए। उसे अपने घरों में पानी चाहिए, विजली चाहिए, सुदूर 
गांवों को वाजारों-शहरों से जोड़ने वाली अच्छी सड़कें चाहिए। उसे रोजगार चाहिए और 
अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल चाहिए। अभी तक यह देश एक विकासशील 
देश है। सभी दलों के नेताओं ने इस बार दावा किया है कि वे शीघ्र ही इस देश को 
विकसित देशों की श्रेणी में ले आएंगे। इस बार के चुनाव में जनता ने यह भी स्पष्ट 
किया है कि उसे देश में एक स्थाई सरकार चाहिए, जिससे पिछले वर्षो में इस देश ने 
विकास की जो गति पकड़ी है वह बाधित न हो। देश का आर्थिक विकास नागरिकों के 
जीवन-स्तर में सुधार और सामाजिक सुरक्षा की गांरटी किसी भी सरकार की पहली 
प्रतिवद्धता है, किंतु समाज के सांस्कृतिक विकास को कम महत्त्व नहीं दिया जा सकता। 
जीवन जीना किसी भी जीव की पहली आवश्यकता है। इसी स्थल से संस्कृति 
की भूमिका प्रारंभ हो जाती है। जिसके माध्यम से सामान्य जीव मनुष्य बनना प्रारंभ 
करता है। नई सरकार संस्कृति के विकास के लिए क्या करेगी? आज भी देश में 40 
प्रतिशत से अधिक लोग निरक्षर हैं इसी देश के कुछ भागों ने अपनी साक्षरता दर को 
लगभग शत-प्रतिशत की स्थिति तक पहुंचा दिया है, किंतु देश के कुछ भाग ऐसे हैं 
जिनकी आधी से अधिक जनसंख्या पूरी तरह निरक्षर है। शिक्षा इनके द्वार पर कब 
और किस प्रकार दस्तक देगी? साक्षर हो जाना ही, शिक्षित हो जाना नहीं है। साक्षरता 
तो पहली सीढ़ी है। एक सुसंस्कृत समाज अपने साक्षरों को शिक्षा की सीढ़ियों पर निरंतर 
चढ़ने की प्ररेणा देता है। सरकार का दायित्व लोगों को मात्र साक्षर करना ही नहीं 
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है। उन्हें शिक्षित करना भी है। इसके लिए उसे अपनी एक सुनियोजित संस्कृति नीति 
बनानी होती है। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि स्वतंत्रता के वाद से किसी सरकार 
न ऐसी संस्कृति नीति को गढ़ने की कोई विशेष नीति नहीं वनाई। इसका कारण यह 
है कि विजली, पानी, सड़कें जैसी भौतिक सुविधाओं में हुआ विकास स्पष्ट रूप से 
दिखाई देता है किंतु संस्कृति के क्षेत्र में किया हुआ कार्य केवल अनुभव किया जा 
सकता है। 

संसदीय प्रणाली के लोकतंत्र में सभी दल चुनाव के अवसर पर मतदाताओं को 
आकर्षित करने के लिए वे उपलब्धियां गिनाते हैं जिनका संबंध उनके नित्य के जीवन 
से होता है। तब यह वात अधिक महत्त्वपूर्ण होती है कि कितने घरों में पानी पहुंचा? 
यह नहीं पूछा जाता कि सरकार ने कितने पुस्तकालय खोले अथवा कितनी कला दीर्घाएं 
बनाई, किंतु यह भी सच है कि प्रत्येक सरकार को आम जनता का भौतिक जीवन 
स्तर सुधारने के साथ ही उसका मानसिक-सांस्कृतिक स्तर ऊपर उठाने, उसे अधिक 
समृद्ध करने का दायित्व भी अपने कंधों पर लेना होता है। इसके विना किसी समाज 
का बहुमुखी विकास नहीं होता। नई बनने वाली सरकार की सांस्कृतिक प्राथमिकताओं 
में हम सबसे पहले भाषा की बात लें लें। देश को स्वतंत्र हुए छह दशक पूरे होने वाले 
हैं, इन वर्षों में हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं ने जो उन्नति की है वह उसके 
प्रचारकों, लेखकों, प्रकाशकों और उससे जुड़े भाषा-प्रेमियों के कारण अधिक है। इसमें 
केंद्र और राज्य सरकारों का योगदान उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हमारी 
भाषाओं पर अंग्रेजी का जुआ पहले ही लदा हुआ है। उसके बिना पढ़ा-लिखा व्यक्ति 
भी पढ़ा-लिखा नहीं समझा जाता। आज भी सर्वोच्च न्यायालय में हिंदी में दी हुई 
याचिका स्वीकार नहीं की जाती। 

सभी भारतीय भाषाओं के विकास और प्रोन्नयन के लिए इस वर्ष के प्रारंभ 
में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक परिषद का गठन किया गया था मानव संसाधन 
विकास मंत्री इस परिषद के उपाध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री निवास पर उनकी अध्यक्षता में 
इस परिषद की पहली बैठक हुई थी। इससे पहले भी केंद्र सरकार ऐसी परिषदों का 
गठन बिना किसी सार्थक परिणाम के कर चुकी है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नवगठित 
परिषद की जो पहली बैठक हुई थी उसमें कुछ सदस्यों ने यह सुझाव दिया था कि 
इस परिषद को स्थाई रूप प्राप्त होना चाहिए और एक उच्चस्तरीय और स्वायत्त भारतीय 
भाषा आयोग गठित किया जाना चाहिए, उसी प्रकार जैसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, 
महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों 
के लिए आयोग बने हुए हैं। मैं समझता हूं कि नई सरकार की प्राथमिकता में यह 
बात आएगी। 

देश में पुस्तकों के पठन-पाठन के व्यापक प्रचार-प्रसार और साहित्य, संगीत तथा 
कला के विकास के लिए केद्र त्था राज्य सरकारों ने अनेक अकादमियां स्थापित की 
हैं। स्थान-स्थान पर पुस्तक मेले भी आयोजित होते हैं, किंतु इतनी बड़ी जनसंख्या वाले 
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देश में यह कार्य नगण्य सा है। सुदूर गावों तक अच्छी पुस्तकें पहुंचें, लोगों की पुस्तक 
मानसिकता का समुचित विकास हो इस दृष्टि से दो बातें बहुत आवश्यक हैं। एक 
गांव-गांव तक पुस्तकालयों का जाल फैलाया जाए, दूसरा डाकघरों के माध्यम से अच्छी 
पुस्तकें वहां पहुंचे। राजा राममोहन राय लायव्रेरी फाउंडेशन की स्थापना इसी उद्देश्य 
से की गई थी। इस संबंध में बहुत सी बातें सुनने को मिलती रहती हैं, विशेष रूप 
से इसकी व्यवस्था को लेकर। इस फाउंडेशन की ओर से जिस प्रकार राज्य सरकारें 
को 'मेचिंग ग्रांट” के आधार पर पुस्तकों के क्रयादेश दिए जाते हैं। इनमें फैले हुए 
भ्रष्टाचार की कहानियां भी किसी भुक्तभोगी से पूछी जा सकती हैं। 

मैं समझता हूं कि नई सरकार के संस्कृति मंत्रालय को प्राथमिकता के आधार 
पर इस फाउंडेशन की कार्यप्रणाली, इसके प्रबंध और अभी तक की इसकी कारगुजारी 
का पूरा परीक्षण करना चाहिए और इसके कार्य की दिशा को अधिक सार्थक बनाना 
चाहिए । पुस्तकों को डाक द्वारा भेजने की नीति पर प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता और लेखक 
समय-समय पर वहुत चर्चा करते रहते हैं। एक समय अनेक प्रकाशकों की घरेलू लाइब्रेरी 
योजनाएं बहुत सफल थीं। दूर गांवों में बैठे हुए लोग डाक द्वारा पुस्तकें मंगवाते थे, 
किंतु सरकार द्वारा डाक दरों में की गई बढ़ोत्तरी से इस योजना को बहुत आघात पहुंचा। 
आज भी कुछ प्रकाशकों द्वारा ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, किंतु उनमें आज वैसी 
गति नहीं है जैसे पहले हुआ रहती थी। इस नीति का एक और चिंतनीय परिणाम 
निकला है। एक समय हिंदी में पाकेट बुक्स की धूम थी। लोकप्रिय लेखकों के अतिरिक्त 
साहित्य जगत की बहुचर्चित पुस्तकें भी सस्ते जेवी संस्करणों में प्रकाशित होती थीं। 
आज प्रकाशन जगत से पाकेट बुक्स का प्रकाशन समाप्त होता चला जा रहा है और 
प्रकाशक पुस्तकों के महंगे पुस्तकालय संस्करण ही प्रकाशित कर रहे हैं 

आज आम पाठक अच्छी पुस्तकों की पहुंच से दूर होता चला जा रहा है। इस 
स्थिति को लाने में सरकार की डाक-नीति का भी बड़ा योगदान है। डेढ़ दो-सौ की 
पुस्तक रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजने से 25-30 रुपए लग जाते हैं। इससे पुस्तक का मूल्य 
बहुत बढ़ जाता है। सरकार को इस नीति का भी पुनर्परीक्षण करना चाहिए । उसे कोई 
ऐसा उपाय विकसित करना चाहिए। जिससे पुस्तकें कम डाक खर्च पर दूर-दराज क्षत्रं 
में भेजी जा सकें। नई सरकार को प्राथमिकता में यह भी आना चाहिए कि जिन 
साहित्यकारों और कलाकारों ने अपना संपूर्ण जीवन संस्कृति की सेवा में अर्जित किया 
है उन्हें पूरी तरह सामाजिक सुरक्षा किस प्रकार मिल सकती है। आज हमारे बीच ऐसे 
भी संस्कृतिकर्मी हैं जो जीविकोपार्जन के समुचित साधन जुटा पाने में असमर्थ हैं। उपेक्षा 
और अपमान की छाया उन्हें घेर लेती है। इस स्थिति में उनके सम्मान की रक्षा करना 
बहुत आवश्यक है। इसमें संदेह नहीं कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पहले आती 
हैं, किंतु जो सरकार संस्कृति की उपेक्षा करती है वह अपने दायित्व का सम्यक निर्वाह 
नहीं करती । 


(दैनिक जागरण, ।3-05-04) 
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भारतीय जनता पार्टी को अपने उदार चेहरे 
की रक्षा करनी चाहिए 


चौदहवीं लोकसभा के चुनाव परिणाम बहुत अप्रत्याशित रहे। पिछली लोकसभा में 
भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या 82 थी। इस बार वह घटकर ।38 रह 
गई। इस तुलना में उसके सहयोगी दलों की संख्या बहुत कम हो गई। राष्ट्रीय 
लोकतांत्रिक गठबंधन का मुख्याधार भारतीय जनता पार्टी है, इसलिए व्यापक रूप से 
इस हार को इसी पार्टी को हार माना जा रहा है। 

भाजपा में इस स्थिति के लिए आत्म-मंथन भी हो रहा है और उसके साथ जुड़ी 
कुछ संस्थाएं भी अपना अभिमत दे रही है। विश्व हिंदू परिषद्‌, शिव सेना, कुछ धर्माचार्य 
यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे में हिंदुत्व के मुद्दे को शिथिल 
कर दिया था, इसलिए उसे यह दिन देखना पड़ा। राजग का निर्माण करने के लिए 
उसने राम मंदिर, धारा 970, समान नागरिक संहिता जैसी बातों पर जिस पर वह पिछले 
कई दशकों से जोर देती आ रही थी, समझौता कर लिया और इन मुद्दों को राजग 
के न्यूनतम साझा कार्यक्रम का भाग नहीं बनाया, इस कारण वह अपने मूल चरित्र 
से दूर चली गई। 

स्वाभाविक है कि ऐसी सभी संस्थाओं और व्यक्तियों का भाजपा से यही आग्रह 
होगा कि वह अपने पहले की स्वरूप की ओर लौटे। 

भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर यह चुनाव विकास के मुदूदे 
पर लड़ा था। इसमें भी किसी को संदेह नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व 
में केंद्र में राजग सरकार ने अपने कार्यकाल में सभी दृष्टियों, विशेषरूप से आर्थिक 
क्षेत्र में, बहुत प्रगति की थी। 'फील गुड” और “इंडिया शाइनिंग' जैसी अभिव्यक्तियां 
इसी में उपजी थीं। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कुछ समय पूर्व ही राजस्थान, 
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मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को जो व्यापक सफलता प्राप्त हुई 
थी वह विकास और अच्छे प्रशासन के मुद्दे पर प्राप्त हुई थी। 

इस चुनाव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी को जो थोड़ा-सा झटका लगा 
है, क्या उससे विचलित होकर उसे फिर से वही चेहरा ग्रहण कर लेना चाहिए जो एक-दो 
दशक पहले था? क्या उससे उसका जनाधार बढ़ेगा? क्या उससे उसे देश के सभी 
क्षेत्रों और वर्गो में वह स्वीकृति प्राप्त हो सकेगी जिसके लिए वह पिछले कुछ समय 
से प्रयलशील हैं? 

पिछले कुछ वर्षो में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बहुत वदला है। इस चेहरे 
में जार्ज फर्नांडिस, शरद यादव, नितीश कुमार, ममता बनर्जी, चंद्रवाबू नायडू जैसे कितने 
ही ऐसे चेहरों के अक्स शामिल हुए हैं जो कभी भाजपा के चेहरे नहीं थे। क्या इन 
चेहरों के वगैर केंद्र में वह वर्ष तक अटल विहारी वाजपेयी की सरकार इतनी सफतापूर्वक 
चल सकती थी? 

में समझता हूं कि राजग सरकार को अपने कार्यकाल में जितनी अधिक परेशानियां 
विश्व हिंदू परिषद्‌ और उसके नेताओं झेलनी पड़ीं उतनी कांग्रेस सहित अपने विपक्षी 
दलों से नहीं। ये नेता यह समझने लग गए थे कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली 
सरकार आ गई है तो उसे इस देश को अविलंव (हिंदू राष्ट्र' घोषित कर देना चाहिए, 
संसद से कानून वनवाकर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करा देना चाहिए, धारा 
370 को तुरंत निरस्त कर देना चाहिए और देश भर में समान नागरिक संहिता लागू 
कर देनी चाहिए। 

एक समय तो विश्व हिंदू परिषद ने जम्मू-कश्मीर की समस्या के निदान के लिए 
यह मांग की थी कि इसे चार भागों में विभाजित कर देना चाहिए। हिंदू बहुल जम्मू 
को अलग राज्य बना देना चाहिए। वौद्ध वहुल लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना 
दिया जाए। मुस्लिम बहुल कश्मीर को दो भागों-हिंदू कश्मीर और मुस्लिम कश्मीर में 
विभाजित कर देना चाहिए। 

विश्व हिंदू परिषद की मानसिकता और भारत का विभाजन चाहने वाली मानसिकता 
में अंतर कहां है? केंद्र की राजग सरकार विहिप की निरंतर धमकियों के मध्य अपने 
एजेंडे पर चलती रही यह उसकी बहुत बड़ी उपलव्धि है। 

छह वर्ष तक सत्ता में रहकर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने एक वात 
बहुत अच्छी तरह समझ ली है। इस देश में आर्थिक-सामाजिक विकास, जीवन की 
मूलभूत समस्याओं-विजली, पानी, सड़कें-का निदान, रोज़गार की सुविधाएं आदि 
विषय ही जनता की प्राथमिकता में हैं और रहेंगे। जो पार्टी इन समस्याओं की जड़ 
में जाएगी और उनके निदान का सतत प्रयास करेगी वही जनता का विश्वास अर्जित 
करेगी । भावनात्मक सुदूदे किसी पार्टी को कुछ तात्कालिक लाभ दे सकते हैं, किंतु लंबे 
समय तक लोगों के विश्वास को बनाए नहीं रख सकते। 

गुजरात का उदाहरण हमारे सामने हैं। गोधरा स्टेशन पर 50 से अधिक रामभक्तों 
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को जिंदा जलाया जाना और प्रतिक्रिया स्वरूप गुजरात के अनेक भागों में निर्दोष 
मुसलमानों की नशूंस हत्या होना वहां बहुत वड़ा भावनात्मक मुद्दा बन गया था। जिस 
ढंग की वहां सांप्रदाविक-धार्मिक ध्रुवीकरण की लहर उभर आई थी, उस पर चढ़कर 
विधानसभा के चुना में नरेंद्र मोदी की नैया सफलतापूर्वक पार लग गई, किंतु जैसे 
ही वह लहर उत्‌।र पर आई, जमीन की कठोर वास्तविकता दिखने लग गई। लोकसभा 
के इन चुनावों में 26 स्थानों में से ।2 पर कांग्रेस का विजयी होना इस बात का प्रमाण 
है। नरेंद्र मोदी ने जिन स्थानों पर जाकर भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया 
उसका कोई सार्थक परिणाम नहीं हुआ। इरा समय इस देश में मोदी की छवि नायक 
की कम और खलनायक की अधिक है। 

इस देश की राजनीति का एक कठोर सत्य यह है कि किसी भी वर्ग, समुदाय, 
श्रेणी की उपेक्षा ऋरके व्यापक जनाधार नहीं बनाया जा सकता। यह बात अल्पसंख्यक 
वर्गों के लिए विशेष रुप से लागू होती है। भाजपा की छवि एक मुस्लिम विरोधी पार्टी 
के रूप में रही है और यह माना जाता रहा है कि मुसलमान किसी भी स्थिति में इस 
पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे और वे एकजुट होकर उस पार्टी का साथ देंगे जो भाजपा 
के प्रत्याशी को पराजित कर सकें। 

भाजपा के नेताओं ने इस कठोर सत्य को पहचाना है। पिछले कुछ समय में 
अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आदि नेताओं ने 
मुसलमानों के भध्य अपनी पैठ बनाने का बड़ा सार्थक प्रयास किया है। दिल्ली की 
जामा मस्जिद के शाही इमाम ने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे एक बार भारतीय 
जनता पार्टी को भी परखकर देखें। अनेक मुसलमान भाजपा में शामिल हुए हैं। शीर्ष 
नेतृत्व में भी कुछ मुसलमान चेहरे दिखाई दिए हैं। 

यह ठीक है कि इन चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने भाजपा उम्मीदवारों को 
अपने मत नहीं दिए होंगे, किंतु इस दृष्टि से भाजपा नेताओं ने जो पहल की और 
प्रयास किया उसका अपना महत्त्व है। इसे कुछ लोग मुस्लिम तुष्टीकरण का नाम दे 
रहे हैं, किंतु मुझे यह भाजपा द्वारा उठाया हुआ बड़ा सार्थक कदम लगता है। 

यह बात महत्त्वपूर्ण नहीं है कि मुसलमान भाजपा के साथ जाएंगे या नहीं। 
अविश्वास की दीवार इतनी जल्दी नहीं दरकतीं। इस पहल से भाजपा की 'शुद्ध हिंदू 
पार्टी” होने के अक्स पर प्रश्‍न चिहून लग जाए तो भविष्य के अच्छे संकेतों को आशा 
की जा सकती है। मेरा मत है कि सभी प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं के बावजूद भाजपा को 
सभी अल्पसंख्यक वर्गों में अपनी बैठ निरंतर बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए। 

देश के उत्तर-धूर्व के राज्यों में इस बार भाजपा को अच्छी सफलता मिली है। 
अरुणाचल प्रदेश के दोनों स्थानों पर इसके उम्मीदवार सफल हुए । मिजोरम, सिक्किम, 
नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा में भी कांग्रेस को विशेष सफलता नहीं मिली। इन प्रदेशों 
में ईसाई बड़ी संख्या में हैं। इनके मध्य भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में वृद्धि होना 
न केवल उसकी व्यापकता की स्वीकृति है, इस बात का भी संकेत है कि इसके ईसाई 
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विरोधी पार्टी होने की छवि भी टूट रही है। 

इस तथ्य का एक अच्छा उदाहरण पंजाव है। वहां लंबे समय तक भारतीय जनता 
पार्टी को सिख विरोधी पार्टी होने की बात कही जाती रही है। आज वहां की प्रमुख 
पार्टी शिरोमणि अकाली दल और भाजपा के मध्य गठबंधन है। इस गठबंधन ने ।997 
में मिलकर पंजाव विधानसभा का चुनाव लड़ा था और आशातीत सफलता प्राप्त की 
थी। 2002 के चुनाव में इस गठबंधन को धक्का लगा और वहां कांग्रेस की सरकार 
आ गईं। किंतु लोकसभा के इस चुनाव ने परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया। 3 
स्थानों में से ], स्थानों पर इस गठबंधन ने विजय प्राप्त की। भाजपा के तीन प्रत्याशी 
पंजाव से चुनाव लड़े थे, तीनों ही सफल हुए। दिल्ली के सिखों ने अपना पूरा समर्थन 
भाजपा को दिया । 

इस देश में दो-दलीय व्यवस्था बड़ी तेजी से विकसित हो रही है-वैसी ही जैसी 
ब्रिटेन और अमेरिका में है। ब्रिटेन की लेबर पार्टी और कजुरवेटिव पार्टी के कार्यक्रमों 
में बहुत अंतर नहीं है। दोनों के मध्य ज़मीन से जुड़े मुद्दे रहते हैं और जनता उन्हीं 
मुदूदों को परिपेक्ष में रखकर अपना चुनाव करती है। यही स्थिति अमेरिका की हैं। 
रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिव पार्टी के मध्य चुनाव इस वात को लेकर होता हे कि 
अमेरिकी अर्थव्यवस्था और उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को कौन-सी पार्टी ठीक से 
संभालती है। ईराक पर जॉर्ज वुश की नीति सफलता का रंग दिखाए तो रिपब्लिक 
की वाह-वाह हो जाती है और अमेरिकी सैनिकों द्वारा ईराकी युद्ध बंदियों पर किए 
गए अत्याचारों की तस्वीरें छपने लगें तो डेमोक्रेट्स का होसला बुलंद हो जाता है। 

इस देश का परिदृश्य भी ऐसा ही होता जा रहा हे। राजग सरकार की विनिवेश 
नीति के कारण उसे लताइ सकती है, किंतु स्थिर सरकार देने और विदेशी मुद्राभंडार 
की बढ़ोत्तरी पर उसे शावाशी भी मिल सकती है। 

कांग्रेस गठबंधन की सरकार को देश को यह भरोसा देना होगा कि वह यहां 
स्थिर सरकार देगी और वह स्थिति नहीं आने देगी जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर किसी 
को एक वर्ष भी नहीं बैठने दिया जाता था और देश को वार-वार मध्यावधि चुनाव 
की ओर धकेल दिया जाता था। 

मेरा निश्चित मत है कि भारतीय जनता पार्टी को अनेक दलों को साथ लेकर 
चलने और देश को एक सफल स्थिर सरकार देने का जो उदार चेहरा पिछले कुछ समय 
में प्राप्त हुआ है उसे खंडित नहीं होने देना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी आज भी 
इस देश के सवसे चहेते नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस उदार चेहरे को बनाने 

में उनकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सत्ता में न रहने के बावजूद भारतीय जनता 

पार्टी को अपने इस चेहरे की रक्षा करनी चाहिए। 


(दैनिक जागरण, 20-5-2004) 
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योग्य डॉ. मनमोहन सिंह कितने 
कुशल सिद्ध होंगे? 


डॉ. मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन गए। उनके मंत्रिमंडल का भी गठन हो गया। 
जो कुछ हुआ और जैसे हुआ, इस पर बहुत वोला और लिखा जा चुका है। इस संपूर्ण 
मंथन में से जो नवनीत निकला उसकी उपादेयता के प्रति किसी को संदेह नहीं है। 

डॉ. मनमोहन सिंह को उनकी इस नियुक्ति पर जितना बहुमुखी स्वागत प्राप्त 
हुआ है वैसा बहुत कम होता है। वे राजनीति की जानी-पहचानी संस्कृति की उपज 
नहीं हैं, इसलिए राजनीति के दबाव और मजबूरियों के कारण राजनेताओं के जैसे चेहरे 
बन जाते हैं, अभी तक उनका वैसा चेहरा नहीं बना है। उनकी निर्विवादित छवि, आर्थिक 
क्षेत्र में उनकी गहरी पकड़, उनकी बहुमुखी योग्यता, उनका पारदर्शी व्यक्तित्व-यह 
सब कुछ ऐसा है जिसने सभी वर्गों और पक्षों में व्यापक स्वीकृति दिलाई है। 

यह एक पक्ष है। बहुत अच्छा व्यक्ति बहुत अच्छा प्रशासक भी हो यह आवश्यक 
नहीं है। डॉ. मनमोहन सिंह ने बहुत से पदों पर काम किया है। वे बहुत अच्छे प्राध्यापक 
रहे हैं, एक व्यूरोक्रोट के रूप में उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं और 
वहां बड़ी सफलतार्पूक कार्य किया है उनकी इस प्रतिभा को देखते हुए सन्‌ ।99! में 
श्री पी.वी. नरसिंह राव ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री नियुक्त किया था। इस 
बिंदु से उनके जीवन की दूसरी पारी शुरू हुई। 

उस समय से वे संसद में असम से राज्य सभा के सदस्य बनकर आए। पांच 
वर्ष पूर्व उन्होंने दक्षिणी दिल्‍ली से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें वे सफल नहीं 
हुए | 

एक अच्छे राजनीतिज्ञ में योग्यता और कुशलता दोनों ही हों तो सोने पे सुहागा 
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वाली उक्ति चरितार्थ होती है। श्री अटल विहारी वाजपेयी में ये दोनों ही गुण हैं। एक 
सफल संपादक, कवि और वक्ता के रूप में उनकी छवि वहुत व्यापक रही। 2! दलों 
की मिली-जुली सरकार का 5 वर्ष तक नेतृत्व करना उनकी कुशलता की अमिट छाप 
छोड़ता है। 
इसका दूसरा उदाहरण लालू प्रसाद यादव हैं। उनकी वैयक्तिक योग्यता के संबंध 
में मेरी अधिक जानकारी नहीं, किंतु उनकी राजनीतिक कुशलता का लोहा सभी मानते 
है। उन्होंने वड़ी सफलतापूर्वक अनेक वर्ष तक विहार का मुख्यमंत्री पद संभाला । अनेक 
घोटालों में कथित सहभागिता के कारण जव उनका मुख्यमंत्री पद पर वने रहना मुश्किल 
हो गया तो उन्होंने अपनी, अत्यंत घरेलू किस्म की पली राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री 
वना दिया। 7 वर्ष हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संमाला हुआ &। लालू यादव 
की कुशलता तो इस वात से भी आकी जा सकती है कि हाल के चुनावों में उनके 
राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है और वह कांग्रेस गठबंधन 
की दूसरी सवसे बड़ी पार्टी वन गई है। 
आने वाले समय में डॉ. मनमोहन सिंह की योग्यता पर कोई प्रश्‍न चिह नहीं 
लगाएगा, किंतु उनकी कुशलता की परीक्षा हर घड़ी होती रहेगी । उन्हें सबसे बड़ा संकट 
उस पार्टी से झेलना पड़ेगा, जिसने उन्हें प्रधानमंत्री वनाया है। कांग्रेस में ऐसे अनेक 
वरिष्ठ नेता हैं जो पूरी तरह राजनीति की संस्कृति में पल कर वड़े हुए हैं। डॉ. मनमोहन 
सिंह उनके लिए एक वाहरी व्यक्ति ही नहीं, घुसपैठिए के समान हैं। उनमें से अनेक 
के लिए प्रधानमंत्री पद आंख का तारा है जिसे मनमोहन सिंह अनायास झटक ले गए 
हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि कांग्रेस में आज भी नेहरू-गांधी वंश का दवदवा 
पूरी तरह छाया हुआ है। उसे चुनौती देने की जुर्रत कई नेताओं ने की किंतु सभी 
को मुंह की खानी पड़ी। नेहरू-गांधी परिवार के वट वृक्ष से अलग होकर उन सभी 
ने अपने स्वतंत्र पौधों को पनपाने की कोशिश की, कितु कुछ समय बाद वे कुम्हलाने 
लगे और घूम-फिर कर सभी वंश की छत्रठाया में आकर ठंडी सांसे लेने लगे। 
कांग्रेस पार्टी में एक समय पं. जवाहरलाल नेहरू का चुनौतीहीन नेतृत्व था। उस 
समय पुरुषोत्तम दास टंडन और द्वारिका प्रसाद मिश्र जैसे व्यक्तित्वों ने उन्हें चुनौती 
देने का प्रयास किया था, किंतु वह प्रयास मात्र वनकर रह गया दा । नेहरू जी तक 
इस परिवार के लिए लोगों में वड़ा आदर और सम्मान था। श्रीमती इंदिरा गांधी का 
सत्ता में आने के पश्चात यह आदर-सम्मान भक्ति में बदल गया था। कुछ समय तक 
कांग्रेस अध्यक्ष रहे देवकांत वरुआ ने यह भी घोषित कर दिया था कि “इंदिरा भारत 
और भारत इंदिरा है” (इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया) । 
आज नेहरू-गांधी परिवार के प्रति कांग्रेस जनों की अनन्य भक्ति चरम पर है। 
सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी में जो शिखर स्थान प्राप्त कर लिया है, संभवतः वह 
इंदिरा गांधी को भी प्राप्त नहीं हुआ था। आज इस परिवार के प्रति अपनी गहरी 


4]7 / राजनीति 


Hindi Premi 


र 


DIT IE EY MLV ORI बहस 


वफादारी की कसम खाना छोटे-बड़े सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहली 
अनिवार्यता है। इसलिए सोनिया गांधी के किसी भी निर्णय के प्रति असहमति व्यक्त 
करते हुए उनसे यह चिरौरी तो की जा सकती है कि मैडम आप यह निर्णय न लें, 
उसका विरोध करने की बात किसी के मन में नहीं उभर सकती। 

स्वयं प्रधानमंत्री न बनकर डॉ. मनमोहन सिंह को यह पद देने का निर्णय श्रीमती 
सोनिया गांधी का अपना निर्णय है। संसद के केंद्रीय कक्ष में, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री 
न बनने का निर्णय घोषित किया था, एक के वाद एक कांग्रेस सांसदों ने जिन शब्दों 
में यह निर्णय न लेने की प्रार्थना की थी, उसे सभी ने देखा है। 

डॉ. मनमोहन सिंह को दूसरा बड़ा संकट वामपंथी दलों से झेलना पड़ेगा। इस 
बार संयुक्त रूप से इन दलों की संख्या 60 से अधिक हे जो अभी तक के संसदीय 
इतिहास में सर्वाधिक है। वामपंथियों पर इस बात के लिए बहुत दवाव था कि वे भी 
इस नई सरकार में शामिल हों। इस विषय पर उन्होंने कई दिन तक विचार-विमर्श 
करने के पश्चात यह निर्णय लिया कि वे सरकार में शामिल नहीं होंगे केवल बाहर 
से अपना समर्थन देंगे। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि वामपंथी दलों के सम्मुख कुछ आदर्श हैं, कुछ सिद्धांत 
हैं। आपस में कुछ मतभेद होते हुए भी वे एक साथ मिलकर चलना जानते हैं। पश्चिमी 
बंगाल में वे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में गत 25 वर्ष से अधिक समय 
से अपनी सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस गठजोड़ वाली सरकार में शामिल होने से उन्हें 
अपने जनाधार का विस्तार करने में कितना लाभ होगा अथवा कितनी हार होगी, इसका 
उन्होंने पूरा जायजा लिया और सरकार से बाहर रहने का फैसला किया। 

यह भी नहीं भूलना चाहिए कि वामपंथी दल कभी भी डॉ. मनमोहन सिंह की 
आर्थिक नीतियों के समर्थन नहीं रहे हैं। उन्मुक्त बाज़ार, उदारीकरण, भूमंडलीकरण, 
विश्व बैंक, मुद्राकोष, दिनिवेश को लेकर उनके अपने स्टैंड हैं। इनके वीच समन्वय 
बैठा पाना बहुत आसान नहीं है। कुछ दिन पूर्व कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव वर्द्धराजन 
ने विनिवेश को लेकर पत्रकारों से जो वात कह दी थी, उससे मुंबई के स्टॉक मार्केट 
का बुरा हाल हो गया और सेन्सेक्स धराशायी हो गया था। न्यूनम साझा कार्यक्रम 
बनने के बावजूद क्या मनमोहन सिंह की सरकार अपनी आर्थिक नीतियों से वामपंथियों 
को खुश रख सकेगी, इसमें बहुत संदेह है। 

सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में इस समय दो सत्ता केंद्र बन गए हैं। इससे 
पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, जब पुरुषोत्तम दास 
टंडन कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे, दो सत्ता केंद्रों वाला ख़तरा पैदा हो गया था। 
जवाहरलाल नेहरू ने उसका यह निदान निकाल लिया था कि प्रधानमंत्री का और कांग्रेस 
अध्यक्ष का पद एक ही व्यक्ति के पास रहे। टंडन जी को अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा 
था, और सारी सत्ता नेहरू जी के हाथों में केंद्रित हो गई थी। उसके पश्चात लगभग 
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यही स्थिति बनी रही। जब तक कांग्रेस सत्ता में रही दोनों पद एक ही व्यक्ति में केंद्रित 
रहे। 

आज की स्थिति अद्भुत है। डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हैं। सोनिया गांधी 
कांग्रेस की अध्यक्ष ही नहीं हैं, वे कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष भी हैं। सभी जानते 
हैं कि उनकी इच्छा के विना पार्टी में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। कांग्रेस पार्टी 
के सभी सांसदों और मंत्रिमंडल के सदस्यों की वफादारी और निष्ठा का वेग 0 जनपथ 
से निकलता और फिल्टर होता हुआ ।9 सफदरजंग रोड की ओर जाएगा। 

इस स्थिति में मुझे कोई दशक पहले की सोवियत व्यवस्था का स्मरण होता है। 
वहां दो पद होते थे-एक पार्टी के महासचिव का और दूसरा प्रधानमंत्री का। सत्ता 
के सभी सूत्र पार्टी के महासचिव के हाथ में होते थे, प्रधानमंत्री का कार्य तो महासचिव 
द्वारा निर्धारित नीतियों को कार्यान्वित करना ही होता था। 

डॉ. मनमोहन सिंह ने लोगों में वहुत-सी आशाएं जगाई हैं, किंतु परिस्थितियों 
ने उनके हाथों-पैरों में वहुत-सी जंजीरें भी डाल दी हैं। उनके सिर के ऊपर एक “सुपर 
बॉस” है जिसके चारों ओर 'त्वमेव माता व पिता त्वमेव'...का अखंड कीर्तन करते हुए 
असंख्य लोगों की भीड़ मंडराती रहती है। वे बारह पार्टियों की गठबंधन वाली सरकार 
का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी आपराधिक छवि सर्वविदित है 
और अदालतों में जिनके विरुद्ध वहुत-से मामले चल रहे हैं। गठबंधन में ऐसे भी दल 
हैं जो अपनी जमीन को पुख्ता वनाए रखने के लिए घुड़कियां देने के आदी हैं। बाहर 
से समर्थन देने का आश्वासन देनी वाली वामपंथी, समाजवादी और बहुजन समाज जैसी 
पार्टियों के राज्य स्तर पर ऐसे स्वार्थ हैं जिनका कांग्रेस से सदा टकराव रहा है और 
आगे भी रहेगा। 

डॉ. मनमोहन सिंह सिंह के प्रति असंख्य लोगों की शुभकामनाएं हैं, किंतु जिस 
शीशे के महल में वे आ गए हैं उस पर कौन-सा पत्थर कव और किधर से आ गिरेगा 
कोई नहीं जानता। एक शेअर याद आता है- 

सवाल ये नहीं कि शीशा वचा कि टूट गया। 

सवाल ये है कि पत्थर किधर से आया। 


(देनिक जागरण, 27-5-2004) 
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दो दशक बीत गए ऑपरेशन 
ब्लू स्टार को 


देखते-देखते बीस वर्ष व्यतीत हो गए। 3 जून 2984 को पूरे पंजाब में भारत सरकार 
की ओर से 'ब्लैकेट कर कर्फ्यू! लगा दिया गया था। उसके पूर्व पंजाब में जो कुछ 
हो रहा था उससे सारा देश आतंकित था। वहां नित्य हत्याएं हो रही थीं। संत जरनैल 
सिंह भिंडरावाले का नाम आतंक का पर्याय बच चुका था। यह वात प्रसिद्ध हो गई 
थी कि उनके पास एक हिट लिस्ट है। जिस नाम पर उंगली रख दी जाती है, उसकी 
हत्या का फरमान निकल जाता है। 

वह अद्‌भुत समय था। देश में एक स्वतंत्र सत्ता विकसित हो रही थी। आतंक 
का एक-सा बोलबाला हो गया था कि लोग उसके विरुद्ध मुंह खोलने से डरते थे। 
लगता था कि कानून ने उस सत्ता के सम्मुख घुटने टेक दिए हैं। सबसे अधिक आश्चर्य 
इस बात पर हो रहा था कि केंद्र में श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार इस 
संपूर्ण परिदृश्य की मूकदर्शक बनी हुई है? वह कोई कदम क्यों नहीं उठा रही है? 

थोड़ा-सा और पीछे हटकर देखें। !978 की बैसाखी केंद्र में जनता पार्टी की 
सरकार थी। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व में अकाली जनता पार्टी की 
मिलीजुली सरकार थी। सिख-परिवेश से ही जन्मे निरंकारी संप्रदाय ने मूल स्रोत से अलग 
होकर अपना अलग मिशन बना लिया था। इस मिशन के अगुवा द्वारा कुछ ऐसी बातें 
कही जा रही थीं जो परंपरागत सिख मान्यताओं के अनुयायियों को पसंद नहीं थी। 
दोनों में उस दिन अमृतसर में जो टकराहट हुई थी उसमें 78 व्यक्ति मारे गए थे। 
ठीक दो वर्ष वाद अप्रैल 980 में दिल्ली में निरंकारी प्रमुख बाबा गुरुबचन सिंह की 
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हत्या कर दी गई थी। 

]980 के प्रारंभ में इंदिरा गांधी पुनः सत्ता में आ गई थी। वे यह बात मूली 
नहीं थी कि 975 में लगाए गए आपातकाल के दौरान अकाली दल ने उस स्थिति 
का लगातार विरोध किया था और आपातकाल के (9 महीने) हटने तक अमृतसर 
के दरवार साहब परिसर से मोर्चा लगाकर उस स्थिति को विरोध में अकाली कार्यकर्ताओं 
के जत्थे भेजते रहे थे। पंजाव की राजनीति में दो दिग्गज कांग्रेस नेता अपना वर्चस्व 
स्थापित करने के लिए टकरा रहे थे-ज्ञानी जैल सिंह और दरवारा सिंह। दोनों ही 
इंदिरा गांधी और संजय गांधी के कृपा पात्र बनना चाहते थे। दोनों ही यह दिखाना 
चाहते थे कि पंजाब की राजनीति में से कांग्रेस की सवसे बड़ी प्रतिरोधी पार्टी, शिरोमणि 
अकाली दल को कमजोर करने के लिए वे कितनी सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। 

राजनीति की इन्हीं शतरंजी चालों में से संत जरनैल सिंह भिंडरावाले का उदय 
हुआ था। वे उस धार्मिक दमदमी टकसाल से संबंधित थे, जिसका सिख समाज में 
बहुत सम्मान था। अकाली दल का सिख जनता में प्रभाव खंडित करने के लिए ज्ञानी 
जैल सिंह उनका उपयोग करना चाहते थे। राजनीतिक व्यक्ति न होने की अपनी तमाम 
सफाई के बावजूद भिंडरावाले ने 980 के आम चुनाव में, अनेक चुनाव क्षत्र में, कांग्रेस 
के पक्ष में बड़ी सक्रियता से प्रचार किया था। उस समय तक उनका नाम इतना 
प्रभावशाली हो गया था कि कई कांग्रेसी उम्मीदवारों ने अपने पोस्टरों में लिख रहा 
था-“हमें संत भिंडरावाले का समर्थन प्राप्त है।” 

राजनीति का खेल वहुत निर्मम और क्रूर होता है। सत्ता पाने और उसे बचाए 
रखने के लिए सत्ता के आकांक्षी व्यक्ति क्या नहीं करते हैं। देश, समाज, लोक-कल्याण 
की सभी वातें मात्र पाखंड वनकर रह जाती हैं। इतिहास में ऐसी घटनाएं विरल नहीं 
हैं. जब सत्ता की चाहत ने पिता-पुत्र और भाई-भाई जैसे सभी संबंधों की वलि चढ़ा 
दी है। 

वीस वर्ष पूर्व हुआ ऑपरेशन ब्लू स्टार भी एक ऐसी ही राजनीति का दुःखद 
परिणाम था । पंजाब में एक समानांतर सरकार जैसी वन गई थी। उसकी ओर से आदेश 
जारी होते थे, उनका पालन किया जाता था। इस आदेश के माध्यम से कुछ लोग 
पुरस्कृत होते थे, किंतु अधिक लोग दंडित होते थे। 

मेरी मान्यता है कि तीन वर्षों (977-980) के अंतराल के वाद केंद्र में श्रीमती 
इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व में आई कांग्रेस सरकार की सवसे बड़ी चिंता ]984 में 
होने वाले लोकसभा के चुनाव थे। 2966 में सत्ता में आई इंदिरा गांधी की राजनीति 
के कुछ संबल थे। उनका सबसे बड़ा संवल उनका वंश था, जिसका करिश्मा इस देश 
की जनता पर किसी दैवी करिश्मे से कम नहीं था (जो आज भी बरकरार है)। दूसरा, 
उन्हें भारतीय मानव की यह वात समझ में आ गई थी कि यह अन्य किसी बात की 
अपेक्षा किसी चमत्कारपूर्ण घटना से अधिक प्रभावित होता है। 97! की भांति यह 
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चमत्कार पाकिस्तान से फिर युद्ध करके किया जा सकता था। 798]-82 में पाकिस्तान 
में यह दहशत पूरी तरह छाई हुई थी कि इंदिरा गांधी ठीक अवसर देखकर किसी वहाने 
पाकिस्तान से युद्ध छेड़ देंगी। पाकिस्तान की दहशत का एक कारण यह भी था कि 
उस समय सोवियत संघ (अव विघटित) की सेनाएं अफगानिस्तान में आई हुई थीं। 
पाकिस्तानियों को लगता था कि किसी भी समय उत्तर से रूसी सेनाएं और दक्षिण 
से भारतीय सेनाएं मिलकर पाकिस्तान को रौंद डालेंगी। 

मुझे याद है कि उस समय भारत के अनेक प्रमुख पत्रकार भी इस प्रकार की 
संभावना व्यक्त कर रहे थे कि भारत और पाकिस्तान में कभी भी युद्ध छिड़ सकता 
है। 

अंतर्राष्ट्रीय दवाव तथा अन्य अनेक कारणों से उस समय ऐसा नहीं हुआ । भारत 
की प्रधानमंत्री को आगामी चुनाव के लिए किसी नए करिश्मे की जरूरत थी। पंजाब 
में निरंतर उभरते हुए आतंकवाद में इस वात की सारी संभावनाएं थीं। 

संत भिंडरावाले की सक्रियता, उनकी सरगर्मियां उनका बढ़ता हुआ दवदवा लोगों 
को आश्चर्य में डाल रहा था। वह अपने हथियारवंद साथियों के साथ देश के अनेक 
भागों में हो आए थे। ऐसे आग्नेय अस्त्रों को अकेले और समूह के साथ लेकर चलना 
और उनका खुला प्रदर्शन करना पूरी तरह गैर कानूनी था, कितु सरकार चुप थी। वह 
कोई कदम नहीं उठा रही थी। 

किंतु केद्र में सत्ता में बैठे हुए नेता खुश होकर यह देख रहे थे कि भिंडरावाले 
के इस उभार से पंजाब में उनकी प्रतिद्वंद्वी पार्टी, अकाली दल कमज़ोर पड़ती जा रही 
है। अकाली दल के नेताओं ने केंद्र सरकार के सम्मुख अपनी कुछ मांगें रखी थीं जिनमें 
आनंदपुर साहब प्रस्ताव सबसे प्रमुख था। अकाली दल राज्यों को अधिक स्वायत्तता 
देने की मांग कर रहा था। चंडीगढ़ को पंजाब में शामिल करना, पंजाब से बाहर रह 
गए पंजाबी भाषी क्षेत्रों को पजावी को देना, नदी जल का सही बंटवारा करने जैसी 
मांग उसमें थीं। 

केंद्र सरकार और अकाली दल के नेताओं के मध्य इस मांगों को लेकर लगातार 
बातचीत होती रहती थी। अनेक वार यह वार्ता द्विपक्षीय हुई और अनेक बार त्रिपक्षी 
भी जिनमें अनेक विपक्षी दलों के नेताओं ने भी भाग लिया था, किंतु हर बार यह 
वार्ता अनिर्णीत रह जाती थी। उन वार्ताओं में भाग लेने वालों का कहना है कि 
कम-से-कम तीन बार तो ऐसा हुआ था, जब सभी मुदूदों पर सहमति हो गई थी, कितु 
अंतिम समय में श्रीमती इंदिरा गांधी हस्तक्षेप करके उसकी घोषणा रोक दी थी और 
सारा मामला अधर में लटका रह गया था। 

उस समय देश के अनेक प्रबुद्धजन पंजाब में बढ़ते हुए संकट को बड़ी चिंता 
से देख रहे थे। दिल्ली में श्री इंद्रकुमार गुजराल के घर पर ऐसे लोग मिलते थे और 
आपस में विचार-विमर्श करते थे। सभी का यह मत होता था कि केद्र सरकार को 
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पंजाब के संवैधानिक और लोकतंत्रीय आधार पर गठित शिरोमणि अकाली दल को 
कमजोर नहीं होने देना चाहिए, पंजाव की सहज राजनीतिक प्रक्रिया को आतंकवादी 
तत्वों के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहिए और उसके साथ सभी समस्याओं का 
समाधान निकालना चाहिए। ये प्रवुद्ध लोग सामूहिक वक्तव्य देते थे और सरकार तथा 
अकाली नेताओं से मिलकर समस्या का निदान निकालने का प्रयास करते थे। 

किंतु यह प्रयास भी फलीभूत नहीं हुए । पंजाव की स्थिति निरंतर विगड़ती गई । 
हत्याओं का सिलसिला अधिक तेज़ हो गया । भिंडरावाले ने अकाल तख्त के अंदर अपना 
निवास वना लिया। स्वर्ण मंदिर का सारा परिसर एक दुर्ग जैसा वन गया। वहां सभी 
प्रकार के अस्त्र-शस्त्र एकत्र हो रहे थे। हरिमंदिर में जाकर माथा टेकने वाले असंख्य 
श्रद्धालु भी वहां आते समय शंकाओं से घिरे होते थे। 

दूसरी ओर सरकार के गृहमंत्री संसद के लगातार वक्तव्य दे रहे थे कि स्वर्ण 
मंदिर परिसर में किती भी स्थिति में सेना को नहीं भेजा जाएगा और बातचीत के द्वारा 
पंजाब समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। 

उस समय पंजाब का अकाली नेतृत्व पूरी तरह प्रभावहीन हो गया लगता था। 
अकाली दल के अध्यक्ष संत हरचंद लोगोंवाल पूरी तरह विभ्रम की स्थिति में थे। वह 
चाहते थे कि किसी प्रकार केंद्र सरकार ऐसा रास्ता निकाल ले जिससे अकाली दल 
की 'फेस सेविंग” हो जाए, वह अपना धर्म मोर्चा समाप्त कर दे और पंजाब को 
आतंकग्रस्त घोषित कर दे और पंजाव की आतंकग्रस्त स्थिति पर नियंत्रण पाने में 
सरकार की मदद कर सके, किंतु केंद्र सरकार अकाली दल को यह अवसर भी नहीं 
दे रही थी। 

आखिर वह दिन आ गया। सरकार के सभी आश्वासनों के बावजूद भारतीय 
सेना की टुकड़ियां 5-6 जून की रात्रि को स्वर्ण मंदिर परिसर में प्रवेश कर गई। उस 
दिन गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिन था इसलिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां माथा 
रेकने के लिए आए हुए थे। सेना की घेराबंदी में वे लोग भी वहां फंस गए और जव 
भिंडरावाले के अनुयायियों और भारतीय सेना के मध्य गोलावारी शुरू हुई तो बहुत 
से निर्दोष व्यक्ति भी मौत के शिकार हो गए। 

5-6 जून की रात्रि को स्वर्ण मंदिर की परिक्रमा में जो भयंकर रक्तपात हुआ 
था, उसकी कहानी बहुत दहलाने वाली और रोमांचकारी है। भिंडरावाले के अनुयायियों 
ने जिस वीरता और अदम्य साहस के साथ सेना का मुकाबला किया, उसने बड़े-बड़े 
सेनाधिकारियों को भी चकित कर दिया था। इस कार्रवाई में भारतीय सेना के सैकड़ों 
सैनिक मारे गए और घायल हुए। कुलदीप नैयर ने अपनी पुस्तक-'पंजाब का दुःखांत' 
में लिखा है कि लगभग 700 जवान और अधिकारी मारे गए थे। भिंडरावाले के 
अनुयायियों और निर्दोष यात्रियों के मरने वालों की संख्या हजारों में है। 

इस संबंध में अनेक सैन्य विशेषज्ञों ने यह बात कही है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार 
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की योजना बड़ी हड़बड़ी में वनाई गई थी। मार्कटली और सतीश जैकव ने अपनी 
पुस्तक-'अमृतसर : इंदिरा गांधी की आखिरी लड़ाई' में लिखा है कि एक सेनाधिकारी 
ने उन्हें बताया था कि हमारी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि स्वर्ण मंदिर परिसर की 
पूरी बनावट का नक्शा ही हमारी जानकारी में नहीं था। हमारे पास एक छोटा-मोटा 
नक्शा तो था लेकिन हम वहां के अनेक कमरों, तहखानों और सायवानों का अंदाज़ा 
नहीं लगा सके। हम पर हर कोने से गोलियां चल गई। 

राजनीति से क्षुद्र स्वार्थ किस प्रकार किसी देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ 
कर सकते हैं, किस प्रकार एक पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करके अपमानित कर 
सकते हैं और किस प्रकार देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं, ऑपरेशन ब्लू 
स्टार इसका ज्वलंत उदाहरण है। 


(दैनिक जागरण, 3-6-2004) 
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भाजपा दोराहे पर है 


भारतीय जनता पार्टी आज दो राहे पर आ खड़ी हुई है। इस पार्टी के आधी सदी से 
अधिक के इतिहास में ऐसी दुविधाजनक स्थिति संभवतः पहली वार उत्पन्न हुई है। 

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व रूप भारतीय जनसंघ की स्थापना सनू 95] में 
हुई थी और 952 के लोकसभा के चुनाव में उसने भाग लिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ की स्थापना ।925 की विजयादशमी के दिन हुई थी। 947 के आते-आते वह 
इस देश का एक शक्तिशाली स्वयंसेवक संगठन बन गया था। हिंदू-संगठन संघ का 
मुख्य उद्देश्य था और हिंदू राष्ट्र उसका आदर्श था। 

948 में महात्मा गांधी की हत्या के पश्चात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भारत 
सरकार की ओर से प्रतिबंध लगा दिया गया। यह प्रतिबंध लगभग ]7 महीनों तक 
लगा रहा था। उसके पश्चात संघ क्षेत्रों में यह अनुभव किया जाने लगा था कि एक 
ऐसे नए दल का गठन होना चाहिए जो देश की चुनावी राजनीति में सक्रिय भूमिका 
निभा सके। भारतीय जनसंघ उस विचार मंथन में से उपजा था। 

भारतीय राजनीति में जनसंघ की प्रगति बहुत धीरे-धीरे हुई। 952 के चुनाव 
में उसके कुल 3 सदस्य लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ]957 में 4, 962 में 
!4, 967 में 35 और 977 में उसके 23 सदस्य लोकसभा में थे। 977 में भरतीय 
जनसंघ जनता पार्टी का एक घटक दल था। ]980 में जनता पार्टी के विघटन और 
चुनाव में कांग्रेस (इ) की सफलता के बाद उसने अपने आपको भारतीय जनता पार्टी 
के रूप में गठित किया। यह भी ध्यान देने योग्य है कि उस समय नवगठित भारतीय 
जनता पार्टी ने भारतीय जनसंघ के हिंदूवादी आग्रह को पीछे रखते हुए गांधीवादी 
समाजवाद को अपना आदर्श घोषित किया था। 
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आपातकाल के दौरान, इंदिरा गांधी की तानाशाही नीतियों के विरुद्ध जयप्रकाश 
नारायण के नेतृत्व में जो सांझा मोर्चा वना था उसमें जनसंघ की प्रमुख भूमिका थी। 
उस समय उसकी उन नेताओं और विचारधाराओं से अन्तर्सवाद बना जो जनसंघ की 
नीतियों से कभी सहमत नहीं थे। इस संबंध से उसे व्यापक आधार मिला। 977 में 
केंद्र में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो अटल विहारी वाजपेयी और लालकृष्ण 
आडवाणी जैसे शीर्घ नेता महत्त्वपूर्ण विभागों के मंत्री बने। 

जनता पार्टी के विघटन के अनेक कारण थे, किंतु उनमें एक प्रमुख कारण 
जनसंघ घटक के सदस्यों की,दोहरी सदस्यता का भी प्रश्‍न था। उस समय गैर-जनसंघी 
विघटनों ने यह आपत्ति की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विश्वास हिंदू राष्ट्र में 
है और इस विचारधारा को मानने वाले कभी जनता पार्टी की धर्मनिरपेक्ष नीतियों और 
कार्यक्रमों में विशवास नहीं रख सकते। 

संघ की ओर से इस आपत्ति के उत्तर दिए गए और कहा गया कि राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और उसकी राजनीतिक आकांक्षाएं नहीं हैं। 
इस संवंध में यह भी कहा गया कि भारत का कोई भी नागरिक चाहे उसका धर्म कुछ 
भी हो जनसंघ का सदस्य बन सकता है, जवकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में यह स्थिति 
नहीं है। 

किंतु इन सभी स्पष्टीकरणों के बावजूद जनता पार्टी में दोहरी सदस्यता का प्रश्न 
बना रहा और भारतीय जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी के रूप में अपने आपको 
पुनर्गठित करना आवश्यक हो गया। 

जनता पार्टी के अनुभव से एक बात तो स्पष्ट हो ही गई कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक 
संघ और भारतीय जनता पार्टी के सैद्धांतिक आदर्शों में कुछ अंतर आवश्यक है। संघ 
हिंदू राष्ट्रवाद की बात करता रह सकता है किंतु राजनीतिक दल के रूप में भारतीय 
जनता पार्टी हिंदुत्व की सीमाओं में बंधकर नहीं चल सकती। उसे अपने साथ उन 
वर्गो और धर्मानुयायियों को भी लेना होगा जो अहिंदू हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 
में जिनका प्रवेश नहीं है। 

कितु स्थिति की विडंबना यह है कि पहले जनसंघ और अब भारतीय पार्टी अपने 
आपको इस द्वैत से नहीं उबार सकी है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और उस 
संबंध में श्री लालकृष्ण आडवाणी द्वारा निकाली गई रथयात्रा से उसे हिंदू भावनाओं 
का समर्थन प्राप्त करने में बड़ी सफलता प्राप्त हुई। 989 के चुनाव में उसे 86, 99] 
में ।20 और 2996 में लोकसभा में उसके ]6! सदस्य हो गए। भाजपा के क्षेत्रों में 
इसे 'हिंदुत्व' की जीत माना गया। 

किंतु, संख्या की दृष्टि से यह इस स्थिति की परिपूर्णता थी। कांग्रेस पार्टी का 
निरंतर हास हो रहा था। जनता दल जैसी मध्यवर्गी पार्टियां नित्य टूटने का शिकार 
होकर कुछ क्षेत्रीय प्रभावशाली पार्टियां बनकर रह गई थीं। वामपंथी दल पश्चिमी बंगाल, 
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त्रिपुरा और केरल से आगे अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सके थे। अखिल 
भारतीय स्तर पर केवल दो ही पार्टियां रह गई थीं-इंडियन नेशनल कांग्रेस और भारतीय 
जनता पार्टी। अन्य सभी पार्टियां और क्षेत्रीय दलों को इन्हीं दो श्रुवों के आस-पास 
मंडराना था। 

उस समय देश की राजनीति में 977 वाली स्थिति फिर उभर आई दिखती 
थी। अटल विहारी वाजपेयी जैसे नेताओं ने अनुभव किया कि किसी-न-किसी प्रकार 
जनता पार्टी जैसे प्रयोग को फिर से दोहराया जाना चाहिए । राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 
की संरचना 977 में किए गए प्रयोग का नया संस्करण जैसा था। 

97 में कांग्रेस (संगठन) कांग्रेस फॉर डिमोक्रेसी, समाजवादी, लोकदल और 
जनसंघ जैसी सभी संस्थाओं ने अपने आपको विघटित करके जनता दल को गठित 
किया था, किंतु राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में जो दल एक मंच पर आए 
उन्होंने अपना पृथक अस्तित्व वनाए रखा। उन्होंने अपना एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम 
बनाया और उसी आधार पर अपना चुनाव घोषण पत्र तैयार किया । ।998 और !999 
के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को.जो 780 और .82 स्थान प्राप्त हुए वह उसकी 
एकाकी सफलता नहीं थी, बल्कि उसमें राजग के गठन की बहुत बड़ी भूमिका थी। 

यह बात नहीं भुलाई जानी चाहिए कि पिछले 6 वर्ष श्री अटल विहारी वाजपेयी 
के नेतृत्व में जो सरकार केंद्र में चली, उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल होने 
के बावजूद वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे 
की सरकार थी, किंतु विश्व हिंदू परिषद जैसी अनेक संस्थाओं को इस भ्रम ने ग्रसित 
कर लिया था कि केंद्र में हिंदूवादी' सरकार आ गई है इसलिए उसे तुरंत हिंदू एजेंडा 
लागू कर देना चाहिए। यह बात मैं पहले भी लिख चुका हूं कि उस अवधि में विहिप 
जैसी संस्थाओं ने वाजपेयी सरकार की जितना लांछित किया उतना कांग्रेस या वामपंथी 
दलों ने भी नहीं किया था। उनकी ओर से वार-वार यह कहा जा रहा था कि केंद्र 
सरकार ने हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़ दिया है, वह हिंदुत्व से विमुख हो गई है और 
वह निरंतर हिंदू हितों की अवहेलना कर रही है। 

इन आरोपों का परिणाम यह निकला कि वाजपेयी सरकार सदैव रक्षात्मक मुद्रा 
में रही और परोक्ष रूप से यह कहती रही कि इस समय लोकसभा में हमारे पास पर्याप्त 
संख्या नहीं है। जिस समय हमारे पास समुचित संख्या हो जाएगी हम वह स्वप्न साकार 
करेंगे जिसकी हमसे अपेक्षा की जा रही है। भाजपा के अनेक नेता एक सांस में यह 
कहते रहते थे कि हमने हिंदुत्व के एजेंडे को नहीं भुलाया है, हम उस पर दृढ़ हैं, दूसरी 
सांस में यह भी कहते थे कि राजग के एजेंड में यह नहीं है और हम उस पर चलने 
के लिए वचनबद्ध हैं। 

मैं समझता हूं कि इस दोहरी नीति ने भाजपा को (राजग के अन्य घटकों को 
भी) बहुत हानि पहुंचाई। कांग्रेस तथा अन्य दलों ने अपने प्रचार में एक प्रकार का 
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ध्रुवीकरण कर दिया। भाजपा का समर्थन करना सांप्रदायिकता का समर्थन करना है 
और भाजपा का विरोध करना देश का सेक्युलर नीति का समर्थन करना है। परिणाम 
यह हुआ कि भाजपा के 90 सांसद (लगभग आधे) इस बार पराजित हो गए और 
लोकसभा में सेक्युलर मोर्चे के सदस्यों की संख्या 300 से अधिक हो गई। 

यह समय है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत निर्मम होकर आत्ममंथन करना 
चाहिए। उसे यह फैसला करना चाहिए कि उसे 'हिंदूवादी' पार्टी बनकर राजनीति में 
रहना है अथवा उसे देश के सभी वर्गों, धर्मों, जातियों का समर्थन और उन्हें साथ लेकर 
अपनी राजनीति करनी है। 

इस बार की लोकसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या ।82 से घटकर 88 
रह गई। देश के अनेक राज्यों में उसकी सरकार है। कुछ ही समय पूर्व उसने मध्यप्रदेश, 
छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुए विधान सभा चुनावों में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त 
की थी, किंतु उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 80 में से कुल ।0 स्थानों पर सफल होकर 
उसने अब तक का सवसे खराब प्रदर्शन किया है 

शीघ्र ही महाराष्ट्र और विहार जैसे अनेक राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव 
होने हैं। भारतीय जनता पार्टी उसमें अपना कौन-सा चेहरा लेकर उतरेगी? 


(दैनिक जागरण, 24-6-2004) 
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राष्ट्रीय जनतांत्रिक-गठबंधन का टूटना 
दुर्भाग्यपूर्ण होगा 


विश्व हिंदू परिषद ने कोलकाता में हुए अपने एक अधिवेशन में घोषणा की है कि 
हिंदू हितों की रक्षा के लिए वह एक नए राजनीतिक मंच की स्थापना करेगी। विहिप 
के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल तथा अन्य नेताओं की शिकायत है कि भारतीय 
जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में हिंदुत्व की वात को पूरी तरह भुला दिया था, उसने 
सत्ता के लोभ में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण, समान नागरिक संहिता तथा 
जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने वाले सभी मुद्दों से अपने आपको दूर कर 
लिया था। इसलिए इन चुनावों में बहुत से लोगों ने भाजपा को अपना मत नहीं दिया 
और उसकी पराजय हुई। श्री अशोक सिंघल का मानना है कि विहिप द्वारा परिकल्पित 
हिंदू राजनीतिक मंच देश की 85 प्रतिशत हिंदू जनता का सही प्रतिनिधित्व करेगी। 

श्री सिंघल के वक्तव्य से कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। वे देश की राजनीति में 
एक ऐसे दल की प्रभुता चाहते हैं जो 85 प्रतिशत हिंदू की तो वात करे, शेष 5 प्रतिशत 
गैर हिंदुओं (मुस्लिम, ईसाइयों, सिखों) को अपना मार्ग स्वयं चुनने के लिए छोड़े दें। 
इसका अर्थ यह भी है कि यदि देश का वहुसंख्यक समुदाय अपने लिए पृथक राजनीतिक 
मंच बनाता है तो अल्पसंख्यक समुदाय भी अपने-अपने समुदायों के हितों की रक्षा करने 
के लिए अपने पृथक राजनीतिक मंच बनाए। भाजपा से विश्व हिंदू परिषद के नेताओं 
का गुस्सा इसलिए है कि उसने 85 प्रतिशत की बजाए 00 प्रतिशत लोगों की पार्टी 
बनने का (दुः) साहस किया। इसलिए उसे मुंह की खानी पड़ी। 

95] में जब भारतीय जन संघ की स्थापना हुई थी, इस देश में अ. भा. हिंदू 
महासभा, रामराज्य परिषद जैसी हिंदू संस्थाएं थीं । हिंदू महासभा के साथ तो एक समय 
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पं. मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, डा. मुंजे, वीर सावरकर जैसे नेता जुड़े 
रहे थे। भारतीय जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वयं हिंदू 
महासभा के अध्यक्ष रहे थे। रामराज्य परिषद के प्रेरणा स्रोत स्वामी करपात्री जी थे। 
इन संस्थाओं के होते हुए भी भारतीय जनसंघ की क्या अवश्यकता थी? पं. दीन दयाल 
उपाध्याय और अटल विहारी वाजपेयी जैसे लोगों ने, अपनी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 
की पृष्ठभूमि के बावजूद, यह सोचा था कि जनसँघ को अपना घेरा अधिक व्यापक 
बनाना पड़ेगा और उसके द्वारा अहिंदुओं के लिए भी खोलने होंगे। यह बात जन संघ 
के विधान में रखी गई कि इसकी सदस्यता सभी भारतीयों के लिए खुली हुई है। 

प्रो. बलराज गघोक जन संघ के संस्थापकों में से थे। दीन दयाल उपाध्याय और 
अटल विहारी वाजपेयी से उनका वैचारिक मतभेद बीच-बीच में उभर आता थी, बलराज 
मघोक जन संघ को पूरी तरह हिंदूवादी संस्था के रूप में देखना चाहते थे, जवकि दीन 
दयाल उपाध्याय और अटल विहारी वाजपेयी उसे अधिक उदार मार्ग पर ले जाना चाहते 
थे। मधोक इन नेताओं पर यह आक्षेप भी लगाते रहते थे कि ये लोग जवाहर लाल 
नेहरू के अनुगामी है। मधोक सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना आदर्श पुरुष मानते 
थे। 

9/7 में भारतीय जन संघ का जनता पार्टी में विलय होना 980, में भारतीय 
जनता पार्टी का उदय होना और गांधीवादी समाजवाद को अपना आदर्श घोषित करना, 
बलराज मधोक की सोच के अनुरूप नहीं था। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भारतीय 
जन संघ का परिवर्तित रूप भी स्वीकार नहीं किया और स्वयं अध्यक्ष बनकर भारतीय 
जन संघ को कायम रखा। शायद आज भी यही स्थिति है, किंतु राष्ट्रीय स्वयं सेवक 
संघ का वरदहस्त भारतीय जनता पार्टी के सिर पर रहा और बलराज मधोक पूरी तरह 
अलग-थलग पड़ गए। 

आठवें दशक में जय प्रकाश नारायण की अगुवाई स्वीकार करके और अपने 
आपको जनता पार्टी में शामिल करके जन संघ ने अपनी हिंदूवादी छवि को कुछ वदला 
था। छह-सात वर्ष पूर्व जार्ज फरनांडिस के संयोजकत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 
का गठन करके और एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम वनाकर भारतीय जनता पार्टी ने 
यह संदेश दिया कि वह 85 प्रतिशत की नहीं ]00 प्रतिशत जनता का प्रतिनिधित्व 
करने में समर्थ है। छह वर्ष के शासनकाल में वाजपेयी सरकार ने इस वात को प्रमाणित 
करने का ईमानदार प्रयास किया। इसके बावजूद कि विहिप के नेताओं के लांछनों 
और गुजशत के दंगों ने उसकी छवि को विगाइने में बड़ी भूमिका अदा की। इन चुनावों 
में भाजपा इसलिए नहीं हारी कि वह हिंदुत्व के मुद्दे से दूर चली गई थीं। वह इसलिए 
हारी कि कुछ लोग उसे वार-वार उस अंधेरी खाई की ओर धकेलते रहे, जिसमें जाने 
से वह लगातार कतराती रही थी। 

85 प्रतिशत (जनगणना के अनुसार 82 प्रतिशत) के हित साधक होने का दावा 
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करने वाली विश्व हिंदू परिषद अपने ही आग्रहों के परिणामों से संभवतः परिचित नहीं 
है। इस देश में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, नागालैंड, मिजोरम मेघालय जैसे राज्य हैं जिनमें 
हिंदू अल्पमत में हैं। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, केरल जैसे राज्य हैं जहां अहिंदू की पर्याप्त 
संख्या है। उदाहरण के लिए केरल में हिंदुओं की 57 प्रतिशत है और गोवा में 65 
प्रतिशत है। कया इन राज्यों और इनमें वसने वाली गैर-हिंदू जनता की उपेक्षा करके 
कोई भी दल केंद्र में अपनी सरकार बना सकता है? सच तो यह है कि सारे देश में 
बसे हुए ]2 प्रतिशत से अधिक मुसलमानों की पूरी तरह उपेक्षा करके अथवा उन्हें 
अपना विरोधी वना कर कोई भी राजनीतिक दल अपना अस्तित्व तो बना सकता है, 
देश के कुछ राज्यों में अपनी सरकार भी वना सकता है किंतु केंद्र में अपनी सत्ता 
नहीं स्थापित कर सकता। 

विश्व हिंदू परिषद की मनोवृत्ति के कुछ खतरे ज्यादा गंभीर हैं। अभी मैं केवल 
पंजाब का ही उदाहरण ले रहा हूं। वहां सिखों में एक वर्ग सिखों को एक अलग राष्ट्र 
मानता है और वहां एक प्रभुसत्ता संपन्न स्वतंत्र सिख राष्ट्र की स्थापना की अभिलाषा 
रखता है। लोक सभा के पिछले चुनाव के समय शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) 
के अध्यक्ष सिमरन जीत सिंह मान, जो संगरूर क्षेत्र से उम्मीदवार थे और पिछली 
लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे, ने पंजाबी में अपने सभी चुनावी 
विज्ञापनों में 'सिख नेशन” शब्द का प्रयोग किया। उनका मानना है कि सिख एक अलग 
राष्ट्र (नेशन) हैं। तर्क यह है कि यदि इस देश में 'हिंदू राष्ट्र की बात हो सकती 
है तो 'सिख राष्ट्र” की क्यों नहीं? 

लगभग ।0 वर्ष पूर्व, मई ]994 में, अमृतसर में अकाल तख्त पर एकत्रित होकर 
“अमृतसर घोणा पत्र” जारी किया था। इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि हिंदुस्तान 
अलग-अलग राष्ट्रीय संस्कृतियों का एक उपमहाद्वीप है, जिसमें प्रत्येक संस्कृति की 
अपनी पृथक विरासत और पृथक मुख्यधारा है। इस उपमहाद्वीप को एक कनफेडरल 
(महासंघ) विधान द्वारा नए सिरे से संगठित करने की आवश्यकता हे, जिससे प्रत्येक 
संस्कृति अपनी प्रतिभा और आभानुसार प्रफुल्लित हो सके। यदि इस प्रकार का 


~ 


कनफेडरल नव-संगठन हिंदुस्तानी शासकों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता तो शिरोमणि 
अकाली दल के पास एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की मांग करने और उसके लिए संघर्ष 
करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रहेगा। 

इस घोषणा पत्र पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, जगदेव सिंह तलवंडी, सिमरन जीत 
सिंह मान, जसमेर सिंह वाला, गुरुचरण सिंह टोहड़ा और भाई मनजीत सिंह के हस्ताक्षर 
थे 

इस घोषणा पत्र की दृष्टि हीनता और अव्यवहारिकता पर मैंने उस समय पंजाबी 
समाचार पत्रों में कई लेख लिखे थे। कुछ ही समय बाद सिमरन जीत सिंह मान और 
उनके एक दो साथियों को छोड़कर सभी ने इससे अपने आप को अलग कर लिया। 
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कैप्टन अमरिंदर सिंह घूम फिर कर काग्रेंस में वापस चले गए। आज वह पंजाब के 
मुख्यमंत्री हैं सुरजीत सिंह बरनाला पहले केन्द्र में मंत्री वने। आज कल आन्ध प्रदेश 
के राज्य पाल हैं। सिमरन जीत सिंह मान ने उस घोषणा पत्र की भावनानुसार अपना 
अलग अकाली दल (अमृतसर) बना लिया। 999 के लोकसभा चुनावों में वे ??? 
से चुन लिए गए थे। इस बार पराजित हो गए, फिर भी उन्हें दो लाख से अधिक 
मत प्राप्त हुए। 

श्री अशोक सिंघल और प्रवीण तोगड़िया, सिमरन जीत सिंह मान जैसे लोगों 
के आदर्श हैं, विश्व हिंदू परिषद उनकी प्रेरक संस्था है। इनकी ओर से जव यह कहा 
जाता है-'जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा” तो उनहें एक बना 
बनाया उद्षोघ मिल जाता है-'जो सिख हित की बात करेगा वही पंजाब में राज 
करेगा ।' 

हिंदुत्ववादी आग्रह के अतिरेक के कारण राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन टूटता 
दिखाई दे रहा है। तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी इस संबंध में अपना मत व्यक्त 
कर चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रवाबू नायडू और उनके साथी सोचते हैं कि विधान 
सभा के उनकी पराजय का एक प्रमुख कारण यह था कि तेलुगूदेशम के सांसदों ने 
वाजपेयी सरकार को अपना समर्थन दिया था, इसलिए अल्पसंख्यक उनसे नाराज हो 
गए। जार्ज फर्नाडिस आज भी राजग के संयोजक हैं। किंतु उनकी पार्टी-जनता दल 
(यू) में लगातार यह चर्चा हो रही है कि यदि भाजपा हिंदुत्व की ओर मुड़ेगी तो वे 
किस प्रकार राजग में बने रह सकेंगे। 

980 में जब, जय प्रकाश नारायण की सभी आशाओं पर पानी फेरते हुए जनता 
पार्टी दूरी थी तो उसका सर्वाधिक लाभ कांग्रेस को हुआ था। आज जब अटल. बिहारी 
वाजपेयी की दृष्टि की अवहेलना हो रही है और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दरक 
रहा है तो इससे कांग्रेस ही लाभान्वित होगी। 

क्या विश्व हिंदू परिषद यही चाहती है? 


(दैनिक जागरण, 08-07-04) 
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आतंक के साए में जी 
रहा है अमेरिका 


]] सितंबर 200 के दिन इस्लामी आतंकवादियों द्वारा अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र, 
्यूयार्क और वाशिंगटन पर जो आक्रमण हुआ था, आज तीन वर्ष बाद भी, न केवल 
अमेरिका, बल्कि ब्रिटेन और कनाडा आदि देशों पर उसकी गहरी छाया व्यापक दिखती 
है। कनाडा के समाचार-पत्रों में अल-कायदा, ओसामा बिन लादेन, अल-जजीरा तथा 
इस्लामी आतंकवादियों से संबंधित समाचार बड़ी प्रमुखता से छपते हैं। इस देश की 
सीमाओं से जुड़ा संयुक्त राज्य अमेरिका है। वह तो अलकायदा और ओसामा बिन 
लादेन के आतंक के पर्याय बन चुके हैं। वहां की सरकार और सामान्य जनता के मध्य 
किसी भावी इस्लामी आतंकवादी हमले का ख़तरा एक दुःस्वप्न की भोति वन चुका 
है। वे सोते-जागते इस भय में जीते हैं कि !! सितंबर जैसा कहर उन पर फिर कब 
बरपा हो जाएगा। 

एक दिन मैं कनाडा की राजधानी ओटावा के एक विशाल पुस्तक भंडार-चैप्टर 
में गया। पुस्तकों की दुकान इतनी बड़ी हो सकती है, यह मेरी कल्पना से बाहर की 
बात थी। सभी विषयों की अगणित पुस्तकें यहां उपलब्ध थीं। वीच-बीच में कु्सियां 
रखी हुई थीं। आप अपनी पसंद की कोई भी पुस्तक उठाकर जितनी देर चाहें बैठकर 
पढ़ सकते हैं। एक किनारे एक छोटा-सा कॉफी हाउस भी बना हुआ है। 

जो पुस्तकें वहां बड़ी मात्रा में बिक रही थीं उनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति 
बिल क्लिंटन की आत्मकथा थी, ईराक युद्ध पर अनेक पुस्तकें थीं। अल कायदा और 
ओसामा बिन लादेन पर प्रकाशित अनेक पुस्तकें मुझे वहां दिखाई दीं। 

इसी वर्ष नवंबर में अमेरिका के नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है। रिपब्लिकन 
पार्टी के वर्तमान राष्ट्रपति जार्ज बुश दुबारा चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में 
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डिमोक्रेटिक पार्टी ने सिनेटर जॉन कैरी को खड़ा किया है। इन दिनों दोनों पक्षों की 
ओर से धुआंधार प्रचार हो रहा है। आश्चर्य की बात है कि दोनों ओर से प्रचार के 
मुख्य दो ही मुदूदे हैं। ।! सितंबर की घटना क्यों और कैसे हुई? उसके लिए कौन 
जिम्मेदार है? दूसरा मुदूदा ईराक और अमेरिकी सेनाओं के आक्रमण का है। क्‍या वह 
आक्रमण उचित था? क्या सदूदाम हुसैन के पास घातक हथियारों का वह भंडार प्राप्त 
हुआ, जिसकी चर्चा आज बुश बार-बार करते थे और जिसे आधार बनाकर ईराक पर 
आक्रमण किया गया था ईराक में आज अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। इसके लिए 
जार्ज बुश की नीतियां किस हद तक उत्तरदायी है? 

पिछले दिनों बुश प्रशासन ने एक 'टेरर अलार्म” घोषित करके न्यूयार्क और 
वाशिंगटन सहित अनेक स्थानों की सुरक्षा कड़ी कर दी। यह घोषित किया गया कि 
अल-कायदा के आतंकवादियों ने अमेरिका के पांच प्रमुख आर्थिक संस्थाओं पर आक्रमण 
करने की योजना वनाई है और शीघ्र ही वे अपनी योजना को कार्यान्वित करने जा 
रहे हैं। अमेरिका की गुप्तचर एजेंसियों ने संभावित आतंकी स्थानों की पहचान की 
उनमें न्यूयार्क का स्टाक एक्सचेंज, न्यूयार्क में ही स्थापित सिठीग्रुप का मुख्यालय, 
न्यूजर्सी का प्रुडेशियल प्लाजा और वाशिंगटन के अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक 
के कार्यालय शामिल थे। इस अलार्म ने सारे अमेरिका में खलबली मचा दी। लोग किसी 
भी आक्रमण की संभावना में जीने लग गए। जब अलार्म में दिया गया समय समाप्त 
हो गया तो लोगों ने राहत की सांस ली। 

गुप्तचर विभाग ने अधिकांश सूचनाएं तब एकत्र कीं जब पिछले महीने एक 
पाकिस्तानी कंप्यूटर इंजीनियर अपने लैपटॉप कंप्यूटर के साथ गिरफ्तार किया गया, 
जिसमें अनेक तस्वीरें तथा रेखाचित्र थे। 

ब्रिटेन के अधिकारियों ने इसा-अल-हिंदी नाम के अल-कायदा के एक प्रमुख 
कार्यकर्त्ता को गिरफ्तार किया है। अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि उसके 
पास से उन पांचों आर्थिक संस्थानों की पूरी जानकारी प्राप्त हुई जिन पर आतंकी 
आक्रमण होने की संभावना थी। न्यूयाकं से भी एक मस्जिद के इमाम तथा उसके 
संस्थापक को भी इस्लामी आतंकवादियों से सक्रिय संबंधों के आरोप के आधार पर 
बंदी बनाया 'गया। 

इस्लामी आतंकवादी इन दिनों पाकिस्तान, सऊदी अरब तथा खाड़ी के उन 
मुस्लिम देशों के प्रशासकों से बहुत नाराज हैं जो अमेरिका द्वारा संचालित आतंक विरोधी 
'अभियान में अमेरिका की सहायता कर रहे हैं। पाकिस्तान इनमें शीर्ष पर है। कराची 
में नित्य ही ऐसी घटनाएं होती हैं, जिनमें इन तत्वों का हाथ होता है। अल-कायदा 
से जुड़े आतंकवादियों ने पाकिस्तानद तथा सऊदी अरब में अमेरिकी, फ्रांसीसी, ब्रिटानी 
तथा अन्य अनेक यूरोपीय देशों के दूतावासों तथा नागरिकों पर आक्रमण किए हैं और 
उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। इन दोनों देशों ने अफगानिस्तान और ईराक पर 
अमेरिकी आक्रमण में अमेरिका की सहायता की थी। अफगानिस्तान पर आक्रमण के 
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समय पाकिस्तान ने अपने हवाई अड्डों को अमेरिकी हवाई जहाज़ों द्वारा इस्तेमाल की 
अनुमति भी दी थी। पाकिस्तान के अंदर के कितने ही कटूटर जेहादी संगठन जनरल 
परवेज मुशर्रफ के वहुत खिलाफ हैं और उन्हें मारने की साजिशें रचते रहते हैं। 
न्यूयार्क में वनी मस्जिद के इमाम यासीन मुहिद्दीन आरिफ और मस्जिद के 
संस्थापक मुशर्रफ हुसैन को अमेरिकी पुलिस ने अमेरिका में नियुक्त पाकिस्तान के 
राजदूत की हत्या का पड्यंत्र रचने के लिए गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों 
के अनुसार अमेरिका में बने इस्लामी आतंकवादी संगठन अन्सार-उल-इस्लाम केये 
सदस्य हैं। इस संगठन का संबंध ओसामा बिन लादेन के संगठन अल-कायदा से है। 
यदि इन पर अपराध सिद्ध हो जाता है तो इन्हें 70 वर्ष तक की जेल हो सकती है। 
इसी प्रकार के समाचार यहां के समाचार-पत्रों में नित्य आते रहते हैं कि 
अल-कायदा के सक्रिय कार्यकर्त्ता इस्लामी देशों से निकलकर संसार के अनेक देशों में 
अपने केंद्र वनाए हुए हैं। इसी वर्ष जुलाई के मध्य में कनाडा पुलिस ने मुहम्मद नईम 
नूरखान नाम के एक युवा पाकिस्तानी कंप्यूटर इंजीनियर को गिरफ्तार किया। यह 
व्यक्ति अपनी कंप्यूटर ई-मेल से अल-कायदा को सारे समाचार भेजता था। इसके 
कंप्यूटर डिस्क से अमेरिका और ब्रिटेन के अनेक ठिकानों पर होने वाले संभावित 
ठिकानों पर आक्रमणों की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। 
मुझे लगता है कि पश्चिमी जगत, विशेष रूप से अमेरिका और ब्रिटेन की सरकारें 
इस्लामी आतंकवादियों की धमकियों और कार्रवाइयों से बुरी तरह थर्राई हुई हैं। 
इस स्थिति का एक पहलू यह भी है कि इसे धर्म से जोड़कर भी देखा जाता 
है। इस्लामी चरमपंथी यह जानते हैं कि उनका यह संघर्ष-ईसाई गठजोड़ के विरुद्ध 
है। यहूदियों-ईसाइयों से अपने संघर्ष को वे इतिहास की लंबी सुरंगों में घसीट ले जाते 
हैं जब यूरोप में मुसलमान अपनी लड़ाई को जेहाद का नाम दे रहे थे और ईसाई इसे 
विधर्मियों के विरुद्ध 'क्रुसेड' कह रहे थे। 
इस समय इस संघर्ष का केंद्र बिंदु फिलस्तीन-इज॒राइल का क्षेत्र है। इस्लामी 
पक्षधरों का कहना है कि अरबी मुसलमानों को दबाने के लिए ही ईसाई अमेरिका ने 
यहूदियों की मदद की और इजराइल की स्थापना कर दी। आज भी अमेरिका इजराइल 
की पीठ पर है। उसी की शह पर उसने फिलस्तीन के अनेक भागों पर कब्जा किया 
हुआ है और मध्य एशिया में वह एक बड़ी ताकत बन गया है। इसलिए अमेरिका 
को सवक सिखाना, उसे अधीक से अधिक हानि पहुंचाना उसका धार्मिक कर्त्तव्य है। 
अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने भी हाल में दिए एक वक्तव्य में कहा कि ईराक 
पर आक्रमण करके वहां के जालिम शासक सद्दाम हुसैन की शक्ति को नष्ट करना 
ईसाइयत के आदर्शो के अनुसार है। ईसाइयत कहती है कि अन्यायी और दुष्ट व्यक्ति 
को अवश्य दंडित किया जाना चाहिए। 
किंतु इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि यह सारी लड़ाई राजनीतिक और आर्थिक 
वर्चस्व की लड़ाई है। इसके पीछे धप-शक्ति की भी बड़ी भूमिका है। इस्लामी आतंकवादी 
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गुटों को अपनी कारगुज़ारी जारी रखने के लिए अनेक स्रोतों से अपार धनराशि प्राप्त 
होती है। अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिमी देशों में लाखों मुसलमान रहते हैं। जो 
वहां के नागरिक हैं और समृद्ध हैं, किंतु इस समय किसी मुसलमान को अमेरिका की 
यात्रा करना बहुत दूभर कार्य हो गया है। 

कनाडा में गत तीस वर्षों से बसे एक बहुत समृद्ध मुसलमान सज्जन ने मुझे 
अपना ताजा अनुभव सुनाया। अपने व्यापार के सिलसिले में वह प्रायः अमेरिका 
आते-जाते रहते थे, किंतु इस वार जब वे न्यूयार्क गए तो कई घंटों तक एयरपोर्ट के 
अमेरिकी अधिकारियों ने उनकी जांच-पड़ताल की, उनसे बड़े वेहूदे और अपमानजनक 
सवाल पूछे, उन्हें कई घंटे वहां रोक कर रखा गया। उन्होंने बताया कि अपने सारे 
जीवन में उन्होंने अपनी बेइज्जती कभी नहीं झेली। अब उन्होंने कसम खा ली है कि 
वह कभी अमेरिका नहीं जाएंगे । 

आधुनिक तकनीकी प्रगति से एक ओर सारा संसार एक भूमंडली गांव बनता 
जा रहा है, दूसरी ओर आतंक के विश्व व्यापी प्रसार से देशों, धर्मो, जातियों, नस्लों 
के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं और इनका शिकार वन रहा है कि एक मासूम आम 
आदमी। 


(दैनिक जागरण, ।9-08-04) 
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संसार उदार मुस्लिम चेहरा 
देखना चाहता है 


कनाडा के एक _ समाचार-पत्र में एक रोचक घटना प्रकाशित हुई है। दो वर्ष 
पहले अमेरिका के पाकिस्तान में नियुक्त एक पत्रकार डैनियल पर्ल, वहां यह कहने 
पर कि वह यहूदी है, की हत्या कर दी गई थी। उसके दुःखी पिता जूडिया पर्ल और 
ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके और इस समय वाशिंगटन के अमेरिकी 
विश्वविद्यालय में इस्लामी अध्ययन के प्राध्यापक अकबर अहमद ने मिलकर एक साझा 
मंच बनाया। ये दोनों सज्जन संसार की सभी सभ्यताओं के मध्य संवाद विकसित करने 
का प्रयास कर रहे हैं जिससे कि संसार में उभर रहे सभ्यताओं के संघर्ष को टाला 
जा सके। 

जूडिया पर्ल एक वैज्ञानिक है। अपने पुत्र की हत्या के बाद उन्होंने अपना शेष 
जीवन घृणा के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए समर्पित कर दिया है। उनका कहना है 
कि घृणा ने मेरे पुत्र के प्राण ले लिए, अब मैं जीवन भर घृणा के विरुद्ध लड़ता रहूंगा । 
श्री अकबर अहमद पश्चिमी संसार को यह दिखाने के लिए प्रयासरत हैं कि इस्लाम 
शांति चाहने वाला धर्म है। डॅनियल पर्ल की हत्या को वह सच्चे इस्लामी मूल्यों का 
पतन मानते हैं। 

गत वर्ष इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर अमेरिकी नगर पिट्सबर्ग में एक सभा 
की, जिसमें पांच सौ से अधिक व्यक्ति शामिल हुए। उस सभा में बोलते हुए पाकिस्तान 
की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य उमर घुम्मण ने कहा-“पाकिस्तान के लोगों की ओर 
से मैं आपके पुत्र डैनियल पर्ल की हत्या की माफी मांगता हूं।” इस प्रकार की अनेक 
सभाएं अन्य नगरों में आयोजित की गई। लंदन में आयोजित एक सभा में जूडिया 
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पर्ल ने अकबर अहमद से पूछा कि इस्लामी संसार में आज यदि किसी सामान्य मुसलमान 
से यह पूछा जाए कि इस समय आपका आदर्श व्यक्ति कौन है, तो उसका क्या उत्तर 
होगा? अकवर अहमद ने आंखें नीची करते हुए कहा-“निस्संदेह, उसका उत्तर 
होगा-ओसामा बिन लादेन।'” 

तीन वर्ष पूर्व जब ]7 सितंबर को आतंकवादियों ने न्यूयार्क और वाशिंगटन की 
ऊंची इमारतों और महत्त्वपूर्ण स्थानों पर आक्रमण किया था तो सारा संसार दहल गया 
था। अमेरिका में मारे गए पांच हज़ार व्यक्तियों ने सामान्य जन को दहशत से भर 
दिया था, किंतु कुछ दिन पूर्व इसी सितंबर के महीने में जव चेचेन्या के आतंकवादियों 
ने रूस के छोटे से नगर वेसलान के एक स्कूल पर आक्रमण करके सैकड़ों बच्चों को 
बंधक बना लिया तो सारा संसार आतंकित होने की बजाए विलापग्रस्त हो गया। सभी 
ओर बच्चों के सुरक्षित छूट जाने के लिए प्रार्थनाएं होने लगीं और इसके लिए 
अपहरणकर्ताओं से अपीलें की जनें लगीं, किंतु इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं 
निकला । आतंकवादियों के बम विस्फोट के परिणामस्वरूप 335 व्यक्ति मारे गए जिनमें 
अधिसंख्य स्कूली बच्चे थे। 

रूसी गणतंत्र के अंतर्गत चेचेन्या एक छोटा-सा मुस्लिम बहुल राज्य है। रूसी 
गणराज्य से अलग होकर एक स्वतंत्र इस्लामी राज्य की स्थापना के लिए यहां आंदोलन 
छिड़ा हुआ है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसात्मक झड़पें गत अनेक वर्षों से चल रही 
हैं। अक्टूबर 2002 में चेचन्या के गुरिल्लों ने मास्को के एक थिएटर हॉल को बंधक 
बना लिया था। उस समय रूसी कमांडो दल ने जो कार्रवाई की थी उसमें 4। आतंकवादी 
और ।29 बंधक बनाए गए रूसी नागरिक मारे गए। 

इस प्रकार की घटनाएं रूस में निरंतर हो रही हैं। दो सप्ताह पहले चेचेन्या के 
50 गुरिल्लों ने इस प्रदेश की राजधानी-ग्रोज़नी-के कुछ भागों पर कुछ समय तक 
अपना अधिकार जमा लिया और ।20 व्यक्तियों की हत्या कर दी। तीन दिन बाद 
मास्को के एक बस स्टाप पर धमाका हुआ जिसमें 4 व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए। 
उसी दिन दो यात्री वायुयान आपस में टकरा गए। इसे भी चेचेन्या के दो आत्मघाती 
विद्रोहियों की कार्रवाई माना जा रहा है। इस दुर्घटना में 90 व्यक्ति मारे गए । 3! अगस्त 
को एक आत्मघाती महिला आतंकवादी ने मास्को मैट्रो स्टेशन के बाहर अपने आपको 
बम से उड़ा दिया जिसमें 8 अन्य नागरिकों की मृत्यु हो गई। 

अनुमानतः तीस गुरिल्ला ने इस स्कूल को बंधक बनाया था। समाचार मिलते 
ही रूसी कमांडो दस्तों ने स्कूल को घेर लिया था। आतंकवादियों की मांग थी कि रूस 
के राष्ट्रपति पुतिन उनसे सीधी बातचीत करें। इस मांग को राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर 
दिया, किंतु यह अवश्य कहा कि वे बंधकों को छुड़ाने के लिए कमांडो कार्रवाई की 
आज्ञा नहीं देंगे और .यदि आतंकवादी गुरिल्ले स्कूल पर अपना कव्जा छोड़कर जाना 
चाहें, तो उन्हें सुरक्षित जाने दिया जाएगा। 

गुरिल्लाओं ने यह बात स्वीकार नहीं की। उन्होंने छतों के साथ बम लटका दिए। 
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बमों की तार बच्चों के वीच फैला दी गई और उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि उन्होंने 
अपने स्थान से इधर-उधर हटने की कोशिश की तो वमों में विस्फोट हो जाएगा और 
सभी लोग मारे जाएंगे। 

एक गुरिल्ले ने घोषणा की कि हमें पता है कि रूसी कमांडो हम पर हमला करने 
की तैयारी कर रहे हैं किंतु हम अपनी बंदूकों की आखिरी गोली तक आपको मुक्त 
नहीं करेंगे। कमांडो कार्रवाई की हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम तो मरने के लिए 
तैयार होकर आए हैं। 

चेचेन्या के आतंकवादियों ने बच्चों के साथ किस प्रकार का अमानवीय व्यवहार 
किया, इसकी अनेक तस्वीरें यहां की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। बच्चों को 
खाने की कुछ चीजें देना तो बहुत दूर की बात उन्हें पीने के लिए एक घूंट पानी की 
भी अनुमति नहीं थी। सभी के सिर पर बंदूकधारी आतंकवादी खड़े थे जो उन्हें भयभीत 
किए हुए थे। उस उमस भरी गर्मी में बच्चे बूंद-वूंद पानी को तड़प रहे थे। बहुत से 
बच्चों ने अपनी कमीजें उतार दी थीं और पसीने से गीली कमीजों को चूस रहे थे। 
अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ ने अपना मूत्र भी पी लिया था। 

वमों के धमाके से स्कूल की छत भी भरभरा कर गिर गई, जिसके कारण कुछ 
की मृत्यु हो गई और बहुत से लोग जख्मी हो गए। 

आखिर अधिसंख्य आतंकवादी रूसी कमांडो दस्ते के हाथों मारे गए और 
शेष-बंधक-स्त्री, पुरुष और वच्चे मुक्त करा लिए गए। अनेक देशों में इस कांड में 
मारे गए लोगों, विशेष रूप से बच्चों के प्रति नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 
मास्को में क्रेमलिन के सामने के चौराहे पर लगभग डेढ़ लाख लोगों ने अपने हाथों 
में बैनर और तख्तियों लेकर यह घोषित किया कि आतंकवादियों के सम्मुख हम घुटने 
नहीं रेंकेंगे, हम शत्रु को पराजित करेंगे। 

इस प्रकार की घटनाओं का परिणाम क्या हो रहा है? रूस में ही चेचेन्या के 
अतिरिक्त ऐसे राज्य हैं जिनमें मुसलमान बड़ी संख्या में रहते हैं। ऐसे बहुत से लोग 
मास्को में भवन-निर्माण तया अन्य स्थानों पर श्रमिकों का काम करते हैं। रूस में यह 
भावना प्रवल होती जा रही है कि ऐसे लोगों को देश से पूरी तरह निकाल दिया जाए। 
रूस की सरकार ने इस्राइल की सरकार से हाल में ही आतंकवाद के विरुद्ध मिलकर 
संघर्ष करने का एक समझौता किया है। 

कया इस्लामी आतंकवाद के विरुद्ध सारा संसार एकजुट हो रहा है? 

आज उदारवादी मुसलमान इस दृष्टि से बहुत गंभीर होकर विचार कर रहे हैं। 
मुसलमान संसार के अनेक देशों में बसे हुए हैं जहां वे विभिन्न धर्मो के लोगों के साथ 
सह अस्तित्व पूर्ण जीवन जी रहे हैं। जिन देशों में उनका बहुमत है वहां अन्य धर्मो 
के लोग भी हैं, किंतु संसार में अधिकतर देश हैं, विशेष रूप से पश्चिमी संसार में, 
जहां वे बहुसंख्या में तो नहीं हैं, किंतु लाखों की गिनती में रह रहे हैं। ऐसे मुसलमान 
इन दिनों चिंतित हैं। वेसलान में हुई दुर्घटना ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों और धार्मिक 
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नेताओं को बुरी तरह हिला दिया है। मास्को में हुई रैली में रूस के एक शीर्ष मुस्लिम 


री 


नेता ने बोलते हुए कहा कि-ये आतंकवादी मुसलमान नहीं हैं। बच्चों की निर्मम हत्या 
करने वाले लोग तो इंसान भी नहीं हैं। रूस में मुक्तियों की कौंसिल के उपाध्यक्ष-गिजातुलीन 
ने कहा कि अवोध बच्चों की हत्या करने वाले गुनाहगारों को दोजख़ की आग में 


झुलसाया जाएगा । 


कितु, ऐसी आवाजों को दबा देने वाली उग्रवादी आवाजें न कम हैं न कमजोर 
हो रही हैं। ऐसी आवाजें इस्लाम के सिद्धांतों, कुरान शरीफ के निर्देशों और हज़रत 
मुहम्मद के कथित मंतव्यों को सही तर्जुमानी का दावा करते हैं और सभी प्रकार की 
आतंकवादी घटनाओं को सही और जायज ठहराते हैं। ब्रिटेन में बसने वाला एक 24 
वर्षीय पाकिस्तानी हसन बट आज वहां उग्रवादी तत्वों में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रखता 
है। उसका कहना है कि अगर मुझे उग्रवादी कहा जाए या आतंकवादी कहा जाए तो 
कोई आपत्ति नहीं है, मुझे इस बात पर गर्व है। हसन बट का कहना है कि उसका 
लक्ष्य संसार में इस्लाम की सत्ता स्थापित करना है। उसका यह भी कहना है कि कुरान 
की व्याख्या उसके शाब्दिक अथो में ही की जानी चाहिए जिसमें उदारवाद का कोई 
स्थान नहीं है। यदि अल्लाह कहता है कि विधर्मियों से युद्ध करो तो इसे उदारवादी 


दृष्टि से कैसे देखा जा सकता है? 


किंतु पश्चिमी मीडिया द्वारा संसार भर में किए गए सर्वेक्षण से यह तथ्य उजागर 
होता है कि मुसलमानों का विशाल बहुमत इस्लाम के नाम पर की जानी वाली हिंसा 
के विरुद्ध है। अनेक इस्लामी विद्वानों के अनुसार कुरान शरीफ इस प्रकार की मनचाही 
हत्याओं, जिनमें निर्दोष नागरिकों की मौत होती है, की अनुमति नहीं देता। 

संसार भर में मुस्लिम उदारपंथियों और कट्रपंथियों के मध्य यह विवाद सक्रिय 
रूप से उभर आया है। इसमें संदेह नहीं कि मीडिया में कट्टरपंथियों की गतिविधियों 
को बड़ी प्रमुखता मिलती है और उदारवादियों की बातें कुछ लोगों तक सीमित रह 
जाती हैं। इसीलिए संसार भर में इस्लाम की छवि एक हिंसक और आतंकप्रिय धर्म 


के रूप में निरंतर बढ़ती जा रही है। 


सारा संसार इस्लाम का उदारवादी चेहरा देखना चाहता है। केवल इस्लामी विद्वान 


ही ऐसा चेहरा उभार सकते हैं। 


(दैनिक जागरण, 26-09-04) 
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विदेशी पूंजी निवेश के बल पर चीन इतनी 
प्रगति कर रहा है 


चीन में कुछ दिन रहने और वहां के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सास्कृतिक 
जीवन का कुछ परिचय प्राप्त करने के पश्चात आपके मन में साम्यवादी शासन व्यवस्था 
का जो चित्र बना होता है वह पूरी तरह टूट जाता है। बीजिंग हवाई अडडे पर उतारते 
ही जिस नगर में आप प्रवेश करते है। वह सर्वहारा, जनक्रांति से उभरे किसी देश का 
चित्र आपके सामने उपस्थित नहीं करता । आपको लगता है कि आप किसी अति समृद्ध 
पूंजीवादी देश में आ गए हैं। 80 मंजिलों वाली गगन चुंबी अद्टालिकाएं, मीलों की लंबाई 
में चलने वाले अनेक पर्त्ती फ्लाई आवर और नई से नई तथा महंगी से महंगी मोटर 
गाड़ियों की रेलमपेल, कम से कम चार लेनों में इधर से उधर ओर उधर से इधर भागती 
हुई ये गाड़ियां, न्यूयार्क (अमेरिका) आदि नगरों में दिख जाएं तो आश्चर्य नहीं, किंतु 
किसी समाजवादी देश में यह दृष्ट अचंभे में डालने वाला लगता है। चीन की सड़कें 
ऐसी हैं जिन्हें देखकर संसार का कोई भी उन्नत देश रश्क कर सकता है। 

संसार के किसी भी देश में यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो वहां का सामान्य 
नागरिक यदि भौतिक जीवन की सभी सामान्य सुविधाएं प्राप्त कर ले। भूख, चीख, 
बेकारी अभावग्रस्त जीवन जीवन जीने से मुक्त होकर एक सुविधाजनक जीवन जीने 
को मिल जाए और बच्चों की शिक्षा का कुछ उचित प्रबंध हो जाए तो आम व्यक्ति 
समझता है कि उसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। चीन में जहां एक ओर अकूत 
समृद्धि दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर एक सामान्य सर्वहारा समाज के सभी लक्षण 
मी दिखाई दे जाते हैं। बीजिंग, महानगर के बाहर जाते ही आप को छोटी-छोटी दुकानें 
दिखाई देती हैं। साइकिल रिक्शा चलाते व्यक्ति नजर आ जाते हैं। दो सवारियों को 
बैठाकर हाथ से खींचने वाले रिक्शें भी हैं जैसे हमारे कोलकाता नगर में आज भी दिखाई 
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देते हैं। 

चीन और भारत ने लगभग एक ही समय में अपनी वर्तमान शासन व्यवस्थाओं 
को स्वीकार किया। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश था। उसने अपनी आजादी 
के लिए विदेशी शासकों से लड़ाई लड़ी और 7947 में आजादी प्राप्त की। भारत ने 
लोकतांत्रिक गणराज्य की राह अपनाया। अपने लिए नए संविधान का निर्माण किया, 
अपने सभी वयस्क नागरिकों को यह अधिकार दिया कि वे बहुदलीय प्रणाली के आधार 
पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने लिए सरकार चुनें। जब कभी उसके 
कार्यों से असंतुष्ट हों, वे अपना विरोध प्रकट करें। 

चीन में एक विशेष प्रकार की सामंतीय और वंशवादी प्रथा प्रचलित थी। 
मध्ययुगीन संसार में ऐसी व्यवस्था, संसार के लगभग सभी भागों में थी। इस व्यवस्था 
में जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने संसार को एक दर्शन दिया औरा घोषित किया कि 
सत्ता के सभी सूत्रों पर अधिकार केवल कुछ राजाओं, जागीरदारों, पूंजीपतियों, सामंतों 
के न होकर सामान्य लोगों, सर्वहारा वर्ग के होने चाहिए। बीसवीं सदी के प्रांरभिक 
वर्षों में इन विचारों का पल्लवन रूस में हुआ | वहां जारशाही प्रचलित थी | इस जारशाही 
के विरुद्ध वहां लेनिन के नेतृत्व में सशस्त्र विद्रोह हुआ। लंबे संघर्ष ,के पश्चात उसे 
सफलता प्राप्त हुई। 928 मे वह क्रांति फलीभूत हुई जिसे वोल्शेविक क्रांति कहा जाता 
है। जारशाही के अधिपत्य में जीने वाले सभी गणतंत्र एक विशाल साम्राज्य का भाग 
बने। इसे नाम मिला-संयुक्त सोवियत संघ। 

चीन में अपनी व्यवस्था के विरुद्ध जो रोष उभर रहा था उसने सोवियत क्रांति 
से प्रेरणा ली। जो कार्य रूस में लेनिन ने किया था, वही चीन माओस्सेतुंग ने किया । 
उनके नेतृत्व में जो क्रांति उभरी वह ।949 में अपनी परिणति तक पहुंची । उसी वर्ष 
वहां चीनी समाजवादी गणतंत्र की स्थापना हुई। 

व्यवस्था-परिवर्तन से पहले भारत और चीन की आर्थिक स्थति लगभग एक जैसी 
थी। यह देश जागीरदारी और विदेशी शोषण से पीड़ित था। चीन की जागीरदारी 
व्यवस्था पर पश्चिमी उपनिवेशवादी, ताकतों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अपने-अपने 
ढंग से दोनों देशों ने प्रगति की है किंतु इस समय इस प्रगति का जो अंतर है वह 
बहुत बढ़ा हुआ दिखाई देता है। भारत में गरीवी, वेकारी, अशिक्षा की जो स्थिति है, 
वैसी चीन में नहीं दिखाई देती। ऐसा लगता है कि गत कुछ ही वर्षों में एक नया 
चीन गढ़ दिया गया है। 

भारतीय लेखकों का जो प्रतिनिधिमंडल वहा गया था, अनेक सूत्रों से उसे यह 
पता लगा कि चीन में यह जो समृद्धि आई है वह पिछले कुल 7-8 वर्षो की देन 
है। इतने कम समय. में एक सौ तीस करोड़ की आवादी वाला विशाल देश ऐसी 
चमत्कारी प्रगति कर सकता है, विश्वास नहीं होता। 

इस प्रगति का रहस्य क्या है? इस समय चीन में पश्चिम के समृद्ध देशों से 
अथाह धन आ रहा है। भूमंडलीयकरण और वैश्वीकरण के दौर में संसार के अनेक 
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देशों ने जिन्होंने विदेशी धन के निवेश को लेकर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे, इस 
दृष्टि से अपनी आर्थिकता के दरवाजे खोल दिए हैं। हमारे देश में इसका प्रारंभ लगभग 
20 वर्ष पहले जब पी. वी. नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने थे और उन्होंने डॉ. मनमोहन 
सिंह को अपना वित्तमंत्री बनाया था, हुआ था। हम सभी जानते हैं कि उस समय 
सारे देश में इसकी कितनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई थी। 
चीन ने भी लगभग उन्हीं वर्षों में इस प्रक्रिया को अपनाया | उसने विदेशी निवेश 
के लिए अपने सभी कपाट खोल दिए। दुनिया भर से यह धनराशि वहां पहुंचने लगी। 
संसार की अनेक वड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो सारे संसार में अपने स्टोरे के माध्यम 
से अपना माल वेचती हैं, अपना माल बनवाने के लिए चीन में अपने संस्थान स्थापित 
करने लगीं। सस्ती मजदूरी और कच्चे माल की उपलब्धि के कारण यहां उनका माल 
पश्चिमी देश में वने माल की अपेक्षा सत्ता पड़ने लगा। यह माल चीन में बनता है, 
इस पर चीन की -मेड चून चाइना' की मोहर होती है। ऐसे माल की खपत देखकर 
चीनी उद्योगपतियों ने भी तीसरी दुनिया के अरद्धविक सित देशों के लिए सस्ती चीजों 
का उत्पादन प्रारंभ कर दिया। भारत जैसे देशों के वाजार “मेड इन चाइना” ब्रांड की 
चीजों से भरने लगे। 
मैंने कनाड़ा के बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोरों में 'मेड इन चायना' ब्रांड की चीजों 
की बड़ी मात्रा में देखा है। वे सभी चीजें चीन में बनी अवश्य हैं, किंतु उनके निर्माता 
और मालिक वास्तव में अमेरिका आदि पश्चिमी देशों के बड़े-बड़े धनपति हैं जो सस्ती 
मजदूरी और कम लागत के कारण अपनी चीजें ऐसे देशों में बनवाकर बाजारों पर कब्जा 
कर रहे हैं। 
चीन ने इस दृष्टि से बड़ी चतुर दोहरी नीति अपनाई है। शासन व्यवस्था तंत्र 
पर पूरा एकाधिकार एक दलीय प्रणाली, मनुष्य की स्वतंत्रता, उसके अधिकार आदि 
की दृष्टि से वह आज भी पूरी तरह साम्यवादी देश है। मजदूरों को वहां ।5 घंटे तक 
काम करना पड़ता है। उनके अपने संगठनों का अस्तित्व नहीं है जो उनके अधिकारों 
के लिए लड़ सकें। ऐसी किसी वात को वहां मान्यता प्राप्त नहीं है। 
दूसरी ओर विदेशी पूंजी, उद्योग, व्यापार का वहां खुले आम स्वागत है। कोई 
भी व्यक्ति, कितनी ही बड़ी धनराशि लेकर चीन जाकर अपना काम आरंभ कर सकता 
हे। उसे सरकार की ओर से सभी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यही कारण है कि आज 
चीन में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा इतनी अथाह धनराशि चीन में भेजी गई है 
कि दो दशकों से कम समय में उसका पूरा नक्शा बदल गया है। बीजिंग, शंघाई आदि 
महानगरों में बनी नई बनी वहुमंजिली इमारतों को देखकर आश्चर्य होता है, किंतु इस 
दृष्टि से एक चौंकाने वाला तथ्य हमारे सामने आया। हमें पता लगा कि इन विशाल 
इमारतों में आधे से अधिक -फ्लैट्स अभी खाली पड़े हुए हैं। वे अभी तक विके नही 
हैं। मैंने जानना चाहा कि फिर इन्हें बनाया क्यों गया? पता लगा कि इनमें अनेक 
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विशाल भवन इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि इनकी जरूरत थी। विदेशों से आई अकूत 
धनराशि और लाखों-करोड़ों मजदूरों को काम देने के लिए इनका निर्माण करवाया गया 
है। 

परिणाम यह हुआ है कि आज चीन में, उत्तम संग्रहालयों, कला दीर्घाओं प्रेक्षागृहों, 
धियेटरों की भरमार है। चीन की सरकार अपने सभी पर्यटकों को अपने प्राचीन स्मारक 
बौद्ध मंदिर भी दिखाती है और ये कला दीर्घाएं भी दिखाती हैं। 

किंतु इन्हीं के वीच से जलती और विकसित होती है उपभोक्तावादी संस्कृति । 
पूंजीवादी मानसिकता की ओर अग्रसित होते समाज का सबसे बड़ा गुण उसकी 
उपभोक्ता वादी संस्कृति है। माल का उत्पादन करो, उसे पहली-पहली खेप में ऊंचे 
दामों पर बेचो फिर उसे 'सेल' पर ले आओ, फिर उसे औने-पौने दामों पर खरीदार 
की अंतिम स्थिति तक ले आओ। 

शायद इसी में से मोल-भाव शुरू होता है। चीन और भारत दोनों ही देश इस 
समय उपभोक्तावादी दौर से गुजर रहे हैं। मैंने संसार के अनेक देशों की यात्रा की 
है किंतु चीजों के मोल-भाव का जो दौर मैंने चीन में देखा, वैसा शायद ही कहीं हो। 
विदेशियों को देखकर यह प्रवृत्ति और बढ़ जाती है। पर्यटन स्थलों तथा खुले बाजारों 
में हाथों में माल उठाए चीनी विक्रेता आपके पीछे पड़ जाते हैं। एक-दो दिन में ही 
हमें इस मोल-भाव वाले संसार का ज्ञान हो गया था। जब विक्रेता हमें किसी चीज 
की कीमत 700 चुवान (एक चुवान हमारे साढ़े पांच रुपए के बराबर) बताता था तो 
हम अपनी ओर से पांच चुवान कहते। बहुत मोल-भाव के बाद बात दस चुवान पर 
तय होती। 

चीन में भारतीय दूतावास के एक अधिकारी श्री विश्वनाथन ने हमें इस तथ्य 
से परिचति करा दिया था। जिस दिन हमें थोड़ी-बहुत खरीदारी करनी थी, वे हमारे 
साथ थे। पटरी पर घूमने वाले विक्रेता ही नहीं, समृद्ध दुकानदार भी मोल-भाव में किसी 
से कम नहीं हैं। कचट्उ मोती, सिल्क के कपड़े, चमड़े के पर्स, टाइयां-किसी भी चीज 
में मोल-भाव में कहीं कोई कमी नहीं है। 

शंघाई जैसे नगरों में बड़े-बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर विल्कुल पश्चिमी देशों जैसे हैं। 
वहां मोल-भाव नहीं होता, किंतु आम खरीदार इस बात की प्रतीक्षा में रहता है कि 
चीजें 'सेल” पर कब आ जाएंगी। इन स्टोरों में 200 युवान वाली चीज सेल में 50 
युवान में मिल जाए तो आश्चर्य नहीं। 


(दैनिक जागरण, ।2-.2-04) 
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विध्वंसकारी रहे वर्ष के अंतिम दिन 


यह वर्ष जाते-जाते इतना विकराल और विध्वंस भरा होगा, ऐसा किसी ने नहीं सोचा 
था । क्रिसमस की प्रसन्नता और उल्लास भरी रात्रि के बाद ऐसी प्रलयंकारी प्रातः का 
अनुमान किसी ने नहीं लगाया था। हमारा मौसम विभाग भी ऐसी कोई पूर्व सूचना 
नहीं दे सका। सुनामी प्रकोप ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व के अनेक देशों में कोहराम 
मचाया उसमें हजारों व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है और अगणित लोग लापता हैं। 
सुनामी एक जापानी शब्द है। समुद्र की तलहटी में उथल-पुथल होने से भूकंप आता 
है और सुनामी तूफान 700 कि.मी. की रफ्तार से चलना शुरू हो जाता है। इससे समुद्र 
के तटवर्ती क्षेत्रों में जो विध्वंस उत्पन्न होता है वह हजारों लोगों को लील लेता है। 
मैंने सोचा था कि कुछ दिन पूर्व ही तहलका पत्रिका और उसके द्वारा जारी एक 
टेप ही वर्ष के अंतिम दिनों का बड़ा धमाका होगा, किंतु प्रकृति के गर्भ में सभी वैज्ञानिक 
अनुसंधानों के पश्चात भी, अभी कितने रहस्य छिपे हुए हैं कोई नहीं जानता। 
किंतु वर्ष का लेखा-जोखा तो उसकी सम्रता में ही हो सकता है। मेरी दृष्टि में 
राष्ट्रीय स्तर पर इस वर्ष दो ऐसी महत्त्वपूर्ण बातें हुईं जिनके संबंध में किसी ने सोचा 
भी नहीं था। इनमें से एक है डॉ. मनमोहन सिंह का देश का प्रधानमंत्री बनना। इस 
वर्ष के लगभग मध्य में हुए लोकसभा के चुनाव के समय आम तौर पर कहा जाता 
था कि केंद्र में अटल विहारी वाजपेयी की अगुवाई में फिर राजग की सरकार बनेगी। 
किसी ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार 
बनेगी और डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन जाएंगे। उस समय प्रधानमंत्री पद की 
दौड़ में दो नाम की प्रमुख थे-अटल विहारी वाजपेयी और सोनिया गांधी । सभी सर्वेक्षण 
और सभी ज्योतिषी वाजपेयी जी को आगे रख रहे थे। सोनिया गांधी का नाम, काफी 
अंतर से दूसरे नंबर पर आता था। जव कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार बनने की पूरी 
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संभावना हो गई तो श्रीमती गांधी का प्रधानमंत्री वनना सुनिश्चित हो गया। 

उस समय एक अप्रत्याशित बात हुई। सोनिया गांधी ने घोषणा कर दी कि वे 
प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। उस समय जिस प्रकार की घटनाएं हुई थीं, उसे सभी जानते 
हैं। प्रधानमंत्री पद का ताज मनमोहन सिंह के सिर पर आ गया। सभी सर्वेक्षण और 
ज्योतिषियों के दावे झूठे पड़ गए। 

इस वर्ष की दूसरी बड़ी घटना कांची कामकोटि के शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती 
की गिरफ्तारी थी। दीपावली से एक दिन पहले तमिलनाडु की पुलिस ने आंध्र प्रदेश 
से उन्हें बंदी बनाया। उन पर उसी मठ में काम करने वाले शंकर रमण की हत्या में 
सहभागी होने का आरोप है। आज डेढ़ महीने से अधिक हो गया है वे पुलिस की 
गिरफ्त में हैं। उनके वकीलों ने सभी अदालतों से उनकी जमानत की असफल प्रयास 
किया। देश की सबसे बड़ी अदालत, सर्वोच्च न्यायालय से भी उन्हें राहत नहीं मिली। 

शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के 
नेताओं ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की | इसे हिंदू भावना पर आक्रमण घोषि किया गया। 
विश्व हिंदू परिषद के नेता तो यह भी कहते हैं कि इस कार्रवाई के पीछे देश की “सुपर 
प्राइम मिनिस्टर” सोनिया गांधी का हाथ है जो ईसाई हैं। लोकसभा के पिछले चुनाव 
में भाजपा के साथ गठबंधन किए ए.डी.एम.के और उसकी नेता, तमिलनाडु की 
मुख्यमंत्री जयललिता पर यह आरोप भी लगाया गया है कि उन्होंने श्री जयेन्द्र स्वामी 
से अपनी किसी व्यक्तिगत रंजिश का वदला लेने के लिए यह कार्रवाई की है। 

किंतु जयेन्द्र सरस्वती पर लगे आरोपों के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी 
उन्हें जमानत न देने के फैसले ने इस वात को इतना सरल और सीधा नहीं रहने दिया 
है, जितना विहिप जैसी संस्थाएं कहती आ रही हैं। शंकर रमण की हत्या के अतिरिक्त 
भी कितने अन्य आरोप उन पर लगे हैं, जिनमें यौन-शोषण के आरोप बहुत गंभीर 
हैं। देश की अनेक जानी-मानी पत्रिकाओं ने इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है। अपनी 
अनेक धार्मिक संस्थाएं, मठ और डेरे कितनी विकृतियों के मध्य चलते हैं, इसकी और 
भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। 

यह वर्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए हताशा भरा वर्ष सिद्ध हुआ। चुनाव के 
बाद लोकसभा में उसकी सीटें 82 से घटकर ।38 रह गईं। पिछले लोकसभा में राष्ट्रीय 
जनतांत्रिक मोर्चे को संयुक्त रूप से 277 प्राप्त थी। चुनाव के पश्चात केवल ]86 रह 
गई | सत्ता हाथ से जाती रही और दोषारोपण प्रारंभ हो गए। विश्व हिंदू परिषद, जिसने 
राजग सरकार को 6 वर्ष के कार्यकाल में कभी शांति से काम नहीं करने दिया था, 
को यह कहने का अवसर मिल गया कि भाजपा की हार का कारण उसका हिंदुत्व 
के एजेंडे से हट जाना था। ऐसा कहने वालों ने यह नहीं सोचा था कि यदि चुनाव 
में भाजपा की सीटें ]82 से बढ़कर 200 भी हो गई होती तो भी उसकी अपनी सरकार 
नहीं बन सकती थी। उसे राजग का एजेंडा ही स्वीकार करना पड़ता। 

भाजपा का अध्यक्ष पद फिर से श्री लालकृष्ण आइवाणी के पास आ गया है 
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और यह आशा की जा रही है कि उनके नेतृत्व में पार्टी इस वर्ष की हार की भरपाई 
कर सकेगी । आगामी वर्ष के प्रारंम में विहार झारखंड और हरियाणा की विधान सभाओं 
के चुनाव होने वाले हैं। आने वाले वर्षों में भाजपा की राजनीतिक स्थिति कैसी रहेगी, 
यह बहुत कुछ इन चुनावों के परिणामों पर निर्भर करेगी। 
अंतराष्ट्रीय स्तर पर जार्ज वुश का दूसरी वार अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित 
होना। इस वर्ष की बहुत से लोगों और संचार माध्यमों में यह कहा जा रहा था कि 
ईराक के संवंध में जार्ज बुश की नीति बुरी तरह असफल हुई है। वहां सद्दाम हुसैन 
का शासन अवश्य समाप्त हो गया है और आज वह और उसके अनेक निकट के साथी 
अमेरिका की गिरफ्तार में हैं, किंतु जिन आरोपों को लेकर बुश ने वहां आक्रमण किया 
था, वे सही सावित नहीं हुए। वहां न घातक हथियारों का भंडार मिला, न ओसामा 
विन लादेन द्वारा संचालित आतंकवादी के सक्रिय केंद्र होने के प्रमाण मिले। इतना 
अवश्य हुआ है कि वड़ी गिनती में अमेरिकी सैनिक वहां मारे गए हैं और ईराक के 
आत्मघाती दस्तों दारा नित्य मारे जा रहे हैं। ईराक अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम 
बनता जा रहा है। इन कारणों का आधार बनाकर बहुत से लोगों की मान्यता थी कि 
डिमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जॉन कैरी यह चुनाव जीत जाएंगे। सारे संसार में इस 
हार-जीत को लेकर सट्टे लगे हुए थे और शर्ते बदी हुई थीं। 
किंतु चुनाव में जार्ज बुश पूरी तरह विजयी हुई। उन्होंने अपने धुआंधार प्रचार 
से सभी अमेरिकियों में एक वात प्रचारित कर दी कि इस्लामी आतंकवादियों से यह 
देश पूरी तरह असुरक्षित है। अमेरिकियों को ] सितंवर 200] को न्यूयार्क के विश्व 
व्यापार केंद्र तथा अन्य स्थानों पर हुए आक्रमण की घटना नहीं भूलती। बुश ने इस 
भयग्रस्त मानसिकता का पूरा लाभ उठाया। उन्होंने ईराक पर किए गए आक्रमण को 
इस आधार पर उचित ठहराया कि सद्दाम हुसैन इस्लामी आतंकवादियों का सबसे बड़ा 
सरपरस्त था, इसलिए अमेरिका के हित में उसकी सत्ता को समाप्त करना आवश्यक था। 
जार्ज बुश ने अमेरिका की जनता के सामने एक बात किसी मंत्र की तरह 
बार-बार दोहराई-हमारे शत्रु हें और हम उनका सामना कर रहे हैं। इस्लामी आतंकवाद 
से भयग्रस्त अमेरिकियों के मध्य यह मंत्र बहुत कारगर सावित हुआ और पलड़ा जार्ज 
बुश की ओर झुक गया है। 
अंतराष्ट्रीय स्तर पर ओसामा विन लादेन को इस वर्ष का 'मैन ऑफ इयर' कहा 
जा सकता है। यह व्यक्ति गत कुछ वर्षों से संपूर्ण संसार में सर्वाधिक चर्चित व्यक्ति 
बना हुआ है। मलेशिया, फिलीपींस और डंडानेशिया से लेकर यूरोप और अमेरिका तक 
में एक व्यक्ति की तूती बोल रही है। संसार के किसी भाग में कोई बड़ा वम विस्फोट 
हो जाए-चाहे वह भारत हो, पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, ब्रिटेन हो, स्पेन हो या 
अमेरिका हो, सभी के मुंह में ओसामा बिन लादेन का नाम किसी कडवी मिर्च की 
भांति उभर आता है। अमेरिका जैसा देश उसे पकड़ने के लिए बड़ी से बड़ी रकम खर्च 
करने को तैयार है। उसका गुप्तचर विभाग अपनी संपूर्ण सक्रियता के बावजूद अभी 
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तक कुछ नहीं कर सका है। 

इस दृष्टि से सबसे मज़ेदार बात यह है कि खाड़ी के एक देश में उसका टी. 
वी. चैनल 'अल जजीरा” सक्रिय है जहां से अल जवाहरी जैसे उसके साथी अमेरिका 
तथा अन्य देशों को लगातार उन पर घातक आक्रमण करने की धमकियां देते रहते हैं। 

वर्ष समाप्त होने से पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने यह 
घोषित कर दिया कि वह सेना के मुखिया होने का पद नहीं त्यागेंगे। इससे पहले वे 
लगातार यह कहते रहे हैं कि दिसंबर 2004 में वह अपना सेना प्रमुख होने का पद 
छोड़ देंगे। पाकिस्तान में उसकी पिछली परंपराएं यह बताती हैं कि सत्ता पर अपना 
अधिकार जमाने के बाद किसी भी जनरल ने स्वेच्छा से अपनी फौजी वर्दी नहीं उतारी । 
जनरल परवेज मुशर्रफ भी उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। 

इस वर्ष नक्सलवादियों का इस देश में पर्याप्त दवदबा रहा। चीन में इस समय 
महात्मा गांधी का नाम बड़े सत्कार से लिया जाता है और माओत्सेतुंग की नीतियों 
सें वहां की कम्युनिस्ट सरकार अपने को दूर करती चली जा रही है। यह भी विडंबना 
ही है कि इस देश में गांधी जी को लोग भूल रहे हैं और माओवादी संगठन अपना 
प्रंभाव बढ़ा रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल में माओवादी क्रांतिकारी वहां की सरकार से 
सशस्त्र मोर्चा ले रहे हें। भारत में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड 
जैसे राज्यों में माओवादी नक्सली संगठन जैसे अपना समानांतर सरकारें चला रहे हैं। 
इनके प्रशिक्षण केंद्रों में घातक हथियारों के प्रयोग की शिक्षा की जाती है और राज्य 
सरकारों से वे किसी स्वतंत्र सत्ता की भांति बात करते हैं। यह वर्ष नक्सली हिंसक 
कार्रवाइयों से भरा रहा। 

स्वतंत्रता के पश्चात से ही पूर्वोत्तर भारत अशोत रहा है। नागालैंड समुदाय में 
अनेक संगठन ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि वे भारत का अंग नहीं हैं। इसलिए वे अपनी 
लड़ाई को नगा लोगों की स्वतंत्रता की लड़ाई मानते हैं। उनके नेताओं से इस वर्ष 
केद्र सरकार की हुई बातचीत सार्थक दिशा में अच्छा प्रयास था। मणिपुर, बोडोलैंड 
और असम में उल्फा जैसे संगठन अपनी आतंकवादी गतिविधियों में इस वर्ष वहुत 
सक्रिय रहे। एक ओर कश्मीर और दूसरी ओर पूर्वोत्तर राज्यों की हिंसक घटनाएं देश 
की एकता और सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक स्थितियां हैं। आगामी वर्ष में भी इनसे 
जूझना पड़ेगा। 

उपलब्धियों की दृष्टि से दिल्ली में बनती हुई मैद्रो ट्रेन की प्रगति को अग्रिम 
स्थान दिया जा सकता है। दिल्ली की जनसंख्या इस समय डेढ़ करोड़ पहुंच गई है। 
बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से यहां जाकर बसने वाले लोगों के कारण यहां जन-आंकड़े 
तेज़ी से बदल रहे हैं। आवागमन की स्थिति प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। 

इस नगर में लगातार बनने वाले फ्लाई ओवरों से समस्या का कुछ निदान निकला 
है, किंतु मैट्रो ट्रेन से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी इसमें संदेह नहीं है। 


(दैनिक जागरण, 30-2-04) 
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मुसलमानों की सार्थक पहल 


चंद दिनों पहले जझ्पुर के मुस्लिम मुसाफिरखाने में “माई हिंदुस्तान” संस्था द्वारा दो 
दिन का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। कुछ समाचार पत्रों ने इसे "राष्ट्रवादी 
मुस्लिम सम्मेलन” कहा और इसे राष्ट्रवादी स्वयंसेवक संघ द्वारा प्रेरित बताया । कुछ 
समय पूर्व मैंने लिखा था कि संपूर्ण विश्व मुस्लिम समाज का उदार रूप देखना चाहता 
है। आज सारे संसार में यह चेहरा आतंक और हिंसा का पर्याय बना हुआ है। कुछ 
वर्ष पूर्व न्यूयार्क आर वाशिंगटन में अलकायदा जैसे आतंकवादी संगठनों द्वारा जिस 
प्रकार की कारगुजःरी की गई थी उससे यह धारणा अधिक पुष्ट हुई थी। भारत में 
भी उसी वर्ष दिसंबर में संसद में कुछ आतंकवादियों ने आक्रमण किया था और उस 
घटना ने भी यह आम मुस्लिम समाज के विचारशील व्यक्ति इस स्थिति के प्रति बहुत 
चिंतित दिखाई देते हैं। वे महसूस करते हैं कि यदि उनके समाज की ऐसी छवि बनी 
रहेगी तो जिस भी देश में वे जीवनयापन कर रहे हैं वहां उनका जीवन बहुत असुरक्षित 
और दूभर हो जाएगा। अपने पिछले लेख में मैंने विभिन्न धर्मा और सभ्यताओं के मध्य 
संवाद उत्पन्न करने के प्रयासों का एक उदाहरण भी दिया था। 
कुछ समय पडले अमेरिकी पत्रकार डेनियन पर्ल की पाकिस्तान में हत्या कर दी 
गई थी। पर्ल यहूदी था और यह वात उसकी हत्या का कारण थी । उसके दुखी पिता 
जूड़िया पर्ल और ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रह चुके और इस समय अमेरिका 
के एक विश्वविद्यालय में इस्लामी अध्ययन के प्राध्यापक, अकबर अहमद से मिलकर 
एक साझा मंच बनाया है। ये दोनों सज्जन सभी सभ्यताओं के मध्य संवाद विकसित 
करने के प्रयास कर रहे हैं। इस देश में इस्लाम धर्म के अनुयायी एक हजार वर्ष से 
अधिक समय से रह रहे हैं। वे आक्रमणकारी होकर आए, फिर यहीं के होकर रह गए। 
बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। हिंदुओं और मुसलमानों 
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में अपनी धार्मिक आस्थाओं को लेकर बहुत मतभेद थे, फिर मध्ययुग के संतों और 
सूफियों ने इनमें संवाद स्थापित करने का वहुत सार्थक प्रयास किया। सूफियों में वे 
लोग भी थे जिनके पूर्वज एक-दो पीढ़ी पहले विदेशों से आकर यहां बसे थे। शेख 
फरीद के पूर्वज काबुल से और मालिक मुहम्मद जायसी के पूर्वज ईरान से आए थे, 
किंतु दोनों ने भारतीय जन-जीवन से गहरा तादात्म्य स्थापित कर लिया था। शेख फरीद 
को पंजाबी भाषा का आदि कवि माना जाता है। उनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहव में 
संग्रहीत हैं। मलिक मुहम्मद जायसी का महाकाव्य 'पद्मावत' हिंदी साहित्य की अमूल्य 
निधि है। संतो-सूफियों के इन सभी प्रयासों के बावजूद इस देश में हिंदुओं-मुसलमानों 
के मध्य सार्थक संवाद नहीं उत्पन्न हो सका। दोनों समाजों के मध्य सदियों तक 
साथ-साथ रहने के बाद भी पानी तक साझा नहीं हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्ष 
बाद तक हम अपने रेलवे स्टेशनों पर “हिंदू पानी' और “मुसलमान पानी” की गुहार 
लगाते रहे। इस संवादहीनता का ही परिणाम था कि यह देश विभाजित हो गया। इस 
स्थिति में यदि इस देश के कुछ मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने “माई हिंदुस्तान” संस्था की 
स्थापना करके मुस्लिम समाज को इस देश की मुख्यधारा से जोड़ने और व्यापक समाज 
से संवाद उत्पन्न करने का जो प्रयास किया है उसे सार्थक दिशा में किया गया एक 
प्रयास मानना चाहिए। इसके बावजूद ऐसे प्रयास को राष्ट्रवादी मुस्लिमों का सम्मेलन 
कहना मुझे उचित नहीं लगता | किसी भी समाज को राष्ट्रवादी और गैर-राष्ट्रवादी अथवा 
अधिक राष्ट्रवादी या कम राष्ट्रवादी खानों में वांटना ठीक नहीं है। 

इस देश में सभी लोग चाहे वे किसी भी धर्म या संप्रदाय के अनुयायी हों तव 
तक राष्ट्रवादी हैं जव तक वे अपने व्यवहार से यह सिद्ध नहीं कर दें कि वे ऐसे नहीं 
हैं। स्वतंत्रता पूर्व के दिनों का हमारा क्या अनुभव है? जो मुसलमान कांग्रेस के साथ 
थे उन्हें "राष्ट्रवादी मुसलमान” कहा जाता था। जाने-अनजाने शेष सभी मुसलमानों को 
मुस्लिम लीग के खाते में डाल दिया गया। देखते-देखते 'राष्ट्रवादी' कहे जाने वाले 
मुसलमानों की गिनती उंगलियों पर गिनने योग्य रह गई। क्या हम फिर वही गलती 
दोहराना चाहते हैं? इस संबंध में प्रेस में यह बात बार-बार कही जा रही है कि यह 
संस्था (माई हिंदुस्तान) भी संघ परिवार का ही घटक है। 

जयपुर अधिवेशन में राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के सर संघचालक सुदर्शन की 
उपस्थिति ने इस बात को खूब प्रचारित किया है। संघ इस प्रकार के किसी भी प्रयास 
को प्रोत्साहन दे, यह बात समझ में आती है, किंतु उसे वह अपनी छत्र-छाया में पुष्पित 
या पल्लवित करे अथवा उसे संघ परिवार का घटक बनने दे तो यह बात 'काउंटर 
प्रोडक्टिव' हो जाएगी। इस दृष्टि से राष्ट्रीय सिख संगत का उदाहरण मेरे सामने है। 
गत कुछ दशकों में सिख समाज में अलगाववादी प्रवृत्तियों का कुछ प्रभाव दिखाई दिया। 
उनका निषेध करने और सिख समाज में अपनी पैठ को गहरा करने के लिए राष्ट्रीय 
स्वयंसेवक संघ की छत्रछाया में राष्ट्रीय सिख संगत को उभारा गया। कुछ समय तक 
सिख समाज में इसका कुछ प्रभाव भी दिखा और देश के विभिन्न भागों में बसे हुए 
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बहुत से सिख इनके साथ जुड़े भी, किंतु कुछ ऐसी बातें संघ के नेताओं द्वारा राष्ट्रीय, 
सिख संगत के सम्मेलनों में कही जाने लगीं जिनसे सिख समाज में यह भ्रम फैलने 
लगा कि इस माध्यम से संघ सिखों की अपनी अलग पहचान को समाप्त करना चाहता 
है। चंडीगढ़ जैसे कुछ स्थानों पर इस संदर्भ में कुछ दुखद घटनाएं भी हुई । 

बलराम मधोक ने अनेक वर्ष पूर्व इस देश के मुसलमानों का भारतीयकरण करने 
की वात उठाई थी। इस बात का भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला और सारे 
देश में उसकी आलोचना हुई। मसुलमानों की आम प्रतिक्रिया यह थी कि मधोक 
मुसलमानों का भारतीयकरण नहीं, हिंदूकरण करना चाहते हैं। “माई हिंदुस्तान' के भी 
प्रयासों का कहीं ऐसा ही अर्थ तो नहीं निकाल लिया जाएगा? एक वात हमारे मन 
में स्पष्ट होनी चाहिए कि अहिंदू होना आराष्ट्रीय होना नहीं है। इस देश की परंपरा, 
संस्कृति, इतिहास एवं उसकी अस्मिता से जुड़ना एक बात है। यह कार्य वे लोग भी 
करते रहे हैं आज भी करते हैं, जो गृहीत अर्थों में अपने आपको हिंदू नहीं समझते । 
भारत में जन्मे अनेक धार्मिक समुदायों-वौद्ध, जैन, सिख में यह मंथन निरंतर चलता 
रहता है। मुसलमानों की तो एक लंवी परंपरा है। मंझन, कुतवन, उस्मान, रहीम, 
रसखान, आलम, रसलीन जैसे कवियों की लंबी सूची है जिन्होंने इस देश की प्राचीन 
कथाओं और मान्यताओं को अपने काव्य का आधार वनाया था। पिछले कुछ दशकों 
में मुस्लिम युवा पीढ़ी की दृष्टि बहुत सकारात्मक ढंग से विकसित हुई। 

देश के अनेक विश्वविद्यालयों में अनेक मुसलमान शिक्षक हिंदी का अध्यापन 
कार्य करते हैं। मुसलमान लेखकों की सूची बहुत लंबी है। पहले जृहूर वर्श जैसा एकाध 
नाम ही सुनने को मिलता था। आज मुसलमान लेखकों की गणना किए विना हिंदी 
साहित्य, विशेष रूप से कथा साहित्य का स्पष्ट चित्र हमारे सामने नहीं उभरता । शानी, 
बदीउज्मा, राही मासूम रजा, इब्राहीम शरीफ, मेहरून्निसा परवेज, नासिरा शर्मा, असगर 
वजाहत, रंजन जैदी, अब्दुल विस्मिल्लाह, हवीव कैफी, हसन जमाल जैसे अनेक कथाकारों 
ने हिंदी कथा साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान बनाया है। आज हिंदी में इस्लामी साहित्य 
बड़ी मात्रा में प्रसारित हो रहा है। इसने आपसी संवाद के अनेक झरोखे खोल दिए 
हैं। कांति जैसी मासिक पत्रिका नियमित निकल रही है। यह सव कुछ लिखने का मेरा 
उद्देश्य यह है कि हमें भारतीय मुस्लिम समाज में निरंतर बढ़ती हुई इस प्रवृत्ति की 
सही पहचान करनी चाहिए। इस संपूर्ण समाज के प्रति हमारी धारणा का निर्माण कुछ 
जेहादी तत्वों की कारगुजारियों से ही नहीं वनना चाहिए। मेरा मानना है कि अपनी 
स्थितियों के प्रति निरंतर जागरूक होता हुआ मुस्लिम समाज स्वयं इन तत्वों को हाशिए 
पर डाल देगा। 


(दैनिक जागरण, 4-2-2005) 
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राज्यपाल पद पर पुनर्विचार की आवश्यकता 


राज्यपाल पद की आवश्यकता और उपयोगिता पर संविधान के निर्माण के समय से 
ही विचार एवं विवाद होता रहा है। आज यह विवाद फिर से उभर आया है। 

संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 
की जाती है। जिस समय संविधान बन रहा था उस समय एक मत भी था कि राज्य 
पाल का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया 
जाना चाहिए, परन्तु जब प्रारूप समिति ने इस विषय पर विचार किया तो उसके कुछेक 
सदस्यों ने यह कहा कि यदि राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री दोनों को ही प्रत्यक्ष रूप से 
निर्वाचित किया गया तो उन दोनों में विवाद होने की संभावना हो सकती है, जिसके 
परिणामस्वरूप शासन प्रबन्ध में गतिरोध पैदा हो सकता है। उस समय यह सुझाव भी 
सामने आया था कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उन चार नामों में से की 
जाए जो विधान सभा द्वारा और जहां विधान पालिका सदनात्मक हो वहां विधानसभा 
तथा विधान परिषद के सदस्यों द्वारा सुझाए गए हों। 

लेकिन जब विशेष समिति ने राज्यपालों की नियुक्ति के सम्बन्ध में पुनर्विचार 
किया तो उसने यह सिफारिश की कि उनकी नियुक्ति के लिए नामिका (पैनल) की 
कोई आवश्यकता नही हैं, उनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए। 

राज्यपालों की भूमिका को लेकर समय-समय पर विवाद उठते रहे हैं। इस संबंध 
में कुछ सुधारों की बात भी होती रही है और सुझाव भी आते रहे हैं। उनमें से कुछ 
इस प्रकार हैं- ट 
a ।. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्य सरकार द्वारा तैयार की हुई सूची में 

। 

2. उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस सूची में से ही की जानी चाहिए जो केन्द्र 
सरकार ने संसदीय विपक्ष के परामर्श से तैयार की हो। 
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3. राज्यपाल की नियुक्ति का अनुमोदन संसद द्वारा किया जाना चाहिए। 

4. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस नामावली में से की जानी चाहिए 
जो राष्ट्रपति की उस परामर्श दात्री समिति द्वारा तैयार की जाए जिसमें सर्वोच्च 
न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हों। 

5. राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से न करे, बल्कि एक 
उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सलाह से करे। 

6. राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति अपने विवेक से करे और इस संबंध में 
उसे मंत्रिमंडल से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। 

7. राज्यपाल का चुनाव राज्य की विधान पालिका द्वारा किया जाना चाहिए। 

8. उसका चुनाव ऐसे निर्वचन मंडल द्वारा होना चाहिए जिसमें विधान सभा, 
विधान परिषद (जहां हो) तथा स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के सदस्य भी शामिल हों। 

इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश के. सुव्वा राव ने 
पुणे विश्वविद्यालय में वोलते हुए कहा था कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 
मंत्रिमंडल के परामर्श से नहीं बल्कि एक उच्चाधिकार प्राप्त समित के परामर्श से की 
जानी चाहिए । 

राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति के पीछे यह विचार भी काम कर रहा 
था कि यह पद राजनीति की छाया से दूर रखा जा सकेगा और ऐसे व्यक्तियों को 
राज्यपाल बनाया जा सकेगा जिनका किसी दल विशेष से संबंध नहीं होगा, जो अपने 
अन्य गुणों के कारण सार्वजनिक जीवन में अपना विशेष स्थान रखते होंगे। 

किन्तु यह सदेच्छा एक अच्छा विचारमात्र वनकर रह गई। स्वतंत्रता के पश्चात्‌ 
अनेक दशकों तक देश में केंद्र तथा राज्यों की राजनीति पर कांग्रेस का वर्चस्व वना 
रहा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायपालिका का, मंत्रिमंडल का सामूहिक दायित्व आदि 
अनेक ऐसी संस्थाएं थीं, जिनके लिए स्वस्थ परंपराएं विकसित होनी थी। यह कार्य 
सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को करना था, किन्तु इस पार्टी के हाथों ही स्वस्थ परंपराओं 
की धज्जियां उड़ने लगीं। राष्ट्रपति के पद की गरिमा घटने लगी और वह प्रधानमंत्री 
की रबड़-स्टैम्प बनकर रह गया। अनेक अवसरों पर प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल से विचार-विमर्श 
किए बिना, निर्णय लेने लगा। न्यायपालिका से भी यह अपेक्षा की जाने लगी कि वह 
सरकार के प्रति प्रतिदद्ध होकर काम करे। स्वस्थ परम्पराओं के विकास का सबसे विकृत 
उदाहरण राज्यपालों की नियुक्ति में दिखाई दिया। 

केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को राज्यपाल नियुक्त करना प्रारम्म 
कर दिया, जिनका लम्बे समय से कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव था। जब पार्टी में किसी भी 
कारण से उनकी उपयोगिता कम हो जाती थी अथवा अंदर की गुटबाजी में वे हाशिए 
पर चले जाते थे अथवा किसी चुनाव में वे हार जाते थे अथवा पार्टी में उचित स्थान 
न मिलने के कारण रुष्ट हो जाते थे तो उन्हें 'एडजेस्ट' करने के लिए राज्यपाल बना 
दिया जाता था। स्थिति ऐसी विकसित हो गई कि बहुत से राज्यपाल राज्यों में राष्ट्रपति 
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के एक प्रतिनिधि के रूप में, संविधान की मर्यादाओं के रक्षक बनने के स्थान पर केंद्र 
सरकार ने एजेंट बन जाते थे और वहां की चुनी हुई सरकारों को, केंद्र के इशारे पर, 
अपदस्थ करने का काम भी करने लगे थे। 

इस प्रथा का विकास होना भी प्रारम्भ हुआ था कि राष्ट्रपति किसी प्रदेश के 
लिए राज्यपाल की नियुक्ति वहां की राज्य सरकार के परामर्श से करेगा। यह बात 
केन्द्र तथा राज्यों के बीच मधुर सम्बन्ध बनाने में सहायक होगी। 950-67 के बीच 
इस प्रकार की प्रथा अवश्य रही। इस अवधि में केन्द्र तथा अधिसंख्य राज्यों में कांग्रेस 
की सरकार थी। ।957 के चुनाव के पश्चात्‌ जब कुछ राज्यों में गैर-कांग्रेसी सरकारें 
बनीं तो केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने श्री धर्मवीर की नियुक्ति का विरोध किया था, 
फिर भी उन्हें वहां का राज्यपाल नियुक्त कर दिया था, इसी प्रकार 967 में नित्यानंद 
कानूनगो को महा माया प्रसाद सिन्हा के मंत्रिमंडल की इच्छा के विरुद्ध विहार का 
राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 

एक समय केन्द्र सरकार द्वारा “प्रशासनिक सुधार आयोग” (एडमिनिस्ट्रेटिव 
रिफार्म्स कमीशन) की स्थापना की गई थी। इस आयोग की सिफारिश भी यह थी 
कि राज्यपालों की नियुक्ति राज्य सरकारों के परामर्श की जानी चाहिए। 

इस संदर्भ में यह जिज्ञासा बहुत स्वाभाविक है कि क्या आज केन्द्र की कांग्रेस 
नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन वाली सरकार ने एस. सी. जमीर, सैयद सिव्ते 
रजी और बूटा सिंह को गोआ, झारखंड और बिहार के राज्यपाल नियुक्त करते समय 
वहां की राज्य सरकारों से परामर्श किया था? 

संवैधानिक प्रावधान यह है कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती 
है, किन्तु वस्तुस्थिति यह है कि इस नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका नगण्य तो होती 
है। इस पद के लिए नियुक्त होने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों का चयन केन्द्र सरकार 
की ओर से होता है। मंत्रिमंडल द्वारा निर्णय लिए जाने के बाद ये नाम राष्ट्रपति को 
उसके अनुमोदन के लिए भेज दिए जाते हैं और नियुक्तियों की औपचारिक घोषणा 
राष्ट्रपति के कार्यालय द्वारा कर दी जाती है। 

पिछले अनेक दशकों का अनुभव यह बताता है कि एकाध अपवाद छोड़कर 
सभी राज्यपाल राजनीतिक क्षेत्र से ही लिए जाते हैं। जो दल अथवा दलीय गठबंधन 
सत्ता में आता है वह अपने ऐसे बुजुर्ग नेताओं को, जिनकी राजनीति में सक्रिय भूमिका 
हाशिए पर चली गई होती है, उन्हें राज्यपाल बनाकर संतुष्ट करने का प्रयास होता 
है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में यही किया। 977 में जब केन्द्र में जनता दल की 
सरकार आई तो उसमें भी यही हुआ। हाल में ही केन्द्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 
की सरकार के समय भी उन लोगों को राज्यपाल की गदूदी पर बैठाया गया जो कुछ 
समय पूर्व तक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे थे। अब जब केन्द्र में कांग्रेस 
के नेतृत्व वाली सरकार है उन लोगों को राज्यपाल बनाकर पुनर्स्थापित किया जा रहा 
है जो सक्रिय राजनीति से किसी भी कारण दूर जा पड़े थे। 
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भूमिका उस समय महत्वपूर्ण हो जाती है जब विधानसभा में किसी एकदल या दलीय 
गठबंधन को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। ऐसे समय में “राज्यपाल के अपने विवेक' 
की आड़ में वह ऐसे निर्णय लेता है जो संवैधानिक मर्यादाओं और जनतंत्र की अपेक्षाओं 
के अनुरूप नहीं होते। गोवा और झारखंड में यही हुआ। i 
उपाय क्या हैं? संविधान निर्माताओं के मन में यह वात अवश्य थी कि राष्ट्रपति | 
| 
d 
bs 


[os _ _ Dh ~ 
दलीय राजनीति के प्रति पूरी तरह प्रतिवद्ध रहने के कारण ऐसे राज्यपालों की | 


ऐसे ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करे जिसका किसी राजनीतिक दल से संबंध न 
हो। यदि इस सुझाव को सभी पक्षों की ओर से स्वीकृति प्राप्त हो जाती कि राज्यपालों 
की नियुक्ति राष्ट्रपति एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सलाह से करे तो यह वात 
बहुत हद तक हो सकती थी, किन्तु इस देश में तो सभी पदों, संस्थाओं और मर्यादाओं 
का बड़ी तेजी से राजनीतिकरण, दलीय करण और व्यवसायीकरण हुआ है। उसमें 
राज्यपाल का पद शोभा और चमक-दमक और लाभप्रद है। हर पार्टी इसे अपनी सत्ता 
को बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करता है और आगे भी करती रहेगी। इस स्थिति 
में गोवा और झारखंड जैसी घटनाएं न विरल हैं और न विरल रहेंगी। 


(दैनिक जागरण, 20-3-2005) 
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नलवा की अद्भुत शौर्यगाथा 


कुछ वर्ष पूर्व अमेरिकी सेनाओं द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण होने से पहले इस्लामी 
जेहादी गुटों द्वारा एक बात वार-वार कही गई कि अफगानिस्तान एक अविजित देश 
है और कोई भी बाहरी शक्ति यहां अपना प्रभुत्व स्थापित करने में लंबे समय तक 
सफल नहीं हुई है। इस तर्क की पुष्टि का सबसे ताजा उदाहरण रूस तत्कालीन सोवियत 
संघ) है। दिसंबर ]979 में रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में घुसी थीं। दस वर्षो के लंबे 
संघर्ष के बाद वे इस निष्कर्ष के साथ अफगानिस्तान से बाहर निकलीं कि यह लड़ाई 
जीती नहीं जा सकतीं। इस देश में खैवर दर्रे के उस पार से आने वाले आक्रांताओं 
के आक्रमणों की आठ सौ वर्षों तक झड़ी लगी रही। सोलहवीं सदी के प्रारंभ में काबुल 
के शासक बाबर ने आक्रमण किया था। बावर पठान नहीं था। वह मंगोल और तुर्क 
खून के सम्मिश्रण से बना मुगल था, किंतु अठारहवीं सदी का अत्यंत दुर्दात आक्रमणकारी 
अहमदशाह अब्दाली (दुर्रानी) पखतून जाति के एक कवीले का व्यक्ति था। उसने सन्‌ 
]747 से ।769 के मध्य नौ बार इस देश पर आक्रमण किया था। 

सिखों के दो घल्लूघारे (विनाशक युद्ध) अब्दाली के समय में ही हुए जिनमें 
30,000 से अधिक सिख मारे गए थे। 776] में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली 
के हाथों ही मराठों को पराजय का मुंह देखना पड़ा था। इस लड़ाई में एक लाख से 
अधिक मराठा सैनिक हताहत हुए थे। अठारहवीं सदी के मध्य तक दिल्ली के मुगल 
बादशाहों का शासन बहुत शक्तिहीन हो गया था और सरहिंदी से लेकर काबुल तक 
का व्यापक क्षेत्र (जिसमें लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कश्मीर तक का पूरा क्षेत्र आता 
था) काबुल के अमीर के साम्राज्य का भाग बन गया था। इन प्रदेशों के नाजिम (गवर्नर) 
की नियुक्ति काबुल से होती थी। सत्रहवीं सदी के अंत और अठारहवीं सदी के प्रारंभ 
में जिस सिख शक्ति का उभार पंजाब में हुआ उसे प्रारंभिक वर्षो में मुगल शक्ति से 
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टक्कर लेनी पड़ी, किंतु कुछ समय बाद ही यह टक्कर अफगानों से प्रारंभ हो गई। 
अहमदशाह अब्दाली के पुत्र तैमूरशाह और पौत्र जमान शाह से सिख-शक्ति की निरंतर 
टक्कर होती रही। 2799 में युवा रणजीत सिंह ने लाहौर पर अपना अधिकार जमा 
लिया। 802 में रणजीत सिंह लाहौर के विधिवत शासक वने और साहब सिंह बेदी 
ने तिलक देकर उन्हें महाराजा घोषित किया । अपने 40 वर्ष के शासनकाल में रणजीत 
सिंह को अफगानों, पठानों से निरंतर युद्ध करना पड़ा। इन युद्धों में अविजित समझे 
जाने वाले लोगों को उसने हर युद्ध में पराजित किया। सवसे पहले उसने कसूर के 
पठान शासक निजामुद्दीन को ]802 में पराजित किया। 

एक वर्ष वाद उसने झंग के पठान शासकों को पराजित करके अपने राज्य का 
विस्तार किया। मुलतान पर उस समय नवाब मुजफ्फर खान का शासन था। ।807 
में ही रणजीत सिंह ने मुल्तान के शासक को अपने अधीन करके उससे खिराज वसूल 
करना प्रारंभ कर दिया था। मुलतान को विजय करने के लिए सिख नेताओं को पठानों 
से भयंकर युद्ध करना पड़ा था। इस युद्ध से ही हरिसिंह नलवा का नाम चारों ओर 
प्रसिद्ध हो गया। लगभग 20 वर्ष तक रणजीत सिंह के प्रधान सेनापति के रूप में हरि 
सिंह नलवा न केवल पठानों/अफगानों को निरंतर पराजित करता रहा, बल्कि पेशावर 
से काबुल तक उसका नाम पठानों के लिए आतंक का पर्याय बन गया। वहां की मांएं 
अपने बच्चों को डराने के लिए उसके नाम को हौव्वे के रूप में प्रयोग करने लगीं। 
अफगान शासक जव भी सिख सेना का मुकाबला करते, अपनी प्रशिक्षित सेना के साथ 
ही जेहाद के नाम पर अनियमित सेना भी खड़ी कर लेते जिसे 'मुल्की फौज” कहा 
जाता था। इस क्षेत्र से अफगानी आक्रांताओं के प्रभाव को नष्ट करने के लिए मुलतान, 
अटक कश्मीर और पेशावर को अपनी अधीनता में लाना बहुत आवश्यक था। 

मुलतान और अटक पर अधिकार होने के पश्चात्‌ रणजीत सिंह का ध्यान पेशावर 
और कश्मीर की ओर गया। काबुल के वजीर शेर मोहम्मद खान का बेटा अता मोहम्मद 
खान कश्मीर का शासन संभाले था। रणजीत सिंह को कश्मीर पर अधिकार करने में 
कई वर्ष लग गए। अंततः 2879 में सिख सेनाओं ने संपूर्ण कश्मीर को अफगानों से 
आजाद करा लिया। पहले दीवान मोती राम को कश्मीर का सूबेदार बनाया गया। ।820 
में यह दायित्व हरि सिंह नलवा को सौंपा गया। 

]822 में नलवा को अफगानों के गढ़ हजारा का शासक बनाकर भेजा गया। 
इसके आगे के ]4 वर्ष नलवा को अफगानों/पठानों/जेहादियों से युद्ध करने, उन्हें पराभूत 
करने और काबुल-कंधार तक अपने शौर्य की धाक जमाने में लगे। अटक के उस पार 
नोशेहरा के मैदान में सन्‌ ।823 में सिखों और अफगानों के बीच एक बड़ा निर्णायक 
युद्ध हुआ। तोपों कः जितना प्रभावी प्रयोग इस युद्ध में हुआ था, उतना इससे पहले 
कभी नहीं हुआ था। इस भयानक युद्ध में अफगान पूरी तरह पराजित हो गए। हरि 
सिंह नलवा ने उनकी तोपों, गोला-वारूद तथा अन्य साजो-सामान पर कब्जा कर लिया। 
नोशेहरा के युद्ध में अकाली फूला सिंह तथा उसके बहुत से सैनिकों ने वीरगति प्राप्त 
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की थी। इस युद्ध में दस हजार से अधिक अफगान सैनिक मारे गए थे। इस विजय 
का परिणाम यह हुआ कि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का संपूर्ण क्षेत्र सिखों के अधिकार 
में आ गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि पठान कौम कभी हार न मानने वाली कौम 
है। अपने शासन काल में अंग्रेज सदा इस क्षेत्र के पठान कबीलों से संघर्ष करते रहे। 
पाकिस्तान बग जाने के बाद वहां की हर सरकार को इस प्रदेश में अपना नियंत्रण 
रखने के लिए जूझना पड़ता है। इस प्रदेश के लोगों को युद्ध और लूटमार चाहिए, 
शत्रु सामने कोई भी हो । 2826 से 88 के बीच सिख राज्य के विरुद्ध व्यापक जेहाद 
छोड़ने का कार्य उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जून्मे वहाबी सैयद अहमद खान ने प्रारंभ 
किया। स्थानीय पठान उसे 'सैयद बादशाह” कहकर पुकारते थे। ।827 में उसके पास 
5000 से अधिक जेहादी मुजाहिदीन इकट्ठे हो गए थे। पेशावर के बरकजाई कबीले 
का अगुआ 20,000 को मजबूत फौज और आठ तोपें लेकर उसका सहयोगी बन गया। 
उस समय वहां का शासन भार बुध सिंह संधावालिए के हाथ में था। पेशावर से 32 
किमी दूर पीरपाई नाम का स्थान पर जेहादियों और सिखों के मध्य युद्ध हुआ। बुध 
सिंह के पास उस समय 0,000 सैनिक और !2 तोपें थीं। बुध सिंह की तोपों ने 
जेहादी फौज पर कहर बरपा कर दिया। कुछ घंटों की लड़ाई के वाद ही जेहादी मैदान 
छोड़कर भागने लगे। युद्ध में 6,000 मुजाहिदीन मारे गए। सैयद अहमद ने भाग कर 
स्वात की पहाड़ियों में पनाह ली। रुक-रुककर यह संघर्ष वर्षों तक चलता रहा। सैयद 
अहमद बरेलवी ने रिख सेनाओं से अनेक वार युद्ध किया। अंतिम युद्ध 8 मई .837 
में बालाकोट नामक स्थान पर हुआ। इस युद्ध में सिख सेना का नेतृत्व रणजीत सिंह 
का पुत्र शेर सिंह कर रहा था। 
युद्ध में मुजाहिदीन बुरी तरह पराजित हो गए। सैयद अहमद खान बरेलवी अपने 
अनेक साथियों सहित मारा गया। इस समय हरि सिंह नलवा पूरे पेशावर क्षेत्र का शासक 
था। दुर्दात पठानों पर उसका रौब पूरी तरह स्थापित हो गया, कितु अफगान कबाइलियों 
से संघर्ष निरंतर चलता रहा। सिख सेना की निरंतर विजय और अफगानों की लगातार 
हार से कंधार, काबुल और गजनी में यही दहशत फैल गई कि नलवा अपनी सेनाओं 
को लेकर इस ओर आ जाएगा और इन पर कव्जा कर लेगा। काबुल का अमीर दोस्त 
मोहम्मद खान 887 में फिर एक बड़ी फौज और 40 बड़ी तोपें लेकर नलवा के किले 
जमरोद पर आक्रमण करने के लिए आ गया। हरि सिंह नलवा उन दिनों बुखार से 
पीड़ित था, फिर भी वह युद्ध क्षेत्र में आ गया। जिस समय अफगानी रेता पराजित 
होकर भाग रही थी और सिख सेना उसे खदेड़ रही थी, एक चट्टान के पीछे छिपे 
अफगानों ने घोड़े पर सवार नलवा पर गोलियों की बौछार कर इस महान सेनापति 
के प्राण हर लिए। 
(दैनिक जागरण, 27-3-2005) 
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पाकिस्तान के निर्माण पर निरन्तर 
लिखा जा रहा है 


इस देश का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण एक ऐसा विषय है जिस पर विभाजन 


के पूर्व से ही लिखा जाना प्रारम्भ हो गया था, गत 58 वर्षो में बहुत कुछ लिखा गया 
और भविष्य में भी लिखा जाएगा। मानव इतिहास की इतनी बड़ी त्रासदी को इतिहास 
कभी भुला नहीं पाएगा। इस सम्बन्ध में बार-बार विचार होगा और बार-बार इस 
पुनव्यख्याति किया जाएगा। 

भारत विभाजन का एक भारतीय पक्ष है जिन्हें इस देश के लेखों ने लिखा 
है। ऐसे अधिसंख्य लेखकों ने इसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना तथा उनकी नीतियों 
को उत्तरदायी ठहराथा है। इसी के साथ वे मुस्लिम अलगाव वाद की भी खूब चर्चा 
करते हैं। 

में इस बात को जानने के लिए सदा उत्सुक रहा कि इस सम्बन्ध में पाकिस्तानी 
नजरिया क्या है? पिछले कुछ वर्षो में में जब भी पाकिस्तान गया, मैं विभाजन और 
पाकिस्तान के सम्बन्ध में वहां के लेखकों द्वारा लिखी अनेक पुस्तकें खरीदकर लाया। 
कुछ वर्ष पहले मैंने इस्लामाबाद से एक पुस्तक ली थी-पाकिस्तान, द फारमेटिव फेज 
]857-948), लेखक खालिद बिन साईद आजकल क्वीन्ज़ यूनिवर्सिटी, किंगस्टन, 
कनाडा में राजनीति शास्त्र पढ़ाते हैं। वहीं से एक अन्य पुस्तक “पार्टीशन : कैन इट 
बी अनउन” भी लाया। इसके लेखक डॉ. लाला खान लाहौर के निवासी हैं। इस पुस्तक 
की विशेषता यह है कि विभाजन की त्रासदी का विश्लेषण यह मार्क्सवादी दृष्टि से 
करती है और इसके लिए पूरी तरह ब्रितानी साम्राज्यवाद को दोषी ठहराती है। 

विभाजन और पाकिस्तान के निर्माण पर विदेशी लेखकों ने बड़ी खोज और लगन 
से बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। विभाजन के तुरन्त बाद दो फ्रांसीसी लेखकों -लैरी 


459 / राजनीति 


Hindi Premi 


sss, | 


> CE | 


कॉलिन्स और डोमनीक लैपिरे की लिखी पुस्तक-'फ्रीडम एट मिडनाइट' अपने समय 
में बहुत चर्चित हुई थी। हिन्दी सहित अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद भी हुआ था। 
इन्हीं दो लेखकों की इस सम्बन्ध में दूसरी पुस्तक 'माउंटवेटन एंड दि पार्टीशन आफ 
इंडिया” भी बहुचर्चित पुस्तक है। इसके प्रथम भाग में दोनों लेखकों का विभाजन के 
समय के व्रितानी गवर्नर जनरल और वाइस राय-माउंटवेटन से एक लंबा साक्षात्कार 
है। दूसरे भाग में इन लेखकों ने लार्ड माउंटवेटन के उन निजी और सरकारी दस्तावेजों 
की पड़ताल की है, जिनका इस त्रासदी से सम्बन्ध था। 

लाहौर से ही १), विदेशी लेखकों की लिखी दो पुस्तकें और खरीदी थी। एक 
थी अमेरिकी लेखक एलन मेकग्रंथ की लिखी-'दि डेस्ट्रक्शन आफ पाकिस्तान डेमोक्रेसी' । 
पाकिस्तान में किस प्रकार नौकरशाही का शिकंजा कसा, किस प्रकार वहां सैनिकतंत्र 
स्थापित हुआ और किस प्रकार वहां लोकतंत्र का विनाश हुआ-इस संबंध में यह पुस्तक 
बहुत अच्छे ढंग से प्रकाश डालती है। 

पाकिस्तान के निर्माण में मो. .द अली जिन्ना का व्यक्तित्व इस देश की 
राजनीति में रुचि रखने वालों को सदा ही आकर्षित करता रहा है। मुंबई में जन्मे-पले 
जिन्ना का पूरा वातावरण अभिजात्य और पश्चिमी आधुनिकता से भरा हुआ था। जिन्ना 
ने अपनी सारी उम्र में शायद ही कभी नमाज पढ़ी हो या रमजान के महीने में एक 
भी रोज रखा हो | खान-पान में भी वे मुस्लिम आदेशों का पालन नहीं करते थे। अरबी, 
फारसी और उर्दू का उन्हें कोई ज्ञान नहीं था। ये सभी सीमाएं होते हुए वे इस 
उपमहाद्वीप में बसने वाले करोड़ों मुसलमानों के एक छत्र नेता वन गए, यह कुछ कम 
चकित करने वाली वात नहीं है। 940 में लाहौर के मुस्लिम लीग के अधिवेशन में 
भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ और 
आठ वर्ष के कम समय में ही संसार के नक्शे पर एक स्वतंत्र देश का उदय हो गया, 
यह भी चमत्कार जैसा लगता है। इस चमत्कार को यथार्थ में परिवर्तित कर देने का 
पूरा श्रेय मोहम्मद अली जिन्ना को दिया जाता है। 

अमेरिका में इतिहास के प्राध्यापक स्टेन्ली वोल्पर्ट की लिखी पुस्तक -'जिन्ना 
आफ पाकिस्तान” चार सौ से अधिक पृष्ठों की ऐसी जीवनी है जो जिन्ना के बहिरंग 
और अंतरंग पर भरपूर प्रकाश डालती है। 

इस सम्बन्ध में हाल में ही एक पुस्तक आई है-दि आइडा आफ पाकिस्तान” | 
एक अमेरिकी विश्वविद्यालय के प्राध्यापक स्टीफन फिलिप कोहन ने लगभग चार सौ 
पृष्ठ की यह पुस्तक लिखी है। पाकिस्तान के निर्माण के 58 वर्ष वाद भी विदेशी, विशेष 
रूप से अमेरिकी विद्वानों द्वारा इस विषय पर शोध जारी है और वे इस विषय पर 
विभिन्न परिप्रेक्ष्यों से चिंतन-मनन कर रहे हैं। 

इस विषय पर लेखक कोहन इस बात को जानने की कोशिश करता है कि 
हल्के-फुल्के ढंग से उभरा एक विचार किस प्रकार का एक 'राज्य में बदल जाता है। 

यह माना जाता है कि पाकिस्तान के विचार के सूत्रधार उर्दू के बहुमान्य शायर 
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और दार्शनिक अल्लामा मोहम्मद इकवाल थे। पाकिस्तान के सभी सरकारी दफ्तरों में 
आमतौर पर दो ही चित्र दिखाई देते हैं-एक अल्लामा इकबाल का और दूसरा मोहम्मद 
अली जिन्ना का-एक विचार का प्रणेता और दूसरा उसे कार्यान्वित करने वाला। 

दिसम्बर 990 में इलाहावाद में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ था जिसकी 
अध्यक्षता मोहम्मद इकबाल ने की थी। अपने भाषण में इकबाल ने इस विचार को 
प्रकट करते हुए कहा था कि इस देश में दो हिन्दुस्तान हैं-एक, हिन्दू हिन्दुस्तान-दूसरा, 
मुस्लिम हिन्दुस्तान । अपने भाषण में उन्होंने कहा था-मैं पंजाब, उत्तर-पश्चिम सरमा 
प्रान्त, सिंध और वलोचिस्तान को मिलाकर एक राज्य के रूप में गठित देखना चाहता 
हूं। उत्तर पश्चिम हिन्दुस्तान में वना एक मुस्लिम वहुल राज्य ही मुझे मुसलमानों की 
नियति लगती है। 

अपने भाषण में मोहम्मद इकवाल ने पूर्वी भारत में मुस्लिम बहुल राज्य बनाने 
की कोई चर्चा नहीं की थी। इकबाल को धारणा का उत्तर-पश्चिम मुस्लिम बहुल राज्य 
हिन्दुस्तान का ही एक भाग था। उस समय तक एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के निर्माण 
की वात सामने नहीं आई थी। उसके तीन वर्ष पश्चात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के कुछ 
मुसलमान छात्रों ने प/किस्तान शब्द गढ़ा था और एक स्वायत्त मुस्लिम राष्ट्र की कल्पना 
को सामने रखा था। 

यह भी एक विडम्वना है कि पृथक मुस्लिम देश की परिकल्पना के विचार का 
सूत्रधार वह एक इकबाल वना, जिसने उसके कुछ समय पूर्व ही “सारे जहां से अच्छा 
हिन्दोस्तां हमारा’ गीत की रचना की थी, जिसे इस देश में एक राष्ट्रगीत के रूप में 
सर्वत्र गाया जाता था, आज भी गाया जाता है। वाद में इकवाल की मानसिकता को 
सर्व इस्लामी विचार ने प्रकाशित करना शुरू कर दिया और वे कहने लगे, “मुस्लिम 
हैं हम वतन है सारा जहां हमारा |” 

यह भी ध्यान देने योग्य है कि सर मोहम्मद इकबाल के पूर्वज दो-तीन पीढ़ी 
पहले कश्मीर के छिव्वर मोहयाल व्राह्मण थे। 

इतिहास की यह भी एक विडम्वना है कि प्रारंभ में पाकिस्तान बनाने का जोश 
उन क्षेत्रों में बहुत कम था। जिन क्षेत्रों को मिलाकर उसका निर्माण हुआ। बंगाल पंजाब 
और सीमा प्रान्त में आखिर तक मुस्लिम लीग के पैर नहीं जमे थे। पंजाब में मार्च 
]947 तक यूनिनिस्ट सरकार थी और सीमा प्रान्त में डॉ. खान साहब की कांग्रेस सरकार 
थी। पाकिस्तान के निर्माण के लिए सबसे अधिक उत्साह उन प्रदेशों (उत्तर प्रदेश, 
विहार, महाराष्ट्र) आदि में था, जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे और इन्हें पाकिस्तान 
का भाग नहीं बनना था। 

स्टीफन फिलिप कोहन ने अपनी पुस्तक में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्‍न उठाए हैं। 
क्या कारण है कि पाकिस्तानी सेना के जनरल उस ढंग से व्यवहार नहीं करते हैं, जैसे 
भारतीय सेना के करते हैं, जबकि दोनों सेनाओं के अधिकारियों का प्रशिक्षण अंग्रेज 
शासकों द्वारा स्थापित प्रणाली से ही हुआ है? 
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एक अन्य प्रश्न इस पुस्तक में उठाया गया है कि क्या पाकिस्तान एक कट्टर 
इस्लामी राज्य बनकर जीवित रहेगा या वह एक सेक्यूलर राज्य का रूप धारण करेगा? 
पाकिस्तान में यह प्रश्न प्रारंभ से ही उठता रहा है। मोहम्मद इकबाल अपनी कल्पना 
के मुस्लिम बहुल राज्य को कट्टर इस्लामी राज्य के रूप में नहीं देखना चाहते थे। 
पाकिस्तान बनने के बाद उसका पहला गवर्नर जनरल बनने पर मोहम्मद अली जिन्ना 
ने भी अपने अभिभाषण में कहा था कि इस देश में सभी अल्पसंख्यकों को रक्षा की 
जाएगी और उनकी भागीदारी भी प्राप्त की जाएगी। 

किन्तु पाकिस्तान कभी भी कट्टरपंथियों और जेहादियों के प्रभाव की छाया से 
मुक्त नहीं हुआ। इन तत्वों को प्रसन्न करने के लिए वहां से सैनिक और नागरिक 
शासक इस प्रकार के कानून बनाते हैं जिसमें अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव स्पष्ट रूप 
से दिखाई देता है। बहां ईशनिंदा (व्लैश फैमी) के कानून के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति 
हजरत मोहम्मद या कुरआन शरीफ के विरुद्ध कोई वात कहता है तो उसे मृत्युदंड दिया 
जाता है। बहुत से लोग अपनी निजी रंजिश के कारण किसी व्यक्ति (विशेष रूप से 
अल्पसंख्यक समुदाय के) पर यह दोष लगाकर पुलिस में यह शिकायत कर देते हैं कि 
इसने हजरत मोहम्मद के प्रति अपशब्द कहे हैं। बिना किसी जांच के ऐसे व्यक्ति को 
गिरफ्तार किया जाता है और अदालत द्वारा उसे सजा दे दी जाती है। 

पाकिस्तान में अभी भी मौलवियों के फतवे पर उस औरत को संगसार (पत्थरों 
की बौछार से मृत्यु दंड देना) कर दिया जाता है जिस पर यह आरोप लग जाए कि 
उसने किसी पर पुरुष से अपने शारीरिक संबंध बनाए हैं। 

पाकिस्तान के निर्माता इसे आधुनिक अर्थों में, पश्चिमी देशों के ढंग का लोकतंत्र 
बनाना चाहते थे, किन्तु कट्टरपंथी तत्व लोकतंत्र की अवधारणा को पसंद नहीं करते 
थे। लोकतंत्र में जनता ही सर्वप्रभुता सम्पन्न होती है जो अपने चुने हुए प्रतिनिधियों 
दारा शासन चलाती है। पाकिस्तान में, प्रारंभिक वर्षो में जव संविधान का निर्माण हो 
रहा था, वहां के उऐेभाओं द्वारा इस बात पर आग्रह किया गया कि सर्वप्रभुता सम्पन्न 
केवल अल्लाह है और शरीयत ही इस दिशा में मार्ग निर्देशक है। वहां के कट्टरपंथियों 
की दृष्टि में लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता, दोनों ही गैर इस्लामी मान्यताएं हैं। 

आज भी पाकिस्तान दो राहे पर है। वह आधुनिक लोकतंत्र बने, जहां बिना 
किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हों अथवा वहां धर्माधारित 
इस्लामी राज्य हो जो शरीयत की मान्यताओं के अनुसार अपना कार्य करे? देखना यही 
कि पाकिस्तान किस रास्ते की ओर जाता है? 


(दैनिक जागरण, 24-5-2005) 
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न्याय में देरी न्याय का निषेध है 


अंग्रेजी में यह बात प्रायः दोहराई जाती है-जस्टिस डिलेड-जस्टिस डिनाइड-न्याय में 
देरी से न्याय का निषेध हो जाता है। कनिष्क बम कांड केस में यही हुआ। इस बम 
कांड के दो आरोपियों-रिपुदमन सिंह मलिक और अजायव सिंह बागड़ी को कनाडा के 
ब्रिटिश कोलम्बिया राज्य की सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में निर्दोष घोषित कर 
दिया। 
बीस वर्ष पूर्व वैंकुवर से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के अदंरआयरलैंड के पास 
बम विस्फोट हुआ। जहाज समुद्र में जा गिरा और उसमें सवार 329 यात्री मारे गए। 
इस दुर्घटना से सारे संसार में सनसनी फैल गई थी। उसके कुछ समय पूर्व ही आपरेशन 
ब्लू स्टार हुआ था, जब भारतीय सेना ने पंजाब के 32 गुरुद्वारों में प्रवेश किया था। 
उसी आपरेशन में अमृतसर का अकाल तख्त बुरी तरह ध्वस्त हुआ था और हरिमादिर 
की दर्शनी ड्योढ़ी क्षत-विक्षत हुई थी। इस आपरेशन में जितनी व्यापक जनहानि हुई 
थी। उसका पूरा ब्योरा अभी भी प्राप्त नहीं है। 
ऑपरेशन ब्लू स्टार ने संसार के सभी भागों में वसने वालों सिखों को बहुत 
आहत किया था और सभी ओर बहुत-से विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। उसी की प्रतिक्रिया 
स्वरूप लगभग चार महीने बाद प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या हुई 
थी और देश के अनेक भागों में कई हजार सिखों को बड़ी निर्दयता से मारा गया था। 
उस समय सभी ओर यही माना गया था कि कनिष्क जहाज का विध्वंस भी 
कनाडा में बसे हुए कुछ उग्रवादी तत्वों ने किया है। 
आतंकवाद की मान्यताएं भी बहुत विचित्र हैं। सेनावद्ध होकर दो पक्षों का आपस 
में युद्ध करना मानय इतिहास में सहद्राब्दियों से अंकित है। अपने शत्रु को अकेला 
दुकेला पाकर उसकी हत्या कर देना जैसी घटनाएं भी इतिहास में विरल नहीं हैं, किन्तु 
निर्दोष लोगों की हत्याओं का सिलसिला तब शुरू हुआ जब मध्य एशिया में दुरन्त 
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आक्रमणकारी अपनी खूंखार सेनाएं लेकर इस भूमि पर आने लगे। ऐसे आक्रमणकारी 
केवल स्थानीय शासकों की सेनाओं से ही युद्ध नहीं करते थे, बल्कि मार्ग में पड़ने 
वाली बस्तियों को लूटते-उजाइते चलते थे और मासूम जनता का कत्लेआम भी करते 
जाते थे। चंगेज़ खान, हलाकू खान और तैमूरलंग जैसे आक्रमणकारियों की सेनाओं 
ने तत्कालीन शासक वर्ग पर इतने जुल्म नहीं ढाए थे जितने आम लोगों पर। 

मध्ययुग में सार्वजनिक हत्याओं का एक और दौर आया। सारे संसार में धर्म 
के नाम पर व्यापक नरसंहार होने लगा। धर्मान्तर के नाम पर इस देश में निरीह और 
निर्दोष लोगों की कैसी हत्याएं हुई हैं, इतिहास इसका गवाह है। 

बीसवीं शती से इस देश में आतंकवाद का दौर आया। यह प्रवृत्ति यूरोप से 
रूस होती हुई इस देश में आई। इस प्रवृत्ति में 'बम' सबसे महत्वपूर्ण उपादान बन 
गया। शासक वर्ग को आतंकित करना, उसकी ज्यादतियों के लिए उससे बदलना लेना, 
उसे अपने विरोध का आभास कराना उनका मन्तव्य होता था। 

किन्तु पिछली आधी शती में सारे संसार में आतंकवाद की जो प्रकृति उभरी 
है। उसने समाज के प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक स्थान को असुरक्षित बना दिया है। कब 
कोई उग्रवादी तत्व हवाई जहाज में बम रख देगा, रेलगाड़ी में विस्फोट कर देगा। भरे 
बाज़ार में घुसकर गोलियों की वर्षा प्रारम्भ कर देगा-कोई नहीं जानता । इन तत्वों के 
सम्मुख शत्रु, शत्रु सेना अथवा विरोधी सत्ता या समाज का चित्र तो होता है, किन्तु 
उससे लड़ने के लिए वे सीधे-सीधे उसका सामना नहीं करते। उसका निशाना बनते 
हैं वे लोग जिनका राजनीति अथवा सत्ता समीकरणों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता। 
ऐसे लोगों का संसार अपने-अपने परिवार और उसकी सुख-सुविधाओं को जुटाने के 
लिए किए गए प्रयासों तक ही सीमित होता है। आज के आतंकवादी इन्हें 'साफ्ट 
टारगेट” समझते हैं और इन्हें पीड़ित करने में ही अपनी तृप्ति अर्जित करते हैं। मूलतः 
ऐसे तत्व निर्दयी और कायर होते हैं। 

बीस वर्ष पूर्व जिन लोगों ने एयर इंडिया के कनिष्क हवाई जहाज में विस्फोटक 
पदार्थ रखे थे, वे ऐसे ही लोग थे। 

जब किसी परिवार का कोई निर्दोष व्यक्ति ऐसी अकल्पित दुर्घटना में मारा जाता 
है तो दुख के प्रारंभिक आघात से उबरते ही वह परिवार इस आशा में जीता है कि 
ऐसी नृशंस घटना के दोषी व्यक्त्यों को पकड़ा जाएगा और उन्हें अपने कृकृत्य को 
कड़ी सजा दी जाएगी। अपने परिजन की मृत्यु के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को मिलने 
वाली सजा से व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक तृप्ति मिलती है। कनिष्क विस्फोट में मारे गए 
लोगों के परिजनों को ब्रिटिश कोलम्बिया के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने इस तृप्ति 
से भी वंचित कर दिया। 

रिपुदमन सिंह मलिक और अजायब सिंह बागड़ी को लम्बी अदालती कार्रवाई 
के बाद न्यायाधीश ने निर्दोष घोषित किया, इससे सारी बात समाप्त नहीं हो जाती। 
आखिर तो उस दुष्कृत्य के लिए कुछ लोग जिम्मेदार होंगे ही। उनकी पहचान किस 
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प्रकार होगी? उन्हें कब दंडित किया जाएगा? क्‍या 329 निर्दोष व्यक्तियों के हत्यारे, 
विना किसी खरोंच के निर्दद होकर घूमते रहेंगे? 

मुझे इस देश में हुए कुछ हत्याकांडों की याद आती है। 30 जनवरी, 948 को 
दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। कुछ समय पश्चात्‌ उनकी हत्या में शामिल 
व्यक्ति पकड़े गए। उन पर मुकदमा चला। परिणामस्वरूप दो व्यक्तियों को फांसी पर 
लटकाया गया। इंदिरा गांधी की हत्या के आरोप में भी दो व्यक्तियों को फांसी दी 
गई थी । जनरल वैद्य की हत्या के आरोप में पूना में दो लोगों को मृत्यु दंड दिया गया 
था। 

यह कैसी विचित्र न्याय प्रक्रिया है जो एक व्यक्ति की हत्या करने वाले व्यक्ति 
या व्यक्तियों की तुरन्त पहचान कर लेती है। उन पर मुकदमा चलता है और उन्हें 
दंड भी मिलता है, किन्तु जिस हत्या कांड में सैकड़ों या हज़ारों लोग मारे जाते हैं, उसके 
दोषियों का वाल भी वांका नहीं होता । नवम्बर, 984 में इस देश में पांच हजार निर्दोष 
सिखों की हत्या हुई थी। उस सम्वन्ध में कितने ही आयोग वैठे, कितनी ही समितियां 
बनाई गई, मानवाधिकार संगठनों द्वारा कितनी रिपोर्ट प्रकाशित हुई। बहुत से दोषियों 
की पहचान भी हुई, किन्तु आज तक फांसी पर एक व्यक्ति को भी नहीं लटकाया 
गया। 

न्याय प्रक्रिया को जितना लम्वा खींचा जाता है, उसमें जितना विलम्ब होता है 
उसमें न्याय-प्राप्ति की आशा उतनी ही कम हो जाती है। इस अवधि में बहुत से साक्ष्य 
नष्ट हो जाते हैं, वहुत सी गवाहियों को दोषी पक्ष के लोग भय, लोभ तथा अन्य साधनों 
से वरगला लेते है, आरोपों की तह में जाने वाले न्यायायधीशों की वदलियां होती रहती 
हैं और अनेक प्रकार से उन्हें प्रभावित करने का प्रयास होता हैं। ऐसी स्थिति में तर्क 
संगत न्याय मिलने की सभावना क्षीण होती चली जाती है। सवसे अधिक शोचनीय 
स्थिति उन परिजनों की होती है जो अपनी सूनी आंखों से न्याय की बाट जोह रहे 
होते हैं। 

कनिष्कःवम कांड के कथित आरोपियों को दोष मुक्त घोषित करने का निर्णय 
हमारे देश के सभी समाचार पत्रो में बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित हुआ। दोनों दोषमुक्त 
व्यक्तियों के चित्र भी बड़ी प्रमुखता से छापे गए, किन्तु लगभग सभी समाचार पत्रों 
में दोनों के सिख होने की वात को बड़ी प्रमुखता दी गई। मुझे यह स्थिति बड़ी खेदजनक 
लगती है। वे दोनों व्यक्ति सिख है, यह तो उनके प्रकाशित चित्रों से ही स्पष्ट था। 
फिर इस वात को इस प्रकार रेखांकित करने की क्या आवश्यकता थी? कश्मीर में 
आतंकवाद की घटनाएं नित्य होती हैं। उसमें दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को मुस्लिम 
आतंकवादी कह कर नहीं पुकारा जाता। दिसम्बर 2002 में जिन लोगों ने संसद भवन 
पर आक्रमण किया था, उनके साथ भी मुसलमान शब्द नहीं जोड़ा गया था। गोधरा 
स्टेशन के अग्नि कांड और गुजरात में हुए दंगों के दोषियों के साथ भी उनके मुसलमान 
या हिन्दू की बात को उछाला नहीं जाता। फिर कनिष्क वम कांड के कथित आरोपियों 
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को बार-बार सिख लिखा जाना कैसी मानसिकता है? 

कनिष्क बम कांड की घटना से सभी लोग बहुत आहत हुए थे। सिख विशेष 
रूप से दुःखी और चिंतित हुए थे क्योंकि इसे उन्हीं के उग्रवादी तत्वों की कार्रवाई 
माना जा रहा था। इस कृत्य से सारे संसार में उनकी छवि धूमिल हुई थी। हाल में 
हो किए गए अपने कनाड़ा प्रयास में मैंने अनुभव किया कि वहां को सभी प्रमुख सिख 
संस्थाएं और व्यक्ति चाहते थे कि उस दुर्घटना के दोषी व्यक्तियों की सही पहचान 
की जाए और उन्हें दण्डित किया जाए। ऐसे लोगों के प्रति किसी में कोई सहानुभूति 
नहीं थी। 

प्रश्‍न अपनी जगह खड़ा है-न्याय देने में की गई देरी न्याय का निषेध हैं कनिष्क 
बम. कांड पर आया हुआ फैसला, इस वात की पुनःपुष्टि करता है। 


(दैनिक जागरण, 3-03-05) 


महीप सिंह रचनावली / 466 


Hindi Premi 


अच्छे परिणामों की उम्मीद 


पाकिस्तानी राष्ट्राध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ बड़े धूम-धड़ाके के साथ भारत आए और 
उसी धूम-धड़ाके से वापस चले गए, किंतु इस बार चार वर्ष पूर्व की आगरा शिखर 
वार्ता की भांति फसाना खत्म नहीं हुआ। यह आशा वलवती हुई है कि कुछ सार्थक 
परिणामो सहित यह फसाना आगे बढ़ेगा। जव भी भारत और पाकिस्तान के मध्य कोई 
संवाद शुरू होता है, कश्मीर का मुद्दा किसी विगड़े सांड़ की तरह वीच में पसर कर 
बैठ जाता है। एक ओर से उसके टेढ़े सींग नकारात्मक ढंग से हिलते हैं तो दूसरी ओर 
से उसकी पूंछ। इस बार भी यही हुआ। क्रिकेट की कूटनीति, सहभोज और मिलना-जुलना, 
लजीज खाने, उपहारों का आदान-प्रदान और प्रसन्न मुद्राएं-सब के वीच कश्मीर किसी 
अड़ियल रडू की तरह अड़ा रहा। प्रधामंत्री मनमोहन सिंह ने बार-बार यह स्पष्ट किया 
कि दोनों देशों की उीमाएं बदली नहीं जा सकतीं। 

इस बात का अर्थ यह निकाला गया कि कश्मीर की भौगोलिक स्थिति में कोई 
परिवर्तन नहीं हो रकता। इसका अर्थ यह भी है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा ही 
भारत-पाकिस्तान के मध्य अतंरराष्ट्रीय सीमा बन जाएगी। जनरल मुशर्रफ ने मनमोहन 
सिंह की इस बात को नकारा नहीं, अपितु उसके साथ दो आयाम और जोड़ दिए। 
“अब सीमाएं बदली नहीं जा सकतीं” की बात को उन्होंने यह अर्थ दिया कि गत 58 
वर्ष से दोनों देशों के मध्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात की ओर से जो सीमाएं बनी 
हुए हैं उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है, किंतु. पाकिस्तान की दृष्टि में 
कश्मीर का मुद्दा दो विवादास्पद है। नियंत्रण रेखा अस्थाई है और पाकिस्तान इसे 
वास्तविक सीमा रेखा मानने को तैयार नहीं है। एक आयाम साफ्ट वार्ड (लचीली सीमा) 
का है। इस शब्द का इन दिनों खूब प्रयोग हुआ है। दोनों ओर खंडित परिवार हैं, 
दोनों ओर खंडित तीर्थ स्थान हैं। साहित्य, कला और संस्कृति में असीम समानताएं 
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होते हुए भी वे बैठी हुई हैं। दोनों देशों के मध्य ऐसी स्थिति बन ही सकती है जब 
सीमा-बंधन को लचीला बना कर इस विखंडन को कम किया जा सके? श्रीनगर-मुज्फ्फराबाद 
के बीच की बस सेवा आतंकवादी तत्वों की सभी धमकियों के बावजूद एक सफल 
प्रयास सिद्ध हुई हैं। आपसी मिलन के ऐसे अन्य बिंदुओं क तलाश हो सकती है, जब 
लोगों में आपस में मिलने की अदम्य इच्छा हो तो सीमाएं असंगत हो जाती हैं। 

मेरा अनुभव यह है कि पाकिस्तान के लोग, विशेष रूप से वहां की युवा पीढ़ी 
यह कहने लगी है कि कश्मीर समस्या ने दोनों देशों के लोगों को बंधक वना रखा 
है। इसके हल के इंतजार में हम कव तक घुटते रहेंगे? इस घुटन का अधिक शिकार 
दोनों देशों का मुस्लिम समुदाय है। पारिवारिक विखंडन हिंदू-सिख परिवारों में नाम मात्र 
का है। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या पाकिस्तान से अधिक है। हजारों परिवार 
ऐसे है जिनके सगे-संबंधी दोनों ओर हैं। ऐसे परिवारों के मिलन के धार्मिक दृश्य उस 
समय देखने को मिले जब श्रीनगर से मुजफ्फराबाद गए और मुजफ्फरराबाद से श्रीनगर 
आए लोग अपने विछड़े हुए लोगों से बरसों वाद मिले। जनरल मुशर्रफ का इस भारत 
यात्रा में जो रवैया था वह आगरा की शिखर वार्ता से भिन्न था। वह वार्ता भी कश्मीर 
मुद्दे की चट्टान से टकरा कर टूट गई थी। यह मुद्दों आज भी वहीं का वहीं है। इस 
संबंध में भारत के रुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर चाहे केन्द्र में सरकार दूसरी 
आ गई हो और प्रधानमंत्री बदल गए हों। उस बार दोनों ओर से कोई संयुक्त वक्तव्य 
भी प्रसारित नहीं हुआ था। इस बार कुछ अइचनों के बावजूद उसमें सहमति दिखाई दी। 

गत कुछ वर्षो में विशव स्तर पर ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्होंने लोगों को 
नए ढंग से सोचने के लिए मजबूर किया हे। इस अवधि में इस्लामी आतंकवाद की 
काली छाया से संसार के अनेक भाग त्रस्त रहे हैं। न्यूयार्क का विश्व व्यापार केन्द्र, 
दिल्‍ली का संसद भवन, रूस में स्कूली बच्चों को बंधक बनाया जाना, कराची में फ्रांसीसी 
यात्रियों की हत्या आदि अनेक घटनाएं हैं जिन्होंने सारे संसार को स्तब्ध किया है। 
पाकिस्तान भी ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं रहा है। स्वयं मुशर्रफ आतंकवादियों के 
जानलेवा हमलों के कई वार बाल-बाल बचे हैं। इन वर्षो में पाकिस्तान शिया सुन्नी 
झगड़ों से भी कुछ कम अस्त नहीं हुआ है। 

अमेरिका तथा उसके मित्र देशों द्वारा अफगानिस्तान और इराक पर जो सैनिक 
कार्रवाई की गई उसने विश्व परिदृश्य में एक नया आयाम जोड़ दिया इस्लामी देश 
होते हुए भी पाकिस्तान को अमेरिका का साथ देना पड़ा और यह स्वीकार करना पड़ा 
कि आज की विश्व राजनीति में अमेरिका की उपेक्षा करके किसी इस्लामी राष्ट्र का 
जी सकना सरल नहीं। इस कारण मुशर्रफ को पाकिस्तानी कट्टरपंथियों का सामना 
भी करना पड़ रहा है। इस समय जितने सुरक्षा घेरों में वह पाकिस्तान में जीते हैं, 
संभवतः संसार का अन्य कोई राष्ट्रध्यक्ष नहीं जीता । उन पर इस समय अनेक दबाव 
हैं। सबसे बड़ा दबाव उनके अपने अस्तित्व का है। इसके लिए उन्हें यह आवश्यक 
लगता है कि वे अधिक से अधिक शक्ति अपने हाथों में रखें । इसलिए अनेक घोषणाओं 
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के बावजूद वे संवैधानिक रूप से अपने देश के सत्ता-संपन्न राष्ट्रपति भी रहना चाहते । 
वे यह अच्छी तरह जानते हैं कि जरा सा भी कमजोर पड़ते ही उन्हें सत्ता से उखाइ 
फेंकने वाले तत्व सक्रिय हो उठेंगे। मैं समझता हूं कि भारत के लिए यही स्थिति वहुत 
अनुकूल है। इस समय मुशर्रफ का सत्ता में बने रहना भारत के हित में है। 

मुशर्रफ के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा, यह अनुमान लगा सकना सरल नहीं । 
वहां यह भी हो सकता है कि जनतांत्रिक शक्तियां फिर से उभर आएं और बह देश 
संसदीय लोकतंत्र के मार्ग पर पहले से अधिक मजवूत कदमों से चल पड़े। यह भी 
हो सकता है कि वहां एक और तख्तापलट हो जाए और कोई दूसरा सेनाधिकारी सत्ता 
पर कव्जा कर ले। यह भी हो सकता है कि वहां कट्टरतावादी संगठन अपना संर्चस्व 
स्थापित कर लें, जिन्हें जेहादी तत्वों का पूरा समर्थन प्राप्त हो जाए और अमेरिका तथा 
भारत के विरोध में गूंजने वाले नारों से सारा वातावरण भर जाए ! मुझे अधिक संभावना 
अंतिम वात की लगती है। पाकिस्तान में पिछले सूवाई चुनावों में उत्तर-पश्चिमी सीमा 
प्रांत को विधानसभा में इन तत्वों को बहुत सफलता मिली थी। भविष्य में ये तत्व 
अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। आज की स्थिति में पाकिस्तान की जनता बड़ी 
महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह जनता सेना से भी डरती है और कट्टरतावादी 
तत्वों से भी। यह जनता भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहती है। उसकी यह चाहत 
उस समय से है जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ था, किंतु इसमें कभी सेना के तानाशाह 
शासक वाधक वने और कभी वे तत्व जो भारत से निरंतर बनी रहने वाली शत्रुता 
को ही अपना उद्देश्य मानते रहे है। आज की स्थिति ऐसी जनता के पक्ष में है। इस 
जनता की इच्छाओं का दवाव ही है कि आज के पाकिस्तानी शासक लचीली सरहद 
की बात कर रहे हैं। 

पाकिस्तानी शासक यह वात अच्छी तरह जान चुके हैं कि वे न तो सेना के 
जरिए कश्मीर को हथिया सकते हैं और न आतंकवादियों की सहायता करके वे अपना 
अभीष्ट प्राप्त कर सकते है। इस बात का आभास सभी को है कि भारत एक विराट 
सैनिक शक्ति है और बड़ी आर्थिक शक्ति बनने को अग्रसर है। यदि हमारे प्रधानमंत्री 
यह कहते हैं कि दोनों ओर की सीमा रेखाओं को फिर से नहीं खींचा जा सकता तो 
उसमें कश्मीर की नियंत्रण रेखा भी शामिल हैं। संसार की बड़ी शक्तियां भी जानती 
हैं कि वर्तमान नियंत्रण रेखा ही वास्तविकता है। देर-सवेर पाकिस्तान और कश्मीरी 
अलगाववादी तत्वों को इस असलियत को स्वीकार करना ही होगा। यह बात मानी 
जाती है कि अजमेर की दरगाह की जियारत करने वही आता है जिसे ख्याजा खुद 
बुलाते हैं। मुशर्रफ अपनी आगरा यात्रा में यह जियारत नहीं कर सके थे। इस वार 
वे सफल हुए। आस्थावान यह मान सकते हैं कि स्वयं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी 
मानते है कि दोनों देशों मे संबंध इतने अच्छे हो जाएं कि पाकिस्तान से जियारत करने 
वाले श्रद्धालुओं का यहां तांता लग जाए! 


(दैनिक जागरण, 2]-04-2005) 
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न्याय की चक्की इतनी धीमी 
क्यों चलती है? 


इस देश में सभी बातों का धीमी गति से चलना जैसे राष्ट्रीय चरित्र बन गया है। 
कार्यपालिका द्वारा सभी कार्य बहुत धीरे-धीरे किए जाते हैं। दफ्तरों में सम्बन्धित बाबू 
प्रायः अपनी सीट पर नहीं मिलते। कभी वे चाय पीने या बीड़ी पीने के लिए बाहर ' 
गए होते है कभी किसी सहयोगी के पास बैठकर बतिया रहे होते हैं, या छुटूटी पर 
होते हैं। 

हमारी संसद और विधान सभाओं में विधेयक वर्षों तक लटके रहते हैं। सांसद 
और विधायक बात-बात पर लड़ते हुए अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं अथवा 
केन्द्रीय कक्ष और जलपान गृहों की शोभा बढ़ाते हैं। कार्यवाही चलाने के लिए 
आवश्यकता कोरम भी बड़ा मुश्किल से पूरा होता है। 

हमारी कार्य पालिका और विधायिका से लोगों का विश्वास डोल चुका है, किन्तु 
आज भी लोगों का विश्वास न्याय पालिका पर बहुत हद तक बना हुआ है। उन्हें लगता 
है कि यही वह स्थान है जहां उनकी शिकायतें दूर हो सकती हैं, कार्यपालिका और 
विधायिकता के निर्णयों को भी वे चुनौती दे सकते हैं, अपने प्रति होने वाले अन्याय 
का वे परिमार्जन करा सकते हैं। इस देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा यदि लोगों का 
इस संदर्भ में मोहभंग प्रारम्भ हो जाएगा। 

यह मोहभंग इसलिए नहीं होगा कि किसी अदालत ने किसी मामले में गलत 
निर्णय दिया है। अपने असंतोष का परिमार्जन कराने के लिए व्यक्ति ऊपर की अदालत, 
फिर उसके ऊपर की और अंत में सर्वोच्य न्यायालय तक जा सकता है। उसके मोहभंग 
का मुख्य कारण यह है कि अदालतों की चक्की इतना धीरे चलती है कि फैसला आने 
में वर्षों लग जाते है। इस अवधि में ताजे धाव बहुत कुछ भर चुके होते हैं, अनेक 
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दोषियों की प्राकृतिक मृत्यु हो चुकी होती है, न्याय की याचना करने वाला थक कर 
चूर हो चुका होता है, उसकी जेव खाली हो चुकी होती है और कभी-कमी न्याय मिलने 
से पहले उसकी आंखें मुंद चुकी होती हैं। 

कुछ ताजे उदाहरण हमारे सामने हें। 989 में भागपुर में व्यापक पैमाने पर 
हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए थे। दंगों के पश्चात बड़े विलम्ब और कठिनाई से पुलिस थानों 
में एफ-आई. आर. दर्ज हुई जिनमें दोषियों को नामांकित किया गया था। फिर अदालती 
प्रक्रिया प्रारम्भ हुई और मंथरगति से चलने लगी। कुछ दिन पूर्व ही समाचार पत्रों में 
यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि उन दंगों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले दस दोषियों 
को वहां की अदालत ने आजीवन कारावास का दण्ड सुनाया है। यह निर्णय 76 वर्ष 
वाद आया। 

इस समाचार के दो-दिन वाद एक और समाचार आया। ।984 में दिल्ली, कानपुर 
तथा अन्य अनेक स्थानों पर जो सिख विरोधी दंगे हुए थे उसमें लगभग पांच हज़ार 
सिखों की हत्या की गई थी। इस सम्बन्ध में मानवाधिकार संगठनों ने जांच-पड़ताल 
करके अनेक रिपोर्ट प्रकाशित की थीं, जिनमें उस हत्याकांड में सक्रिय रूप से भाग 
लेने वाले लोगों के नाम भी प्रकाशित हुए थे। इन नामों मे कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित 
अनेक प्रमुख नेताओं के नाम भी थे। 

इन संगठनों के बहुत जोर देने पर 986 में केन्द्र सरकार ने न्यायमूर्ति रंगनाथ 
मिश्र की अध्यक्षता में एक आयोग वनाया। उसने दिल्ली, कानपुर और वोकारों में हुई 
हत्याओं की (जैसी वैसी) जांच की और अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में समी प्रमुख 
नेताओं को तो दोष मुक्त कर दिया गया, किन्तु कुछ छुटभैयों को अवश्य दोषी ठहराया 
गया। रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिश पर सरकार ने एक के वाद दूसरी ऐसी 
समितियां वनाई जिन्हें दोषियों की पहचान भी करनी थी और उस समय पुलिस द्वारा 
अपनाए गए रवैए की भी जांच करनी थी। 

इन रिपोर्टो के आधार पर कुछ लोगों पर अदालतों में मुकदमें चले। दंगों के 
समय थानों में बहुत से पुलिस अधिकारियों के रवैये के कारण सही ढंग से केस दर्ज 
नहीं किए गए थे। मुकदमों के समय बहुत सी गवाहियों को दोषी तत्वों द्वारा तोड़ 
लिया गया। बहुत मंथर गति से चलने वाली अदालतों ने कुछ लोगों को छोटी-मोटी 
सजाएं भी दी किन्तु अनेक अपराधी साफ छूट गए। 

नय आए समाचार के अनुसार दिल्ली की एक अदालत ने उस दंगे में नांगलोई 
क्षेत्र में पहली नवम्बर 984 को बावा सिंह नाम के व्यक्ति को पहले खूब पीटा गया, 
फिर मिट्टी का तेल डाल कर उसे जिन्दा जला दिया गया। दिल्ली के एक सत्र 
न्यायाधीश ने उस अपराध के लिए पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई 
है। यह फैसला घटना के वीस वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद आया 


है। द 
भागलपुर हो, दिल्ली हो अथवा अन्य कोई स्थान हो उन परिजनों की मानसिक 
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स्थिति क्या होगी जिन्हें 6 वर्ष बाद यह पता लगता है कि उनके परिवार की हत्या 
के दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जा रहा है? वर्षो तक अपने रिसते धावों की टीस 
को महसूस करते रहना कितनी बड़ी यातना है। 

यह वात भी कितनी विचित्र है कि चाहे भागलपुर के सजा पाए दोषी हों या 
दिल्ली के। ये सभी साधारण लोग हैं। इनकी पीठ पर कुछ खास लोग होंगे जिन्होंने 
इन्हें प्रेरित किया होगा, भड़काया होगा, उन्हें हत्या करने के सारे साधन उपलब्ध कराए 
होंगे। कुछ प्रसंगों में उन्होंने उत्तेजित भीड़ का नेतृत्व भी किया होगा। असली अपराधी 
तो वे लोग हैं। हमारी दंड प्रक्रिया उन्हें क्यों नहीं दवोचती? क्या दण्ड के भागी केवल 
साधारण लोग होते हैं? वे लोग क्यों साफ छूट जाते हैं जो सूत्रधार होते हैं, जिनके 
इशारे पर इस प्रकार के अन्य कार्य किए जाते हैं? 

भागलपुर की सम्पूर्ण स्थिति का व्योरा मुझे पता नहीं है, किन्तु दिल्ली की वात 
तो मैं जानता हूं। यहां के सूत्रधार तो पूरी तरह निर्दवन्द् होकर आज भी धूम रहे हैं 
राजनीतिक-सामाजिक जीवन में अपना विशिष्ट स्थान बनाए हुए हैं। 

आज भी कैसी विडम्बना है कि हमारे देश में कभी कोई विशिष्ट जन दंड का 
भागी नहीं बनता है। गत वर्षो में कितने ही घोटाले चर्चा में रहे-कभी बोफोर्स, कभी 
रसायनिक खाद, सभी चारा, कभी हथियारों की खरीद, कभी सांसदों या विधायकों की 
खरीद। इन सभी. की जांच होने का नाटक होता है, आयोग बनते हैं, उनकी रिपोर्ट 
भी आती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं साल-दो-साल इनकी खूब चर्चा रहती है ऐसा लगता 
है कि कोई बड़ा नेता फंसने जा रहा है। धीरे-धीरे सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। चाहे 
केन्द्रीय जांच व्यूरो पड़ताल करे अथवा और कोई अन्य एजेन्सी-परिणाम, ढाके के 
वही तीन पात। विशिष्टजनों के विरुद्ध कोई मामला ऐसा रूप नहीं ग्रहण कर पाता 
कि कोई अदालत उन्हें दोषी ठहरा कर दण्ड कर भागी वनाए। 

अमेरिका में वाटरगेट-घटना के प्रसंग में वहां के राष्ट्रपति निक्सन को अपने 
पद से हटना पड़ा था। हमारे देश की स्थिति बहुत विचित्र है। एक घोटाले के संदर्भ 
में कुछ वर्ष पूर्व उस समय विहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को अपना पद छोड़ना 
पड़ा था। उन्होंने अपनी पली को मुख्यमंत्री बना दिया और वर्षों तक रिमोट कन्ट्रोल 
से सरकार चलाते रहे। केन्द्रीय मंत्री श्री सुखराम के घर से अकूत दौलत मिली थी। 
उन्होंने सरकार तो छोड़ दी, राजनीति नहीं छोड़ी। अपनी नई पार्टी बनाकर उन्होंने 
हिमाचल प्रदेश की राजनीति पर अपना दवदवा कायम रखा । भ्रष्टाचार को पानी पी-पी 
कर कोसने वाले दल वहां सरकार बनाने से उसका समर्थन पाने के लिए सब कुछ 
भूलकर उनके पीछे लग गए। 

सरकारों द्वारा किसी भी हादसे के लिए आयोग गठित किया जाना अब एक 
अर्थहीन रिवायत बनती जा रही है। सामान्यतः ऐसे आयोगों के लिए किसी अवकाश 
प्राप्त न्यायाधीश की सेवाएं ली जाती है। ऐसे न्यायाधीशों को बैठे-डाले एक कमाऊ 
काम मिल जाता है। उन्हें अपनी रिपोर्ट देने के लिए एक समय सीमा दी जाती है, 
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किन्तु शायद ही किसी आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट निर्धारित समय में दी हो। 
छह-छह महीने इनका कार्यकाल बढ़ता रहता है। जिस कार्य के लिए छह महीने का 
समय लगना चाहिए, उसे पूरा होने में तीन-चार वर्ष का समय भी लग जाता है। 
]984 के दंगों की जांच के लिए रंगनाथ मिश्र आयोग बनाया गया था। उसके 
पश्चात अनेक समितियां बनीं जिन्हें कुछ ही महीनों में अपनी रिपोर्ट देनी थी। कुछ 
समितियों का कार्यकाल विना कोई काम किए इस लिए समाप्त हो गया कि उन्हें अपना 
काम करने के लिए कार्यलय तथा सहायक कर्मियों की सुविधा ही सरकार की ओर 
से नहीं दी गई। जिन समितियों ने अपनी रिपोर्ट दी, उन्हें गृह मंत्रालय ने अपनी 
आल्मारियों में बंद करके रख दिया। 
सवसे ताजी मिसाल नानावती आयोग की है। रंगनाथ मिश्र आयोग को राजीव 
गांधी की सरकार ने जो कार्यक्षेत्र (टर्म्स आफ रिफरेन्स) दिया था, वह इतना दोषपूर्ण 
था कि उस हत्याकांड की जांच की मांग करने वाले मानवाधिकार संगठन तथा अनेक 
सिख संस्थाएं उसके निप्कर्षो से बहुत असंतुष्ट थीं। इन संस्थाओं ने श्री अटल बिहारी 
वाजपेयी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से यह मांग की कि उन दंगों की पूरी जांच 
के लिए व्यापक कार्यक्षेत्र देकर एक नया आयोग बनाया जाए राज्य सरकार ने वह 
मांग स्वीकार कर ली ओर न्यायाधीश नानावती को यह कार्य सौंपा की वह उस कांड 
की पूरी जांच करें। 
जस्टिस नानावती ने कई वर्ष लगातार वह जांच पूरी की। इस वीच केन्द्र में 
सरकार बदल गई। नानावती आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्तमान सरकार के गृहमंत्री को 
सौंप दी। 
वर्तमान सरकार इस रिपोर्ट को दबाकर बैठ गई है, क्योंकि यह अनुमान लगाया 
जा रहा है कि इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे नेताओं पर उंगली उठाई गई हैं, जो वर्तमान 
सरकार के स्तम्भ बने हुए है। 
इस बात को कुछ महीने हो गए हैं। यदि छह महीने के अंदर सरकार इस रिपार्ट 
को संसद के पटल पर नहीं रखती तो यह निरस्त हो जाएगी। 
इस देश में न्याय की चक्की तो धीमी चलती ही है, इसकी गति को अधिक 
से अधिक मंथर बनाने वाली शक्तियां भी कम नहीं हैं। 


(दैनिक जागरण, 26-5-2005) 
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FRE । 


RC ८ 


वे चाहते हैं कि पंजाब में आतंकवाद के 
दिन वापस आ जाए 


2। वर्ष हो गए। जून 984 में पंजाब में आप्रेशन व्लू स्टार हुआ था। भारतीय सेना 
के कमांडों दरबार साहब परिसर में अपना केन्द्र बनाए उग्रवादी तत्वों को अपने नियन्त्रण 
में लेने के लिए वहां घुसे थे। उग्रवादियों ने सेना का कड़ा मुकाबला किया था। 5 
और 6 जून की रात्रि को अमृत सरोवार और हरिमंदिर की परिक्रमा खून से सनी लाशों 
से भर गई थी। तीन-चार बार किए गए अपने प्रयासों में जब सेना का कमांडों दस्ता 
सफल नहीं हुआ, तो पहले आर्मर्ड कारें और बाद में भारी टैंक परिक्रमा में लाया और 
अकाल तख्त पर गोले बरसाए गए। गोलों की मार से अकाल तख्त का भवन ध्वस्त 
हो गया, हरिमंदिर की ओर ले जाने वाली दर्शनी ड्योढ़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। उस 
आप्रेशन में परिसर में बना हुआ प्राचीन पांडुलिपियों और पुस्तकों का संग्रह तथा अनेक 
ऐतिहासिक सामग्री से बना हुआ संग्रहालय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। 

पंजाब में हिंसक घटनाएं उससे पहले ही प्रारम्भ हो गई थीं। सभी ओर यह 
महसूस किया जा रहा था कि न केवल यह प्रदेश भयंकर संकट की ओर बढ़ रहा 
है, यहां का साम्प्रदायिक सौहार्द्र भी बिगइ़ता जा रहा है। हिन्दुओं और सिखों के मध्य 
की खाई निरन्तर चौड़ी होती जा रही है। 

आप्रेशन ब्लू स्टार के सम्बन्ध में गत दो दशकों में निरन्तर मंथन होता रहा 
है। हरिमंदिर परिसर में भारतीय सेना का इस प्रकार आक्रमणकारी के रूप में प्रवेश 
करना क्या उचित था? क्या इसका कोई विकल्प नहीं था? इस कारवाई से पहले सरकार 
की अकाली नेताओं के साथ कभी द्विपक्षी और कभी विपक्षी नेताओं को साथ लेकर 
त्रिपक्षी वार्ताएं हो रही थीं, वे सफल क्यों नहीं हुई? उनके लिए कौन उत्तरदायी था? 
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पंजाब में बढ़ते हुए उग्रवाद को समय रहते क्यों नहीं रोका गया? वहां बढ़ती हुई 
आतंकवादी घटनाओं पर नियन्त्रण क्यों नहीं स्थापित किया? क्या तत्कालीन प्रधानमंत्री 
श्रीमती इंदिरा गांधी उग्रवाद को इसलिए पनपने दे रही थीं कि वे समय आने पर एक 
करिश्मा कर सके, जिसका लाभ उन्हें शीघ्र ही होने वाले लोकसभा के चुनाव में मिल 
सके? 

ऐसे अनेक प्रश्‍न हैं जो आज भी उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। 

एक वात निश्चित है। आप्रेशन ब्लू स्टार जैसी कार्रवाई से संसार भर के सिखों 
का मन वहुत आहत हुआ था। सभी स्थानों पर उस कार्रवाई के विरुद्ध प्रदर्शन हुए 
थे। इस कार्रवाई से उन तत्वों को भरपूर बल मिला था जो भारत को एक वार फिर 
से विभाजित कर एक स्वतंत्र सिख राष्ट्र बनाने का स्वप्न देख रहे थे। ब्रिटेन, कनाडा 
और अमेरिका जैसे देशों में खालिस्तान-समर्थक अनेक उग्र संस्थाएं उभर आई थीं। 
बहुत से गुरुद्वारों पर इन तत्वों ने वर्चस्व स्थापित कर लिया था। गुरुद्वारों के अंदर 
खालिस्तान के समर्थन में बड़े-बड़े बैनर लगा दिए गए थे। 

इस स्थिति से सवसे अधिक प्रसन्न हमारा पड़ोसी देश था। पंजाब सदा हीं इस 
देश की खड्ग भुजा रहा है। ।965 और 97 के युद्धों में पाकिस्तानी सेनाओं को 
सबसे कड़ा मुकाबला पंजाव की सीमाओं पर ही करना पड़ा था। 

पाकिस्तान के राजनायिकों को एक बात सदा ही कांटे की भांति चुभती रही 
है। ।97! में भारत के हस्तक्षेप तथा सहायता से पाकिस्तान विभाजित हो गया था 
और उसके 93000 सैनिकों को भारतीय सेना के कमाण्डर ले. ज. जगजीत सिंह अरोड़ा 
के सम्मुख आत्मसमर्णण करना पड़ा था। पाकिस्तान ऐसे किसी भी प्रयास की भरपूर 
सहायता करने को इच्छुक था जिससे पंजाब में अशांति उत्पन्न हो जाए, वहां का 
साम्प्रदायिक माहौल बिगड़ जाए, हिन्दुओं-सिखों के मध्य वैमनस्य बढ़ जाए, वहां 
साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठें। वहां के शासक सोचते थे कि ऐसी अशान्त स्थिति में 
यदि वे पृथकतावादी तत्वों को अपना समर्थन देंगे तो पूर्वी भाग में घटे बगंलादेश के 
इतिहास को इस ओर दोहराया जा सकता है। इसलिए पाकिस्तान के अनेक नगरों में 
उग्रवादियों को अपने अड्डे बनाने की पूरी सुविधा मिल गई, उन्हें नए से नए हथियार 
मिलने लगे और भरपूर आर्थिक सहायता के लिए सभी द्वार खोल दिए गए। 

आप्रेशन ब्लू स्टार के पश्चात्‌ बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी । भारत की प्रधानमंत्री 
श्रीमती इंदिरा गांधी की उन्हीं के दो सिख सुरक्षा गार्डों द्वारा हत्या कर दी गई। नवम्बर, 
।984 में देश के अनेक भागों में वड़े नियाजित ढंग से सिखों की हत्याएं की गई। 
इसे इस तरह प्रचारित किया गया जैसे बहुसंख्यक हिन्दुओं ने यह कार्य किया है। उसी 
के साथ यह भी प्रचारित किया गया कि पंजाब से, सिखों द्वारा मारे गए हिन्दुओं की 
लाशों से भरी हुई गाड़ियां दिल्ली पहुंच रही हैं। एक समय तो ऐसा लगने लगा था, 
जैसे हिन्दू और सिख पूरी तरह विभाजित हो गए हैं। 

यह स्थिति हमारे पड़ोसी के लिए बड़ी सुखद थी। उसे तो यही चाहिए था। 
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दिल्ली, कानपुर और बोकारो जैसे स्थानों पर जिस प्रकार सिखों की हत्याएं की गई 
थीं उसे वहा के अखबारों ने बढ़-चढ़ प्रकाशित किया गया। पाकिस्तानी टेलीविजन पर 
उन हत्याओं के वड़े दर्दनाक दृश्य प्रसारित किए गए और बार-बार इस वात को दोहराया 
गया कि अब हिन्दू और सिख एक साथ नहीं रह सकते। 

किन्तु जल्दी ही उनका मोहभंग हो गया। यह बात भी सामने आने लगी कि 
किस प्रकार संकरग्रस क्षेत्रों में वहां के हिन्दू नागरिकों ने, कई वार अपनी जान पर 
खेलकर, अपने पड़ोसी सिख परिवारों की रक्षा की। किस प्रकार पंजाब के अनेक गांवों 
में से निष्क्रमण करते हुए हिन्दू परिवारों को वहां के बहुसंख्यक सिख किसानों ने रोका 
और उन्हें उनकी पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया। 

इन्हीं वर्षों में पंजाब में आतंकवाद का दौर थमने लगा। आतंकवादियों के मध्य 
ऐसे अपराधी तत्व 'सम्मिलित हो गए थे जो किसी उद्देश्य से प्रेरित नहीं थे। अशांत 
स्थितियों का लाभ उठाकर लूटमार करना ही उनका उद्देश्य था। यह स्थिति उस समय 
और गर्हित होनी प्रारम्भ हो गई जव ये तत्व पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के 
साथ दुर्व्यवहार करने लगे। कुछ स्थानों से बलात्कार की घटनाएं भी सामने आईं। 

प्रारम्भ में आतंकवादियों के प्रति ग्रामीण सिख जनता की कुछ सहानुभूति थी। 
बाद में लोग इनसे डरने लगे, किन्तु कुछ समय वाद ही ऐसी स्थिति आ गई जब लोग 
संगठित होकर इनका सामना करने लगे। पुलिस का दमनचक्र भी बहुत तेज था। कुछ 
दोषी व्यक्ति तो मारे ही जा रहे थे, उन्हीं के साथ अनेक निर्दोष व्यक्ति भी पुलिस 
की गोली का शिकार बन रहे थे। आखिर पंजाब में आतंकवाद का दौर थमा। यह 
भी सच है कि इन तत्वों के अवशेष आज भी वहां हैं। 

नौवें दशक में पंजाब के सिख दोराहे पर थे। एक वर्ग उन लोगों का था जो 
इस देश में सर्वप्रभुता सम्पन्न सिख राज्य का समर्थक था और किसी न किसी रूप 

' में सक्रिय भी था। दूसरा वर्ग उनका था जो चाहते थे कि प्रदेश की राजनीति में 

लोकतांत्रिक प्रक्रिया फिर से वापस आए, हिंसा की राजनीति का पूरी तरह परित्याग 
किया जाए, पृथक सिख राज्य की बजाए देश के विभिन्न राज्यों के अधिक अधिकारों 
पर अधिक बल दिया जाए। सिमरन जीत सिंह मान एक पक्ष का प्रतिनिधित्व करते 
हैं और प्रकाश सिंह बादल दूसरे पक्ष का। 

पंजाब को जनता, विशेष रूप से सिख जनता ने दूसरे पक्ष को अपना समर्थन 
दिया । प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया 
के प्रति अपनी पूरी आस्था प्रकट की ।-997 में हुए विधानसभा और बाद में लोकसभा 
के चुनाव में उसे भारी सफलता प्राप्त हुई । शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव 
में भी ऐसी ही स्थिति रही। 

आज पंजाब में कांग्रेस का शासन है। वहां सीधा मुकाबला कांग्रेस और अकाली 
दल के मध्य है और यह प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक है, उसी तरह जैसे देश के 
अन्य राज्यों में है। 
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स. प्रकाश सिंह वादल के नेतृत्व पूरे पांच वर्ष तक अकाली-भाजपा की मिली-जुली 
सरकार चली । अकाली दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे का घटक उस समय भी था जब 
केन्द्र में उसकी सरकार थी, आज भी है। 

यह स्थिति उन लोगों के लिए बहुत कष्टप्रद है जो कुछ वर्ष पहले यह सपना 
देख रहे थे कि पंजाब में उग्रवादी तत्व, उनकी सहायता से, इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न 
कर देंगे कि भारत का विघटन प्रारम्भ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। विदेशों में 
भी वहां की सिख संगति में से खालिस्तान विरोधी, संगत का नियंत्रण स्थापित हो गया 
है। 

हाल में ही दिल्ली के दो सिनेमा घरों में जैसे विस्फोट हुए हैं उनसे यह स्पष्ट 
हो गया है कि पाकिस्तान की गुप्तचर एजेन्सी आई. एस. आई. इस प्रयास में है कि 
किस प्रकार वचे-खुचे आतंकवादियों को फिर से संगठित किया जाए, किस प्रकार सिखों 
की धार्मिक भावनाओं को फिर से भइकाया जाए, किस प्रकार साम्प्रदायिक सद्भाव 
को नष्ट किया जाए और किस प्रकार पंजाब में फिर से उग्रवाद और आतंकवादियों 
को उभारा जाए। 


(दैनिक जागरण, 9-6-2005) 
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मुसलमानों का कितना हित साधन किया था 
मिस्टर जिन्ना ने? 


इन दिनों जब मोहम्मद अली जिन्ना बड़ी चर्चा में हैं, मेरे मन में बार-बार यह उठता 
है कि उन्होंने उस समय हिन्दुस्तानी मुसलमानों का कितना हित साधन किया था। 
इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इस देश को दो (अब तीन) भागों में बांट:कर 
मुसलमानों के लिए पवित्र स्थान (पाकिस्तान) बनाने में सफलता प्राप्त की। यह भी 
ठीक कि विभाजित भारत के कुछ लाख मुसलमान इस 'अपवित्र' भूमि को छोड़ कर 
'पवित्र' भूमि में चले गए | वे वहां मुहाजिर (शरणार्थी) बन गए। आज भी उन्हें मुहाजिर 
ही कहा जाता है, किन्तु पाकिस्तान जाने वाले मुसलमान की संख्या से कहीं अधिक 
बड़ी संख्या यहीं रही, उन्हीं हिन्दुओं के साथ, जिनके लिए जिन्ना ने यह कहना प्रारम्भ 
कर दिया था कि आंविभाजित हिन्दुस्तान में मुसलमान हिन्दुओं के “गुलाम” हो जाएंगे! 
इसलिए उनकी 'आजादी' के लिए देश का बंटवारा होना ही चाहिए। 

कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लखनऊ अधिवेशन (976) तक जिन्ना यह मानते 
थे कि यहां के हिन्दू और मुसलमान मिलकर अंग्रेज सरकार से अपने संवैधानिक 
अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। उस समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में आपसी विरोध 
नहीं था, उसी प्रकार जैसे कांग्रेस और हिन्दू महासभा में नहीं था। लाला जालपतराय 
और पं. मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के भी वरिष्ट नेता थे हिन्दू महासभा के भी। 
इसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में भी अपना विशेष स्थान रखते थे और 
मुस्लिम लीग में भी। किन्तु जब गांधी जी का प्रभाव कांग्रेस पर छाने लगा और उन्होंने 
विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और विदेश सरकार के विरुद्ध असहयोग आन्दोलन की 
घोषणा की तो जिन्ना की उनसे असहमति बढ़ने लगी। इसी के साथ मुस्लिम लोगों 
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में उनकी स्वीकृति बढ़कर रही थी। 

मिस्टर जिन्‍ना इस देश के बहुसंख्यक मुसलमानों को यह समझाने में सफल हो 
गए कि आज़ाद हिन्दुस्तान में वे हिन्दुओं के गुलाम हो जाएंगे। एक बात वे बार-बार 
आग्रह पूर्वक कहने लगे कि इस देश में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं हैं, वे एक राष्ट्र 
हैं। 

यह कम आश्चर्य की बात नहीं है कि जिन्‍ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग का 
प्रभाव उन क्षेत्रों में अधिक नहीं बढ़ा जिसमें मुसलमानों की बहुत संख्या थी। उत्तर-पूर्व 
सीमा प्रान्त में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में कांग्रेस का पठानों के मध्य व्यापक 
प्रभाव था। पंजाब में मुसलमान, हिन्दू और सिख भू स्वामी (जाट) एक मंच पर आ 
गए थे। सर सिकन्दर हैयाद खान, सर छोटूराम और सर सुंदर सिंह मजीठिया के समान 
स्वार्थों की पूर्ति के लिए यूनियनिस्ट पार्टी अस्तित्व में आ गई थी। इसी पार्टी की सरकार 
पंजाव में वन गई थी जिसका नेतृत्व सर सिकन्दर हैयात खान के हाथों में था, जिसमें 
हिन्दुओं और सिखों की भागीदारी भी थी। सिंध में भी मुस्लिम लोग के पांव नहीं जमे 
थे और बंगाल के वहुमान्य मुस्लिम नेता फज़लुल हक जिन्ना के लिए सदैव सिरं दर्द 
बने रहे थे। 

जिन्ना को सबसे अधिक समर्थन उन प्रदेशों से प्राप्त हुआ जहां मुसलमान अल्प 
संख्यक थे। ]930 गें इलाहाबाद के मुस्लिम लोग अधिवेशन में सर मुहम्मद इकवाल 
ने कहा था कि हिन्दुस्तान में एक हिन्दू हिन्दूस्तान हैं और एक मुस्लिम हिन्दुस्तान है। 
उन्होंने ने ही यह सुझाव दिया था कि उत्तर-पश्चिमी भारत के मुस्लिम बहुत क्षेत्रों को 
मिला कर एक विशाल क्षेत्र की स्थापना की जानी चाहिए। 

]937 में लखनऊ में मुस्लिम लोग का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। वम्वई से 
लखनऊ जाते समय जब कानपुर स्टेशन पर उनकी गाड़ी कुछ समय के लिए रुकी 
तो वहां उपस्थित हजारों की मुस्लिम भीड़ ने उनका जय जयकार किया था। उनके 
सम्मुख भाषण देते हुए जिना ने उनके भविष्य का जो चित्र खींचा था उससे लोगों 
के मन में अपने नेता के प्रति आगाध आस्था उततन्न हो गई थी। 

लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने यह घोषित किया कि वह स्वतन्त्र 
लोकतंत्रिक राज्यों के रूप संघ (फेडरेशन) के रूप में आजाद हिन्दुस्तान की प्राप्ति के 
लिए कार्य करेगी, जिसमें मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार और हित 
सुरक्षित रहेंगें। अधिवेशन में कांग्रेस की इस वात के लिए निंदा की गई कि उसने अपने 
द्वारा शामिल राज्यों में अपनी पार्टी के गीत 'वंदेमातरम' को सरकारी राष्ट्रगीत के रूप 
में थोपना प्रारम्भ कर दिया है इस प्रकार मुसलमानों की इच्छाओं का पूरी तरह निरादर 
किया गया है। मुस्लिम लीग ने यह निश्चय भी प्रकट किया कि हिन्दुस्तान की सर्व 
स्वीकृत भाषा के रूप में हिन्दी को नहीं, बल्कि उर्दू को स्वीकार किए जाने का वह 


पूरा प्रयास करेगी। कु 
940 में लाहौर में हुए अधिवेशन से पहले के तीन वर्षो मे मुस्लिम लीग के 
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जितने भी बड़े अधिवेशन हुए वे उन प्रदेशों में हुए जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे। 
998 में जिन्‍ना ने अलीगढ़ की यात्रा की। यहां सचमुच शाही स्वागत हुआ। अलीगढ़ 
मुस्लिम विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने स्टेशन से विश्वविद्यालय के परिसर तक उनकी 
बग्धी को स्वयं खींचा था। 

दिल्ली से प्रकाशित उर्दू दैनिक 'अल अमन” के संपादक मौलाना मज़रुदीन 
अहमद ने ]0 दिसम्बर 938 के अंक में यह सुझाव दिया कि मुसलमानों के एक छत्र 
नेता के रूप में मोहम्हद अली जिन्ना का जो स्थान है उसके लिए उन्हें 'कायदे आज़म” 
नाम से पुकारा जाए। जिन्ना के प्रशंसकों द्वारा उनके लिए यह उपाधि तुरन्त स्वीकार 
का ली गई। इस उपाधि का सर्वप्रथम सार्वजनिक उद्षोष मुस्लिम लीग के उसी वर्ष 
28 दिसम्बर को पटना में हुए मुस्लिम के अधिवेशन में हुआ। रेलवे स्टेशन से सात 
मील दूर बने अधिवेशन के भव्य पांडाल तक का मार्ग विहार के लाखों मुलसमानों के 
नारों-कायदे आजम जिन्दाबाद' से गूंजता रहा। 

गांधी जी तथा कांग्रेस के अन्य बड़े नेता जिन्‍ना से बातचीत करना चाहते थे। 
जिन्ना का सदा यह प्रयास रहा कि बातचीत करने से पहले गांधी जी यह मान लें 
कि मुस्लिम लीग इस पूरे देश के मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक मात्र 
संस्था है। दूसरी बात, गांधी जी यह स्वीकार करें कि वे हिन्दुओं के नेता हैं। 

पटना अधिवेशन में जिन्ना ने यह वात बहुत खुलकर कही कि कांग्रेस का यह 
दावा बिल्कुल झूठा है कि वे सभी हिन्दुस्तानियों का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस एक 
हिन्दू संस्था है। उसमें कुछ थोड़े से मुसलमान हैं जो या तो गुमराह हो गए हैं या अपने 
निहित स्वार्थो के कारण कांग्रेस में हैं। 

गांधी जी पर सीधा प्रहार करते हुए जिन्ना ने उस अधिवेशन में कहा था-मुझे 
यह कहते कोई संकोच नहीं है कि मिस्टर गांधी ने उस कांग्रेस को नष्ट कर दिया 
है जिसके लिए उसकी स्थापना की गई थी। उन्होंने कांग्रेस को हिन्दुत्व के पुनर्जागरण 
की संस्था बना दिया है। उनका उद्देश्य हिन्दू धर्म को जगाकर इस देश में हिन्दू राज 
स्थापित करना है। 

मुस्लिम लीग के पटना अधिवेशन में ही सभी प्रतिनिधियों द्वारा जिन्ना की इस 
बात का अधिकार दिया गया था कि अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 'सीधी कार्रवाई” 
की घोषणा कर सकते हैं। 

940 में लाहौर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में वह प्रस्ताव पारित हुआ 
जिसे पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कहा जाता है। इसके पूर्व तक मुस्लिम लीग 
हिन्दुस्तान में जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्र (जोन) बना कर संघीय 
शासन प्रणाली को बात करती रही थी, जिससे देश के विभिन्न भागों में बसने वाले 
मुसलमान 'हिन्दू प्रभुत्व’ से सुरक्षित रह सकें, किन्तु लाहौर प्रस्ताव में देश का विभाजन 
करके एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की स्थापना की बात की गई थी। मुस्लिम लोग ने 
पाकिस्तान का नक्शा भी लोगों के सामने रखा था। उत्तर पश्चिम भारत में सीमा प्रान्त, 
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पंजाब, वलोचिस्तान और सिंध इस क्षेत्र में आते थे! पूर्वी भारत में वंगाल और असम 
के कुछ भाग इसमें शामिल होते थे। भारत के अन्य भागों पर उसका कोई दावा नहीं था। 
HR आश्चर्य की वात नहीं है कि पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए मुस्लिम 
लोग ने ।940 और ।947 के मध्य जितने भी विशाल अधिवेशन किए उनमें से 
अधिकतर उन क्षेत्रों में किए गए जिन्हें प्रस्तावित पाकिस्तान में नहीं जाना था। दिल्ली, 
नागपुर, कलकता,अहमदावाद, वम्वई और मद्रास जैसे नगरों में पाकिस्तान जिंदाबाद 
के नारों के वीच थे अधिवेशन हुए। 
मुस्लिम लीग ने नेताओं में लियाकत अली खान, चौधरी खलीकुज्जुमा, नवाब 
महमूदावाद अब्दुल उत्तार खैरी, आई. आई-चुन्ट्रीगर आदि अनेक ऐसा नेता थे जो उत्तर 
प्रदेश विहार और महाराष्ट्र के थे। उनके सामने यह स्पष्ट हो गया था कि प्रस्तावित 
पाकिस्तान में उनके प्रदेश शामिल नहीं होंगे। इन नेताओं में से किसी ने यह क्यों 
नहीं सोचा कि पाकिस्तान वन जाने के वाद इनके प्रदेशों के मुलसमानों का क्या होगा? 
मोहम्मद अली जिन्न; का जन्म कराची में हुआ था, किन्तु उनकी कर्म भूमि सदा बम्वई 
रही। उसे भी पाकिस्तान में नहीं जाना था। 
उस समय मुस्लिम लीग के किसी कार्यकर्ता ने जिन्ना से यह क्यों नहीं पूछा 
कि पाकिस्तान बना कर आप हिन्दुस्तान में बसने वाली आधी मुस्लिम आबादी को 
तो पाक ज़मीन पर ले जाएंगे, लेकिन करोड़ों, मुसलमानों को आप कांग्रेस और गांधी 
के "हिन्दू राज” में ही छोड़ जाएंगे। 
मेरे मन में यह प्रश्‍न उठता है कि जिन्ना ने मुसलमानों का कितना हित साधन 
किया? जिन भागों को मिला कर पाकिस्तान बना उनमें मुसलमान पहले ही बहुसंख्यक 
थे और सुरक्षित थे। क्या मुस्लिम लोग के नेताओं ने यह सोचा था कि शेष हिन्दुस्तान 
के सभी मुसलमान हिज॒रत करके इस्लामी देश में चले जाएंगे और हिन्दू राज के खतरे 
से मुक्त हो जाएंगे? 
विभाजन के समय भयंकर रक्तपात हुआ और बड़ी मात्रा में आवादी की 
अदला-वदली भी हुई। पश्चिमी पाकिस्तान से लगभग सभी हिन्दूरसिख अपनी भूमि 
छोड़कर हिन्दुस्तान में आ गए। कुछ लाख मुसलमान भी पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश, विहार 
महाराष्ट्र आदि प्रदेशों से पाकिस्तान चले गए। वे आज भी वहां समरस नहीं हुए हैं। 
बंगला देश में विहार से गए लाखों मुसलमानों को आज़ भी नागरिकता के अधिकार 
नहीं मिले हैं। पश्चिमी पाकिस्तान में वे आज भी मुहाजिर (शरणार्थी) हैं। न वे पंजाबी 
बन सकें है, न सिंधी, न बलूची, न पख्तून। 
इतिहास इस मानवीय विडंबना से कैसे समझोता करेगा? पाकिस्तान उन्हें मिला 
जिन्होंने उसके लिए कोई वड़ा संघर्ष नहीं किया और जिनके लिए जिन्ना ने हिन्दू राज 
का हौवा खड़ा करके सवसे अधिक समर्थन जुटाया था, वे या तो बड़ी संख्या में बेघर 
हो गए अथवा उसी राज में रह गए। 
(दैनिक जागरण, 6-6-2005) 
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सिखों के लिए विवेकहीन संघर्ष का रास्ता 
मत खोलिए 


6 जून को ऑप्रेशन ब्लू स्टार की इक्कीसवीं वर्ष गांठ के अवसर पर शिरोमणि अकाली 
दल (अमृतसर) के अध्यक्ष पर सिमरनजीत सिंह मान ने बड़ी उत्तेजनापूर्ण भाषा में कहा 
कि सिखों को आजादी चाहिए...भारत और पाकिस्तान के मध्य एक 'बफर जोन” बनना 
चाहिए। इस भाग को “खालिस्तान' नाम दिया जाना चाहिए। 

इस अवसर पर उनके कुछ समर्थकों ने अमृतसर के दरबार साहब परिसर में 
नंगी तलवारें उछालते हुए खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। 

सिमरन जीत सिंह मान ने यह भी कहा है कि वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के 
लिए संवैधानिक उपायों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से संघर्ष करते रहेंगे। 

अनुभव यह बताता है कि ऐसे संघर्ष लम्बे समय तक न संवैधानिक रहते हैं, 
न शान्तिपूर्ण | गत 20-25 वर्षो में पंजाब में जो कुछ हुआ, वह हमारे सामने है। संत 
हरचंद सिंह लोगोंवाल के नेतृत्व में अकाली दल ने केन्द्र सरकार के सम्मुख अपनी 
कुछ मांगें रखी थीं और उसके लिए धर्मयुद्ध मोर्चा लगाया। यह मोर्चा पूरी तरह 
संवैधानिक था और शांतिपूर्ण भी, किन्तु धीरे-धीरे सारा आन्दोलन ऐसे उग्रवादी तत्वों 
की छाया में आ गया, जिनके लिए संविधान और शान्ति अर्थहीन शब्द बनकर रह 
गए। दो दशकों तक आतंक और हिंसा का जो नृत्य वहां होता रहा उसमें कम से 
कम पच्चीस हजार व्यक्तियों की बलि चढ़ गई, जो बर्बादी हुई वह अलग। 

सिमरन जीत सिंह मान को किससे और कैसी आजादी चाहिए? भारत से? हिन्दू 
बहुसंख्या से? अथवा अन्य किसी शक्ति से? 

लगभग छह दशक पूर्व यह देश एक बहुत बड़े दुखान्त से गुजरा था। अंग्रेजों 
के शासन काल में देश के सभी धर्मों और वर्गों के लोग इस दृष्टि से चौकन्ने होने 
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लगे थे कि जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले जाएंगे, तो उनकी स्थिति कैसी होगी। 
यह चिंता पंजाब में सिखों के मध्य थी, क्योंकि वहां उनकी जनसंख्या मात्र 74 प्रतिशत 
थी। मुसलमानों की चिंता सारे देश को लेकर थी क्योंकि पूरी जनसंख्या में उनका भाग 
एक चौथाई से अधिक नहीं था। यह भी सच है कि देश के कुछ उत्तरी-पश्चिमी भागों 
और पूर्वी बंगाल में उनकी बहुसंख्या थी। मुस्लिम लीग के नेता उन्हें यह समझाते रहते 
थे कि आजाद हिन्दुस्तान में वे बहुसंख्यक हिन्दुओं के गुलाम हो जाएंगे। उन्हें हिन्दुओं 
से आजादी चाहिए । 


विदेशी शासन था। सत्ता की शक्ति के सभी सूत्र उसके हाथों में थे । वे निर्णायक 


स्थिति में थे। ऐसी स्थितियां वनीं कि देश का विभाजन अनिवार्य हो गया। पश्चिमी 
और पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमान तथाकथित हिन्दु गुलामी से आजाद हो गए, किन्तु 
जो मुसलमान भारत में रह गए, वे तो हिन्दुओं के साथ ही रहे। आज भारत में जितने 
मुसलमान हैं उतने आज के पाकिस्तान में भी नहीं हैं। सिमरन जीत सिंह मान को 
शायद यह पता नहीं है कि भारत में रहने वाले मुसलमानों की संख्या सिखों से छह 
गुनी से अधिक है। 
सिमरन जीत सिंह मान और उनके जैसी सोच रखने वाले व्यक्तियों के सपने 
का आधार या आदर्श क्या है? उनका आधार वह तो नहीं हो सकता जो मोहम्मद 
अली जिन्ना का था, क्योंकि इस समय देश में ऐसा विदेशी शासन नहीं है जिसे इस 
देश को छोड़कर चला जाना है। उनके सम्मुख कुछ आदर्श अवश्य हो सकते हैं। यदि 
यहूदियों का एक स्वतंत्र देश इस्राइल बन सकता है तो खालिस्तान क्यों नहीं? यदि 
पूर्वी पाकिस्तान के लोग स्वतंत्र होकर अपना वगंलादेश बना सकते हैं, तो हम 
खालिस्तान क्यों नहीं बना सकते? उनके सम्मुख संभवतः यह आदर्श भी हो कि यदि 
श्रीलंका में तमिल ईलम (देश) बनाने के लिए वहां के तमिल लम्बा संघर्ष कर सकते 
हैं तो पंजाब के सिख क्यों नहीं? 
इन आदर्शो का संक्षिप्त विश्लेषण किया जा सकता है। फिलिस्तीन जैसे छोटे 

से अरब राष्ट्र में एक यहूदी राष्ट्र का निर्माण कर पाना यहूदियों के लिए इसलिए संभव 
हुआ कि उन्हें पश्चिमी देशों, विशेष रूप से अमेरिका जैसी एक विश्व-शक्ति का पूरा 
सहयोग प्राप्त था। आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्र अमेरिका ने यहूदियों को दिए। फिलिस्तीन 
एक छोटा-सा सीमित शक्ति वाला राज्य था। आसपास के अरब देश इतने असंगठित 
थे कि वे किसी भी प्रकार से फिलिस्तीन की सहायता नहीं कर सके। इतना होते हुए 
भी इस्राइल को अपरा स्वतन्त्र अस्तित्व बनाए रखने के लिए गत आधी सदी से जो 
संघर्ष करना पड़ रहा है उसे सभी जानते हैं। आज भी पश्चिमी देशों से उसे भरपूर 
सहायता मिल रही है, जिसके अभाव में शायद वह अपनी स्वतंत्रता सुरक्षित न रख 
सके। 
दूसरा उदाहरण बगंलादेश का है। पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों के तानाशाही 
रवैये के कारण बगंलादेश पाकिस्तान से टूटकर अलग हुआ। दोनों भागों के बीच की 
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हजारों किलोमीटर की दूरी भी इसका बहुत बड़ा कारण थी, किन्तु इस प्रसंग की कडुवी 
सच्चाई यह भी है कि पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों की मूर्खता का पूरा लाभ उठाकर 
यदि भारत ने बगंलादेशियों की सभी प्रकार से सहायता न की होती तो उन्हें इतनी 
सरलता से अपनी स्वाधीनता प्राप्त न होती। 

तीसरा उदाहरण श्रीलंका का है। तमिल टाइगरों को अपने 'ईलम' के लिए संघर्ष 
करते लगभग 25 वर्ष हो गए हैं। लम्बे समय तक उनके प्रशिक्षण केन्द्र भारत में रहे 
हैं और तमिलनाडु के कितने ही तत्व श्रीलंका के तमिलों की सहायता के लिए सक्रिय 
रहे हैं। श्रीलंका वौद्ध बहुसंख्यक देश है। उसमें हिन्दू तमिलों की वही स्थिति है जो 
भारत-विभाजन से पहले यहां के मुसलमानों की थी। इनकी बहुसंख्यक हिन्द महासागर 
के समुद्री कछार (लागून) से भरे जाफना प्रदेश में है जहां नियमित सेना भी सरलता 
से प्रवेश नहीं कर पाती। ऐसी भौगोलिक सुविधाओं के होते हुए भी तमिल टाइगरों 
को, जितना सैन्य-प्रशिक्षण किसी भी देश की नियमित सेना से कम नहीं है, इतने लम्बे 
संघर्ष के पश्चात्‌ कितनी सफलता मिली है? 

अपने अभियान में हजारों तमिल अपनी जान गंवा चुके हैं। श्रीलंका एक 
छोटा-सा, सीमित सैन्य-शक्ति का देश है। इसके बावजूद उसके सैन्य बलों ने तमिलों 
को उनके स्वप्न से वहुत दूर रखा हुआ है। 

क्या खालिस्तान की मांग को अमेरिका अथवा अन्य किसी पश्चिमी देश का 
समर्थन मिलेगा? अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन में बैठे थोड़े-से धनाढ्य सिख सिमरन 
जीत सिंह मान जैसे कुछ लोगों की आर्थिक सहायता कर सकते हैं (संभवतः कुछ करते 
भी हैं), उन देशों में राजनीतिक शरण पाने के इच्छुक कुछ नवयुवक वहां के कुछ गुरुद्वारों 
में कभी-कभी उत्तेजक नारे भी लगाते हैं, किन्तु क्या इतने भर से वे अपने मन्तव्य 
की प्राप्ति की दिशा में रत्ती भर भी आगे बढ़ सकते हैं। 

संसार का केवल एक देश है-पाकिस्तान, जो इस प्रकार के आन्दोलन को पहले 
भी हवा देता रहा है, आगे भी देगा। वह हर ऐसे अवसर की खोज में रहता है जिससे 
भारत कमजोर हो और विभाजित हो। पाकिस्तान के विभाजन और बगंलादेश के निर्माण 
का दर्द उसे सदा सालता रहता है, किन्तु इस देश की सहायता कितनी कारगर हो 
सकती है? पिछले 58 वर्षों से पाकिस्तान कश्मीर के अलगाववादियों की भरपूर सहायता 
करता रहा है। कश्मीर के आतंक उत्पन्न करने वाले जेहादी गुटों को वहां नियमित 
प्रशिक्षण मिलता है। केवल कश्मीर और पाकिस्तान के ही नहीं, अन्य अनेक मुस्लिम 
देशों से, जेहाद के नाम पर, कितने ही जुननी लोग वहां भेजे जाते हैं। इन सभी प्रयासों 
के बावजूद पाकिस्तान कश्मीर में कुछ अशान्ति उत्पन्न करने में ही सफल हुआ है। 
पाकिस्तान भी जानता है कि भारत से युद्ध करके अथवा कुछ सौ आतंकवादी भेजकर 
वह कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकता। 

पाकिस्तान थोड़े से खालिस्तानी अलगाववादियों को प्रश्रय दे सकता है, उन्हें 
प्रशिक्षित कर सकता है, हथियारों और धन से उनकी कुछ सहायता भी कर सकता 
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है। इससे अधिक कुछ नहीं। 

पिछले वर्षों में पंजाव में उभरे और फैले उग्रवाद से सिमरन जीत सिंह मान 
जैसे लोग कुछ सीखना नहीं चाहते। या तो वे जानबूझकर आंखें बंद किए हुए हैं अथवा 
ऐसी उत्तेजक मुद्रा वनाए रखने में ही उनके स्वार्थ निहित हैं। वे इस बात को नहीं 
समझना चाहते कि उनकी ऐसी गैर-जिम्मेदाराना हरकतों से पूरे सिख समाज की कितनी 
हानि होती है। कुछ वर्ष पूर्व ही आपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और नवम्बर 
984 में हुए सिख-नरसंहार के समय और उसके पश्चात सारे देश और विश्व में सिखों 
की छवि बहुत खराव हुई थी। उस समय हजारों निर्दोष लोगों को अपने प्राण गंवाने 
पड़े थे। इनमें सिखों की बड़ी संख्या थी। 

गत कुछ वर्षों के निरन्तर प्रयास से पंजाब में शान्ति आई है और देश-विदेश 
में सिखों की छवि बहुत सुधरी है। इस देश की सर्वतोमुखी प्रगति में सिख अपना पूरा 
योगदान दे रहे हैं और इसे स्वीकार भी किया जा रहा है। किसी स्थिति में कुछ हवाई 
नारे लगाकर और उत्तेजनापूर्ण भाषण देकर केवल उन शक्तियों की ही सहायता की 
जा सकती है जो पंजाव में सदा अशान्ति बनाए रखना चाहते हैं। 

सम्पूर्ण सिख जनसंख्या (लगभग दो करोड़) का 40 प्रतिशत भाग पंजाब के बाहर 
रहता है। उद्योग, व्यापार, शिक्षा जैसे अनेक क्षेत्रों में उनका उल्लेखनीय स्थान है। 
पाकिस्तान बन जाने के कारण ननकाना साहव, डेरा साहव और पंजा साहब जैसे 
महत्वपूर्ण गुरुद्वारे उनके हाथों से जाते रहे, जिनके दर्शनों के लिए आज उन्हें वीजा 
लेना पड़ता है, किन्तु असंख्य ऐतिहासिक महत्व के गुरुद्वारे पंजाब से बाहर हैं। गुरु 
तेग बहादुर के वलिदान से सम्वन्धित सभी गुरुद्वारे, गुरु हरिकृण और गुरु गोबिन्द 
सिंह की स्मृति में बने गुरुद्वारे दिल्ली में हैं। गुरु गोविन्द सिंह के जन्म स्थान (पटना) 
और उनके देहावसान (नांदेड़) का गुरुद्वारा पूर्वी और दक्षिणी भारत में है। क्या सिमरन 
जीत सिंह मान यह चाहते हैं कि पंजाव से बाहर वसे हुए लाखों सिख फिर से असुरक्षित 
हो जाएं और पंजाब के सिखों को इन गुरुद्वारों की यात्रा करने के लिए भी वीजा लेना पड़े? 

किसी भी समुदाय के नेतृत्व से गंभीरता, गहरी सोच और दूरदृष्टि की अपेक्षा 
की जाती है। केवल उत्तेजक नारे उछाल देने और कुछ समय के लिए वाहवाही लूट 
लेने से ही कोई नेतृत्व सार्थक नहीं होता सिमरनजीत सिंह मान को यह समझना चाहिए 
कि खालिस्तान की वात सिखों को एक अंतहीन संघर्ष के मार्ग पर डाल देगी, जो स्वयं 
उनके लिए हितकर नहीं है। आज सम्पूर्ण भारत में सिख सम्मान से जी रहे हैं और 
प्रगति कर रहे हैं। उन्हें इस सम्मान से वंचित कर देने का कोई भी प्रयास अदूरदर्शितापूर्ण 
भी है और विनाशक भी। 


(दैनिक जागरण, 23-6-2005) 
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जब तक पाकिस्तान में आतंकवादियों का 
प्रशिक्षण होता रहेगा, शांति नहीं होगी 


अयोध्या के राम जन्म भूमि परिसर में 5 जुलाई को हुए आतंकवादी आक्रमण ने एक 
ओर तो हम सभी को हिला दिया दूसरी ओर इस सारी समस्या पर पुनर्विवार करने 
की आवश्यकता को बलवती बना दिया है। यह इस समस्या का वहुत वचकाना 
सरलीकरण होगा, जैसा कि विश्व हिन्दू परिषद के बड़बोले नेता प्रवीण तोगडिया ने 
सुझाया है, कि भारतीय सेनाओं को लाहौर और रावलपिंडी की सड़कों पर पाकिस्तानी 
सेनाओं से युद्ध छेड़ देना चाहिए नहीं तो उसकी सेनाएं दिल्ली की सड़कों पर युद्ध 
छेड़ देंगी । 

इस स्थिति का विश्लेषण करते समय हमें पाकिस्तान की मानसिकता का 
आकलन करना चाहिए। वहां तीन प्रकार के वर्ग हैं। एक वर्ग लेखकों, कलाकारों, 
बुद्धिजीवियों तथा आम जनता का है। यह वर्ग भारत के साथ मैत्रीपूर्ण सम्वन्ध चाहता 
है। वह चाहता है कि भारत के साथ पाकिस्तान का व्यापारिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध 
बने। यह वर्ग यह भी चाहता है कि दोनों देशों के मध्य की सभी समस्याएं हल हों। 
इस वर्ग के लिए भी कश्मीर का मुदूदा अहम है किन्तु वहां की युवा पीढ़ी यह भी 
कहती है हम कब तक कश्मीर समस्या के बंधक बन कर जिएंगे। 

दूसरा वर्ग वहां के शासकों का है। ये शासक चाहे सेना की पृष्ठभूमि हो अथवा 
राजनीति के। इनके लिए भारत से थोड़ा सा तनाव बनाए रखना इनको सत्ता राजनीति 
का एक अंग है। कश्मीर इस नीति का नाम केन्द्र है। वहां भी यह बात सभी लोग - 
जानते हैं कि इस समस्या का समाधान युद्ध नहीं है, क्योंकि तीन-चार वार युद्ध करके 
यह देश जान चुका है। इस समय परमाणु शक्ति दोनों देशों के पास है। भविष्य का 
कोई भी युद्ध कितना विनाशक हो सकता है, इसका अहसास सभी को है। 
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तीसरा पक्ष कटूटरपंथियों का है। आम जनता के मध्य इनका प्रभाव बहुत सीमित 
हे। जव भी पाकिस्तान में आम चुनाव हुए हैं इन्हें विशेष सफलता नहीं मिली, किन्तु 
इनकी दहशत बहुत व्यापक है। इनके सपनों में सर्व-इस्लामी स्वप्न तैरता रहता है। 
इनका कश्मीर अथवा भारत ही एक निशाना नहीं हैं इंडोनेशिया से लेकर इस्राइल और 
रूसी गणराज्य का चेचेन्या भी इनके निशाने पर हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और स्पेन में 
इन्हें इस्लाम के शत्रु दिखाई देते हैं, इसलिए ये देश भी उनकी दहशतगर्दी के दायरे 
में आते हें। अफगानिस्तान और ईराक में अमेरिका हस्तक्षेप को यह वर्ग सीधा-साधा 
इस्लाम पर आक्रमण मानता है। ओसामा विन लादेन इनका सवसे वड़ा रहनुमा है। 
'जेहाद? इनका चरम मन्तव्य है। 

आज पाकिस्तान ऐसे तत्वों का संसार भर में सबसे वड़ा गढ़ है। अनेक देशों 
से जेहादी यहां आते हैं और सभी प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित 
किए जाते हैं। 

कुछ समय पूर्व ही हुर्रियत नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पाक अधिकृत कश्मीर 
और पाकिस्तान गया था। इस प्रतिनिधिमंडल में जम्मू-कश्मीर लिवरेशन फ्रन्ट के नेता 
यासिन मलिक भी शामिल थे। उन्होंने अपनी उस यात्रा में पाकिस्तान के वर्तनान सूचना 
मंत्री शेख रशीद अहमद की प्रशना में यासिन मलिक ने यह कह दिया कि शेख रशीद 
ने कश्मीर की आजादी में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ।980 और 2990 के 


दशकों में कश्मीरी आतंकवादियों के लिए वे प्रशिक्षण शिविर चलाते रहें हैं। उनके सिर ˆ 


पर उस समय के प्रभावशाली सत्ताधिकारियों का वरदहस्त था। 

शेख राशिद अहमद मूलरूप से श्रीनगर के रहने वाले हैं। विभाजन के समय 
वे पाकिस्तान चले गए थे। तेज तर्रार छवि के कारण उन्हें वहां फरजन्द-ए-रावलपिंडी” 
(रावल पिंडी का पुत्र ) कहा जाता है। उनका रावलपिंडी के पास एक बड़ा 'फार्म हाउस 
है, जिसे फ्रिडम हाउस कहा जाता है। अस्सी-नव्बे के दशक में उस फार्म हाउस के 
5500 से अधिक जेहादियों को आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया गया 
था। 

जम्गू-कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रह रहे नेता 
अमानुल्ला खान की हाल में आत्मकथा प्रकाशित हुई है। इसमें उसने लिखा है कि 
अस्सी के दशक में कश्मीर में जो हथियारबंद जेहादी कार्रवाई शुरू हुई थी, उसे 
पाकिस्तान के तत्कालीन सैकिन प्रशासक जनरल-जिया-उल-हक का पूरा समर्थन प्राप्त 
था । जेहादियों को प्रशिक्षित करने के लिए शेख रसीद को रावलपिंडी के पास लम्वी-चौड़ी 
जमीन दी गई थी जिस पर उसने अपना फार्म हाउस बनाया था। पाकिस्तान की खुफिया 
एजेन्सी आई. एस. आई (इंटर सर्विसेज इंटेलीजेन्स ) सदा ही ऐसी आतंकवादी 
गातेविधियों की संरक्षक और सहायक वन कर रही है। कश्मीरी आतंकवाद के प्रारंभिक 
वर्षों में जेहादियों की तैयार करने का पूरा काम आई एस. आई ही करती है। 

अमानुल्ला खान से अपनी आत्मकथा में लिखा है कि आई एस आई ने 
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जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट के एक नेता फारुख हैदर से सम्पर्क किया । दोनों के मध्य 
यह तय हुआ कि जम्मू-कश्मीर लिवरेशन फ्रन्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से ऐसे 
नवयुवकों को, जो भारतीय सेना से लड़ने के लिए प्रेरित किए गए हों, पाकिस्तान भेजेगा 
जिन्हें आई एस आई दारा कश्मीरवादी में आतंकवाद फैलने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित 
किया जाएगा। 

अमानुल्ला ने अपनी आत्मकथा में यह भी लिखा है कि वह सदा ही जम्मू-कश्मीर 
को एक स्वतन्त्र देश बनाने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं, न कि पाकिस्तान का एक भाग 
बनाने के लिए। उनका मानना है कि जनरल जियाउल हक कश्मीर को आर्गनाइजेशन 
आफ इस्लामिक कान्फरेन्स का एक भाग वनाना चाहते थे। इसका यह अर्थथा कि 
वह कश्मीर को एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहते थे। 

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रन्ट ने कश्मीर को एक स्वतन्त्र राष्ट्र बनाने के लिए 
988 में भारत की सेनाओं से सशस्त्र युद्ध प्रारम्भ किया। आई एस आई के तत्कालीन 
निदेशक जनरल अख्तर अद्र्हमान ने जे के एल एफ के नेताओं को यह आश्वासन 
दिया था कि आई एस आई उनकी विचारधारा में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसी एजेन्सी 
के एक अन्य अधिकारी ब्रिगेडियर फारुख ने यह कहा था कि उन्हें उनकी ओर से 
बिना शर्त सहयोग दिया जाएगा। 

आई एस आई द्वारा प्रशिक्षित आठ जेहादियों का पहला गिरोह 988 में पाक 
अधिकृत कश्मीर पहुंचा था। उन्हें पूरी तरह सैनिक प्रशिक्षण और आधुनिकतम शस्त्र 
दिए गए थे। इन्हें यह आदेश भी मिला था कि जब तक उन्हें पाकिस्तान सरकार की 
ओर से हरी झंडी ने मिल जाए वे अपनी कार्रवाई प्रारम्भ न करें। 

अमानुल्ला खान ने अपनी आत्मकथा में यह भी लिखा है कि कश्मीर के तीन 
अलगाववादी नेताओं-मुहम्मद अफजल, गुलाम हसन लोन और गुलाम नवी भट्ट को 
उस समय पाक अधिकृत कश्मीर में बुलाया गया था। उनसे लम्बे विचार-विर्मश के 
पश्चात यह निश्चित हुआ था कि ।3 जुलाई ]988 से कश्मीर में वे विद्रोहात्मक कारवाई 
प्रारम्भ कर दें। किन्हीं कारणों से यह कार्रवाई 3! जुलाई से पहले आरम्भ नहीं हो 
सकी। इसी दिन श्रीनगर में स्थिर अमर सिंह क्लब और केन्द्रीय डाक-तार कार्यलय 
पर बमों से आक्रमण हुआ था। 

जहां कहीं भी इन आतंकवादियो द्वारा आक्रमण किए जाते हैं अथवा कुछ 
व्यक्तियों अथवा समुदायों को निशाना बनाया जाता है, वह पूरी तरह एक निश्चित 
योजना के अन्तर्गत किया जाता है। कश्मीर से तीन-लाख से अधिक पंडितों का निकाला 
जाना, सिख आबादी वाले कुछ गांवों में घुसकर निर्दोष लोगों पर गोलियों की वर्षा 
करना, रघुनाथ मंदिर, अश्ररधाम, संसद भवन और अब राम जन्म भूमि परिसर 
आतंकवादियों का घुसना कोई असंगठित छुटपुट घटनाएं नहीं हैं। पहले इसकी पूरी 
योजना बनाई जाती है। रणनीति तैयार होती है, निशान पर रखे गए व्यक्ति की दिन 
चर्या देखी जाती है, निर्धारित स्थान का कई दिन तक सर्वेक्षण किया जाता है। 
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सवसे वड़ी वात हे जेहादियों का चुनाव करना। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय इस 
प्रकार के समाचार मिलते थे कि जापानी आत्मघाती अपने शरीर पर बम बांध कर 
शत्रु के युद्धपोतों की चिमनियों में चले जाते हैं और उन्हें पूरी तरह ध्वस्त कर देते 
हैं। फिर श्रीलंका के आत्मघाती तमिल चीतों के समाचार आने लगे। ऐसे लोग अपनी 
वलि देकर शत्रु को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। आत्मघात की यह प्रवृति धीरे-धीरे 
सभी आतंकवादी गुटों द्वारा स्वीकार की जा रही है। 'मानव बम” आज आश्चर्य की 
वात नहीं रही है। 

जेहादी आतंकवादियों में 'फिदाईन? शब्द प्रचलित हो गया है। ऐसे जेहादी पहले 
कड़ी परीक्षा द्वारा तैयार किए जाते हैं। उनके साथ यह भी तय हो जाता है कि उनकी 
मृत्यु के पश्चात, उनके परिवार के लोगों को कितना धन मिलेगा। सबसे बड़ी वात 
यह कि धर्म मजहव, कर्तव्य, जन्नत जैसी वातों से उन्हें उन्मादी वनाया जाता है और 
कुछ भी कर गुजरने का जब्या उत्पन्न किया जाता है। 

सम्पूर्ण संसार में अव यह अनुभव किया जा रहा है कि ऐसे आतंकवाद से लड़ना 
बहुत मुश्किल हो गया है। जिन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, ऐसे लोग कब और 
कहां कैसा संकट उत्पन्न कर देंगे इसका अनुमान लगा सकना, आसान नहीं है। ऐसी 
स्थितियों में गुप्तचर विभाग की पूर्व सूचनाएं तथा सुरक्षा बलों को सारी सर्तकता भी 
कभी-कभी साथ नहीं देती। 

हमारा सबसे वड़ा संकट यह है कि फिदाईन जेहादियों की पीठ पर एक पूरे 
देश का शासन तंत्र अपने सभी साधनों सहित खड़ा है। हजारों किलोमीटर लम्बी हमारी 
सीमाएं हैं। यह बात हमारी जानकारी में है कि वहां आतंकवादियो के अगणित प्रशिक्षण 
शिविर चल रहे हैं। फिर भी हमें संयम रखना पड़ता है। कई बार हमने उस देश से 
अपने सम्वन्ध तोड़ लिए हैं, उससे युद्ध भी किए हैं, किन्तु यह स्थिति स्थायी नहीं 
है। वह देश हमारा पड़ोसी हैं कल तक वह हमारा ही अंग था। आज भी दोनों देशों 
की जनता एक-दूसरे के प्रति गहरा मोह अनुभव करती है। 

जब कभी भी दोनों देशों में शान्तिवार्ता प्रारम्भ होती है, पाकिस्तान के शासक 
यह कहते है कि वहां आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर नहीं हैं, अथवा नहीं रहने दिए 
जाएंगे। परवेज मुशरर्ऊ की सरकार ने इस दिशा में कुछ सार्थक कदम भी उठाए हैं, 
किन्तु लगता है कि वहां के उन्मादी तत्व अपनी जनता और अपनी सरकार पर भी 
भारी पड़ते हैं। 

इस स्थिति का कोई तुरन्त समाधान नहीं दिखाई देता। यह एक लम्बी लड़ाई 
है, जिसे इस देश को संयम, धैर्य और सतर्कता से लड़नी पड़ेगी। 


(दैनिक जागरण, ।4-7-2005) 
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विचारधारा पर अधिक आग्रह कांग्रेस को 
लाभ पहुंचाएगा 


यदि मैं यह कहूं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पिछली अर्द्धशती से अधिक समय 
से थोड़ी-बहुत अंतरंगता से जानता हूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। हिन्दुत्व ही राष्ट्रीयत्व 
है और यह देश हिन्दू राष्ट्र है, इसकी विचारधारा का मूलाधार है। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ]925 की विजयादशमी के दिन नागपुर में 
डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। वह समय पुनर्जाग्रति और धार्मिक-जातीय 
अस्मिता के ध्रुवीकरण का युग था। सभी समुदायों का नेतृत्व यह चिंतन कर रहा था 
कि एक न एक दिन जब अंग्रेज इस देश को छोड़कर चले जाएंगे, तब उनका भविष्य 
क्या होगा? आत्मचिंतन की इस प्रक्रिया में देश के दो प्रमुख समुदाय-हिन्दू और 
मुसलमान बहुत सक्रिय होकर यह सोच रहे थे कि भावी भारत में उनकी स्थिति कैसी 
होगी। 

इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ।885 में हुई थी । वीसवीं शताव्दी के प्रारम्भ 
से ही उसके चरित्र में परिवर्तन आना प्रारम्भ हो गया था। एक पक्ष ऐसा था जो अंग्रेजी 
सरकार से अधिक से अधिक सुविधाएं और अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयललशील 
था। इसे नरम दल कहा जाता था। दूसरा पक्ष स्वराज्य की स्थापना करना चाहता था। 
लोकमान्य तिलक का उदू्घोष-स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध के अधिकार है और मैं इसे 
लेकर रहूंगा। इस पक्ष की प्रेरणा थी। इसे गरम दल समझा जाता था। 

उस समय कांग्रेस की स्थिति एक 'अम्ब्रेला' संगठन की हो गई थी। हिन्दू 
महासभा के नेता मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय कांग्रेस के अंदर भी 
थे। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के साथ भी थे और कांग्रेस के साथ भी । पंजाब 
में बाबा खड्ग सिंह और मास्टर तारा सिंह जैसे नेता अकाली दल के नेता भी थे और 


महीप सिंह रचनावली / 490 


Hindi Premi 


कांग्रेस के साथ भी थे। 

दूसरा दशक प्रारम्भ होते-होते गांधी जी कांग्रेस पर पूरी तरह छा गए थे। एक 
ओर उनका स्वदेशी और असहयोग आन्दोलन था दूसरी ओर हिन्दू अस्मिता, मुस्लिम 
अस्मिता और पंजाब में सिख अस्मिता का आग्रह बढ़ रहा था। इन परिस्थितियों में 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना हुई । इसके पांच वर्ष वाद, 930 में इलाहाबाद में हुए 
मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए डॉ. मोहम्मद 
इकवाल ने कहा था कि हिन्दुस्तान में एक हिन्दू हिन्दुस्तान है और एक मुस्लिम 
हिन्दुस्तान है। अपने भाषण में उन्होंने पंजाब, सीमा प्रान्त, वलोचिस्तान, सिंध जैसे 
मुस्लिम वहुल क्षेत्रों को मिलाकर एक राज्य बनाने की बात कही थी। उनका यह भाषण 
पाकिस्तान की परिकल्पना की भूमिका बना। 

उसके पश्चात का इतिहास अनेक टेढ़े में मोड़ काटता हुआ। 5 अगस्त, 947 
तक आ पहुंचा। यह देश अंग्रेजों की दासता से तो मुक्त हो गया, किन्तु वह पश्चिम 
और पूर्व से बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया। 

यहां एक बात ध्यान देने की है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के रूप में एक 
ऐसे राष्ट्र की मांग की थी जो पूरी तरह मुसलमानों के लिए था। इसीलिए वह एक 
इस्लामी राज्य वना। किन्तु शेष भारत का स्वरूप वैसा ही रहा, जैसा काग्रेंस का नेतृत्व 
निरन्तर माँग करता आ रहा था, यह कहना सही नहीं है कि इस देश का विभाजन 
हिन्दू-मुस्लिम आधार पर हुआ था। यदि साम्प्रदायिक/धार्मिक आधार पर यह देश 
खंडित हुआ होता, तो इस देश के अनेक टुकड़े होते । उस स्थिति में उत्तर-पूर्व के ईसाई 
बहुल क्षेत्र भारत का अंग न बनते। पंजाब में एक पृथक सिख राज्य की मांग को 
कहीं अधिक बल मिलता। 

यह भी एक ऐतिहासिक तथ्य है कि अप्रैल 94! में मुस्लिम लीग का जो 
अधिवेशन मद्रास (आज चेन्नई) में हुआ था उसमें जस्टिस पार्टी के नेता ई. वी. 
रामास्वामी नौकर उपस्थित थे। वे द्रविइस्तान की मांग कर रहे थे और मुस्लिम लीग 
उस मांग का समर्थन कर रही थी। 

अपने संगठनात्मक कार्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक निरन्तर प्रगति करता रहा। 947 
तक उसके गणवेशधारी स्वयं सेवकों की संख्या बहुत बढ़ गई। कुछ कट्टर हिन्दूवादी 
नेताओं की मान्यता थी कि गांधी जी बहुत मुस्लिम परस्त हैं और उन्हीं के कारण 
इस देश का विभाजन हुआ है। इसी भाव से प्रेरित कुछ नवयुवकों ने गांधी जी की 
हत्या कर दी थी। ये नवयुवक हिन्दू महासभा से सम्वन्धित तो थे, इनका राष्ट्रीय स्वयं 
सेवक संघ से कोई सम्वन्ध नहीं था, किन्तु उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध 
लगा दिया गया था और गुरुजी सहित हजारों कार्यकर्ता जेल में डाल दिए गए थे। 

कुछ समय बाद जब संघ से प्रतिबंध हटाया गया, तव यह चिंतन प्रारम्भ हो 
गया कि क्‍या संघ को अपने आपको हिन्दू संगठनात्मक गतिविधियों तक सीमित रखते 
हुए किसी ऐसे दल की भी आवश्यकता है जो देश की राजनीति में भी सक्रिय भूमिका 
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निभा सके। संघ के शीर्ष नेतृत्व की ओर से हरी झंडी मिलने पर ।95! में पहले डॉ. 
बलराज मधोक के नेतृत्व में पंजाब में फिर डॉ. शयामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में अखिल 
भारतीय स्तर पर भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 

यद्यपि इस राजनीतिक दल की स्थापना संघ की प्रेरणा और निर्देश के अनुसार 
हुई थी किन्तु इसका घेरा संघ से वड़ा रखा गया था। इस संस्था के उद्देश्यों में हिन्दू 
राष्ट्र की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं था। इसके द्वार सभी धर्मो के अनुयायियों के 
लिए खुले रखे गए थे। इस संस्था में पं. दीन दयाल उपाध्याय, वलराज मधोक, 
अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी जैसे अनेक व्यक्ति संघ के निर्देश से ही 
सम्मिलित हुए किन्तु उन्हें इस वात का अहसास था कि स्वतंत्र भारत में कोई भी 
राजनीतिक दल किसी एक धर्म अथवा समुदाय के अनुयायियों के ही जुड़कर नहीं चल 
सकता। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके परिवार की कुछ संस्थाओं द्वारा कभी-कभी 
हिन्दू शब्द की भूगोतावाची व्याख्या की जाती है और कहा जाता है कि भारत की सभी 
मजहवी इकाइयां हिन्दू हैं-मुसलमालों, ईसाइयों, सिखों, वौद्धों सहित, किन्तु उनकी ओर 
से यह बात भी बड़े आग्रह से वार-वार दोहराई जाती है कि इस देश के 85 प्रतिशत 
हिन्दुओं के हितों की निरन्तर उपेक्षा की जाती है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वे भी 
मानते हैं कि इस देश में कम से कम ।5 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो हिन्दू नहीं हैं। 
यह संकेत निश्चित रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए होता है। 

977 में जनता पार्टी का गठन एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना थी। केन्द्र में 
पहली वार एक गैर-ळांग्रेसी सरकार आई थी, किन्तु तीन वर्ष में ही जनता पार्टी और 
जनता सरकार धराशायी हो गई। उसके अनेक कारण थे। जनता पार्टी में ऐसे घटक 
थे, जिनके नेताओं की महत्वाकांक्षाएं इस नए प्रयोग को सफल बनाने की अपेक्षा अधिक 
बलवती थी, किन्तु उन्होंने जनसंघ घटक के सदस्यों पर दोहरी सदस्यता का आरोप 
लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया था। उस समय यदि जनसंघ घटक के नेताओं ने संघ 
के साथ अपने सम्वन्धों पर अधिक बल न दिया होता तो शायद जनता पार्टी इतनी 
जल्दी न टूटती और इंदिरा गांधी 977 के चुनाव में बुरी तरह पराजित होने के बावजूद 
तीन वर्ष के ही पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापस न आती। 

980 में जनसंघ घटक के सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के नाम से अपने 
आपको रूपान्तरित किया। उस समय उन्होंने गांधीवादी समाजवाद को अपना आदर्श 
मन्तव्य घोषित किया। यह मन्तव्य किसी भी प्रकार से हिन्दुत्ववादी विचारधारा के 
अनुरूप नहीं था, जिस पर संघ के नेता आज इतना आग्रह कर रहे हैं। 

एक बात और ध्यान देने की है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का ध्वज भगवा ध्वज 
है जो हिन्दू परम्परा का प्रतीक है। हिन्दुत्व पर आग्रह करने वाली राजनीतिक पार्टी 
शिव सेना का ध्वज भी ऐसा ही है, किन्तु भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए जो 
ध्वज चुना उसमें भगवा रंग के साथ एक हरी पटूरी भी। यह इस वात की द्योतक 
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है कि यह केवल हिन्दुओं की ही पार्टी नहीं है इसमें अल्पसंख्यकों विशेषरूप मुसलमानों 
के लिए भी स्थान है। 

गत 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने निरन्तर यह प्रयास किया है कि उस 
पर पड़ी हिन्दूवादी पार्टी होने की प्रतिछाया कुछ मद्धिम पड़े और देश के सभी वर्गों 
में उसकी स्वीकृति हो | पंजाव में अकाली दल से उसने गठजोड़ किया और वहां अकाली 
दल के साथ सत्ता में सहभागी वना। भाजपा ने मुसलमानों को भी निकट लाने का 
प्रयास किया और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि वह उनकी हितचितंक है। उत्तरपूर्वी 
ईसाई बहुल राज्यों में ईसाइयों के वीच जनाधार वनाने की उसने सफल कोशिश की। 
इस देश की राजनीति में पूरे देश के स्तर पर जो भी पार्टी सक्रिय भूमिका निबाहना 
चाहती है, उसे यह करना ही पड़ेगा। 

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का सर्वाधिक समझदारी भरा कदम राष्ट्रीय 
जनतांत्रिक मोर्चे का गठन था। यह अनुमान लगा सकना किसी भी चुनाव विश्लेषक 
के लिए कठिन नहीं था कि इस देश में आने वाले वर्षों में किसी भी राजनीतिक दल 
के लिए लोक सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त करके अपनी सरकार बना लेना संभव नहीं 
है। ]998 और ।999 के आम चुनावों में लोकसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या 
]80 और 82 रही। यह उसकी अधिकतम सीमा है। 2004 के चुनाव में यह संख्या 
घटकर ।38 रह गई। सरकार बनाने के लिए जितनी संख्या चाहिए, भाजपा को 
अधिकतम संख्या उससे लगभग ।00 कम रही। राजग में शामिल सभी दलों को 
मिलाकर और तेलुगु देशम पार्टी का सहयोग लेकर यह संख्या पूरी हुई और अटल विहारी 
वाजपेयी के नेतृत्ववाली सरकार ने केन्द्र में 6 वर्ष तक सरकार चलाई । 

राजग में शामिल सभी पार्टियां हिन्दुत्व का एजेंडा लेकर चलने वाली नहीँ थी। 
सभी दलों के लिए एक समान एजेंडा बनाने सभी को अपने कुछ मुद्दे दरकिनार करने 
पड़े, भारतीय जनता पार्टी को भी। 

विश्व हिन्दू परिषद जैसी संस्थाएं अटल विहारी वाजपेयी की सरकार को 6 वर्ष 
तक लगातार इस वात के लिए लांछित करती रहीं कि वह हिन्दुत्व के एजेंडे से दूर 
चली गई है, यह सोच बिना कि वह सरकार भाजपा की सरकार न होकर राजग की 
सरकार थी और उसे उसी के घोषणापत्र के अनुरूप चलना था। 

अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक वड़े जोर-शोर से इस बात के लिए आग्रहशील हो उठा 
है कि भाजपा सहित संघ परिवार की सभी संस्थाओं को हिन्दुत्व की विचारधारा की 
ओर मुइना चाहिए। शेष संस्थाओं के लिए इससे सहमत होना कठिन नहीं है, किन्तु 
भाजपा एक राजनीतिक दल है। किसी भी राजनीतिक दल की अपनी आवश्यकताएं 
भी होती है और अनिवार्यताएं भी। संघ का यदि ऐसा ही आग्रह बना रहा तो राजग 
को टूटने में कोई विलम्ब नहीं लगेगा। अपने बलबूते पर भाजपा देश के दो-चार राज्यों 
में तो अपनी सरकार बना सकती है, केन्द्र में उसका सत्ता में आना स्वप्नवत है। 

980 में जव जनता पार्टी टूटी थी तो उसका पूरा लाभ कांग्रेस को मिला था। 
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।947 में लोकसभा में उसके सदस्यों की संख्या कुल ]54 रह गई थी। जनता पार्टी 
के घटकों ने आपस में लड़-झगड़कर 2980 के चुनाव में यह संख्या बढ़ाकर 353 कर 
दी थी। राजग टूटने का भी सबसे अधिक लाभ कांग्रेस को होगा। इस समय लोकसभा 
में कांग्रेस के सदस्यों की संख्या 45 है और भाजपा की ]88 है। संघ परिवार में इस 
समय जो विवाद छिड़ा है उसने संघ और भाजपा की छवि को बहुत धूमिल किया है। 
आगामी चुनाव में इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। विहार विधान के कुछ 
महीनों बाद होने वाले चुनाव यह स्पष्ट कर देंगे। 


(दैनिक जागरण, 287-2005) 
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आतंकवाद को किसी भी तक से न्यायोचित 
ठहराना उचित नहीं है 


प्रायः हम अपने किए हुए गलत और अनुचित कार्यों को भी किसी ने किसी वहाने 
न्यायोचित और सही ठहराने का उपक्रम करने लगते हैं। यह वात निजी स्तर पर भी 
होती है और समूह स्तर पर भी | मुझे याद है, दो दशक पहले जब पंजाब में आतंकवाद 
का दौर था और नित्य-प्रति निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही थी, कुछ लोग उन्हें विचित्र 
प्रकार के तर्क देकर सही ठहराया करते थे। मेरे जैसे लोग उनसे पूछते थे-आप का 
विरोध सरकार से हो सकता है, किसी राजनीतिक दल से हो सकता है, कुछ लोगों 
से हो सकता है। इसके लिए किन्हीं निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करना किस प्रकार उचित 
है। उनके पास इस बात का कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं होता था फिर भी वे इसके 
लिए कुछ तर्क-गढ़ लिया करते थे। 

7 और 2। जुलाई को लंदन में जो घटनाएं हुई उसने सम्पूर्ण संसार में लगभग 
वैसी ही सनसनी फैली दी है जैसी चार वर्ष पहले न्यूयार्क के विश्व व्यापार केन्द्र पर 
हुए आक्रमणों ने फैला दी थी। उस घटना में कुछ हजार व्यक्ति मारे गए। क्योंकि 
इन विस्फोटों में शामिल व्यक्तियों की पहचान मुस्लिम आतंकवादियों के रूप में हुई 
है, संपूर्ण संसार इस्लामी आतंकवाद की चर्चा फिर मुखर हो उठी है। 

इस संबंध में आम मुसलमान क्या सोचते हैं? मुस्लिम "बुद्धिजीवी और उनके 
संगठन इस संबंध में कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, यह जानने की मेरी सदैव जिज्ञासा 
रहती है। भारत में मुस्लिम आवादी, इंडोनेशिया के बाद अन्य किसी भी देश में बसने 
वाले मुसलमानों की अपेक्षा अधिक है, किन्तु सम्पूर्ण भारत में उनकी जनसंख्या लगभग 
` 2 प्रतिशत हैं। वे भारतीय जनजीवन का महत्वपूर्ण अंग हैं और देश की प्रगति में 
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अपनी उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। 

यह देश अनेक प्रकार की आतंकवादी घटनाओं से प्रभावित है। उत्तर पूर्वी भाग 
में नागा, बोडो, उल्फा जैसे संगठन गत अनेक वर्षों से इधर-उधर बम विस्फोट करके 
निर्दोष लोगों के प्राण लेते रहते हैं। देश के कुछ भागों विहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र 
प्रदेश आदि में नक्सली गिरोह बहुत सक्रिय हैं। पंजाब से ववद खालसा के दहशतगर्दों 
के पुनःसक्रिय होने के समाचार आ रहे हैं, किन्तु देश में होने वाले अधिक वमकांडों 
में इस्लामी आतंकवादी की सक्रियता बहुत उभरी हुई दिखाई देती है। 

मेरे पास मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रकाशित किए जाने वाली अनेक पत्रिकाएं आती 
हैं। ये मेरे लिए मुस्लिम मानस जानने-समझने की खिड़कियों का काम करती है। 

बोर्ड आफ इस्लामिक पब्लिकेशन्स नई दिल्ली के स्वामित्व में अनेक वर्षों से 
प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी साप्ताहिक 'रेडियेन्स' का नया अंक मेरे सामने है। इसके 
सम्पादकीय का शीर्षक है-आतंक के विरुद्ध युद्धबरास्ता आतंक की बुनाई (वीविंग 
टेरर वाया वार आन टेरर)। 

संपादकीय की प्रारंभिक कुछ पंक्तियों लंदन और मिस्र के शर्म एल शेख में हुए 
बम विस्फोटों की भरपूर निंदा करती है जिनमें अनेक निरीह प्राणियों की हत्या हुई। 

कुछ पंक्तियों के बाद ही संपादकीय अपने मूल मुदूदे पर आ जाता है और 
अमेरिका स्पेन, इंग्लैंड में हुए बम विस्फोटों के लिए तर्क-प्रस्तुत करने लगता है। 

मुझे लगता है कि इस समय मुस्लिम मानस उत्पीडनोन्माद (परसीक्यूशन मीमिया) 
से बुरी तरह पीड़ित। इस उन्माद (सैनिया) से प्रभावित व्यक्ति अथवा समुदाय को यह 
लगता है कि सारा संसार उसका शत्रु हो गया है, उस पर हर तरफ से घातक आक्रमण 
हो रहे हैं, शत्रु उसे समाप्त करेन के लिए कटिवद्ध है। 

पश्चिमी संसार से अपने उत्पीड़न के तीन मुख्य कारण उस वर्ग द्वारा दिए जाते 
हैं। एक कारण है कि इसराइल (यहूदियों) द्वारा फिलिस्तीनी मुसलमानों पर बहुत जुल्म 
ढाए जा रहे हैं, उनकी भूमि पर यहूदी बस्तियां बनाई जा रही हैं। निर्दोष्र नागरिकों 
की हत्याएं की जा रही हैं और अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश इस कार्य में इसराइल की 
पूरी मदद कर रहे हैं। 

अमेरिका से उनका गुस्सा इसलिए है कि उसने अफगानिस्तान और ईराक जैसे 
मुस्लिम देशों पर आक्रमण करके वहां की व्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है। वहां 
हजारों व्यक्ति मारे जा चुके हैं। अमेरिकी सेनाएं आज भी उनकी हत्या कर रही हैं। 
ब्रिटेन से उनका गिला है कि वह इस कार्य में अमेरिका की सहायता कर रहा है 
अफगानिस्तान और ईराक में उसकी सेनाओं ने भी युद्ध में सक्रिय भूमिका निभाई । 
इसलिए मुसलमानों के तीन बड़े शत्रु है-बुश, ब्लेयर और शेरान। 

रेडियेन्स का संपादकीय कहता है-क्या आप समझते हें कि निर्दोष पुरुषों स्त्रियों 
और बच्चों को क्रूर हत्याएं बिना दंडित हुए निकल जाएगी? क्या आप समझते हैं कि 
इस्लाम की पवित्र पुस्तक (कुरान) को अपवित्र करने के कार्य को विना प्रतिशोध के 
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छोड़ दिया जाएगा? क्या आप सोचते हैं कि फिलिस्तीन की भूमि पर इसराइली कब्जा, 
वहां वनने वाली इसराइली वस्तियों और वहां के नागरिकों और नेताओं की हत्याएं 
विना किसी सजा के भुला दी जाएगी क्या मुसलमानों की रंगों में बहने वाला खून 
लाल नहीं हैं? बुश, व्लेयर और शिरोन के युद्ध प्रवन्धकों को इसका जवाब देना पड़ेगा। 

मैंने यह उदाहरण उस मानसिकता को समझने के लिए दिया है जो सभी प्रकार 
की आतंकवादी घटनाओं के लिए “जस्टीफिकेशन' ढूंढ़ लेती है। 

फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और ईराक की चर्चा का एक दूसरा पहलू भी है। 
अपनी भूमि से विछड़े हुए यहूदियों को सैकड़ों वर्षो तक संसार के अनेक देशों में 
शरणार्थी वनकर भटकना पड़ा। उन देशों में उन्हें भयंकर अत्याचार भी सहने पड़े। 
द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेनाओं ने हिटलर के आदेश से उनका जो 
नरसंहार किया था उसमें 60 लाख व्यक्ति मारे गए थे। अपनी भूमि से विस्थापित 
इस जाति ने अपने मूल स्थान इसराइल में 948 में एक स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित किया 
जिस पर लम्बे समय से फिलिस्तीनी अरबों का अधिकार था। यह सम्पूर्ण क्षेत्र विभिन्न 
अरव देशों से घिरा हुआ है। उन्होंने इस छोटे से राष्ट्र को नष्ट करने में कोई कसर 
नहीं छोड़ी। इसराइल को अमेरिका जैसे अनेक पश्चिमी देशों से सहायता भी प्राप्त 
हुई, किन्तु उसके सैनिकों के अद्भुत साहस और शौर्य ने उसके अस्तित्व को वचाए 
रखा। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि फिलिस्तीनियों का भी एक अपना स्वतन्त्र राष्ट्र होना 
चाहिए किन्तु इससे इसराइल के अस्तित्व को नकारा तो नहीं जा सकता। 

अफगानिस्तान में अमरिकी हस्तक्षेप से पहले जैसा तालिवानी शासन था क्या 
उसे एक आदर्श इस्लामी राज्य माना जा सकता है? संभवतः संसार का कोई भी मुस्लिम 
राष्ट्र ऐसा दकियानूसी और कट्टर नहीं था जैसा अफगानिस्तान बन गया था। स्त्रियों 
तथा वहां वसने वाले थोड़े से हिन्दुओं-सिखों की उस काल में जैसी दुर्दशा हो गई थी, 
चैसी तो अठारहवीं सदी के अहमदशाह अब्दाली के समय में भी नहीं हुई थी। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि उस समय अफगानिस्तान संसार भर के आतंकवादियों 
का गढ़ बन गया था ओसामा विन लादेन आज भी उसी क्षेत्र में है। अमेरिकी हस्तक्षेप 
पाकिस्तान सहित अनेक मुस्लिम क्षेत्रों ने समर्थन किया था। आज हमीद करजाई के 
शासन से वहां का नागरिक जीवन कहीं अधिक सुखी हुआ है। 

ईराक की भी स्थिति ऐसी ही है। सद्धाम हुसैन का शासन क्या एक आदर्श 
इस्लामी शासन था। उसने और उसके बेटों ने जैसी अराजकता वहां फैला रखी थी, 
क्या किसी भी पैमाने से उसका समर्थन किया जा सकता है? शिया बहुल देश में सुन्नी 
सद्धाम हुसैन ने शिया देश ईरान से दस वर्ष तक निरन्तर युद्ध किया था जिसमें दोनों 
ओर लाखों (मुसलमान ) मारे गए थे। सद्धाम हुसैन ने एक पड़ोसी मुस्लिम देश कुवैत 
को जिस प्रकार हड़प लिया था, क्या उसका समर्थन किया जा सकता है। उसे शासन 
काल में शिया और कुर्द मुसलमानों पर जिस प्रकार के जुल्म हुए थे क्या उन्हें भुलाया 
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जा सकता? 
ऐसे निरंकुश शासन से मुक्ति के बाद क्या यह आशा नहीं की जानी चाहिए 
कि ईराक अब अधिक लोकतंत्रीय परम्पराओं के साथ आधुनिक देश बन कर उभरेगा। 
यह समझ सकना बहुत कठिन है कि मुस्लिम बुद्दिजीवियों का ध्यान इस ओर क्‍यों 
नहीं जाता? 
भारत में भी इस्लामी आतंकवादियों द्वारा जो कारनामे किए जाते हैं, उनके लिए 
भी ऐसे ही तर्क गढ़े जाते हैं। यदि अक्षरधाम मंदिर पर आक्रमण होता है तो गुजरात 
के दंगों की आड़ ली जाती है। यदि अयोध्या में राम जन्म भूमि परिसर को उड़ाने 
की कोशिश की जाती है तो बाबरी मस्जिद के ढाए जाने के तर्क को सामने रख दिया 
जाता है। यदि जम्मू के रघुनाथ मंदिर को निशाना बनाया जाता है तो कश्मीर में भारतीय 
सेनाओं की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता 
है। 
मैंने पहले ही लिखा है कि ऐसा मानस उत्पीड़नोन्माद से ग्रसित होता है ऐसा 
मानस स्वस्थ होकर कुछ सोचना नहीं चाहता। वह कुछ दलील गढ़ लेता है और उसी 
आधार पर अपना मानस बना लेता है। 
आतंकवाद पराजित मानसिकता से उत्पन्न होता है। अपने विरोधी से सीधे-सीधे 
युद्ध करने की उसमें शक्ति नहीं होती। इसलिए वह आतंक का सहारा लेता है। इस 
कार्य के लिए आतंकवादी आसान निशान (साफ्ट टारगेट) ढूंढ़ते हैं। कश्मीर के 
आतंकवादी जब सैन्यवलों को अपना निशाना बनाते हैं तो स्थिति दूसरे प्रकार की होती 
है, किन्तु जब वे श्री नगर के लाल चौक में जाकर आतंक फैलाते है और स्कूली बच्चों 
को भी अपने निशाने से नहीं चूकते तो स्थिति भिन्न होती है। लंदन की ट्यूब ट्रेन 
के स्टेशनों और बसों में हुए बम धमाके, मिस्र के शर्म एल शेष, मैड्रिड की ट्रेन और 
भारत में श्रमजीवी एक्सप्रेस की दुर्घटना इसी प्रकार की कार्रवाइयां हैं। 
संसार जैसे दो भागों में बंटता जा रहा है। ओसामा बिन लादेन और उसके 
संगठन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय हैं उनके निशाने पर पश्चिमी देश हैं, भारत है 
तथा पाकिस्तान सउदी अरब और मिस्र जैसे मुस्लिम देश भी है। अन्तराट्रीय स्तर पर 
ही अब यह अनुभव किया जा रहा है कि ऐसे आतंकवाद का सामना भी सभी देशों 
को मिलकर करना होगा। 
आतंकवाद तो संसार की शान्ति के लिए एक बड़ा संकट है ही, इसे किसी न 
i दलील से न्यायसंगत ठहराना और इसका समर्थन करना उससे भी बड़ा संकट 
| 


(दैनिक जागरण, 4-8-2005) 
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दंगा पीड़ितों की शिकायतों को दूर करने के 
लिए कुछ दयनतादारी दिखाइए 


नानावती आयोग की रिपोर्ट ने एक बार फिर से उन घावों पर पड़ी पपड़ी उखेड़ दी 
जो 2! वर्ष पूर्व लगे थे। पिछली राज्य सरकार ने मानवाधिकार से सम्बन्धित अनेक 
संस्थाओं विशेष रूप से सिख फोरम जैसी संस्थाओं की मांग पर मई 2002 में सर्वोच्च 
न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश जी. टी. नानावती की अध्यक्षता में एक आयोग 
गठित किया था, जिससे कहा गया था कि राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा देश के अन्य 
भागों में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 3। अक्टूबर 984 
तथा उसके बाद दंगों की जांच करे। 

राष्ट्रीय जनतात्रिक गठबंधन को सरकार ने इस आयोग से यह कहा था कि 
वह शीघ्र से शीघ्र अपनी रिपोर्ट दे। इसके लिए वह छह महीनों से अधिक का समय 
न ले, किन्तु न्यायमूर्ति नानावती ने अपनी रिपोर्ट देने में लगभग पाच वर्ष का समय 
लिया। यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय को 9 फरवरी 2005 को सौंप दी थी। सरकार के लिए 
यह आवश्यक होता है कि वह ऐसी रिपोर्ट को छह महीने के अंदर लोकसभा के पटल 
पर रख दे। आज की सरकार ने इस रिपोर्ट को इस अवधि की समाप्ति के अंतिम 
दिन सदन में पेश किया। 

984 में हुए सिख नरसंहार में दिल्ली, कानपुर, बोकारो तथा कुछ अन्य भागों, 
रेल गाड़ियों, बसों में लगभग पांच हजार सिख मारे गए थे। नानावती आयोग ने केवल 
दिल्ली में हुई घटनाओं के आधार पर अपनी रिपोर्ट दे दी, जवकि उससे अन्य स्थानों 
पर हुई घटनाओं की जांच करने केलिए भी कहा गया था। 

नानावती आयोग ने एक अच्छी बात अपनी रिपोर्ट (पृष्ठ 83-84) में कही है 
कि देश के सभी भागों में उन दंगों में मारे गए, घायल हुए, हानि उठाए लोगों को 
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एक जैसी राहत नहीं मिली है। दिल्‍ली सरकार ने सभी मृत व्यक्तियों को साढ़े तीन 
लाख प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुवावजा दिया है, किन्तु कानपुर में यह राशि बीस 
हजार रुपए है। कानपुर में जनहानि के अतिरिक्त दुकानों, घरों को लूटने उनमें आग 
लगाने की घटनाएं भी बड़ी मात्रा में हुई थीं। वहां के दंगा पीड़ित राज्य सरकार से 
राहत और मुआवजे की मांग लगातार करते रहे हैं, किन्तु किस सरकार ने उनकी मांग 
नहीं सुनी। 

नानावती आयोग की इस सिफारिश को केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। 
उसने अपनी ए. टी. आर. (एक्शन रेकेन रिपोर्ट) में दिल्ली के पीड़ितों को कितनी 
राहत और मुआवजा मिला है, इसके पूरे आंकड़े दिए हैं और यह भी कहा है कि सभी 
राज्य सरकारों से यह आग्रह किया जाएगा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्रों 
से सभी दंगा-पीड़ितों को दिल्‍ली के बरावर ही राहत और मुआवजा मिले। 

नानावती रिपोर्ट में यह सिफारिश भी की गई है कि मृतकों के परिवारों में से 
कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। केंद्र सरकार ने यह सिफारिश 
भी मान ली है। 

इसमें भी कोई संदेह नहीं कि 8 अगस्त को नानावती आयोग की रिपोर्ट के 
साथ ही सरकार ने जो ए. टी. आर. थी, उसमें उस नरसंहार के सभी नामांकित दोषियों 
को बचाने की कोशिश की थी। जगदीश टाइटलर के संबंध में आयोग की रिपोर्ट में 
कहा गया था कि इस बात के विश्वसनीय प्रमाण हैं कि उनकी भूमिका बड़ी संदेहास्पद 
थी। संभवतः दंगाई भीड़ को भइकाकर सिखों की हत्या कराने में उनका हाथ था। 

सरकार ने संभवतः शब्द को अपना सहारा वना लिया और कहा कि इस आधार 
पर टाइटलर के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी प्रकार बाहरी दिल्ली 
से कांग्रेस के सांसद सज्जन कुमार के संवंध में आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है 
कि उनके विरुद्ध चलने वाले बहुत से केस पर्याप्त गवाहियां न मिलने के कारण बंद 
हो गए हैं। ऐसे मामलों की फिर से जांच कराई जाए। सरकार ने इस पर भी लीपापोती 
कर दी और सज्जन कुमार को दोषमुक्त कर दिया। 

इसी प्रकार जिन पुलिस अधिकारियों को आयोग ने अपना कर्तव्य न निभाने 
के लिए दोषी पाया था और सिफारिश की थी कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, 
उनके लिए सरकार ने यह बहाना बनाया कि वे सभी अव सेवामुक्त हो चुके हैं। उनके 
विरुद्ध कैसी कार्रवाई हो सकती है इसके लिए विधि मंत्रालय से परामर्श करना होगा। 

नानावती आयोग से पहले आठ आयोग और समितियां बन चुकी थीं, जिन्होंने 
अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। केन्द्र सरकार ने उनमें की गई सभी सिफारिशों 
को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उस समय के पुलिसकर्मियों की भूमिका पर कई वर्ष 
पहले भारतीय प्रशासःनिक सेवा की सेवामुक्त अधिकारी श्रीमती कुसुम लता मित्तल ने 
जांच की थी। उस जांच में श्रीमती मित्तल ने दिल्‍ली के 72 पुलिसकर्मियों की पहचान 
की थी जिन्होंने दंगाइयों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या होते देखकर आंखें बंद कर ली 
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थीं, उनमें से अनेक ने उस हत्याकांड में सक्रिय भागं भी लिया था। उस समय वे उनमें 
से अधिसंख्य पुलिसकर्मी सेवारत थे, किन्तु सरकार ने किसी के विरुद्ध किसी प्रकार 
की विभागीय कार्रवाई नहीं की थी। इसलिए उस समय तर्क देना कि वे लोग अवकाश 


प्राप्त कर चुके हैं, अत्यन्त हास्यास्पद है और सरकार की बदनियति का सबूत देता ' 


है। 

इस संदर्भ में इस वात की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति 
सरकारी सेवा में रहता हुआ कोई अपराध करता है तो क्या अवकाश ग्रहण करने के 
पश्चात्‌ दोष मुक्त हो जाता है? अवकाश प्राप्त कर चुके ऐसे पुलिसकर्मी जो दो दशक 
पहले हुए भीषण हत्याकांड में किसी न किसी रूप में सहभागी थे, किस प्रकार दोष 
मुक्त हो जाते हैं। 

नानावती आयोग की रिपोर्ट में दिल्ली के तत्कालीन उपराज्यपाल पी. जी. गवई, 
उस समय के गृह मंत्री (स्व.) पी. वी. नरसिंह राव, प्रधानमंत्री के विशेष सचिव पी. 
सी. एलेक्जेण्डर के और भी कुछ संकेत हैं। उपराज्यपाल गवई ने समय रहते सेना क्यों 
नहीं बुलाई? इस संबंध में जव पत्रकारों से उनसे पूछा तो उन्होंने इशारा पी. वी. नरसिंह 
राव तथा एलेक्जेण्डर की ओर कर दिया कि उनका आदेश नहीं था। आजकल श्री 
एलेक्जेण्डर बहुत तीखे होकर गवई के आरोपों का उत्तर दे रहे हैं। उनका कहना है 
कि नगर में शान्ति स्थापित करने के लिए सेना को बुलाना पूरी तरह उपराज्यपाल 
के अधिकार में था। यदि वे समय से कार्रवाई करते तो बहुतों की जान बचाई जा 
सकती थी। गवई का कहना है कि तत्कालीन गृहमंत्री और प्रधानमंत्री के विशेष सचिव 
ने उन्हें सेना बुलाने से रोका था। 

पी. वी. नरसिंह राव आज हमारे वीच नहीं हैं, किन्तु उनके संबंध में बड़े 
प्रामाणिक स्रोत से सुनी हुई एक वात बताने का लोभ मैं संवरण नहीं कर पा रहा 
हूं। उस समय विपक्षी दल के एक वरिष्ठ नेता ने मुझे एक बात बताई थी। पहली 
नवम्बर 84 को जब दिल्ली में निर्दोष सिखों की हत्या हो रही थी, उन्होने गृहमंत्री को 
फोन किया और कहा, श्रीमान जी, दिल्ली जल रही है, निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं 
आप कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं? 

गृह मंत्री ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया था, मित्रवर, इसे दो-तीन दिन ऐसे 
ही चलने दीजिए, फिर हम सब संभाल लेंगे? 

प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी उन्हीं दिनों कहा था, जब एक बड़ा पेड़ गिरता 
है तो धरती हिलती ही है। 

क्या यह कथन उस समय हो रहे नरसंहार को उचित ठहराने का प्रमाण-पत्र 
देना नहीं था? 

उस समय हुए सिख नरसंहार के कारण देशभर के सिख कांग्रेस से दूर चले 
गए थे, जो सदा ही कांग्रेस का समर्थन करते रहे थे। पंजाब विधान सभा के ]977 
में हुए चुनावों में इसी कारण शिरोमणि अकाली दल को आशातीत सफलता प्राप्त हुई 
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थी। दिल्‍ली तथा देश के अन्य भागों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया 
था, किन्तु लम्बे अंतराल के कारण लोगों के घाव भरने लगे थे। सिख मतदाता कांग्रेस 
की ओर झुकने लगा था। पंजाब तथा दिल्ली में कांग्रेस की सफलता इसका प्रमाण 
है। 

नानावती आयोग की रिपोर्ट तथा उसी के साथ जारी हुई सरकारी “एक्शन टेकेन 
रिपोर्ट के कारण सिख कांग्रेस विरोधी अपनी पूर्व मनःस्थिति में जाते दिखाई दिए हैं। 

इस समय विपक्षी दलों की भूमिका बहुत सक्रिय रही। भारतीय जनता पार्टी 
और अकाली दल को इस स्थिति का लाभ तो लेना ही था, वापमंथी दलों ने जिस 
प्रकार मुखर होकर सरकार पर दबाव वढ़ाया उसके कारण उसे अपनी ए. टी. आर. 
में परिवर्तन करना पड़ा आखिर जगदीश टाइटलर को केन्द्रीय मंत्रिमंडल से और सज्जन 
कुमार को दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देना पड़ा। 

उघडे घावों पर मरहम लगाने में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने उस समय 
एक बड़ी भूमिका निभाई जब उन्होंने संसद में 2 वर्ष पूर्व हुए नरसंहार के लिए सिखों 
से और सम्पूर्ण राष्ट्र से क्षमा याचना की, किन्तु इतना पर्याप्त नहीं है। सारा देश जानता 
है कि उस जघन्य कांड को करवाने में कांग्रेस पार्टी की कितनी सक्रिय भूमिका थी। 
इसलिए कांग्रेस-अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी का यह नैतिक दायित्व है कि वे अपनी 
पार्टी की ओर से क्षमा याचना करें। 

केन्द्र में गृह राज्यमंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल कानपुर के हैं। कानपुर तथा जिन 
स्थानों पर दंगा पीड़ितों को अभी तक उचित मुआवजा नहीं मिला है, उनकी शिकायतों 
की दूर करने में उन्हें विशेष सक्रियता दिखानी चाहिए। 


(दैनिक जागरण, 8-8-2005) 
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राज करना है तो राज धर्म का पालन 
करना भी सीखिए 


गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी विवाद 
चरम पर पहुंच गया है। किसी एक व्यक्ति को लेकर राष्ट्रीय स्तर की कोई पार्टी इस 
सीमा तक मतभेद ग्रस्त हो सकती है, इसकी कल्पना करना भी दूभर है। फिर भारतीय 
जनता पार्टी जैसी पार्टी, जिसने अपने अनुशासन को और अपनी विलक्षणता को अन्य 
दलों के सम्मुख सदा बड़ी मुखरता और गर्व से रखा है। भाजपा सदा ही अपने आपको 
“पार्टी विद डिफरेन्स' कहकर प्रस्तुत करती रही है। 

इस बात में कोई मतभेद नहीं है कि फरवरी 2002 में गुजरात में जो कुछ हुआ 
था वह बहुत घृणित था। गोधरा स्टेशन पर खड़ी साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे 
में आग लगाने और 56 कारसेवकों के मारे जाने की दुर्घटना बहुत हृदय विदारक थी, 
किन्तु यह तर्क कि उसके पश्चात्‌ गुजरात राज्य के अनेक भागों में सैकड़ों मुसलमानों 
का मारा जाना गोधरा कांड की प्रतिक्रिया थी, उसी प्रकार का कुतर्क है जैसे नवम्बर 
984 में देश के विभिन्न भागों में हजारों की संख्या में सिखों का मारा जाना, तत्कालीन 
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की प्रतिक्रिया थी। 

गुजरात में हुए हत्याकांड के पश्चात्‌ जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी 
वाजपेयी ने वहां का दौरा किया था तो उन्होंने मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को “राज धर्म" 
पालन करने की सीख दी थी। 

यह राज धर्म क्या है? यदि कुछ व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह किसी प्रकार का 
जघन्य कार्य करते हैं तो देश की न्यायपालिका उन पर मुकदमा चलाती है और दोष 
सिद्ध होने पर उन्हें दंड देती है। राजधर्म इस प्रकार की न्याय प्रक्रिया को बल देता 
है। यदि किसी उत्तेजना में आकर कुछ लोग कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर उसे 
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अपने हाथ में ले लें और सड़कों पर उतरकर अपने 'शत्रुपक्ष' के लोगों का नरसंहार 
शुरू कर दें तो राजधर्म क्या कहेगा? क्या वह इस प्रकार का नरसंहार होने देगा अथवा 
किसी भी तर्क से उसे उचित ठहराएगा? 
नवम्बर 984 में यही हुआ था । तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, जो राजधर्म का संरक्षक 
होने का दायित्व संभाले हुए था, दिल्ली की संड़कों पर खेली. जानेवाली खून की होली 
को यह कहकर उचित ठहरा दिया था कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती 
ही है। 
मैने नरेन्द्र मोदी के भाषण पढ़े भी हैं और सुने भी हैं। उनके मुख्यमंत्रित्व काल 
में गुजरात में मुसलमानों की जो निर्मम हत्याएं हुई थीं, महिलाओं के साथ सामूहिक 
बलात्कार किए गए थे, निरपराध लोगों के घरों को घेरकर जिस प्रकार आग लगाई 
गई थी, उनकी सम्पत्ति को लूटा और वर्वाद किया गया था, उसके प्रति कहीं भी दुख 
या संताप की कोई झलक उनके भाषणों में नहीं दिखाई दी। उनके भाषणों से सदैव 
लगता रहा कि उस समय वहां जो कुछ हुआ उसके प्रति वे गौरवान्वित महसूस करते 
हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के लिए मोदी सदा “मियां मुशर्रफ 
वाक्य का प्रयोग करते हैं, जैसे वे अपने पड़ोसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को सम्बोधित नहीं 
कर रहे हैं, उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहे हों। 
कुछ समय पूर्व भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच भारत में क्रिकेट मैच 
होना था। पाकिस्तान की टीम ने अहमदाबाद में मैच खेलने से इसलिए इनकार कर 
दिया था, कि उस समय गुजरात में हुए दंगों की यादें ताजा थीं और पाकिस्तान की 
टीम उस नगर में नहीं जाना चाहती थी। 
यह मामला पूरी तरह भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्डो के मध्य था। नरेन्द्र 
मोदी ने इसे भी अपनी रंगत दे दी थी। उन्होंने “मियां मुशर्रफ' को चुनौती देते हुए 
कहा था, 'वे अपनी टीम को अहमदाबाद भेजने से डरते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि 
हमारे क्रिकेट वीर उन्हें यहां बुरी तरह धूल चटा देंगे। 
यह कैसी भाषा है? क्या यह भाषा किसी प्रदेश का शासन सूत्र संभाले किसी 
: राजनेता को भाषा हो सकती है? क्या यह राजधर्म की भाषा है? 
भारतीय जनता पार्टी सदैव यह दावा करती रही है कि उसके द्वारा शासित राज्यों 
में कमी साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए, किन्तु साढ़े तीन वर्ष पूर्व गुजरात में जो कुछ हुआ 
था उसने इस दावे को बुरी तरह झुठला दिया था। 'पार्टी विद डिफरेन्स' देखते-देखते 
“पार्टी विद नो डिफरेन्स' बन गई। वही गुटबंदी, वही पद लोलुपता, वही दोषरोपण, 
चुनाव जीतने के लिए सभी प्रकार के अच्छे-बुरे हथकंडे अपनाने की नीति जिसे कांग्रेस 
ने अपने जीवन काल की लंबी अवधि में सीखा है, उसे भाजपा ने कुछ ही वर्षों में 
सीख लिया। नरेन्द्र मोदी की नीतियों और उनकी अहमन्यता ने इसका शिखर छू लिया 
है। 
जब गुजरात में साम्प्रदायिकता का नंगा नाच हो रहा था, अटल विहारी वाजपेयी 
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प्रधानमंत्री थे। उनके छह वर्ष में सुशासन में घटित हुआ यह सबसे वड़ा कलंक था। 
मुझे लगता है कि उस समय जितनी दृढ़ता से उन्हें नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार 
पर अंकुश लगाना चाहिए था, वे नहीं लगा सके। यह भी संभव है कि उनके ऊपर 
पार्टी के अंदर और बाहर से इस प्रकार के दबाव हों कि वे चाहते हुए भी कुछ नहीं 
कर सके थे, सिवाय इसके कि वे नरेन्द्र मोदी को राजधर्म निभाने का परामर्श देते, 
जिसकी मोदी ने रत्ती भर परवाह नहीं की। 

2004 में लोकसभा के हुए चुनाव में भाजपा को 782 सीटें घटकर ।38 रह 
गईं और राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे की जगह केन्द्र में कोंग्रस गठबंधन वाली सरकार 
आ गई । चुनाव से पहले के सभी सर्वेक्षण यह कह रहे थे कि अगली सरकार भी राजग 
की वनेगी और अटल विहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री होंगे, किन्तु वैसा नहीं हुआ। 

भाजपा की इस हार के पीछे गुजरात में हुए दंगों को महत्वपूर्ण भूमिका थी। 
गुजरात की जनता ने भी नरेन्द्र मोदी की कारगुजारी को अपनी सहमति नहीं दी थी। 
26 लोकसभा स्थानों में भाजपा को कुल ]4 और कांग्रेस को ॥2 स्थान प्राप्त हुए थे 
उन्हीं दिनों मनाली में दिए एक साक्षात्कार में अटल विहारी जी ने यह स्वीकार किया 
था कि दंगों के तुरन्त बाद यदि मोदी को उनके पद से हटा दिया जता तो परिणाम 
कुछ और होते। 

अटल जी के इस कथन का भरपूर विरोध विश्व हिन्दू परिषद जैसी संस्थाओं 
ने किया था। ये संस्थाएं नरेन्द्र मोदी को हिन्दुत्व का महानायक मानने पर तुली हुई 
थी भाजपा के अंदर भी अटल जी को पूरा समर्थन नहीं मिला था। उसके पश्चात इस 
संदर्भ में उन्होंने चुप्पी साध ली। 

इस संदर्भ में भाजपा का दोहरा चरित्र सामने आया। वह प्रारम्भ से ही कहती 
रही कि नवम्बर 84 के सिख विरोध दंगों में कांग्रेस पार्टी की सक्रिय भूमिका रही और 
उसके कुछ वरिष्ठ नेताओं ने केवल दंगाइयों को भड़काया बल्कि उसका नेतृत्व भी 
किया। ऐसे लोगों को पूरी तरह दंडित किया जाना चाहिए। कुछ समय पहले आई 
नानावती आयोग की रिपोर्ट में जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, धर्मदास शास्त्री जैसे 
कांग्रेस नेताओं पर इस रिपोर्ट में कुछ आक्षेप भी किए गए। 

अकाली दल और सिख फोरम जैसी सिख संस्थाओं के साथ ही भारतीय जनता 
पार्टी ने भी बहुत बढ़-चढ़कर यह मांग की कि जगदीश टाइटलर को मंत्रीमंडल से 
बर्खास्त किया जाना चाहिए और उन्हें तथा सज्जन कुमार को लोकसभा से भी त्यागपत्र 
देना चाहिए। कुछ दिन पूर्व ही जब जगदीश टाइटलर लोकसभा में कुछ बोलने के लिए 
खड़े हुए तो अकाली और भाजपा सदस्यों ने लोकसभा से वहिर्गमन भी किया। 

वहीं भाजपा गुजरात के सम्बन्ध में बिलकुल विपरीत रुख धारण किए हुए हैं। 
नरेन्द्र मोदी को वहां के मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए। यह मांग देश के सभी 
भागों और वर्गों द्वारा उठती रही है। उच्चतम न्यायालय ने भी अपने अनेक निर्णयों 
में नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध अपना मत व्यक्त किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि 
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गुजरात में भाजपा के विधायक दल का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो नरेन्द्र मोदी की 
लांछित छवि के कारण उन्हें इस पद से हटाना चाहता है। 

पार्टी के अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी संभवतः नरेन्द्र मोदी के सबसे वड़े संरक्षक 
और सहयोगी हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि उन्हीं के संरक्षण के कारण मोदी 
आज तक बचे हुए हैं। आडवाणी जी ने अपनी हाल की अहमदाबाद यात्रा में जितने 
प्रशंसा भरे प्रमाण पत्र मोदी को दिए हैं वे स्वतंत्र भारत के किसी भी मुख्यमंत्री के 
लिए ईर्ष्या का कारण बन सकते हैं। 

एक व्यक्ति जिसके शासनकाल में उसके प्रदेश में जघन्य अपराध हुए हों, निरीह 
लोगों की निर्मम हत्याएं हुई हों, पूरे पुलिस-प्रशासन को लकवा मार गया हो और वह 
नीरों की भांति बांसुरी बजाता बैठा रहा हो, वह पार्टी-अध्यक्ष द्वारा इतनी प्रशंसा अर्जित 
करने में समर्थ हो जाए, श्री आडवाणी के अतिरिक्त इस रहस्य को कोई नहीं जानता। 

अपने देश में राजधर्म के पालन के उत्तम उदाहरण हैं। भगवान राम ने एक 
सामान्य व्यक्ति के आक्षेप को सुनकर अपनी निर्दोष पत्नी का त्याग कर दिया था। 
राम शासक थे। शासक को अपना बहुत कुछ गंवा कर भी राजधर्म का पालन करना 
होता हैं राम ने वही किया था। 

प्रश्न यह नहीं है कि नरेन्द्र मोदी गुजरात हत्याकांड के लिए कितने जिम्मेदार 
हैं। प्रश्‍न यह है कि उनके शासनकाल में जो हत्याकांड हुआ था, उसे नियंत्रित करने 
में वे सर्वथा असफल रहे थे। उस चूक का नैतिक दायित्व लेते हुए उन्हें अपने पद 
से तुरन्त त्याग पत्र दे देना चाहिए था। वैसा उन्होंने नहीं किया। गुजरात के दंगों के 
संदर्भ में भी नानावती आयोग की रिपोर्ट आने वाली है। मुझे लगता है कि उस रिपोर्ट 
के प्रकाश में आने पर उसके कम कोहराम नहीं मचेगा जितना 984 के दंगों के संदर्भ 
में दी गई रिपोर्ट पर मचा था। 

2] वर्ष पूर्वं घटित घटना के लिए प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने संसद में 
यह कहा कि उसके कारण उनका सिर लज्जा में झुक गया है। उस कांड के लिए उन्होंने 
सिखों से तथा सम्पूर्ण राष्ट्र से क्षमा याचना भी की। 

क्या भाजपा तथा नरेन्द्र मोदी को भी ऐसा ही नहीं करना चाहिए? आन्ध्रप्रदेश 
के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्र बाबू ने नायडू अपने एक वक्तव्य में भारतीय जनता पार्टी से 
गुजरात दंगों के लिए क्षमा मांगने का आग्रह किया है। चंद्र बाबू नायडू को तेलुगू देशम 
पार्टी ने राजग सरकार में शामिल हुए बिना उसे निरन्तर समर्थन दिया था। 

राज करना एक बात है, किन्तु राजधर्म का पालन करना एकदम दूसरी बात 
है। इस बात को केन्द्र तथा राज्यों में सरकार चलाने वाली सभी पार्टियों को अच्छी 
तरह समझना चाहिए। 


(दैनिक जागरण, २5-8-2005) 
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फिदाईन कैसे बनते हैं? 


कुछ दिन पूर्व समाचारपत्रं में एक चित्र प्रकाशित हुआ था, जिसमें रावलपिंडी (पाकिस्तान) 
की बहुत सी महिलाएं एक खास वेशभूषा में अपने हाथ में ल्लेकाईस उठाए हुए थी, 
जिन पर उर्दू में लिखा हुआ था कि कश्मीर की समस्या बातचीत से हल नहीं होगी। 
यह सिर्फ़ जेहाद से हल होगी। 

एक ओर पाकिस्तान से इस देश के सम्बन्धों के सुधरने के नित्य समाचार आते 
हैं। दोनों ओर की जनता में इस सम्बन्ध में बहुत उत्साह हैं। दोनों ओर की जनता 
एक-दूसरे के देश में जाने, वहां के लोगों से मिलने में भारी दिलचस्पी दिखाती है। 
दोनों पंजाबों और राजस्थान तथा सिंध को मिलाने वाली रेल सेवाओं ने काम करना 
प्रारम्भ कर दिया है। अमृतसर से लाहौर और ननकाना साहब के मध्य सीधा बस 
सम्बन्ध बनने से दोनों ओर बहुत जोश है, किन्तु कश्मीर की काली बिल्ली बार-बार 
रास्ता काट जाती है। 

बात सिर्फ कश्मीर की नहीं है। इस्लामी आतंकवाद से दुनिया के अनेक देशं 
प्रभावित हो रहे हैं। इनमें केवल ब्रिटेन, अमेरिका, स्पेन, फ्रान्स, हजरत मुहम्मद के काईन 
को लेकर उभरे विवाद से अब डेनमार्क और नार्वे जैसे देश इसकी गिरफ्त में नहीं आए 
हैं, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईराक, सउदी अरेबिया, सूडान, मिस्र जैसे 
अनेक इस्लामी देश भी उसमें शामिल हैं। कोई नहीं जानता कि कब और कहां 
आतंकवादी प्रकट हो जाएंगे और वे अपने विस्फोटकों की सहायता से कितने असहाय 
लोगों के प्राण ले लेंगे। 

इस समय संसार में एक शब्द बहुत चर्चित है-फिदाईन-अपने आपको किसी 
उद्देश्य के लिए न्योछावर कर देने वाला व्यक्ति “फिदाईन' है। ऐसे लोगों को मानव 
बम कहा जा रहा है। 

अपने आपको बम बनाकर अपने निश्चित किए गए निशाने को उड़ा देने के 
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साथ ही अपने को भी मृत्यु के मुंह में धकेल देने का काम कोई भयंकर रूप से 
उद्देश्यःप्रेरित व्यक्ति ही कर सकता है। फिदाईन ऐसा ही व्यक्ति होता है। 
दो-ढाई दशक पहले इस प्रकार की प्रवृत्ति श्रीलंका के तमिल चीतों में दिखाई 
दी थी। स्वतंत्र तमिल ईलम (देश) की मांग करने वाले आतंकवादी अपने गले में 
सायनाइड का कैपसूल लटकाए रहते थे। श्रीलंका के सुरक्षा बलों से लोहा लेते समय 
जब वे संकट की स्थिति में पड़ जाते थे तो सायनाइड का कैपसूल खाकर आत्महत्या 
कर लेते थे। इस प्रकार सैकड़ों तमिल युवकों ने अपने प्राण दिए थे। फिर उनमें मानव 
बम बनने की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई। अपने निशाने के पास पहुंचकर अपने शरीर पर 
बंधे हुए बम का बटन दबाकर वे स्वयं भी उड़ जाते थे और अपने निशाने को भी 
उड़ा देते थे। मई ]99! में जब राजीव गांधी अपनी चुनावी यात्रा में श्रीपेरूमबुदूर पहुंचे 
तो एक महिला धनु अपने शरीर में बम बांधकर किसी प्रकार उनके पास पहुंच गई 
थी। उसने अपने आपको उड़ा दिया था, साथ ही राजीव गांधी की हत्या कर दी थी। 
इस समय इस्लामी आतंकवादियों ने इस प्रवृत्ति को पूरी तरह अपना लिया है। 
प्रत्येक मानव बम धार्मिक या राष्ट्रीय/जातीय कट्टरता से प्रेरित होता है। 
सामान्यतः उसके सम्मुख एक निशाना होता है। यह भी देखा गया है कि ऐसे लोगों 
का आतंकवादी गतिविधियों से सामान्यतः कोई पूर्व इतिहास नहीं होता। ऐसे लोगों 
को या तो तमिल राष्ट्रवाद के नाम पर प्रेरित किया जाता है अथवा इस्लामी हितों के 
नाम पर। जेहादी आतंकवादी पूरी तरह धार्मिक परिवेश में प्रशिक्षित किए जाते हैं। 
वहां इन्हें बम बनाने, बमों को शरीर से बांधकर संचालित करने, अपने निर्दिष्ट निशाने 
तक पहुंचाने और फिर उपयुक्त अवसर देखकर अपने शरीर में छिपे हुए बटन को 
दबकर विस्फोट करने का कार्य सिखाया जाता है। जेहादी फिदाईन मस्जिदों में जाकर 
भाषण देते हैं, मजहब परस्त लोगों के सम्मुख अत्यन्त उत्तेजक ढंग से यह बताया जाता 
है कि किस प्रकार पश्चिमी (ईसाई) देश इस्लाम को नष्ट करने पर उतारू है। उनके 
सम्मुख फिलस्तीन की बात रखी जाती है, अफगानिस्तान और ईराक पर अमेरिकी 
सेनाओं के आक्रमण का अतिरंजना पूर्ण विवरण दिया जाता है। चेचेन्या में स्वाधीनता 
० लड़ने वाले मुजाहिदों के संघर्ष और रूसी सेनाओं के जुल्मों की कहानी रखती 
जाती है। " 
पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में फिदाईन कश्मीर के प्रश्न पर 
प्रेरित किए जाते हैं। इसे उनके जीवन-मरण के प्रश्न के रूप में उनके सामने रखा 
जाता है। इनके सम्मुख कश्मीर ही नहीं सारा भारत निशाने पर होता है। 
फिदाईन को दिए जाने वाले प्रशिक्षण के तीन प्रकार है। एक है 'दौरा-ए-आम'। 
इसमें 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरे प्रकार की दौरा-ए-खास कहते हैं। 
इसकी प्रशिक्षण अवधि 2-8 महीने होती है। तीसरे प्रकार में विशेषज्ञता से भरी शिक्षा 
दी जाती है जिसकी अवधि अलग-अलग होती है। इसमें बम बनाने और चलाने, 
विस्फोटकों का इस्तेमाल करने की विशेष शिक्षा दी जाती है। इस प्रशिक्षण के समय 
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प्रशिक्षण देने वाले वरिष्ठ जेहादी इन पर कड़ी नजर रखते हैं। सभी मुजाहिदूदीन और 
जेहादी फिदाईन नहीं बनते हैं। प्रशिक्षण के समय उन नवयुवकों पर विशेष दृष्टि रखी 
जाती है जिनमें फिदाईन बनने की खास संभावना होती है। उसे लोगों को किसी महत्तर 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनी प्राण दे देने के लिए विशेष रूप से प्रेरित किया 
जाता है। इनके सम्मुख शत्रु पक्ष द्वारा किए जाने कथित अन्याय का मार्मिक चित्र 
प्रस्तुत किया जाता है और भावना भरी जाती है कि उनके मजहब के साथ मेदमाव 
किया जाता है और उसे नष्ट करने के पड़ूयंत्र किए जा रहे हैं। 

फिदाईन की मानसिक स्थिति इस प्रकार की वना दी जाती है कि वह यह सोचने 
लगे मुझे इस प्रकार का अन्याय दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा करते समय 
अगर अपनी जान देनी पड़े तो यह बड़े सवाव का काम है इससे व्यक्ति के लिए जन्नत 
के दरवाज़े खुल जाते हैं। 

फिदाईन वनने वाले ज्यादातर लोग अधिक पढ़े-लिखे नहीं होते, न ही वौद्धिक 
दृष्टि से तेज होते हैं। ऐसे लोगों में धार्मिक उन्माद भरना अपेक्षाकृत सरल होता है। 
इनकी आर्थिक पृष्ठभूमि भी अच्छी नहीं होती। इन्हें यह भरोसा दिया जाता है कि 
उनकी मृत्यु के वाद उनके परिवार की भली प्रकार देखभाल की जाएगी। 

यह भी देखा गया है कि कुछ परिवारों के लोग अपने किसी सदस्य को फिदाईन 
बनने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके पीछे एक उद्देश्य यह होता है कि उसकी मृत्यु 
के पश्चात जेहादी संगठनों द्वारा नियमित रूप से उन्हें आर्थिक सहायता मिलती रहेगी। 
दूसरी अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होता है कि फिदाईन स्वयं तो जन्नत में जाएगा 
ही उसके परिवार की भी वहां जगह सुरक्षित हो जाएगी। यह भी सच है कि ऐसे 
जेहादियों और फिदाईन को अपने जीवन काल में अपनी गुजर-वसर के लिए जितनी 
रकम मिलती है, अन्य किसी साधन से उतना कमा सकने की उनमें क्षमता नहीं होती। 

आज यह निर्णय कर सकना बहुत कठिन है कि अपने उद्देश्य के लिए लड़ने 
वाला और प्राण न्योछावर करने वाला व्यक्ति आतंकवादी है, हत्यारा है, देश भक्त है, 
शहीद है कि हुतात्मा है। श्रीलंका में संघर्ष तमिल चीते अपनी आजादी के लिए लड़ने 
वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं श्रीलंका को विभाजित करने में लगे राष्ट्रद्रोही हैं। चेचेन्या 
के संघर्षशील मुसलमान इसी साम्राज्यवाद के विरूध लड़ने वाले सैनिक है अथवा रूस 
की प्रादेशिक अखणडता को नष्ट करने वाले देशद्रोही हैं। गत 5 दशकों से मध्य एशिया 
में चलनेवाला संघर्ष यहूदियों का अपने मूल स्थान पर आकर स्वतंत्र इस्राइल राज्य की 
स्थापना करना अपने सपनों को साकार करना है, अथवा एक अरबी (मुसलमान) देश 
फिलस्तीन के टुकड़े करना है। 

भारत में आने वाले अधिसंख्य फिदाईन पाकिस्तानी होते हैं। भारत के लिए 
ये लोग खूंखार आतंकवादी हैं क्योंकि ये लोग जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ करके वहां आतंक 
फैलाकर, निर्दोष लोगों की हत्या करके कश्मीर को भारत से तोड़ना चाहते हैं, किन्तु 
पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुर्शरफ कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने वाले 
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मुजाहिदीन कहते हैं और उनकी पीठ थमथमाते हैं। 

मध्ययुग में भी ऐसी प्रवृत्तियां थीं। जब शत्रु से सीधा युद्ध करना संभव नहीं 
होता था तो गुरिल्ला युद्ध-पद्धति अपनाई जाती थी। मुगल शासन से लड़ने के लिए 
लंबे समय तक शिवाजी ने इसी पद्धति से काम लिया था। अठारहवीं शती में सिखों 
के जत्थे भी मुगलों-अफगानों से लड़ने के लिए इसी पद्धति को अपनाते थे। गुरिल्ला 
पद्धति का मंत्र हैं “मारो और भागो” (हिट एंड रन) संसार में सभी भागों के आतंकवादी 
यही करते हैं, किन्तु फिदाईन, सामान्यतः ऐसा नहीं करते। वे तो मरने के लिए तैयार 
होकर आते हैं। पुलिस का कहना है कि किसी फिदाईन को जीवित पकड़ना बहुत 
मुश्किल काम होता है। पुलिस की पकड़ में आने से पहले वह अपने आपको शरीर 
से बंधे विस्फोटक से उड़ा देता है। 

इस समय आतंकवाद संसार की सबसे बड़ी समस्या है। श्रीलंका का आतंकवाद 
वहां की तमिल जनता की अपनी अस्मिता से जुड़ा हुआ है किन्तु वह एक क्षेत्र विशेष 
तक सीमित है, शेष संसार को वह प्रभावित नहीं करता, किन्तु इस्लामी आतंकवाद 
के पीछे धार्मिक उन्माद करता है। वह संसार के किसी भी भाग में घटित हो सकता 
हैं। संसार के किसी भी भाग में घटित ऐसी कोई भी बात जो ऐसे उन्माद को उत्प्रेरित 
कर सकती है। आतंकवाद के लिए ज्वलनशील ईधन का काम कर सकती है। यदि 
इसमें ला तत्व भी जुड़ जाए तो सम्पूर्ण संसार के लिए कहीं अधिक घातक हो 
सकता है। 

संसार भर के पुलिस अधिकारी यह कहते हैं कि आतंकवादी को पूरी तरह मिटा 
सकना इसलिए बहुत दूभर है कि सामान्य वेशभूषा में सामान्य-सा दिखने वाला व्यक्ति 
आतंकवादी है इसकी पहचान कर पाना सरल नहीं है। भीड-भाइ वाले क्षेत्र में बम 
फॅककर अपना कपड़ों में छिपी राइफल निकालकर अंधाधुंध गोलियां चलाकर लोगों 
की हत्या करके आतंक फैलाने वाला व्यक्ति कव और कहां प्रकट हो जाएगा, कौन 
अनुमान लगा सकता है। इसलिए उनका सारा दारोमदार सुरक्षा घेरे को अधिक से 
अधिक मजबूत और चौकन्ना रखने पर ही होता है। यह अनुमान लगा सकना सरल 
नहीं है कि पिछले कुछ दशकों से सुरक्षा प्रयत्नो में सारे संसार में कितना अकूत धन 
खर्च किया जा रहा है। 

फिदाईन बनने की प्रवृत्ति यदि एक समुदाय में बढ़ेगी तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप 
अन्य समुदायों में भी ऐसी प्रवृत्ति उभरेगी। उस समय मनुष्य समाज की स्थिति कैसी 
हो जाएगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। 


(अजीत समाचार, 5-6-2006) 
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नक्सलियों का बेजा समर्थन 


विहार में जहानाबाद की जेल पर एक हजार नक्सलियों द्वारा आक्रमण करके अपने 
300 से अधिक कैदियों को छुड़ा लेना और चिरशब्रु रणवीर सेना के जेल में बंद कुछ 
कैदियों की हत्या करके चले जाना या तो मध्ययुग की कोई घटना लगती है या किसी 
अपराध-उपन्यास या फिल्‍मी घटना । हमारे देश के लेखक और बुद्धिजीवी ऐसी घटनाओं 
पर प्रायः चुप ही रहते हैं अथवा अपने ड्राइंगरूम में बैठकर देश की कानून एवं व्यवस्था 
पर अपना शाब्दिक सरोकार व्यक्त कर देते हैं। बहुत कम लेखक ऐसे हैं जो देश की 
समस्याओं के साथ न केवल गहरा जुड़ाव अनुभव करते हैं, बल्कि कभी-कभी अपनी 
सक्रिय भागीदारी भी निभाते हैं। प्रख्यात उपन्यासकार महाश्वेता देवी ऐसी ही एक 
लेखिका हैं। पिछले दिनों एक समाचार पत्र में जहानाबाद में घटी घटना के संबंध में 
उनका एक साक्षात्कार प्रकाशित हुआ है। जहानावाद की कार्रवाई को वह न उग्रवाद 
मानती हैं, न इसे अनुचित समझती हैं। 

महाशवेता देवी का कहना है कि जहानाबाद के इलाके में गरीब, पिछड़े, दलितों 
को बहुत सताया गया है। महाश्वेता देवी भारतीय ज्ञानपीठ, मैग्सेस, इंदिरा गांधी शांति 
पुरस्कार और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुका है। अपने आंदोलनकारी 
तेवर के कारण उन्हें अरण्य की मां कहा जाता है। उनका लेखन-क्षेत्र और कार्यक्षेत्र 
सदा ही आदिवासियों के मध्य रहा है। इसमें संदेह नहीं कि 5 वर्षों के जंगलराज 
में विहार की दशा बद से बदतर होती गई है। वहां राजनीति का भयंकर अपराधीकरण 
हुआ है। जेलों में बंद बहुत से बाहुबली अपने प्रभाव से वहां लोकसभा और विधानसभा 
चुनाव जीतते रहे हैं। अपहरण वहां का बहुत धन-कमाऊ धंधा होकर उभरा है। 
राजनीतिक हस्तक्षेप से वहां की पुलिस का मनोबल गिरा है। भ्रष्टाचार और घोटालों 
की धूलभरी बयार से असंख्या आँखों को वहाँ धूल-धूसरित किया गया है। विभिन्न 
जातियों के मध्य खूनी विग्रह इस देश के अनेक भागों में है, किंतु उसका जितना वीभत्स 
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रूप बिहार में है वैसा अन्य कहीं नहीं। वहां जातियों की अपनी-अपनी सेनाएं बनी 
हुई हैं। इन जातियों की स्वयंभू रक्षक बनी पार्टियां कभी-कभी चुनाव लड़ती हैं, कितु 
अधिकतर हथियारों के जरिए हिसाव चुकता करती रहती हैं। देखते-देखते वहां कितने 
ही लोग गोलियों से भून दिए जाते हैं और पुलिस बेवस बनी रहती है। 

नक्सलवादी माओत्सेतुंग की इस बात पर आज भी पूरा भरोसा रखते हैं कि 
राजसत्ता बंदूक की नली से होकर बाहर निकलती है। इसलिए उनके संगठित गिरोह 
भविष्य के सुनहरे स्वप्न आंखों में संजोए हुए जहानाबाद जैसी घटनाएं कर जाते हैं। 
सवाल यह है कि क्या यह सब कुछ स्वाभाविक और सहज है, जैसा कि महाश्वेता 
देवी कहती हैं? क्या बिहार या यूं कहें कि सारा देश उस अराजक स्थिति में पहुंच 
गया है जिसमें लोकतंत्र, जनमत, संवैधानिक प्रक्रिया और मानवाधिकार की बातें असंगत 
और अप्रासंगिक हो गई हैं और बंदूक उठाकर सड़कों पर उतर आने के अतिरिक्त 
कोई विकल्प नहीं बचा है? महाश्वेता देवी को ऐसा ही लगता है। वह कहती हैं, सबको 
जमीन दो, खाना दो, स्वास्थ्य-सुविधाएं दो, जीवन जीने लायक स्थितियां दो।” प्रश्‍न 
यह है कि यदि ये सभी चीजें इस समय किसी भी कारण से पूरी तरह उपलब्ध नहीं 
हैं जो लोकतंत्र में आस्था रखने वाले भारत जैसे देश के सम्मुख एक ही विकल्प है 
कि आज जो भी व्यवस्था बनी हुई है उसे भी तोड़-फोड़ दिया जाए और देश के करोड़ों 
लोगों को अराजक स्थिति में डाल दिए जाए? 

कश्मीर में आज जो कुछ हो रहा है उसके संदर्भ में पाकिस्तान का कहना है 
कि इसके लिए कश्मीर की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले मुजाहिदीन जिम्मेदार 
हैं। भारत कहता है कि वे आतंकवादी हैं। जब ऐसे कुछ मुजाहिदीन भारत के सुरक्षा 
बलों द्वारा मारे जाते हैं तो पाकिस्तान उन्हें शहीद कहता है। उत्तरःपूर्व भारत में ऐसे 
अनेक उग्रवादी संगठन हैं जिन्होंने अपनी आतंकवादी गतिविधियां इसलिए नहीं संचालित 
कर रखी हैं कि वे बहुत गरीव हैं और ऊंची जाति के भू स्वामियों द्वारा पीड़ित हैं। 
नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम आदि राज्यों में हिंसक घटनाएं इसलिए घट रही हैं 
कि या तो उन्हें आजादी चाहिए या फिर उनकी पहचान को इसलिए खतरा पैदा हो 
गया है कि पास के राज्य से बड़ी संख्या में लोग निकल कर उस राज्य में आ बसे 
हैं और वहां की जनसंख्या का संतुलन बिगड़ता चला जा रहा है। कहीं आदिवासी कबीले 
अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। 

क्या महाश्वेता देवी ऐसी गतिविधियों को भी जायज ठहराएंगी? कश्मीर और 
नागालैंड के अलगाववादी संगठनों को क्या वे स्वतंत्रता के लिए जूझने वाले सेनानी 
कहेंगी? महाश्वेता देवी के तर्क लगभग वही हैं जो पाकिस्तान जेहादियों के लिए देता 
है अथवा जो नागालैंड के अलगाववादी पिछले 58 वर्ष से स्वतंत्र नागालैंड के लिए 
देते आ रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप खुलकर नक्सलियों का समर्थन करती 
दै, जेल ब्रेक को भी गलत नहीं मानती, क्या यह सब ठीक है तो उनका उत्तर था, 
“मुझसे पूछा जाता है कि मैं नक्सलियों का समर्थन क्यों करती हूं? मैं गरीब आदिवासियों 
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के लिए, कमजोर लोगों के लिए लिखती हूं। नक्सली उनके लिए लड़ते हैं। गरीबों को 
लूटने वाले गरीबों की लड़ाई को उग्रवाद कहते हैं। मैं इसे आंदोलन कहती हूं।'” अपने 
साक्षात्कार में महाश्वेता देवी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि दोनों यानी नक्सलवादी 
और सरकार के बीच संवाद होना चाहिए। यह जानने की कोशिश होनी चाहिए कि 
गरीव लोग नक्सली क्यों बन रहे हैं? 

मेरी मान्यता है कि संवाद लोकतंत्र की आधारभूमि है। संवाद टूटता है तो 
लोकतंत्र खंडित हो जाता है। लोकतंत्र खंडित होता है तो लोग बंदूकों और बमों का 
सहारा लेने लगते हैं। देश के जिन राज्यों में नक्सलवादी बहुत सक्रिय होकर अपनी 
कार्रवाइयां कर रहे हैं उन सभी राज्यों ने किसी न किसी स्तर पर नक्सलवादियों से 
संवाद स्थापित करने का प्रयास किया है। कुछ समय के लिए युद्ध विराम भी हुआ 
है, किंतु उसके सार्थक परिणाम नहीं निकले। विहार में सरकार की ओर से ऐसे प्रयास 
कभी नहीं हुए? गत 75 वर्षो में वहां नक्सली गतिविधियां तो वढ़ी हीं, ऐसे अपराधी 
तत्वों को प्रश्रय मिला कि अधिसंख्य राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए उनका सहारा 
लेने लगे। महाश्वेता देवी जैसी प्रबुद्ध लेखिका ने नक्सलवादियों की हिंसक गतिविधियों 
को जिस प्रकार न्यायोचित सिद्ध करने का प्रयास किया उसकी पृष्ठभूमि में सुविचारित 
धारणा कम, उत्तेजनापूर्ण प्रतिक्रिया अधिक दिखाई देती है। स्वतंत्रता बाद तेलंगाना 
में वामपंथियों ने आई हुई आजादी को नकार कर हिंसात्मक मार्ग अपना लिया था। 
परिणाम क्या हुआ? कुछ समय वाद ही वामपंथियों के एक बड़े वर्ग ने माओ की बंदूक 
की वैरल से निकलने वाली सत्ता की थ्योरी ठुकराकर उस लोकतांत्रिक मार्ग को स्वीकार 
कर लिया जिसे इस देश के संविधान और जन मानस ने स्वीकार किया था। 

लंबे समय तक चीन को अपना आदर्श मानने वाली माकपा ने भी लोकतांत्रिक 
पद्धति को स्वीकार करते हुए पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल में अपनी सत्ता स्थापित 
की और वह लगातार सत्ता की दौड़ में भागीदार वनी रही। आज भी केंद्र की सरकार 
में उसकी प्रत्यक्ष-परोक्ष भागीदारी है, किंतु महाश्वेता देवी इस लोकतंत्र का समर्थन नहीं 
करतीं । अपने साक्षात्कार में उन्होंने कहा है कि नक्सली इस लोकतंत्र को स्वीकार नहीं 
करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मैं हमेशा देश की वामपंथी राजनीति से अपील 
करती रही हूं कि वह नक्सली आंदोलन का समर्थन करें। इसका अर्थ यह है कि इस 
देश की सभी कम्युनिस्ट पार्टियां चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया छोड़कर जहानाबाद 
जैसी जेलःब्रेक जैसी गतिविधियां प्रारंभ कर दें। महाश्वेता देवी जैसी लेखिका ने 
अलोकतांत्रिक नक्सल आंदोलन का जैसा समर्थन किया है वह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। 


(दैनिक जागरण, ।-22-2005) 
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मध्य युग जैसी अराजकता 


बात तेरहवीं शती की है। देश में भयंकर राजनीतिक दुर्व्यवस्था थी। एंक अफगान 
आक्रांता बख्तियार खिलजी ने केवल दो सौ घुड़सवार लेकर बंगाल के नवद्वीप राज्य 
के राजा लक्ष्मण सेन के महल पर अचानक आक्रमण कर दिया। आक्रमणकारियों ने 
प्रहरियों की हत्या कर दी। राजा लक्ष्मण सेन किसी गुप्त मार्ग से महल छोड़कर भाग 
गए। देखते-देखते नवद्वीप पर अफगानों का अंधिकार हो गया। ]3 नवंबर को बिहार 
के जहानाबाद जेल पर कुछ सौ नक्सलवादियों ने अचानक आक्रमण करके अपने तीन 
सौ से अधिक बंदियों को छुड़ा लिया। उसी जेल में रणवीर सेना के कुछ लोग बंदी 
थे। नक्सलवादियों का उद्देश्य उनकी हत्या करना भी था। रणवीर सेना के कुछ लोग 
मारे गए। 

लगता है इस समय बिहार में अराजकता का वह दौर है जो कुछ सौ वर्ष पहले 
इस देश में था। नक्सली अपने नेता अजय कानू को छुड़ाने में सफल हो गए। उन्होंने 
अपने “आपरेशन जेल ब्रेक” को क्रियान्वित करने के पूर्व जहानाबाद में यह सार्वजनिक 
घोषणा भी करवाई कि वे नगर में एक बड़ी घटना करने जा रहे हैं, इसलिए नगरवासी 
अपने घरों से बाहर न निकलें। नक्सली माओवादियों ने बड़े योजनाबद्ध ढंग से पुलिस 
लाइन, जिला प्रशासन के कार्यालय और जेल पर आक्रमण किया। दो घंटों से अधिक 
समय तक पूरे नगर पर उनका अधिकार रहा। वहां उपस्थित सुरक्षा बलों ने जैसे पूरी 
तरह नक्सलियों के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया | बिहार की राजधानी पटना से केवल 
50 किलोमीटर दूर यह घटना घटी | मध्य युग होता तो आक्रमणकारी वहां अपना .झंडा 
फहरा कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की घोषणा कर देते। इस आक्रमण में घायल 
हुए एक नक्सली मनोज कनु, जिसकी बाद में पटना के मेडिकल कालेज के अस्पताल 
में मृत्यु हो गई, ने पुलिस की पूछताछ में यह बताया कि आक्रमण से पहले बिहार-झारखंड 
की सीमा के जंगल में नए भर्ती हुए 600 से अधिक नक्सलियों को हथियार चलाने 
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में पूरी तरह शिक्षित किया गया था। उस शिक्षण के समय आंध्रप्रदेश के कुछ माओवादी 
वहां उपस्थित थे। ]3 नवंबर की रात को जो आक्रमण हुआ उसका उद्देश्य जहानाबाद 
जेल से अपने साथियों को छुड़ाना और रणवीर सेना के कुछ लोगों की हत्या करना 
ही नहीं था, उसका उद्देश्य यह भी था कि सरकार को अपने अस्तित्व का अहसास 
कराया जाए और यह वताया जाए कि उनकी सक्रियता में कोई कमी नहीं आई है। 

विहार के 38 जिलों में से दक्षिण, केंद्रीय और उत्तर विहार के 72 जिले इस 
समय नक्सलियों के पूरे प्रभाव में हैं। बिहार से लेकर आंध्र तक माओवादी आतंकवादियों 
की एक पूरी पट्टी वन गई है। विहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, 
मध्यप्रदेश और आंध्र में इनकी सक्रियता समय-समय पर प्रकट होती रहती है। विहार 
का गत तीस वर्ष का इतिहास माओवादी संगठनों और ऊंची जाति की निजी सेनाओं 
के मध्य खूनी संघर्ष का इतिहास है। माओवादियों के तीन सक्रिय संगठन कम्युनिस्ट 
पार्टी आफ इंडिया (माओवादी), पीपल्स वार ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर वर्षो 
तक आपस में भी लड़ते रहे हैं। 2004 में ये तीनों संगठन एक हो गए और सीपीआई 
(माओवादी) के झंडे के नीचे आ गए। पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी से लेकर आंध्र 
तक के सभी राज्यों (विहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश) का यह “लाल 
गलियारा' बन गया है, जिसे नक्सली आतंकवादी “स्वतंत्र किया गया क्षेत्र” कहते हैं। 

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, विशेष रूप से विहार की मूल समस्या भूमि सुधार को 
है। इन राज्यों की प्राचीन सामंती व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। 
दलित वर्ग के लोग खेतिहर मजदूर हैं। माओवादी संगठनों की दलितों में गहरी पैठ 
है। इन संगठनों के संगठित गिरोह ऊंची जाति की बस्तियों पर आक्रमण कर उनकी 
सामूहिक हत्याएं करते हैं। ऊंची जाति वाले भू स्वामियों ने अपने हितों की रक्षा के 
लिए अपनी सेनाएं बनाई हैं 

अप्रैल मास में इसी प्रकार की एक घटना मधुवन में हुई थी। उस नक्सली 
आक्रमण में पुलिस थानों, रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बैंक तथा जिला प्रशासन के 
कार्यालयों को एक साथ निशाना बनाया गया था। नक्सलियों ने उसे “आपरेशन 
धमाका” कहकर पुकारा था। गुप्तचर सेनाओं की सूचना के अनुसार उस धमाके में 
नेपाली माओवादी भी शामिल थे। इस आक्रमण में नक्सलियों ने स्थानीय पुलिस थाने 
से बंदूकें और कारतूस लूटे, सात सिपाहियों की हत्या कर दी और एक बैंक तथा पोस्ट 
ऑफिस से बहुत-सा धन भी लूट लिया। 

मधुवन और जहानाबाद में नक्सली इतने संगठित थे कि वे अपने साथ राहत 
और बचाव की पूरी व्यवस्था करके आए थे। जहानाबाद के आपरेशन जेल ब्रेक में 
उनका एक साथी मनोज कनू (वास्तविक नाम जिंदल पासवान) घायल हो गया था, 
जो बाद में पुलिस की गिरफ्त में आ गया था। उसने इस आपरेशन संबंधी महत्वपूर्ण 
सूचनाएं पुलिस को दीं। इस समय भारत आतंकवादी और राजद्रोही गतिविधियों से 
चारों ओर से घिरा हुआ है। जिस बंगला देश को 34 वर्ष पहले भारतीय सेनाओं ने 
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पाकिस्तानी तानाशाही से मुक्त कराया था, जिसे बंगवंधु शेख मुजीवुर्ररहमान एक 
सेकुलर राष्ट्र के रूप .में विकसित करना चाहते थे, वही देश आज भारत विरोधी 
गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। 

निकट भविष्य में कश्मीरी आतंकवाद से छुटकारा पाने के कोई आसार नहीं हैं। 
कश्मीर की समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के मध्य गर्म-सर्द हवाएं गत 6 
दशकों से चल रही हैं और दोनों देशों के नेताओं की ओर से दिए गए सभी आशावादी 
भरोसों के बावजूद इसका कोई सर्वसम्मत समाधान निकल आएगा, इसकी कोई 
संभावना नहीं है। यह देखकर आश्चर्य होता है कि बिहार की जनता निरंतर !5 वर्षो 
तक लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल का कुशासन किस प्रकार बर्दाश्त करती रही? 
यह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय स्तर की संस्था सभी 
बातों की अवहेलना करके उस सरकार को अपना समर्थन क्यों देती रही? बिहार में 
जातियों के बीच का संघर्ष सर्वविदित है। वहां आने वाली किसी भी सरकार के लिए 
यह चुनौती भरा संकट रहा है, किंतु यह भी दुर्भाग्य है कि सभी राजनीतिक दलों ने 
अपने दलगत स्वार्थ के लिए जाति-विभेद को जी भरकर भुनाया है। जहानाबाद की 
जेल में नक्सलियों के हाथों मारे जाने वाला बड़े शर्मा लंबे समय से उनके निशाने पर 
था। इसी तरह बिस्वेश्वर राय का रणवीर सेना में स्थान दूसरे नंबर पर था। आपरेशन 
जेल ब्रेक में नक्सलियों ने उसकी हत्या भी कर दी। जहानाबाद के आसपास इस समय 
भयंकर असुरक्षा की भावना है। दलितों को इस वात का भय है कि अपने नेताओं 
की हत्या का बदला लेने के लिए रणवीर सेना के लोग पर उन आक्रमण करेंगे। ऊंची 
जाति के लोगों को भय है कि नक्सली इस समय बहुत आक्रामक मुद्रा में हैं। वे उनकी 
बस्तियों पर संगठित आक्रमण करेंगे। 

बिहार तथा देश के कुछ अन्य भागों में इस समय जो अराजक स्थिति है, कुछ 
हद तक उसकी तुलना मध्ययुग से की जा सकती है। इस समय विहार में नई सरकार 
आ गई है। इस सरकार का पहला काम यह है कि किस प्रकार कानून और व्यवस्था 
के प्रति लोगों में विशवास उत्पन्न हो? यह समस्या मात्र कानून एवं व्यवस्था की नहीं 
है। इसके लिए समस्या की जड़ की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। जो समाज 
पुरानी सामंती व्यवस्था में जीता रहा हो, उस समय में इस प्रकार की स्थिति का उत्पन्न 
होना बहुत स्वाभाविक है। 


(दैनिक जागरण ]5 दिसम्बर, 2005) 
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अब भाजपा हुई आत्महंता राजनीति 
की शिकार 


भारतीय राजनीति में यह प्रयास स्वतंत्रता के बाद से प्रारम्भ हो गया था कि किसी 
दल को सशक्त विपक्ष के रूप में उभरना चाहिए जिससे कि सत्तारूढ़ दल इंडियन नेशनल 
कांग्रेस का एक सार्थक विकल्प उभर सके। स्वतंत्रता से पहले कांगेस में समाजीवादी 
युवकों का एक वर्ग था जो कांग्रेस का ही एक अंग था। इसमें जय प्रकाश नारायण, 
राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, अच्युत परवर्धन, आचार्य नरेन्द्र देव जैसे अनेक 
सक्रिय राजनीति कर्मी थे। 948 में ही समाजवादी इस गुट ने अपने आपको कांग्रेस 
से अलग करके एक अलग दल बनाया और उसे समाजवादी पार्टी घोषित किया। 
उद्देश्य यह पार्टी घोषित किया। उद्देश्य यह था कि यह पार्टी भारतीय राजनीति 
में विपक्ष की भूमिका निभाएगी और कांग्रेस का एक विकल्प बनकर उभरेगी। 
किन्तु समाजवादी पार्टी अपने जन्म से लेकर निरन्तर एक आत्महंता पार्टी बनकर 
चली। जय प्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया के आपसी मतभेद उभरे फिर 
यह दल बार-बार टूटकर कभी प्रजा समाजवादी पार्टी, कभी संयुक्त समाजवादी पार्टी, 
कभी किसान-मजदूर पार्टी वनी । ]977 में इन्हीं पार्टियों के विखरे हुए लोगों ने मिलकर 
जनता पार्टी बनाई और सत्ता में भी आई। यह एकता भी कुछ समय तक कायम रही 
और जनता पार्टी टूटने लगी। ।989 में कांग्रेस से निकले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने जनता 
दल गठित किया। कुछ समय तक जनता दल भी सत्ता में आया। फिर यह भी टूटने 
लगा। लालू यादव ने राष्ट्रीय दल बना लिया। जार्ज फर्नाडिस और उनके कुछ साथियों 
ने समता पार्टी गठित की। शरद यादव की नजदीकियां जब भारतीय जनता पार्टी से 
बढ़ी तो एक जनता दल (यूनाइटेड) हो गया दूसरा जनता दल (सेक्युलर) हो गया। 
इस समय समाजवादी पार्टी के नाम पर मुलायम सिंह का ऐकान्तिक अधिकार है। यह 
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आशा पूरी तरह धूमिल हो गई कि मध्यमार्गी समाजवादी कभी एक मंच पर संगठित 
होकर राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का विकल्प बन सकेंगे। 

इस देश में राजनीतिक दलों का दूटना, नामों में थोड़ी-सी विभिन्नता लाकर 
अपना नाम, झंडा जैसे और चुनाव चिह लेकर अपनी ढपली अलग बजाना इस देश 
का राष्ट्रीय राजनीतिक चरित्र बन गया है। कांग्रेस पार्टी भी कभी ई, कभी ओ, कभी 
जे में दूटती रही, किन्तु कांग्रेस पार्टी की विशेषता यह रही कि जो विभाजित अंश 
नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व के अन्तर्गत रहा वही वास्तविक कांग्रेस बनकर उभरा। 
एक निश्चित विचारधारा और संगठन तंत्र लेकर चलने वाली कम्युनिस्ट पार्टी भी एक 
नहीं रह सकी। उसके दो प्रमुख अंग-भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (सी.पी.आई) और 
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सी पी ए) के अतिरिक्त कम से कम आधा दर्जन कम्युनिस्ट 
पार्टियां आज इस देश में हैं। 

इस व्याधि से लम्बे समय तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा गठित भारतीय 
जन संघ और भारतीय जनता पार्टी बचे रहे हैं। 25 वर्ष जनता पार्टी के विघटन के 
पश्चात भारतीय जन संघ का भारतीय जनता पार्टी के रूप में पुनर्गठन बड़ी योजनाबद्ध 
ढंग से हुआ और संगठन में कोई बिखराव नहीं आया। 

इसमें एक अपवाद बलराज मधोक रहे। वे सदा अपने आपको भारतीय जनसंघ 
का जनक मानते रहे और इस संस्था पर दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी 
वाजपेयी के बढ़ते वर्चस्व को कभी स्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने विद्रोही स्वर व्यक्त 
किया किन्तु वे अपने प्रयासों में नितान्त अकेले पड़ गए। आज वे अकेले ही भारतीय 
जनसंघ का झंडा उठाए दीखते हैं, वैसे ही जैसे सुब्रह्मण्यम स्वामी मृत जनता पार्टी के 
शव को कंधे पर उठाए हुए हैं। 

इसे भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी 
भी आत्महंता बनने की प्रक्रिया का शिकार बनती जा रही है। भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर 
पर कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती दी और उसका विकल्प बनकर उभर आई। जनसंघ 
द्वारा लड़े गए पहले लोकसभा के चुनाव (।952) में उसके पास कुल 3 सीटें थी। उस 
वर्ष कांग्रेस के पास 364 सीटें थीं। 999 में हुए चुनाव में धीरे-धीरे बढ़ते हुए भाजपा 
के पास ]82 सीटें हो गई और कांग्रेस ]4 पर उतर आई। 2004 के लोकसभा के 
चुनाव में यदि कांग्रेस ने अपनी स्थिति में कुछ सुधार करते हुए ]95 स्थान प्राप्त किए 
तो भाजपा भी ।38 स्थानों पर विजय प्राप्त करने में सफल रही और यह संदेश देने 
में सक्षम रही कि कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र वही विकल्प है। 

भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के आधी सदी के जीवनकाल में 
बलराज मधोक के एकाकी उदाहरण को छोड़कर, कोई तोड़-फोड़ नहीं हुई, किन्तु जितनी 
तेज़ी से सत्ता की ललक ने इस पार्टी में प्रवेश किया उससे इसका अनुशासित रूप 
चरमराने लगा। मदन लाल खुराना के हाथ से दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद चला गया 
तो वे उसे दोबारा पाने के लिए छटपटाने लगे। उमा भारती ने मध्यप्रदेश में भाजपा 
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की जीत का सारा श्रेय अपने आपको दिया। जव किसी कारण उन्हें अपना पद त्यागना 
पड़ा तो वे उस दिन की बड़ी बेचैनी से प्रतीक्षा करने लगीं कि कब वे फिर मध्यप्रदेश 
के मुख्यमंत्री का पद प्राप्त करें। उन्होंने कभी अपने उत्तराधिकारी वावू लाल गौर को 
चैन से नहीं बैठने दिया, इस आशा से कि यदि वावू लाल गौर अपने स्थान से हिल 
गए तो मुख्यमंत्री का पद उनसे दूर नहीं रहेगा, किन्तु भाजपा के हाईकमान ने शिवराज 
सिंह चौहान का चयन कर लिया। आज उमा भारती पूरे जोर-शोर से भाजपा नेतृत्व 
के विरुद्ध उठ खड़ी हुई हैं। आज वे अपने आपको असली भारतीय जनता पार्टी घोषित 
कर रही है। आश्चर्य नहीं होगा कि कब वे अपने नाम का पुछल्ला लगाकर एक नई 
भारतीय जनता पार्टी का गठन कर दें। 

ये सभी बातें सत्ता राजनीति के लिए अनोखी नहीं है। हाथ में सत्ता आएगी 
तो उसकी दमक-चमक में आदर्श के सभी पेमाने धूमिल पड़ने लगेंगे। भाजपा का संकट 
मात्र इतना ही नहीं है। में समझता हूं कि छह वर्ष के शासन काल में भाजपा नेतृत्व 
को जितनी आलोचना और जितने लांछन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और विश्व हिन्दू 
परिषद के हाथों झेलने पड़े उतने प्रतिपक्ष द्वारा नहीं। विश्व हिन्दू परिषद के नेता, यह 
जानते हुए भी कि अटल विहारी वाजपेयी की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 
नहीं है, उसे राम मंदिर वनाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। 

भाजपा पर यह लांछन लगातार लगता रहा कि वह अपनी मूल नीतियों से बहुत 
दूर चली गई है। अब वह न राम मंदिर बनाने की वात करती है, न समान नागरिक संहिता 
की, संविधान की धारा 356 को हटाने की। अनेक छोटे-बड़े दलों को मिलाकर उसने जो 
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठजोड़ वनाया है उसके न्यूनतम कार्यक्रम में ये मुद्दे नहीँ है। ऐसी 
आलोचना करते समय विश्व हिन्दू परिषद जैसी संस्थाएं यह भूल जाती थीं कि गैर-भाजपा 
दलों के सहयोग के कारण ही अटल विहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी। 

एक और बात मुझे महसूस होती है। श्री सुदर्शन के पूर्व के किसी भी सरसंघ 
चालक ने जनसंघ अथवा भाजपा की गतिविधियों में इतना सीधा हस्तक्षेप नहीं किया 
था, जितना श्री सुदर्शन ने किया है जिस दिन उन्होंने यह कहा कि अटल बिहारी 
वाजपेयी और लाल कृष्ण अडवाणी को, अपनी आयु को देखते हुए अब सक्रिय राजनीति 
से अवकाश लेते हुए युवा पीढ़ी को अपना भार सौंप देना चाहिए, उसी दिन से जैसे 
इन दोनों नेताओं के विरुद्ध बयार चलने लगी। सभी को लगा कि अब संघ का वरदहस्त 
इन नेताओं के सिर पर नहीं है। भाजपा में जैसे इस बात की होड़ लग गई कि कौन 
कितना संघ का कृपा पात्र है। हर छोटे-बड़े की योग्यता इस बात से आंकी जाने लगी 
कि वह संघ के साथ कितनी निकटता रखता है। सभी जैसे इस बात की सौगंध खाने 
लगे कि वे हिन्दुत्व के प्रश्‍न पर किसी से पीछे नहीं हैं और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 
ही उनका प्रेरणा स्रोत (माई-बाप) है। 

गत वर्ष अपनी पाकिस्तान यात्रा में श्री आडवाणी ने कराची में मोहम्मद अली 

जिन्ना की मजार पर श्रद्धांजलि अर्पित की और यह कहा कि जिन्ना एक सेक्युलर 
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व्यक्ति थे, ने जलती आग में घी का काम किया। संघ परिवार की सभी संस्थाएं 
आडवाणी पर टूट पड़ी। प्रवीण तोगड़िया जैसे लोग इस बात पर आग-बबूला थे कि 
आडवाणी जिन्‍ना की मजार पर गए ही क्यों। 

क्या यह बात इतनी गंभीर थी कि इसके लिए भाजपा के सारे चेहरे को विकृत 
कर दिया जाता? इसी को मैं आत्महंता राजनीति कहता हूं। 

मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ।] अगस्त, 947 के भाषण में कहा था कि 
अब जव कि पाकिस्तान की वात सभी पक्षों द्वारा स्वीकार हो गई है, पाकिस्तान के 
सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। वे अपनी पूजा-अर्चना के लिए चाहे 
मस्जिद में जाएं, चाहे मंदिर में, चाहे गुरुद्वारे में, चाहे गिरजाघर में जाएं, पाकिस्तान 
की सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। 

ऐसी बात किसी को भी सेक्युलर विचारधारा का व्यक्ति कहने के लिए पर्याप्त 
है। इसमें किसी को संदेह नहीं कि मि. जिन्ना ने दविराष्ट्रवाद के सिद्धांत के आधार 
पर भारत का विभाजन कराया। यह वात भी सभी जानते हैं कि वह अपने समय में 
इस सम्पूर्ण उपमहाद्वीप में मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता वन गया था। उसी के साथ 
लोग यह भी जानते हैं कि उसने कभी पांचों वक्‍त की नमाज नहीं अदा की थी, न 
कभी रोजे रखे थे। सुअर का मांस उसका प्रिय भोज्य पदार्थ था। अनेक ऐतिहासिक 
दबाओं के कारण वह मुसलमानों का सर्वोच्च नेता बन गया था, किन्तु पाकिस्तान के 
राष्ट्राध्यक्ष के रूप में उसने यदि अपने नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही 
तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 

किन्तु जिन्ना-प्रकरण की छड़ी से हिन्दूवादी संगठनों और कुछ व्यक्तियों ने 
आडवाणी को पीटकर अपना गुवार निकाला। इसमें संघ का नेतृत्व भी किसी से पीछे 
नहीं रहा। 

भाजपा के दोनों महत्वपूर्ण चेहरे-अटल विहारी वाजपेयी और आडवाणी अब 
गर्दिश में आ गए हैं। अटल जी ने घोषणा कर दी है कि अब वे सत्ता राजनीति से 
दूर हो रहे हैं। भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। आडवाणी जी ने भाजपा का अध्यक्ष 
पद त्याग दिया है। वे सक्रिय राजनीति में तो रहेंगे किन्तु उनकी भूमिका कैसी रहेगी, 
इसका अनुमान लगाया जा सकता है। 

राजनाथ सिंह ने अब भाजपा का अध्यक्ष पद संभाला है। उन्हें अपने लिए सभी 

निर्देश प्राप्त करने के लिए केशव कुंज (दिल्ली में संघ कार्यालय) की ओर देखना पड़ेगा 

और हिन्दुत्व के एजेंडे की बार-बार कसमें खानी पड़ेगी । 

देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो भाजपा रहेगी, किन्तु कांग्रेस का 
विकल्प बनने की उसकी संभावना अब दूर की बात हो गई है। 


(दैनिक जागरण, 2.--2006) 
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ईश निंदा का संसार व्यापी संकट 


संसार के अनेक भागों में इस समय एक विवाद छिड़ा हुआ है जिसे ईश निंदा का 
दुष्चक्र कहा जा सकता है। ईश निंदा शब्द ब्लासफेमी का हिन्दी अनुवाद है। ईश्वर 
विरोधी अथवा ईश्वर की निंदा संबंधी कोई अवधारणा इस देश में नहीं रही है। यहां 
ईश्वर के अस्तित्व को मानने अथवा न मानने के संदर्भ में दो शब्द-आस्तिक अथवा 
नास्तिक प्रचलित रहे हैं। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करना एक वात है किन्तु 
ईश्वर अथवा पवित्र समझे जाने वाले किसी व्यक्ति या पवित्र पुस्तक, स्थान और वस्तु 
की निंदा करना एकदम दूसरी बात है। 

इस समय प्रश्‍न ईश निंदा का है। डेनमार्क के एक समाचार पत्र ने इस्लाम के 
प्रवर्तक हजरत मुहम्मद साहब के कुछ कार्टूननुमा चित्र अपने पत्र में प्रकाशित किए। 
एक चित्र में हजरत मुहम्मद को बम की शक्ल की एक पगड़ी बांधे हुए दिखाया गया 
है। दूसरे चित्र में उनके हाथ में तलवार दिखाई गई है और आंखों पर काली पट्टी 
बंधी हुई है। 

ये चित्र गत वर्ष सितम्बर में प्रकाशित हुए थे। उसके पश्चात कई महीनों तक 
इस सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं हुआ। फिर एकाएक पिछले महीने से मुस्लिम संसार 
से इन कार्टूनों को लेकर उग्र विरोध प्रारम्भ हो गया। इसके साथ ही संसार के अनेक 
देशों आस्ट्रेलिया, बुल्गारिया, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, जापान, ार्वे, पोलैंड दक्षिणी 
अफ्रीका आदि के समाचार पत्रों में इन कार्दूनों को फिर से प्रकाशित किया गया। इसके 
लिए तर्क यह दिया गया कि वे अपने पाठकों को यह जानकारी देना चाहते थे कि 
विवादित मुद्दा किया है। जो बात कल तक यूरोप के एक छोटे से देश डेनमार्क 
(जनसंख्या 58 लाख) तक सीमित थी, आज वह संसार भर की समस्या बन गई हैं, 
जिससे सारी दुनिया के डेढ़ सौ करोड़ मुसलमान आंदोलित हो रहे हैं। अनेक देशों में 
डेनमार्क के दूतावास जलाए जा रहे हैं। नार्वे, फ्रांस, इटली, जर्मनी आदि देशों के विरुद्ध 
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उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। बहुत-से लोग पुलिस की गोलियों अथवा हिंसक प्रदर्शनों के 
कारण मारे जा चुके हैं। 

इस दुर्घटना के कारण सारा संसार जैसे दो भागों में बंट गया है। पश्चिमी देश 
(अधिसंख्य ईसाई बहुमत वाले) इसे प्रेस की आजादी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और 
लोकतंत्र का प्रश्न मानते हैं। उनका तर्क है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बड़ी 
जनतान्त्रिक अवधारणा है जिसे प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी बात यह 
है कि विवादित कार्टून किसी एक व्यक्ति का काम है। इसे इस्लाम के विरुद्ध पश्चिमी 
देशों का षड्यंत्र नहीं मानना चाहिए। उनका यह भी एक तर्क है कि हम अपने भगवानों 
'का मजाक उड़ाते हैं। क्या हम दूसरों के लिए यह नहीं कर सकते? यह एक प्रकार 
का कटूटरवाद है। इससे आप्रवासियों के विरुद्ध रोष उभरता है। इस तर्क की अंतिम 
बात यह है कि जो लोग पश्चिमी देशों में आकर वसते हैं उन्हें यहां के लोकाचार के 
अनुसार अपने आपको ढालना चाहिए। न कि हमें उनके अनुसार। 

जो लोग ईश निंदा से भरे इस प्रकार के कार्टूनों का विरोध कर रहे हैं उनका 
कहना यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी धार्मिक समुदाय को अपमानित करने 
का लाइसेंस नहीं है। हजरत मुहम्मद का मजाक उड़ाना इस्लाम का मजाक उड़ाना है। 
यदि वे (पश्चिम संसार के लोग) अपने धर्म को लांछित करना चाहते हैं तो यह उनका 
काम है। इससे उन्हें हमारे धर्म को अपमानित करने का अधिकार नहीं मिल जाता। 
यह इस्लाम को आतंक का पर्याय बनाने की उनकी समझी-वूझी साजिश है। पश्चिमी 
लोगों के मन में 'सभ्यताओं के मध्य संघर्ष' की धारणा पनप चुकी है। यह काम इस्लाम 
के विरुद्ध छेड़ी गई मुहिम का एक भाग है। 

कुछ समय पूर्वं एक पश्चिमी विचारक सेमुअल हंटिंग्टन ने एक पुस्तक लिखी 
थी, 'द क्लैसेज आफ सिविलाइजेशंस' (सभ्यताओं का संघर्ष) पश्चिमी संसार में इसे 
बार-बार उद्धृत किया जाता है। फिलस्तीन और इज़ाइल के संघर्ष को, अमेरिका द्वारा 
अफगानिस्तान और ईराक पर आक्रमण को, अलकायदा के आत्मघाती दस्तों द्वारा 
न्यूयाक॑ के विश्व व्यापार केन्द्र पर किए गए आक्रमण को, संसार के विभिन्न भागों 
में समय-समय पर होने वाली आतंकवादी हिंसक घटनाओं को अब सभ्यताओं के संघर्ष 
के रूप में देखने की दिलचस्पी निरंतर बढ़ती जा रही है। 

इस्लामी संसार में इस संघर्ष को यहूदी-ईसाई गठजोड़ का इस्लाम के साथ संघर्ष 
के रूप में देखनेवालों की कमी नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने 
अपने एक वक्तव्य में इस कृत्य के लिए यहूदियों को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया 

| 

इस सारे विवाद को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें । अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम 
पर इस देश में भी यदा-कदा ऐसी घटनाएं होती रहती है। इस देश के बहुसम्मानित 
चित्रकार एम. एफ. हुसैन इस दृष्टि से प्रायः विवाद में रहे हैं। एक समय उन्होंने 
सरस्वती देवी का एक नग्न चित्र बनाया था। देश के अनेक हिन्दू संगठनों ने चित्रकार 
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हुसैन के प्रति अपना उग्र रोष प्रकट किया था और उनके खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी 
किए थे। हुसैन ने उस विवाद को शांत करने के लिए क्षमा याचना कर ली थी। 

किन्तु अपने पूर्व अनुभव से कुछ भी न सीखते हुए उन्होंने हाल में ही एक 
ऐसा चित्र बनाया जिसमें भारत माता को अर्द्धनग्न रूप में चित्रित किया गया है। इसे 
उन्होंने अपने चित्रों की एक प्रदर्शिनी में विक्रय हेतु भी रखा। 

इस चित्र की भी व्यापक प्रतिक्रिया हुई। अनेक संगठनों में इसका विरोध किया 
और स्थिति ऐसी वनने लगी जैसी सरस्वती के चित्र पर वनी थी। लोगों का ऐसा विरोध 
देखकर हुसैन ने क्षमा याचना भी कर ली और प्रदर्शिनी से वह चित्र भी हटा लिया। 

इस देश में ऐसी घटनाएं प्रायः होती रही हैं जव एक धार्मिक समुदाय के 
व्यक्तियों ने दूसरे धार्मिक समुदाय को अपमानित करने, उसे चि़ाने या अपना क्रोध 
प्रदर्शित करने के लिए कभी किसी मंदिर में गोमांस फिंकवा दिया है अथवा मस्जिद 
की सीढ़ियों पर मरा हआ सुअर रख दिया अथवा किसी गुरुद्वारे के जलाशय में सिगरेट 
के टुकड़े डाल दिए हैं। यह भी हुआ कि निहित स्वार्थो से प्रेरित तत्वों ने ऐसे कृत्य 
करके विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य तनाव उत्पन्न करने का प्रयास किया है। 

इस समय संसार में जनसंख्या की दृष्टि से ईसाइयों के वाद इस्लाम के अनुयायियों 
का दूसरा स्थान है। मुस्लिम बहुल संसार के 50 से अधिक देशों के अतिरिक्त सभी 
लोगों में मुसलमान बड़ी संख्या में है। भारत में वे अल्पसंख्यक हैं फिर भी उनकी गिनती 
लगभग 5 करोड़ है। इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि संसार के किसी भी भाग 
का जागरूक व्यक्ति यह नहीं जानता कि इस्लाम के मूलभूत सिद्धांत क्या है। इस्लाम 
पूरी तरह ऐकेश्वरवादी है। उसमें मूर्ति पूजा वर्जित है। ईश्वर अथवा ईश्वर के नबी 
(हजरत मुहम्मद) का किसी प्रकार का चित्रांकन वहां स्वीकार नहीं किया जाता, बल्कि 
इसे कुफ़् माना जाता है जब कभी भी हजरत मुहम्मद का कोई काल्पनिक चित्र कहीं 
प्रकाशित हो जाता है तो कोहराम मच जाता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि 
डेनमार्क के अखबार के संपादक ने यह काम जान-बूझकर किया और अभिव्यक्ति की 
स्वतंत्रता की आइ लेकर यह हिमाकत कर दी। 

इससे भी अधिक आश्चर्यजनक (खेदजनक) वात यह है कि जब डेनमार्क के 
मुसलमानों ने उस अखवार के संपादक से अपना विरोध प्रदर्शित किया तो उन्होंने उनकी 
ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यहीं नहीं संसार के अनेक देशों के (विशेष रूप से पश्चिमी 
देशों के) समाचारपत्रों में उन्हीं कार्टूनों का पुनर्प्रकाशन कर दिया। 

अधिसंख्य मुसलमान यह मानते हैं कि सम्पूर्ण ईसाई संसार इस्लाम विरोधी है। 
अमेरिका पर उनका गुस्सा सबसे ज्यादा है क्योंकि उसी ने अफगानिस्तान और ईराक 
जैसे इस्लामी देशों पर आक्रमण किया, वहां की स्थापित सत्ता को उखाड़ फेंका और 
हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अमेरिका को ही वे यहूदियों की सहायता 
करके इस्राइल की स्थापना का उत्तरदायी मानते हैं और फिलस्तीन के लाखों अरबी 
मुसलमानों को त्रासदी का जिम्मेदार ठहराते हैं। इसी बात को पश्चिमी चिंतक सभ्यताओं 
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के संघर्ष के रूप में देख रहे हैं। 

इस दृष्टि से मुझे सही और सकारात्मक सोच यही लगती है कि अभिव्यक्ति 
की स्वाधीनता के नाम पर यह अधिकार किसी के पास नहीं हैं कि वह मनमाने ढंग 
से किसी समुदाय के लोगों की धार्मिक मान्यताओं, आस्थाओं, विश्वासों का अपमान 
करे, उनकी खिल्ली उड़ाए और उन्हें आहत करे-चाहे वह डेनमार्क का अखवार हो 
या भारत का एम. एफ. हुसैन हो। मुझे इस वात का ज्ञान है कि किस प्रकार गत 
शती के बीस के शतक में लाहौर के समुदाय के लेखक द्वारा श्री कृष्ण की रामलीला 
को लेकर बड़ी आपत्तिजनक पुस्तक लिखी गई थी। फिर उसके प्रत्युत्तर में दूसरे समुदाय 
के एक व्यक्ति ने 'रंगीला रसूल' नाम से एक पुस्तक लिखकर हजरत मुहम्मद को लांछित 
किया था। इसका परिणाम क्या हुआ था, इसे वे सभी लोग जानते हैं जो उस समय 
के इतिहास से परिचित हैं। 

मैं इस बात को स्वस्थ दृष्टि नहीं मानता कि ईश निंदा के नाम पर किसी सरकार, 
समुदाय अथवा व्यक्ति को यह अधिकार मिल जाता है कि वह प्रतिपक्षी की हत्या कर 
दे। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में कथित दोषी व्यक्ति को संगसार करने (पत्थरों 
की बौछार करके मृत्यु देना) की रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं सामने आई हैं। 
इस प्रकार की बातें मध्युयगीन बर्बरता की द्योतक हैं। आधुनिक सोच की नहीं। 

इस समय भी संसार के अनेक कोनों से ये आवाजें उठ रही है कि हजरत मुहम्मद 
के संबंध ऐसे कार्टून प्रकाशित करने अथवा ऐसे कृत्य का समर्थन करने वोल ईशद्रोहियों 
को मौत के घाट उतार दो, उनकी हत्या करके उन्हें दंडित करो। | 

इस संदर्भ में मैंने किसी समाचार पत्र में एक अच्छा सुझाव पढ़ा है। सुझाव 
में कहा गया है कि इस सम्बन्ध में सारे संसार के लिए एक समान संहिता (कामन 
कोड) बनाया जाना चाहिए। उसमें स्पष्ट निर्देश होना चाहिए कि कहीं भी ऐसी कोई 
बात नहीं कही या लिखी जानी चाहिए जिससे किसी धर्म की भावनाएं आहत हों। 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की ओर से ऐसी पहल की जानी चाहिए। जहां कहीं ऐसी कोई बात 
हो जाए तो उसे अन्तरराष्ट्रीय अदालत के सामने लाया जाना चाहिए। 

सहिष्णुता शब्द चाहे कितना ही घिस-पिट गया हो, किन्तु उसके बिना संसार 
में विभिन्न समुदायों के मध्य शान्ति स्थापित कर सकना संभव नहीं होगा। 


(दैनिक जागरण, ]6-2-2006) 
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वंशवाद के फंदे में लोकतंत्र 


नेपाल की जनता ने राजशाही के द्वार पर ऐसी तेज दस्तक दी कि वह भरभराने लगी 
और अंततः जनता के सम्मुख घुटने टेकने को लाचार हो गई। !8वीं सदी के अंतिम 
वर्षों में फ्रांस में राजा, सामंतशाही, संपन्न लोगों, धर्माचार्यों, ऊंचे सरकारी अधिकारियों 
द्वारा चलाई जा रही सत्ता के विरुद्ध जनता द्वारा जो अभियान चलाया गया उससे पूरे 
यूरोप में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस क्रांति के माध्यम से एक विचार सूत्र 
उभरा था कि सभी राजनीतिक अधिकारों का स्रोत सामान्य जनता ही है। जैसे-जैसे 
यह विचार सूत्र सारे संसार में फैलने लगा, राजतंत्र की चुनौतियां मिलने लगीं। विकल्प 
के रूप में जो व्यवस्था स्वीकृत होने लगी उसे शब्द मिला लोकतंत्र, किंतु लोकतंत्र का 
अर्थ सभी लोगों की भागीदारी है, इस बात को स्वीकार करने में संसार को काफी समय 
लगा। अधिकांश पश्चिमी देशों में महिलाओं और सपत्िहीन लोगों को बीसवीं सदी 
में ही मताधिकार प्राप्त हुआ। 

लोकतंत्र के संचालन के लिए जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का होना 
आवश्यक है, किंतु 78वीं सदी के राजनीतिक सिद्धांतकार रूसो का तर्क था कि 
प्रतिनिधिक प्रणाली में आम लोग कई वर्षा में केवल एक बार अर्थात्‌ चुनाव के समय 
ही स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद फिर से वे अपने शासकों की कृपा पर निर्भर हो जाते 
हैं, जो दासता से बेहतर नहीं होता। दूसरी और समाजवादी विचारधारा ने घोषित किया 
था कि लोकतंत्र की यह अवधारणा बुर्जुवाई पश्चिमी देशों की अवधारणा है। ऐसे 
लोकतंत्र में उच्चवर्ग के लोगों को ही लाभ पहुंचता हैं। उनके अनुसार वास्तविक लोकतंत्र 
समाजवादी लोकतंत्र है जिससे सर्वहारा लोगों की आकांक्षाएं पूरी होती हैं। इस देश 
ने स्वतंत्रता के पश्चात्‌ ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र का मॉडल अपना लिया। ब्रिटेन 
को लोकतंत्र की मां कहा जाता है। वहां 75वीं सदी तक पूरी तरह राजतंत्र था, किंतु 
जब वह लोकतंत्र की ओर उन्मुख हुआ तो उसने राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच एक 


525 / राजनीति 


Hindi Premi 


| 
।॒ 
ः 
| 
| 
| 


समन्वय स्थापित कर लिया। सारी सत्ता लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास आ 
गई, किंतु राजा या रानी को हटाया नहीं गया। उन्हें बनाए रखा गया। संपूर्ण शासन 
आज भी उसी के नाम से चलाया जाता है, किंतु शासन के सभी सूत्र प्रधानमंत्री और 
उसके द्वारा नियुक्त मंत्रियों के हाथों में होते हैं। बाद में अन्य अनेक देशों में भी यही 
स्थिति अपनाई गई । पूर्वी संसार में जापान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। द्वितीय विश्व 
युद्ध तक वहां राजा का शब्द ही अंतिम होता था। आज भी वहां राजा है, किंतु सत्ता 
जनता द्वारा चुनी संसद के हाथों में है। 
लोकतंत्र की मूल भावना इस बात में है कि सत्ता पर एक या कुछ विशिष्ट 
जनों का अधिकार न रहकर सामान्य जन की उसमें सक्रिय भागीदारी हो। यह यात्रा 
“विशिष्ट” से 'सामान्य” की ओर जाने वाली यात्रा है। पीढ़ियों से स्थापित राजतंत्रों 
में राजा केवल व्यक्ति नहीं होता वह अपनी प्रजा के लिए ईश्वर का रूप होता है। 
इसलिए उसे ईश्वर मानकर उसकी पूजा भी होती रही है। वह धर्म रक्षक है। यही 
कारण है कि उसे ब्रिटेन में डिफेंडरः आफ फेथ कहा जाता है। जापान और नेपाल जैसे 
राजतंत्रों में ऐसी स्थितियां रही हैं, किंतु राजशाही अथवा सामंतशाही से ही विशिष्टता 
प्राप्त होती हो, ऐसी बात नहीं है। यह भी देखने में आया है कि कभी-कभी कुछ 
व्यक्तियों अथवा वंशों में ऐसा चमकृत कर देने वाला करिश्माई व्यक्तित्व उभर आता 
है कि उसकी विशिष्टता किसी भी राजा अथवा सामंत की विशिष्टता को पीछे छोड़ 
जाती है। 
एडोल्फ हिटलर का उदाहरण संसार के सम्मुख हैं। उसका जन्म एक साधारण 
निम्न मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था, किन्तु अपने करिश्माई व्यक्तित्व से उसने जर्मनी 
में जैसा शासन तंत्र स्थापित किया, ऐसा बहुत कम राजाओं/महाराजाओं ने किया। 
भारत में जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उसके केद्र में गांधी जी थे। 
गांधी जी इस देश की निर्धन, पीड़ित जनता के प्रतीक बन गए थे और उनके नेतृत्व 
में लड़ी जा रही लड़ाई आम जनता की लड़ाई को प्रतिबिंबित करती थी। उन्हीं के 
साथ उभरे थे जवाहर लाल नेहरू जिनका संबंध एक विशिष्ट परिवार से था। उनके 
पिता मोती लाल नेहरू अपने समय के समृद्ध व्यक्तियों में थे। मुझे याद है अपने बचपन 
में हम सुना करते थे कि नेहरू परिवार के कपड़े लंदन में सिले जाते हैं और उनकी 
धुलाई पेरिस में होती, है। ऐसी बातों से हमारे मन पर उनकी विशिष्टता का बहुत रौब 
पड़ता था। 
नेहरू जी का करिश्माई व्यक्तित्व इस देश के मानस पर इस कदर हावी था 
कि हमारी शासन-प्रणाली का ऊपरी ढांचा लोकतांत्रिक आकार ग्रहण करते हुए भी अंदर 
ही अंदर व्यक्ति को पूजा के भाव की जकड़न से बिंधा रहा । उनके पश्चात्‌ यह करिश्मा 
उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी में पूरी तरह रूपायित हो गया। नेहरू अपने करिशमे 
से परिचित थे, कितु वे बहुत हद तक लोकतंत्र की सीमाओं और मर्यादाओं से भी 
परिचित थे, किंतु इंदिरा गांधी अपने करिश्माई व्यक्तित्व से इतनी अभिभूत थीं कि 
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उनके राजसी मानस के लिए लोकतंत्र एक ऐसा लुभावना खिलौना बन गया था जिसमें 
इस देश की जनता को कभी भी बहलाया जा सकता था। लोकतंत्र में कुछ संस्थाएं 
महत्वपूर्ण होती हैं। ये संस्थाएं लोकतंत्रीय परंपरा में पनपती और विकसित होती हैं। 

जहां ये संस्थाएं जितनी सुदृढ़ और सार्थक होती हैं वहां लोकतंत्र उतना ही 
मजबूत होता है, किंतु राजा, तानाशाह या विशिष्टता प्राप्त व्यक्ति को इन संस्थाओं 
की चिंता नहीं होती। वे यह समझते हैं कि ऐसी सभी संस्थाओं को बनाना और मिटा 
देना या महत्वहीन कर देना उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। विडंबना यह है कि 
लोकतंत्र में जव कोई करिश्माई नेता प्रभुता संपन्न हो जाता है तो ऐसी सभी संस्थाओं 
को वह अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है। जब कभी ये संस्थाएं उसकी महत्वाकांक्षाओं 
में आड़े आती हैं तो उन्हें वह अपने अनुसार ढालना चाहता है। इसके लिए वह अपने 
संवैधानिक दायित्वों को भी दांव पर लगा देता है। इंदिरा जी ने यही किया था। उन्होंने 
उन सभी संस्थाओं की गरिमा को सीमित कर दिया था जिनके कारण लोकतंत्र सार्थक 
वनता है। उन्होंने अपने साथियों के कद इतने छोटे कर दिए थे कि वे उनके सम्मुख 
बौने नजर आने लगे थे। इंदिरा जी के समय से इस देश में राजतंत्र और लोकतंत्र 
से परे एक और तंत्र उभरने लगा जिसे विशिष्ट वंशतंत्र कहा जा सकता है मध्ययुगीन 
कुलीन वर्ग यह मानता था कि शासन चलाने के लिए विशिष्ट वंश और विशिष्ट रक्त 
चाहिए। इंदिरा गांधी के वाद उनके पुत्र उनके उत्तराधिकारी बनें, उनकी यह मात्र 
कामना ही नहीं थी। उनका विश्वास था कि केवल नेहरू-गांधी परिवार ही इस देश 
की नैया का खेवनहार है। 

अपने आसपास के नव स्वतंत्र देशों में लोकतंत्र की जो दशा हुई उससे हम 
सभी परिचित हैं। नेपाल में लंबे समय तक राजा के रहते हुए भी राणा प्रधानमंत्री 
का शासन था। इस स्थिति से त्रस्त होकर लगभग छह दशक पहले नेपाल नरेश त्रिभुवन 
ने भारत में शरण ग्रहण की थी। उसके पश्चात्‌ वहां बहुत सीमित शक्ति लेकर लोकतंत्र 
आया। भारत का लोकतंत्र सदैव विशिष्ट वंश तंत्र के मोहपाश में जकड़ा रहा। यहां 
की सामान्य जनता ने कई बार इस मोहपाश से मुक्त होने का सफल प्रयास किया 
कितु उसकी सफलतएं अत्यंत सीमित और बिखरी हुई रहीं । यह बात अतिशयोक्ति पूर्ण 
नहीं है कि आज की भारतीय राजनीति में सोनिया गांधी सर्वाधिक शक्ति-संपन्न व्यक्ति 
हैं। नेहरूगांधी परिवार का विशिष्ट वंशतंत्र बार-बार उनकी सहायता करता है। नेपाल 
में लोकतंत्र की बहाली से लोग प्रसन्न हैं, किन्तु जिस प्रकार इस देश में विशिष्ट वंशतंत्र 
अपनी जड़ें गहराता जा रहा है, क्या उसे स्वस्थ लोकतंत्र की दिशा मानी जा सकती 
है? 


(दैनिक जागरण, 45-2006) 


527 / राजनीति 


Hindi Premi 


राजग और संप्रग का भविष्य 


हाल में ही पांच राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए वे बहुत चौंकाने वाले भले ही न 
हों, चुनावी राजनीति के विश्लेषकों को कुछ नई स्थितियों का साक्षात्कार अवश्य कराते 
हैं। इन पांच राज्यों में दो पूर्व में प. बंगाल तथा आसाम और तीन दक्षिण में (तमिलनाडु, 
केरल तथा पांडिचेरी) के थे। ये पांचों राज्य लोकसभा की 543 सीटों में से 7.6 का 
प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समय देश में दो प्रमुख राजनीतिक गठजोड़ हैं संप्रग और 
राजग। पहले गठजोड़ का नेतृत्व कांग्रेस के हाथ में है और दूसरे का भाजपा के हाथ 
में। पहला गठजोड़ आज शासन संभाले हुए हैं। दूसरा गठजोड़ इससे पहले 6 वर्ष तक 
शासन में था। इन चुनावों में अखिल भारतीय स्तर की इन दोनों पार्टियों ने कोई कमाल 
नहीं दिखाया। केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ के पास विधानसभा में ]40 में 
से 00 सीटें थीं जो इस बार घटकर 42 रह गई। असाम में 26 सदस्यों के सदन 
में उसके 7। सदस्य थे। इस बार यह संख्या 58 रह गई। 

पश्चिम बंगाल में 294 के सदन में उसके 26 सदस्य थे। इस बार उसे इस 
प्रदेश में बेहतर करने की आशा थी, किंतु विजयी सदस्यों की संख्या घटकर 24 रह 
गई। तमिलनाडु में कांग्रेस किसी स्थिति में नहीं है। पांडिचेरी में उसने अपनी स्थिति 
में कुछ सुधार किया है। राजग की स्थिति कांग्रेस से कहीं अधिक दयनीय रही। चार 
राज्यों में उसका खाता ही नहीं खुला । असाम में इस बार भाजपा ने बंगलादेश से अवैध 
रूप से आने वाले घुसपैठियों को अपना मुख्य मुद्दा बनाया था। उसने आशा की थी 
कि असम गण परिषद के साथ मिलकर वह वहां अपनी सरकार बना सकेगी, किंतु 
सदन में उसके सदस्यों को संख्या 8 से बढ़कर 0 ही हो पाई। असम गणपरिषद की 
सदस्य संख्या 23 से बढ़कर 28 अवश्य हुई है, किंतु दोनों मिलकर वहां सरकार बनाने 
से बहुत दूर रहीं। असाम की राजनीति ने इस चुनाव में बहुत खतरनाक सांप्रदायिक 
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मोड़ लिया है। वगंलादेश की घुसपैठ निरंतर हो रही है। इस समय इस प्रदेश में 
मुसलमान मतदाता 30 प्रतिशत से अधिक हो गए हैं। बगंलादेशी घुसपैठियों की समस्या 
का राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर हल निकालने का प्रयास न कांग्रेस करती है, 
न वाम पार्टियां, सभी इन्हें वोट बैंक बनाने के प्रयासों में लगी रहती हैं। 

आज संपूर्ण इस्लामी संसार अमेरिका को अपना सबसे बड़ा श्रु मानता है और 
कोई भी देश जो अमेरिका के साथ किसी भी प्रकार के व्यावसायिक और कूटनीतिक 
संबंधों को महत्व देता है उसकी दृष्टि में वह शब्रुवत हो जाता है। इसीलिए मित्र, सऊदी 
अरब, पाकिस्तान आदि इस्लामी आतंकवादियों द्वारा पीड़ित होते रहते हैं। हाल में 
कट्टरपंथी संगठन अलकायदा ने एक टेप जारी करके पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज 
मुशर्रफ की हत्या कर देने का फरमान जारी किया है, क्योंकि वह संगठन मुशर्रफ को 
अमेरिका का पिट्ठू मानता है। इस देश के उलेमाओं और कुछ नेताओं का संकट यह 
है कि उन्हें यहां के मुसलमानों की गरीबी, वेरोजगारी, अशिक्षा आदि की विशेष चिंता 
नहीं होती। उनका अधिक सरोकार इस बात से होता है कि अमेरिका, ब्रिटेन आदि 
शक्तियां अफगानिस्तान, इराक और फलस्तीन में क्या कर रही हैं? भारत में अमेरिकी 
राष्ट्रपति जार्ज बुश का आना, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अमेरिका जाना, इस देश 
की सरकार का अमेरिका से परमाणु समझौता करना, व्यापार की नई दिशाएं खोलना 
इस वर्ग को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अमेरिका इस्लाम 
के शत्रु के रूप में दिखाई देता है। 

इस समय संप्रग सरकार की अनेक नीतियां इस वर्ग को इसलिए अच्छी नहीं 
लगतीं कि वे अमेरिका और भारत के संबंधों को बेहतर बनाती हैं। इस संबंध में समर्थन 
और विरोध का आधार यह होना चाहिए कि वे देश हित में हैं कि नहीं, न कि इस 
आधार पर कि संसार के कुछ भागों में अमेरिका का रवैया किस प्रकार का है? पांच 
प्रदेशों की विधानसभाओं के इन चुनावों में यही बात देखने में आई। जार्ज बुश के 
भारत आगमन का विरोध कुछ मुस्लिम संगठनों ने 'पैन इस्लामी” तको के आधार पर 
किया। वामपंथी दलों ने भी यह विरोध किया था, कितु उसके कारण विल्कुल अलग 
थे। इसी आधार पर केरल के मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों में मतदाताओं ने अपना मत 
कांग्रेस समर्थित यूडीएफ को न देकर वाम पार्टियों के गठबंधन एलडीएफ को दिया। 

प. बंगाल में भी मुस्लिम मतदाताओं का रुझान वामपंथी गठबंधन की ओर 
अधिक रहा। असाम में इस वार जमाते इस्लामी जैसे संगठनों की प्रेरणा से असम 
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एयूडीएफ) की स्थापना हुई। इस मुस्लिम संगठन ने इन्ही 
कारणों से कांग्रेस विरोधी रुख अपनाया और मुसलमानों से कांग्रेस को वोट न देने 
की अपील की। इस कारण कांग्रेस को व्यापक हानि हुई। विधान सभा में उसकी 8 
सीटें कम हो गई। वह बहुमत से अल्पमत में आ गई। कांग्रेस का संतोष इतना ही 
है कि उसकी शीर्ष नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली लोकसभा का उपचुनाव रिकार्ड 
मतों के अंतर से जीत लिया। यह कोई बड़ा संतोष नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले 
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अनेक वर्षों से कांग्रेस की जो दशा है उसे सभी जानते हैं। इस राज्य में लोकसभा 
की 80 सीटों में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की सीटों को मिलाकर कांग्रेस के 
केवल 9 सदस्य हैं। इस समय सबकी नजरें राहुल गांधी पर टिकी हुई हैं। शायद वह 
वहां कोई करिश्मा कर सके। 

कांग्रेस को यह संतोष है कि इन चुनावों में यदि उसे अधिक सफलता नहीं मिली 
तो उसकी प्रतिद्वंदी भाजपा की हालत भी बेहतर नहीं रही। केंद्र में संप्रग को अपना 
समर्थन देने वाले वामपंथी दल दो राज्यों में कांग्रेस को पराजित कर उभरे हैं। इसे 
भी कांग्रेस अपनी ही जीत मान रही है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी 
में भाजपा के कभी बड़े दावे नहीं रहे। तमिलनाडु में राजग कभी डीएमके को अपने 
साथ लाने का प्रयास करता रहा, कभी एडीएमके को । द्रविड़ राजनीति में आकंठ डूबी 
इन दोनों पार्टियों को मोह न कांग्रेस से हैं, न भाजपा से। जिस भी गठजोड़ से इन्हें 
सत्ता में भागीदारी का बेहतर अवसर मिलता है ये उसी का दामन थाम लेती हैं। आज 
की स्थिति में मुझे न भाजपा का कोई भविष्य दिखाई देता है, न राजग का। राजग 
के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी का एक स्वप्न साकार हुआ था। उन्हीं के कारण 
यह गठबंधन 6 वर्ष तक केंद्र में शासन करता रहा, किंतु इस गठबंधन को निरंतर 
उन तत्वों के वार मिलते रहे जो सुबह-शाम हिंदुत्व की माला जपते हैं और भारत को 
हिंदू राष्ट्र बनाने का खुली आंखों से सपना देखते रहते हैं। 

2004 में लोकसभा के चुनावों के बाद मैंने लिखा था कि इस पराजय और विश्व 
हिंदू परिषद की कटु आलोचनाओं के बावजूद भाजपा को अपना उदार चेहरा बरकरार 
रखना चाहिए और जार्ज फर्नाडीस के संयोजकत्व में बने राजग को कमजोर नहीं होने 
देना चाहिए, कितु वैसा हुआ नहीं। बिहार में नितीश कुमार के नेतृत्व में चलने वाली 
राजग सरकार के बावजूद राजग टूट रहा है, राजग के अन्य घटकों से भाजपा की दूरी 
बढ़ती जा रही है। भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी जैसी दृष्टि रखने वाले नेता 
पृष्ठभूमि में खिसकाए जा रहे हैं। इस देश के राजनीति कर्मियों के सम्गुख यह बात 
स्पष्ट होनी चाहिए कि सेक्युलर दृष्टि और नीति अपनाए बिना इस देश में राजनीति 
नहीं हो सकती। देश में अनेक ऐसे राज्य है, जिनमें क्षेत्रीय दलों की भूमिका अत्यंत 
महत्वपूर्ण है। ऐसे दलों की हिंदूवादी राजनीति में कोई रुचि नहीं हे और उनके सहयोग 
के बिना केंद्र में सरकार बना सकना किसी के लिए संभव नहीं है। इस सत्य को भाजपा 
को समझना ही होगा। 


(दैनिक जागरण 8-5-2006) 
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क्या यह जिहाद है? 


एक वार फिर इस्लामी आतंकवाद अपनी पूरी चर्चा में है। इस वार पूरे वेग से निशाना 
बनी मुंबई नगरी। आधे घंटे के अंदर सात स्थानों पर वम धमाके हुए। सभी धमाके 
लोकल ट्रेनों को केन्द्र में रखकर किए गए। गाड़ियों की छतें उड़ गई। ट्रेनों में यात्रा 
करने वाले लोग बुरी तरह क्षत-विक्षत हुए। आधिकारिक गणना के अनुसार 200 से 
अधिक व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई और कई सौ घायल होकर अस्पतालों में पड़े 
हैं। 

यह सब कुछ जिहाद के नाम पर हुआ। जिहाद अरबी शब्द है जिसका कोशीय 
अर्थ है-धर्म के लिए विधर्मियों से युद्ध। लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, 
जैश-ए-मुहम्मद जैसे संगठन इस्लाम और हजरत मुहम्मद के नाम पर इस प्रकार 
विधर्मियों से युद्ध कर रहे हैं। 

युद्ध के आमने-सामने खड़ी सेनाएं एक-दूसरे का सामना करती हैं। दोनों ही 
पक्षों के सैनिक लड़ते हैं और मरते हैं, किन्तु इस्लाम और मुहम्मद के नाम यह कैसा 
धर्मयुद्ध है कि कुछ लोग रेल के डिब्बे में छिपाकर भयानक विस्फोटक पदार्थ रख दें, 
फिर उसे रिमोट कन्ट्रोल से उड़ा दें और आम, बेकसूर लोगों की हत्या कर दें। मुंबई 
में जितने लोग इन हादसों में मरे हैं, वे सभी विधर्मी तो नहीं होंगे। उनमें से अनेक 
स्वधर्मी मुसलमान भी होंगे। वे किस प्रकार के जिहाद का शिकार बने? यह युद्ध है 
या कायरता है? 

कुछ दिन पहले मैंने बोर्ड आफ ईस्लामिक पब्लिकेशन्स नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित 
अंग्रेजी साप्ताहिक रेडिएन्स' में आज के समय में जिहाद को इस्लामी अवधारणा कहा 
है, इस सम्बन्ध में जनाब मुमताज आलम फलाही की अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 
में सामाजिक विज्ञान संकाय के डीन प्रो. यसीन मज॒हार सिद्दीकी से लम्बी वार्ता पढ़ी। 
इस वार्ता में एक प्रश्‍न यह पूछा गया कि युद्ध के इस्लामी सिद्धान्त क्या हैं? 
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उत्तर में प्रो. सिद्दीकी ने कहा कि सबसे पहले और सवसे प्रमुख बात यह है 
कि इस्लामी युद्ध सदैव मानव समाज को उन पर होने वाले दमन से मुक्त कराने के 
लिए लड़े जाते हैं, जिससे उसे जीवन की सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकें। वास्तव में 
मुसलमानों का यह कर्तव्य ठीक है कि वे मुसलमानों और पूरी मान्यता को केवल इस 
जीवन में ही नहीं, इसके बाद भी मुक्ति दिलाने को वात सोचें। इसके लिए उन्हें 
शान्तिपूर्ण उपायों से अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए और लोगों को दमन से आजाद 
कराना चाहिए। 

उनसे एक बात और पूछी गई कि क्या जिहाद की इस्लामी अवधारणा कभी 
परिवर्तित भी होती है? प्रो. सिदूदीकी ने उत्तर में कहा कि यह परिवर्तित होती रहती 
है। मैं समझता हूं कि आज के समय में जिहाद की अवधारणा पूरी तरह अलग है। 
इस्लाम में अनेक अहकाम (आदेश) और आज्ञाएं ऐसी हैं जो समय और स्थान से वांधी 
हुई हैं। जो बात मध्ययुग में सही थी, आवश्यक नहीं कि वह बात आधुनिक समय 
में भी सही हो। इस्लाम के अन्य सिद्धान्तों की भांति जिहाद के सिद्धान्त भी सार्वभौम 
हैं। उनका अनुपालन आधुनिक समय में भी किया जा सकता है, किन्तु उस प्रकार 
नहीं जैसे मध्ययुग के मुसलमान किया करते थे। 

एक प्रश्‍न उनसे यह पूछा गया कि कौन जिहाद की घोषणा करने की पात्रता 
रखता है? प्रो. सिदूदीका का उत्तर था कि केवल एक इस्लामी राज्य ही जिहाद की 
घोषणा कर सकता है, कोई अन्य संगठन नहीं। इसका कारण यह है कि जिहाद केवल 
सही मन्तव्य के लिए किया जा सकता है, जब उसके लिए पूरी तैयारी हो, आपके पास 
युद्ध सामग्री, शक्ति और योग्यता हो। यदि कुछ गवां देने का भय हो, आप यह नहीं 
कर सकते। 

प्रो. सिद्दीकी से एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्‍न पूछा गया-क्या आप इस बात से 
सहमत नहीं हैं कि कुछ मुस्लिम गुटों की हिसंक बातों (मिलिटेन्सी) ने जिहाद की सही 
अवधारणा पर उल्टा प्रभाव डाला है? 

प्रो. सिदूदीकी ने इसका बड़ा सकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि ऐसी बातों 
से विपरीत प्रभाव भी पड़ा है और इससे गलत आयाम भी उभरे हैं, क्योंकि ऐसे गुटों 
ने शहरी आबादी और मासूम लोगों को अपना निशाना बनाया है। इस्लाम मासूम लोगों 
के प्रति किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने की अनुमति नहीं देता। यदि आपको दमन 
के विरुद्ध कोई गिला है तो आप दमनकर्ताओं पर पलटवार कीजिए, किन्तु आप होटलों, 
और बाजारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर बम विस्फोट करके मासूम लोगों को अपना 
निशाना नहीं बना सकते। 

द विचार उस विद्वान के हैं जिसे इस्लामी इतिहास का प्रमुख अधिकारी माना 
जाता है। 

यदि मासूम, बेगुनाह, निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बनाकर उनकी हत्या 
करना इस्लामी उसूलों के पूरी तरह खिलाफ है तो संसार के अनेक भागों में इस्लामी - 
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आतंकवादी जिहाद के नाम पर ऐसी दहशतगर्दी क्यों कर रहे हैं? बात केवल भारत 
की नहीं हैं। ये गुट यही काम फिलीपीन्स में कर रहे हैं, इंडोनेशिया में कर रहे हैं 
पाकिस्तान और मिस्र जैसे इस्लामी देश में भी कर रहे हैं, रूस, ब्रिटेन, स्पेन और 
अमेरिका में भी कर रहे हैं। जम्मू-कश्मीर में अपने आपको जिहादी संगठन कहने वाले 
गुट निर्दोष हिन्दुओं और सिखों को बंदूक की नोंक पर उनके घरों से निकालकर उनकी 
हत्याएं कर रहे हैं। कश्मीर में सैर-सपाटे के लिए पर्यटक भी मारे जा रहे हैं। 

मासूम लोगों की हत्या करने का भी एक जुनून होता है यह एक ऐसा दानव 
है जो पहले विधर्मियों का खून पीता है फिर अपनों का ही पीना प्रारम्भ कर देता है। 
शिया और सुन्नी मुसलमानों की अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कलह इसका ज्वलन्त उदाहरण 
है। कुछ वर्ष पूर्व शिया देश ईरान और सुन्नी शासकों द्वारा संचालित ईराक में जो 
आपसी युद्ध हुआ था उसमें दस लाख से अधिक लोग मारे गए थे। सभी इस्लाम धर्म 
के अनुयायी थे। 

अमेरिका द्वारा पीड़ित इराक की आज क्या स्थिति है? इस देश में भी शिया 
मुसलमानों का बहुमत है, किन्तु शासन पर सदूदाम हुसैन जसे सुन्नी छाए रहे। आज 
जब वहां लोकतंत्र नई करवटें ले रहा है तो शियाओं का वर्चस्व बढ़ना स्वाभाविक है। 
इस समय वहां विदेशी आक्रमणकारी अमेरिका के विरुद्ध इतना संघर्ष नहीं है जितना 
सुन्नियों और शियाओं के बीच है। सुन्नी उन मस्जिदों और नगरों पर हमले कर रहे 
हैं जो शियाओं के प्रभाव में हैं। शिया सुन्नी इबादतगाहों को वर्बाद कर रहे हैं। ऐसा 
लगता है कि ईराक शिया और सुन्नी के आधार पर विभाजित हो जाएगा। 

पाकिस्तान की स्थिति भी ऐसी ही है। वह घोषित रूप से एक इस्लामी देश 
है, जहां सुन्नी मुसलमानों की गिनती 80 प्रतिशत है। शिया वहां अल्पमत में हैं। दोनों 
समुदायों के अपने-अपने आतंकवादी संगठन हैं। दोनों एक-दूसरे की मस्जिदों पर नमाज 
अदा करते समय लोगों पर अचानक ओर गोलियां बरसाते हैं और कितने ही लोगों 
की हत्या कर देते हैं। पाकिस्तान में शिया-सुन्नी दंगे इतने व्यापक है कि उनके सामने 
भारत के हिन्दू-मुस्लिम दंगे झूठे पड़ जाते हैं। यह भी विडम्वना ही है जिस पाकिस्तान 
में आज शिया समुदाय के लोगों की दुर्दशा हो रही है, उसका निर्माता मुहम्मद अली 
जिन्ना स्वयं खोजा शिया मुसलमान था। 

मैंने अपने एक पिछले किसी लेख में लिखा था कि सारा संसार एक उदार मुस्लिम 
चेहरा देखना चाहता है। इस्लामी विद्वान बार-बार यह कहते हैं कि मासूम-वेकसूर लोगों 
की हत्या करना कुरान के आदेशों के अनुरूप नहीं है, फिर भी यह रुझान निरन्तर 
बढ़ता जा रहा है। मुंबई के बम धमाकों में आतंकवादियों को जो सफलता मिली उसके 
लिए उन्हं बधाइयां मिल रही है, जैसे ऐसा कार्य करना बड़े पुण्य की कार्य था। 

कुछ वर्ष पूर्व रूसी गणराज्य के चेचेन्या राज्य के मुस्लिम आतंकवादियों ने रूस 
के एक छोटे से नगर वेसलान के एक स्कूल पर आक्रमण सैकड़ों बच्चों को बंधक 
बना लिया था। उससे सारा संसार आतंकित होने की बजाए विलाप ग्रस्त हो गया। 
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सभी ओर बच्चों के सुरक्षित छूट जाने के लिए प्रार्थनाएं होने लगी। उस समय 
आतंकवादियों के बम विस्फोट के परिणामस्वरूप 555 व्यक्ति मारे गए थे। जिनमें 
अधिसंख्य बच्चे थे, उस समय मास्को में हुई एक रैली में अनेक मुस्लिम नेताओं ने 
यह कहा था कि ये आतंकवादी मुसलमान नहीं है। बच्चों की निर्मम हत्या करने वाले 
लोग तो इन्सान भी नहीं है। रूस में मुक्तियों की कौसिल के उपाध्यक्ष दमीर गिजातुलीन 
ने कहा था कि अवोध बच्चों की हत्या करने वाले गुनहगारों को दो जख की आग 
में झुलसाया जाएगा। 

मुंबई की बम घटनाओं के बाद भारत में भी अनेक मुस्लिम नेताओं द्वारा ऐसी 
ही बातें कही जा रही हैं, किन्तु आतंकवादियों पर उसका कोई परिणाम नहीं हो रहा 
है। इस प्रकार की घृणित कार्रवाइयों को वे कुरान और मुहम्मद के आदेशों के अनुरूप 
ही मानते हैं और इसे सही जिहाद समझते हैं। 

संसार के सभी धर्मों के उपदेशों और कार्यो में अंतर होता है, किन्तु आज तो 
ऐसा लग रहा है कि इस्लाम की कथनी और करनी में सबसे अधिक अंतर है। प्रो. 
सिद्दीकी कहते हैं कि मासूम और वेगुनाह लोगों की हत्या इस्लाम के आदेशों के विरुद्ध 
है, किन्तु उन जैसे लोग स्वयं देख रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा 
है? 

इस्लामी विद्वानों और चिंतकों को इस अन्तर्विरोध की तह में जाना चाहिए और 
स्पष्ट करना चाहिए कि इस प्रकार का कार्य कुरान और अल्लाह की दृष्टि में बहुत 
बड़ा गुनाह है। ऐसे कार्यो की मात्र शाब्दिक निंदा से सकारात्मक परिणाम नहीं निकलेंगे। 
इसके लिए व्यापक मुस्लिम जनमत तैयार होना चाहिए और धार्मिक तथा सामाजिक 
स्तर पर ऐसे तत्वों का पूरी तरह बहिष्कार होना चाहिए। 


(दैनिक जागरण, 20-7-2006) 
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सह-अस्तित्व के अतिरिक्त 
कोई विकल्प नहीं है 


संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने कुछ दिन पूर्व अपने एक वक्तव्य 
में यह आशंका व्यक्त की कि ईराक बड़ी तेजी से गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है। वहां 
शान्ति उत्पन्न हो और एक राष्ट्र के रूप में उसका अस्तित्व बना रहे, अन्तरराष्ट्रीय 
समुदाय को यह प्रयास करना चाहिए। 

तीन वर्ष पूर्व अमेरिकी और ब्रितानी सेनाओं ने ईराक पर आक्रमण करके सदूदाम 
हुसैन की सत्ता नष्ट कर दी थी। तव से यह देश आन्तरिक और बाहरी संकटों से 
निरंतर जूझ रहा है। ईराक की धरती पर विदेशी सेनाएं और उन पर वहां के विद्रोहियों 
द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले आत्मघाती हमलों ने सामान्य जीवन बहुत असुरक्षित कर 
दिया है, किन्तु उससे भी बड़ी विघातक स्थिति यह है कि वहां मुसलमानों के दो प्रमुख 
सम्परदायों-सुन्नी और शिया के आपसी मतभेद बुरी तरह उभर आए हैं और व्यापक 
साम्प्रदायिक नरसंहार का रूप ग्रहण करते जा रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि 
सुन्नी बहुल क्षेत्रों से शिया और शिया बहुल क्ष्रं से सुन्नी पलायन करते जा रहे हैं। 
आशंका इस वात की भी व्यक्त की जा रही हैं कि कहीं इस आधार पर ही यह देश 
विभाजित न हो जाए। 

इराक मे तीन प्रमुख समुदाय हैं-शिया, सुन्नी और कुर्द । कुछ लोगों का दुर्भाग्य 
यह है कि उनकी सम्पूर्ण जनसंख्या, तीन देशों-तुर्की, ईरान और इराक में बंटी हुई 
है। समधर्मी और समजातीय समुदाय होने पर भी उनकी कल्पना का कुर्दिस्तान अस्तित्व 
में नहीं आ सका। 

इराक में शिया बहुमत देश है, किन्तु सत्ता सुन्नियों के हाथ में रही। सदूदाम 


535 / राजनीति 


Hindi Premi 


t 
| 


fo ~ 


हुसैन के शासन काल में कुर्द भी प्रताड़ित रहे और शिया भी। कुर्दो के असंतोष को 
कुचलने के लिए सदूदाम सरकार की ओर से वमवारी भी की गई और जहरीली गैस 
भी छोड़ी गई, जिसने हजारों कुर्द मारे गए। 
आज शिया और सुन्नी एक-दूसरे से बुरी तरह टकरा रहे हैं। इराक में नवनिर्मित 
संविधान के अनुसार वहां की संसद में शिया, सुन्नी और कुर्दो का प्रतिनिधित्व है। 
सत्ता में तीनों समुदायों की भागीदारी उत्पन्न करने का प्रयास किया गया है। संसद 
में अधिक संख्या होने के कारण प्रधानमंत्री शिया समुदाय का है, किन्तु आपसी विवाद 
थमने का नाम नहीं ले रहा है। शियाओं और सुन्नियों की अपनी-अपनी निजी सेनाएं 
है। दोनों एक-दूसरे के पवित्र स्थानों पर आक्रमण करके व्यापक हत्याएं कर रहे हैं। 
980 से 88 तक ईरान और इराक के वीच लम्बा युद्ध चला था। उसके पीछे इतना 
क्षेत्रीय अथवा अन्य किसी प्रकार का राजनीतिक विवाद नहीं था। दोनों ओर साम्प्रदायिक 
जुनन काम कर रहा था। इराक का शासन शियाओं के हाथ में था और इराक का 
सुन्नियों के हाथ में। उस युद्ध में दोनों ओर से लगभग दस लाख व्यक्ति मारे गए 
थे। 
हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत भी इस दृष्टि से बेहतर नहीं है। पिछले 
कुछ वर्षों में वहां जितने बम विस्फोट हुए, बंदूकधारी आतंकवादियों ने जहां अंधाधुंध 
गोलियां बरसाई-उनके निशान पर विदेशी-विधर्मी व्यक्ति अथवा केन्द्र अधिक नहीं 
थे। वहां भी सुन्नी संगठन शिया संगठनों को नष्ट करने पर उतारु हैं और शिया संगठन 
सुन्नी संगठनों को। दोनों समुदायों की मस्जिदें अलग-अलग हैं। दोनों समुदायों के 
कटूटरपंथियों ने वहां पहुंचकर नमाज अदा करते हुए नमाजियों पर गोलियां बरसाईं 
और निरीह लोगों की हत्या कर दी। 
साम्प्रदायिकता एक ऐसी राक्षसी प्रवृति है जो पहले दूसरों को खाती है, फिर 
अपनों को ही खाना शुरू कर देती है। अपने धर्म, अपने विशवास, अपने सम्प्रदाय अथवा 
पंथ में आस्था रखना, उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलना, उसके अवतार, 
गुरु पैगम्बर के आदेशों का पालन करना एक बात है, किन्तु मेरा धर्म या मजहब ही 
सबसे श्रेष्ठ है, उसी ने सत्य की पहचान की है, मेरी धर्म पुस्तक में दिया गया संदेश 
ही अंतिम संदेश है, मेरे प्रवर्तक द्वारा दिखाया गया मार्ग ही एकमात्र सही मार्ग है, 
शेष सभी लोग भटके हुए हैं, वे दूषित मार्ग पर चल रहे हैं, उन्हें सही रास्ते पर 
लाना-किसी भी तरह मेरे जीवन का उद्देश्य है-इस प्रकार की मानसिकता से कट्टरता 
भी पैदा होती है और असहिष्णुता भी। 
कुछ महीने पूर्व (. अप्रैल, 2006) को कराची के निश्तर पार्क में सुन्नी तहरीक 
नामक संस्था ने हजरत मुहम्मद के जन्म दिवस के अवसर पर एक सम्मेलन आयोजित 
किया। उस सम्मेलन में संस्था के अनेक प्रमुख नेता और लगभग दो हजार व्यक्ति 
उपस्थित थे। सभी प्रकार के पुख्ता सुरक्षा प्रबन्धों के बावजूद एक आत्मघाती आक्रमणकारी 
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ने बड़े शक्तिशाली वम द्वारा वहां विस्फोट किया। उस विस्फोट में वह स्वयं भी उड़ 
गया। उसके साथ ही सुन्नी तहरीक के अनेक नेताओं सहित 57 व्यक्ति मारे गए और 
200 से अधिक बुरी तरह घायल हुए। 

इस विस्फोट की जांच के वाद यह पता लगा कि यह किसी शिया उग्रवादी संगठन 
का कारनामा नहीं था। यह सुन्नियों के अंदर काम करने वाली कुछ लहरों के आपसी 
मतभेदों और प्रतिस्पर्द्धाओं का परिणाम था। 

संसार के सभी धर्म अनेक छोटे-बड़े सम्प्रदायों में बंटे हुए हैं। सभी अपने-अपने 
ढंग से अपने प्रवर्तक की शिक्षाओं और मान्यताओं की व्याख्या करते हैं। इन व्याख्याओं 
में वे एक-दूसरे से बहुत दूर चले जाते हें और कई वार एक-दूसरे के कटु आलोचक 
बन जाते हैं। आदि शंकराचार्य ने व्रह्म और जीव की अभिन्नता की जो व्याख्या की 
थी उसे अद्वेतवाद कहकर पुकारा गया। वाद के आचार्यों ने इसी अद्वैत की अपने-अपने 
ढंग से व्याख्या की और रामानुजाचार्य वलभाचार्य, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य आदि 
आचार्यो ने अद्वैतवाद के कई रूप विकसित कर दिए। ऐसी ही अनेक वैचारिक 
विभिन्नताएं सभी धर्मो में विद्यमान हैं। 

इस्लाम केवल शियाओं और सुन्नियों में ही बंटा हुआ है। शियाओं के अन्तर्गत | 
अनेक सम्प्रदाय हैं और सुन्नियों के अंदर भी। सुन्नियों की दो बड़ी लहरें-वरेलवी और | 
देवबंदी उत्तरप्रदेश में जन्मी दो लहरें हैं और दोनों में बहुत मतभेद हैं। देवबंदी 
सूफी-संतों-औलियों की दरगाहों पर जाकर इबादत करने को इस्लाम के विरुद्ध मानते 
हैं, जवकि बरेलवी स्कूल के लोग अल्लाह और बंदे के बीच किसी औलिए की उपस्थिति 
को जरूरी मानते हैं और दरगाहों पर जाकर फरियाद करने को उचित ठहराते हैं। 

पाकिस्तानी मुसलमानों पर सुन्नियों की इन दो लहरों का व्यापक प्रभाव है। 
मुश्किल यह है कि दोनों स्कूलों के अनुयायी एक-दूसरे का पूरा विरोध और खंडन ही 
नहीं करते हैं, एक-दूसरे को नष्ट करने की क्रिया को अपना मजहवी फर्ज भी मानते 
हैं। पाकिस्तान की संस्था सुन्नी तहरीक बरेलवी स्कूल के विचारों वाले लोगों की संस्था 
है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों की उंगलियों बार-बार देवबंदियों और वहाबियों 
की तरफ उठती हैं। 

मैं यह बात लिख चुका हूं कि मतभेद*दर-मतभेद सभी धर्मों के मध्य हैं। इन 
मतभेदों के कारण उनमें खूनी संघर्ष भी होते रहे हैं । ईसाइयों में कैथलिकों और प्रोटेस्टेंटों 
के मध्य चलता संघर्ष कई सदी पुराना हो गया है। आयरलैंड जैसा देश इसी आधार 
पर विभाजित हुआ। जापान में जैन स्कूल के बौद्धों और अन्य बौद्ध सम्प्रदायों के मध्य 
का मतभेद खूनी संघर्ष का रूप लेता रहता है।-जैनों में श्वेताम्बरों और दिगम्बरों का 
मतभेद कितनी ही वार अदालतों की शरण में गया है तीन दशक पहले अमृतसर में 
कट्टर सिखों और सिख-परम्परा में से ही निकले निरंकारियों के मध्य जो झगड़ा हुआ 
था उसमें कितने ही लोग मारे गए थे। यह खूनी छायावाद के अनेक वर्षों में भी पंजाब 
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में छाई रही। हिंसा और हत्या की संस्कृति लेकर मनुष्य कब तक जीवित रहेगा। खेद 
तब होता है जब इस प्रकार की हत्याओं के आदेश या फतवे उन लोगों की ओर से 
जारी होते हैं जो परमात्मा, अल्ला के इसलिए अधिक निकट समझे जाते हैं, क्योंकि 
वे पुजारी है, पादरी है, मौलवी हैं, मुझे लगता है कि इस्लाम के अनुयायी इस बात 
में सबसे आगे हैं। किसी के विरुद्ध, किसी बात पर मौत का फतवा दे देना बड़ी आसान 
बात है। 

इस्लाम के अनुयायी ईश निंदा (व्लैशफेमी) के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। 
हजरत मुहम्मद और कुरान मजीद के विरुद्ध वे एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते । 
पाकिस्तान में ऐसे अपराध के लिए मौत की सजा निर्धारित है। वहां ऐसी करतूत करने 
वाले को अदालत सज़ा सुनाएं, उससे पहले उस नगर या गांव का मौलवी ही उसके 
लिए मौत का फतवा जारी कर देता है और उसे संगसार कर दिया जाता है। 

यह स्थिति सारे संसार में व्याप्त है। सलमान रूशदी और तसलीमा नसरीन 
इसलिए फतवों की पकड़ में हैं कि उनके द्वारा रचित साहित्य में कुछ इस्लाम विरोधी 
बातें देखी जा रही हैं। डेनमार्क के एक अखबार में छपे हजरत मुहम्मद के कार्टूनो 
को लेकर संसार के अनेक भागों में हिंसक घटनाएं हुई। उस कार्टूनिस्ट का सिर काट 
कर लाने के आदेशों की जैसे झड़ी लग गई। उत्तरप्रदेश के हल मामलों के मंत्री ने 
घोषित किया कि जो भी उस कार्टून बनाने वाले का सिर काट कर लाएगा, उसे वे 
50 करोड़ रुपए देंगे। इस समय कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु पोप मुस्लिम आक्रोश 
की छाया में आए हुए हैं। 

कितनी विचित्र बात है। ईश्वर उसका संदेश वाहक, उसका दैवी संदेश सम्पूर्ण 
सृष्टि के लिए इसलिए निर्मित होते हैं कि व्यक्ति को निंदा-स्तुति, लोभ, मोह, अहंकार, 
भीरू आदि प्रवृत्तियों से ऊपर उठाकर सर्व गुण सम्पन्न बनाया जा सके। क्या वह स्वयं 
अथवा उसका नबी अथवा उसकी दैवी संदेश भी निंदा-स्तुति के धेरे में आ जाते हैं? 
क्या उनकी निंदा उनके आसन को हिला देती है? क्या वे यह चाहते हैं कि उनकी 
निंदा करने वाले दोषी को सरेआम संगसार कर दिया जाए? 

विचार और व्यवहार के स्तर पर सारे संसार में मत-विभिन्नताएं रही हैं और 
भविष्य में भी रहेंगी। इन विभिन्नताओं और मतभेदों के कारण मनुष्य एक-दूसरे का 
खून बहाते रहेंगे या इसका कोई निदान ढूंढेंगे? 

इस प्रश्‍न का एक उत्तर है-सह-अस्तित्व और सहिण्णुता। अपने विरोधी की 
हत्या कर दो, उसे नष्ट कर दो, उसका सिर कलम कर दो की मानसिकता एक तेज 
दुधारी तलवार है जो दोनों ओर कारती है। इस्लामी संसार इसका प्रमाण है। जिन 
विधर्मियों का संहार करने के लिए जिहाद शुरू किया जाता है, वह स्वधर्मियों पर भी 
लागू होना शुरू हो जाता है। शिया सुन्नियों की और सुन्नी शियाओं की हत्या को 
सवाब मानने लगते हैं। सुन्नियों में ही बरेलवी, देववंदी, वहाबी फिदाईन बनकर बम 
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विस्फोट से एक-दूसरे की हत्याएं करना प्रारम्भ कर देते हैं। 
विरोधी को भी बर्दाश्त करना, विधर्मी को भी जीने का अधिकार देना, मत-भिन्नता 
को भी स्वीकार करना आज के संसार का मूलमंत्र बनना चाहिए। 


(दैनिक जागरण, 28-9-2006) 
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धर्मान्‍्तरण विरोधी संशोधन विधेयक ने 
अनावश्यक विवादों को जन्म दिया है 


गुजरात की विधान सभा ने धर्मान्तरण विरोधी संशोधन विधेयक को पारित कर दिया 
है, किन्तु इससे सम्पूर्ण देश में अनेक प्रकार के विवाद छिड़ गए हैं। इस विधेयक के 
अनुसार धर्मान्तरण की सीमा हिन्दू, मुसलमान और ईसाई वर्गों तक सीमित है। एक 
कैथोलिक यदि प्रोटेस्टेंट बन जाए या एक सुन्नी यदि शिया वन जाए तो धर्मन्तिर कानून 
उस पर लागू नहीं होगा। कारण स्पष्ट है। कैथोलिक और प्रोटेस्टैंड ईसाई धर्म के दो 
सम्प्रदाय हैं। उसी प्रकार सुन्नी और शिया इस्लाम के ही भाग हैं। 

इसी प्रकार इस विधेयक में बौद्धो, जैनों और सिखों को हिन्दू परिधि में स्वीकार 
किया गया है। इनके आपसी मत परिवर्तन को धमन्तिर नहीं माना गया है। यही विवाद 
का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। कैथोलिक और प्रोटेस्टैंट के ईसाई होने और 
सुन्नी-शिया के मुसलमान होने में ईसाइयों और मुसलमानों में कोई मतभेद नहीं है, 
किन्तु बौद्धों, जैनों तथा सिखों के हिन्दू होने पर बहुत विवाद है। इन तीनों विचारों 
के अगुवा अपने आपको हिन्दूधर्म का पंथ मात्र न मानकर स्वतंत्र धर्म मानते हैं । गुजरात 
विधान सभा द्वारा पारित विधेयक के इस प्रावधान के विरोध में इनके वक्तव्य निरंतर 
आ रहे हैं। 

नरेन्द्र मोदी ने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि इस बात की प्रेरणा उन्हें डॉ. 
अम्बेडकर से प्राप्त हुई है। भारतीय संविधान की रचना करते समय उन्होंने बौद्धों 
जैनों और सिखों को हिन्दू परिधि में ही स्वीकार किया है। 

संविधान के अनुच्छेद 25 उपखंड ख में लिखा है-सामाजिक कल्याण और सुधार 
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के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिन्दुओं के सभी 
वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध करती है। 

इस अनुच्छेद में दो स्पष्टीकरण दिए गए है-एक, कृपाण धारण करना और 
लेकर चलना धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। दो, हिन्दुओं के प्रति निर्देश का 
यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत सिख, जैन या वौद्ध धर्म को मानने वाले 
व्यक्तियों के प्रति निर्देश है और हिन्दुओं के प्रति निर्देश का अर्थ तदनुसार लगाया 
जाएगा! 

संविधान में दिए गए इस अनुच्छेद का वह अर्थ नहीं है जो नरेन्द्र मोदी अथवा 
उन जैसे लोग समझते हैं। इसमें वौद्धों, जैनों अथवा सिखों को हिन्दू धर्म का पंथ नहीं 
माना गया है। संविधान इन्हें पृथक धर्म मानता है। भारत में जन्मे इन सभी धर्मों 
की अनेक सामाजिक मान्यताएं और रीति-रिवाज एक जैसे हैं। इस देश में मुसलमानों, 
ईसाइयों, पारसियों की अपनी-अपनी सिविल संहिताएं (पर्सनल लॉ) हैं। हिन्दू कोडविल 
के अनुसार हिन्दुओं, वौद्धों, जैनों और सिखों की समान सिविल संहिता हैं। इसी प्रकार 
संयुक्त परिवार, उत्तराधिकार सम्बन्धी कानून आदि बातें इन सभी में समान हैं। 
संविधान में दिए गए निदेशक तत्वों में यह भी कहा गया है कि भारत के समस्त 
राज्यःशषेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास किया 
जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि वह संहिता मुसलमानों, ईसाइयों, पारसियों पर भी 
लागू होगी। 

हिन्दू धर्म का मूल आधार वेद हैं। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में वैदिक धर्म की चर्चा 
है। भारत में इस्लाम के प्रवेश के पश्चात्‌ दो शब्द प्रचलित हो गए-हिन्दू और मुसलमान 
(या तुर्क) वेद पुराण में आस्था रखने वाले, सनातनी परम्परा के अनुसार वर्ण व्यवस्था 
मानने वाले, तिलक, यज्ञोपवीत धारण करने वाले मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करने वाले, 
काशी, गया आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा करने वाले, सामान्यतः हिन्दू कहे गए और 
मस्जिद, रोजा, नमाज, काबा, हज की मान्यताओं में घिरे हुए लोग मुसलमान कहे गए। 
मुसलमान आक्रमणकारियों और शासकों ने बौद्धं, जैनों, सिखों को हिन्दुओं से अलग 
नहीं समझा। 

अन्तराष्ट्रीय स्तर पर हिन्दू धर्म को प्रतिष्ठित करने में स्वामी विवेकानंद का महत्व 
सबसे अधिक है। उन्होंने वेदाधारित सनातन धर्म को 'वेद प्रणीत हिन्दू धर्म' कहकर 
पुकारा । 

किन्तु इस देश में बौद्ध और जैन धर्मो को सदा ही अवैदिक धर्म स्वीकार किया 
गया। उन्होंने यज्ञों को भी स्वीकार नहीं किया और ईश्वर सम्बन्धी उनकी अवधारणा 
भी वैदिक अवधारणा से विपरीत है। इसलिए उन्हें नास्तिक भी कहा जाता है। वैदिकों 
और वौद्धों के वीच कठोर प्रतिद्वंद्रिता और विरोध भी शताब्दियों में फैला हुआ है। 

डॉ. अम्बेडकर का उल्लेख नरेन्द्र मोदी ने धर्मान्तरण विरोध विधेयक की पक्षधरता 
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में अनेक बार किया है, उन्होंने ही सत्तर वर्ष पहले कहा था कि मैं हिन्दू होकर जन्मा 
अवश्य हूं किन्तु हिन्दू होकर मरूंगा नहीं। सभी प्रयासों के बावजूद हिन्दू समाज, अपने 
ही एक भाग को अस्पृश्यता के कलंक से मुक्त नहीं कर सका। 982 में यरवदा जेल 
में गांधीजी के आमरण अनशन को समाप्त करने के लिए डॉ. अम्बेडकर ने एक समझौते 
पर हस्ताक्षर किए थे जिसे 'पूना समझौता” कहा जाता है। इसमें कहा गया था कि 
अब सवर्ण हिन्दुओं की और दलितों के प्रति किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। सभी 
मंदिरों के द्वार उनके लिए खुले होंगे और गांवों के तालाबों, कुओं से पानी भरने से 
उन्हें रोका नहीं जाएगा। 
किन्तु भेदभाव दूर नहीं हुआ। हिन्दू समाज की मानसिकता नहीं वदली। डॉ. 
अम्बेडकर ने पूरी तरह निराश होकर यह घोषणा कर दी कि अव वे हिन्दू धर्म छोड़ 
देंगे। 
उनकी इस घोषणा के वाद इस्लाम और ईसाई धर्म के लोग उन्हें अपने धर्म 
में लाने का प्रयास करने लगे, किन्तु ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले वे पूरी तरह 
सोचना समझना चाहते थे। यह सही है कि बराबरी के सभी आश्वसनों और अनेक 
प्रलोभनों के बावजूद वे दलित समाज को इस्लाम अथवा ईसाई धर्म को स्वीकार करने 
का परामर्श नहीं देना चाहते थे। वे चाहते थे कि भारत में ही जन्मे किसी धर्म को 
वे स्वीकार करें जो दलित समाज को समता के सभी अधिकार देकर मानवीय गरिमा 
प्रदान कर सके। अपनी पहली घोषणा के 5 वर्ष वाद, 950 में बाबा साहब अम्बेडकर 
ने यह कहा था कि वे वोद्ध धर्म स्वीकार कर लेंगे। इस निर्णय के 6 वर्ष पश्चात्‌ ]4 
अक्टूबर ]956 को उन्होंने 5 लाख दलितों के साथ नागपुर में बौद्धधर्म की दीक्षा ली। 
धर्मान्तरण पर प्रतिबंध लगाने से पहले इस बात पर अवश्य विचार करना चाहिए 
कि आखिर लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में क्यों जाते हैं? सभी धर्मों में मुख्य 
दो बातें होती हैं। एक, उस धर्म का आध्यात्मिक आधार क्या है, ईश्वर और जीव 
के प्रति उसकी अवधारणा क्या है। उसके धर्म-ग्रन्थों में एक-सी मान्यताओं की व्याख्या 
किस प्रकार की गई है। 
दूसरी बात यह है कि वह धर्म अपने अनुयायियों को किस प्रकार की सामाजिक 
व्यवस्था देता है। वह किस प्रकार उनके सामाजिक सम्बन्धों को नियोजित करता है। 
बहुत कम ऐसा होता है कि व्यक्ति किसी धर्म के तत्व ज्ञान से प्रभावित होकर, 
अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, मुक्ति या निर्वाण के लिए किसी धर्म को स्वीकार 
करता हैं। संसार में वही धर्म निरन्तर विकास करते रहते हैं जो अपने अनुयायियों को 
ऐसी समाज-व्यवस्था देते हैं जिससे वे आध्यात्मिक प्राप्तियों के साथ ही भौतिक प्रगति 
भी कर सके। उनमें बराबरी और बंधुत्व का भाव हो और सबसे बड़ी बात कि सेवा 
की अदम्य आकांक्षा हो। 
संसार में ईसाइयत प्रमुखतः अपनी सेवा भावना के कारण फैली । ईसाई मिशनरी 
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उन भागों में गए जहां कोई व्यवस्थित धर्म नहीं था अथवा किसी व्यवस्थित धर्म ने 
वहां कोई पहुंच नहीं की थी। अविकसित क्षेत्रों, जंगलों और बीहड़ों में निवास करते 
कवीले अपने आदिम विश्वासों को लेकर जी रहे थे। ज्ञान का प्रकाश उन तक नहीं 
पहुंचा था। ईसाई प्रचारक वहां पहुंचे। उन्होंने वहां शिक्षा का प्रसार किया, उनकी 
बीमारियों का उपचार किया और उसी के साथ एक व्यवस्थित धर्म दिया। संसार के 
अनेक भागों में ये मिशनरी आज भी यह कार्य कर रहे हैं। 

इस्लाम के पूर्व अरव प्रदेश के लोग अनेक छोटे-बड़े कवीलों में जी रहे थे । हजरत 
मुहम्मद ने उन्हें एक सूत्र में पिरोया, उन्हें कबीलाई मानसिकता से उठाकर एक 
व्यवस्थित धर्म दिया, उन्हें एक धर्म पुस्तक दी, एक आस्था दी, वरावरी और बंधुत्व 
पर आधारित समाज-व्यवस्था दी। अनेक देवी-देवताओं की पूजा से हटकर एक ईश्वर 
(तौहीद) के साथ लोगों को जोड़ा। 

बुद्ध धर्म भी अपनी समतामूलक भावना के कारण संसार के अनेक भागों में 
लोकप्रिय हुआ। नारी-मुक्ति में भी वौद्धधर्म की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अपनी बात 
को जनभाषा के माध्यम से सर्व साधारण लोगों के मध्य ले जाने में बौद्धधर्म ने जो 
पहल की उसने उसे बहुत लोकप्रिय बनाया। 

इसमें भी कोई संदेह नहीं कि भय और प्रलोभन ने भी धर्मों के प्रसार में अपनी 
भूमिका निभाई हैं। हाल में ही पोपवनेडिक्ट सोलहवें ने जर्मनी के एक विश्वविद्यालय 
में दिए गए भाषण में पंद्रहवी सदी का एक हवाला देते कहा कि इस्लाम के प्रचार 
में तलवार का कितना सहारा लिया गया। पोप के इस कथन की इस्लामी संसार में 
तीव्र प्रतिक्रिया हुई है। पोप ने अपने इस कथन के प्रति खेद भी व्यक्त किया है। 

किन्तु यह काम तो कछ ईसाइयों ने भी किया है। पंद्रहवीं शती में पुर्तगाल से 
आए वास्कोडिगामा ने जब गोवा और आसपास के क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमा 
लिया तो वहां के निवासियों को जबरन ईसाई बनाने में उसने भी कोई कोर-कसर नहीं 
छोड़ी थी। 

इस बात में भी कौन इनकार कर सकता है कि इस देश में शताब्दियों से दलित 
जातियों के साथ जो अमानवीय व्यवहार होता रहा है, उसने असंख्य लोगों को हिन्दूथर्म 
छोड़ने को प्रेरित किया। अपने धर्म में दुत्कारे गए लोगों को इस्लाम और ईसाइयत 
में बराबरी का स्थान मिला। उन्हें सबके साथ मिलकर पूजा का अधिकार मिला और 
खान-पान का भी। हिन्दू मानसिकता में आज भी विशेष परिवर्तन नहीं आया है। हमारा 
संविधान अस्पृश्यता को अवैध घोषित करता है कि देश के आंतरिक क्षेत्रों में आज 
भी अपने आपको ऊंची जाति भी अपने आपको ऊंची जाति का समझने वाले लोग 
दलितों के साथ अकल्पित भेद-भाव बरतते हैं। 

मुझे लगता है कि हमारी समस्या धर्म-परिवर्तन की नहीं है। समस्या मानसिकता 
में परिवर्तन की है। छूत-छात और भेदभाव विरोधी कानून को अधिक कठोरता से लागू 
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किए जाने की आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति के धर्म-परिवर्तन के अधिकार को 
छीना नहीं जा सकता | जिस व्यक्ति को अपने धर्म में वरावरी और सम्मान नहीं मिलेगा, 
वह उसमें क्यों रहेगा? कुछ वर्ष पूर्व माली पुरम में बहुत से दलितों ने इस्लाम स्वीकार 
कर लिया था। इसलिए नहीं कि इस्लाम के तत्व ज्ञान से वे प्रभावित हुए थे। उन्होंने 
यह कार्य इसलिए किया था कि जिस धर्म का अनुयायी उन्हें माना जाता था, उसमें 
उन्हें उपेक्षा और प्रताइना ही अधिक मिल रही थी। 

बौद्धो, जैनों, सिखों के संदर्भ में इस विधेयक में जो बातें कही गई हैं उन्होंने 
अनावश्यक विवाद खड़ा कर दिया है। ये सभी इस देश की मिट्टी में जन्मे धर्म हैं 
और इनकी अपनी अलग पहचान है। इस पहचान पर प्रशनचिहून लगते हो इनके 
अनुयायियों में तीव्र प्रतिक्रिया होती है। इस समय यही हो रहा है। 

क्यों न इस देश में जन्मे सभी धर्मो, पंथों, मतों का एक कामनवेल्थ वने और 
वे आपस में एक सार्थक संवाद उभरे? 


(दैनिक जागरण, 5-0-2006) 
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हदूद कानून : 
कट्टरता और उदारता के मध्य संघर्ष 


किसी भी धर्म, मजहव, समुदाय में दो प्रवृत्तियों सदैव दिखाई देती हैं। एक वर्ग उन 
लोगों का होता है जो अपने धर्माचार्यो, धर्म पुस्तकों और परम्पराओं द्वारा बनाए गए 
विधि-विधान और आचार संहिता की समयानुसार परख करते हैं, उनकी व्याख्या करते 
हैं, उन्हें नए अर्थ देते हैं। दूसरी प्रवृत्ति के लोग जो कुछ धार्मिक पुस्तकों में लिखा 
है, संहिताओं दवारा निर्देशित है अथवा धर्माचार्यों द्वारा प्रचारित किया जाता है, उसे 
कट्टरता से स्वीकार करने, उसमें आ रहे किसी प्रकार के बदलाव का विरोध करने, 
को अपना धार्मिक कर्तव्य समझते हैं। ऐसे लोग सभी धमाँ/समाजों में होते हैं और 
कट्टर तथा उदार पक्षों में नियमित टकराव होता रहता है। 

पाकिस्तान में इस समय हदूद कानून की बड़ी चर्चा है। 979 में वहां के सैनिक 
शासक जनरल जिया-उल-हक ने एक अध्यायदेश जारी करके इस कानून को लागू किया 
था। जनरल हक ने सत्ता पर अधिकार जमाए रखने के लिए मौलवियों-मुल्लाओं को 
खुश करने का पूरा प्रयास किया था। हदूद कानून भी उसी प्रयास का एक अंग था। 
इस कानून को कट्टरपंथियों की ओर से शरियत के अनुकूल बताया गया था। 

हदूद अध्यादेश बलात्कार, बद चलनी और विवाहेतर शारीरिक सम्बन्धों के वारे 
में है। यह कानून बलात्कार की शिकार हुई महिला को न्याय दिलाने की बजाए उसको 
ही अवैध सम्बन्धों का दोषी ठहरा सकता है। बलात्कार पीड़ित महिला को अपनी बात 
साबित करने के लिए चार मुसलमान पुरुष पेश करने पड़ते हैं। यदि वह यह न कर 
सके तो बद चलनी कानून के तहत सजा भुगतनी पड़ सकती है। 

कितना विचित्र कानून है? जिस औरत के साथ बलात्कार हुआ हैं, वह भला 
चार प्रत्यक्षदर्शी पुरुषों को सबूत के तौर पर कैसे पेश करेगी? सामूहिक बलात्कार में 
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तो यह संभव है कि उस दुर्घटना को कुछ और व्यक्तियों ने भी देखा हो, किन्तु बलात्कार 
की घटनाएं तो बंद कमरों, चलती बसों और मोटर गाड़ियों में एक-दो व्यक्तियों द्वारा 
भी किए जाते हैं। उस स्थिति में पीड़ित महिला प्रत्यक्षदर्शी गवाह कहां से लाएगी। 
यदि वह ऐसा न कर सके तो स्वयं उसी पर बदचलनी का आरोप लग सकता है और 
उसे कड़ी सजा भुगंतनी पड़ सकती है। इस स्थिति में कौन महिला अपने साथ हुए 
अन्याय के विरुद्ध थाने में जाकर शिकायत करने का जोखिम क्यों उठाएगी। 

पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की 2002 की एक रिपोर्ट के अनुसार वहां 
हर दो घंटे बाद किसी महिला के साथ बलात्कार होता है और हर आठ घटे में सामूहिक 
बलात्कार की एक घटना हो जाती है। वहां के अनेक महिला संगठनों का कहना है 
कि बलात्कार की घटनाएं इससे कहीं अधिक होती है, किन्तु रढ़िग्रस्त मानसिकता, 
स्त्री-विरोधी कानून और पुलिस के रवैये के कारण ऐसी अनेक घटनाएं प्रकाश में नहीं 
आतीं। यह बात भी अपने आपमें बहुत विचित्र है कि जब से हदूद कानून लागू हुआ 
है वहां की सरकार और कट्टरपंथी तत्व लगातार इस प्रकार का प्रचार करते आ रहे 
हैं कि यह कानून शरियत के अनुसार है और प्रत्येक मुसलमान के लिए अल्लाह का 
आदेश है। 

पहले 4 वर्ष के कम आयु की लड़की के साथ उसकी सहमति या असहमति 
से शारीरिक सम्बन्ध बनाने को अपराध माना जाता था। हदूद कानून के वाद यह बात 
अपराध नहीं मानी जाती। अब यह कानून पूरी तरह महिलाओं के विरोध में जाता 
है। यदि लड़की बालिग हो चुकी हो तो उसे ही अवैध सम्बन्धों के लिए दोषी माना 
जाता हैं इस स्थिति में बलात्कार के दोषी को सजा तभी मिल सकती हैं यदि वह स्वयं 
अपना अपराध स्वीकार कर ले अथवा कम से कम चार पुरुष उसके विरुद्ध गवाही 
दें। कई बार अदालत बलात्कार पीड़ित महिलाओं को ही अवैध सम्बन्ध का दोषी ठहरा 
देती है और पीड़ित महिलाओं ही अपराधी घोषित कर देती है। 

पाकिस्तान में सामूहिक बलात्कार की घटनाएं बहुत होती हैं (अपने देश में भी 
कम नहीं होती) 3 वर्ष पहले जिला मुजफ्फर गढ़ (पाकिस्तानी पंजाब) के गांव मीरवाला 
की रहने वावली 30 वर्षीय तलाकशुदा स्त्री मुख्तार माई के साथ हुए सामूहिक बलात्कार 
की घटना को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा हुई है। वहां अभी कबीलाई समाज की 
बहुतायत है मस्तोई कबीले के लोगों ने मुख्तार माई का अपहरण किया और कुछ लोगो 
ने उसके साथ बलात्कार किया। एक मौलवी अब्दुल रजाक की सहायता से मुख्तार 
माई ने 4 लोगों के खिलाफ डेरा गाजी खान में अपनी शिकायत दर्ज कराई। यह 
संयोग ही था कि अगले ही दिन यह ख़बर अनेक समाचार पत्रों में सुर्खी में आ गई 
और सभी ओर इसकी चर्चा होने लग गई। मुख्तार माई को न्याय पाने के लिए लंबी 
लड़ाई लड़नी पड़ी। अनेक देशों के मानवाधिकारों संगठनों उसे अपने देश में आमंत्रित 
` किया और उसकी आर्थिक सहायता भी की। उसे अनेक देशों से महिला सम्मेलनों 
में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया गया किन्तु पाकिस्तानी सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय 
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बदनामी के डर से उसे विदेश जाने की अनुमति नहीं दी। 

विभिन्न स्रोतों से मिली आर्थिक सहायता से मुख्तार माई के पास पांच लाख 
रुपए एकत्र हो गए। उसके गांव में कोई स्कूल नहीं था। इस धन से उसने अपने 
गांव में दो स्कूल खोले हैं-एक लड़कों के लिए, एक लड़कियों के लिए। इस कार्य 
के लिए उसने अपने विवाह वाले आभूषण भी वेच दिए हैं। 

एक ओर जहां मुख्तार माई अपने ऊपर हुए क्रूर अत्याचार के वाद अधिक सजग 
होकर समाज-कार्य में लग गई है, दूसरी ओर वहां का समाज अपनी कवीलाई मानसिकता 
से दूर नहीं हट पा रही है। कुछ समय पहले ही एक महिला मुमताज और उसकी वेटी 
गजाला भी इसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार हो गई। गजाला का दोष इतना ही 
था कि उसने उच्च शिक्षा प्राप्त करने की जुर्ररत की थी । उसने वहां के एक विश्वविद्यालय 
से एम.ए. की परीक्षा उर्तीण की। उसके कवीले में इससे पहले किसी लड़की ने इतनी 
शिक्षा प्राप्त नहीं की थी। कवीले के लोगों को गजाला का यह कार्य अपनी परम्परां 
के प्रतिकूल लगा उसे सवक सिखाने के लिए उन्होंने मां-वेटी का अपहरण किया और 
उनके साथ सामूहिक वलात्कार किया। इस घटना में कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों की 
भी भागीदारी थी। पुलिस ने उल्टे यह दोष लगाया कि दोनों महिलाएं स्वयं कहीं भाग 
गई हैं। सारा मामला रफा-दफा कर दिया गया है। 

महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं किसी एक देश अथवा समाज में नहीं होती। 
सारा संसार ही इस प्रकार की व्याधि से ग्रस्त है। इस दृष्टि से देखना यही होता है 
कि कहां इस प्रकार की घिनौनी घटनाओं को धर्म और मजहव के नाम से कानूनी 
खरक्षण भी प्राप्त हो जाता है। पाकिस्तान में लागू हदूद कानून ऐसा ही है। अपने साथ 
हुए अमानवीय कृत्य के लिए न मुख्तार माई चार प्रत्यक्षदर्शी पुरुषों को जुटा सकी 
न गज़ाला और उसकी मां। 

हदूद कानून के विरुद्ध पाकिस्तान के मानवाधिकार संगठन और महिला अधिकार 
समितियां वर्षों से संघर्ष कर रही हैं, किन्तु वहां का कट्टरपंथी मुल्ला समुदाय इसे 
शरियत के अनुसार मानता है, इसलिए वह इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं करना 
चाहता। जनरल परवेज मुशर्रफ इस कानून को बदलना चाहते हैं। वे जागरूक उदारता 
के सिद्धान्त के समर्थक हैं। उनके द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री शौकत अजीज ने पाकिस्तानी 
संसद में 'महिला संरक्षक विधेयक' भी पेश किया, किन्तु उसे पारित कराने का प्रयास 
नहीं किया, किन्तु मुत्तहदा मजलिस अमल जैसी कट्टरपंथी पार्टी, जो वर्तमान सत्ता 
गठजोड़ का महत्वपूर्ण हिस्सा है, हदूद कानून के शिथिल किए जाने से इस्लामी शरियत 
वाले मुल्क का पश्चिमीकरण हो जाएगा। उसने यह भी धमकी दी है कि यदि वर्तमान 
पाकिस्तानी सरकार यह विल पारित कराने का प्रयास करेगी तो वह सरकार से अपना 
समर्थन वापस ले लेगी। 

दूसरी ओर पाकिस्तान की सत्ताधारी पार्टी के साथ सहयोग कर रही दूसरी 
प्रभावशाली पार्टी-मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पार्टी, इस विधेयक को सफल बनाना चाहती 
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है। उसके एक वरिष्ठ नेता कंवर खालिद युनूस ने कहा है कि सरकार को ऐसे 
कट्टरपंथियों के सम्मुख नहीं झुकना चाहिए जो देश को मध्ययुग में ले जाना चाहते 
हैं। 

जनरल परवेज मुशर्रफ मानते हैं कि हदूद कानून महिलाओं के प्रति भेदभाव से 
बहुत भरा हुआ है और इसे संशोधित करने का वह पूरा प्रयास करेंगे। इस राह में 
सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि पाकिस्तान में अभी भी कट्टरपंथयों का बहुत जोर 
है। कोई भी व्यक्ति या सरकार उनसे टकराने से कतराता है। जनरल जिया उल-हक 
ने यह कानून कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए ही बनाया था। 

कटूटरता और उदारता का संघर्ष हर समाज और धर्म में है। प्रारम्भ में कट्टरता 
का पलड़। भारी दिखाई देता है, किन्तु अंत में विजय उदाता को होती है। कोई भी 
समाज मध्ययुगीन मानसिकता में वापस नहीं जाना चाहता । 


(दैनिक जागरण, ।2-0-2006) 
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बाबू कांशीराम ने अपने स्वप्न को साकार 
होते भी देखा 


बात 77 वर्ष पहले की है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हो चुकी थी और बाबू 
कांशीराम की चर्चा सभी ओर होने लगी थी। उसने कुछ विधान सभाओं की सीटों 
के लिए चुनाव भी लड़े थे। उनमें उन्हें विशेष सफलता तो नहीं मिली थी किन्तु प्राप्त 
हुए मतों का औसत बहुत अच्छा था। वहुजन समाज पार्टी के चुनावी हस्तक्षेप के कारण 
मार्च ।989 में हुए उत्तरप्रदेश की विधान सभा के चुनावों में कांग्रेस 56 सीटें हार गई। 
इससे पहले ।985 में पंजाब विधान सभा के चुनाव में अकाली दल अपनी उम्मीद से 
29 सीटें अधिक जीत गए थे। पार्टियों का चुनावी संतुलन बनाने-बिगड़ने में बहुजन 
पार्टी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है यह वात राजनीतिक क्षेत्रों में स्वीकार की जाने लगी 
थी। 

उस समय संचेतना मासिक रूप से प्रकाशित हो रही थी। मैंने और मेरी सहयोगी 
संपादक कमलेश सचदेव ने सोचा, क्यों न काशी राम जी से मिलकर उनसे कुछ बातचीत 


की जाए। उस समय वह करोल वाग में एक छोटे से मकान की ऊपरी मंजिल में रहते , 


थे। बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय भी उसी मकान में था। 

कुछ बातों के संबंध में वह बहुत स्पष्ट थे। उनका कहना था कि इस देश के 
85 प्रतिशत बहुजन समाज पर कुल !5 प्रतिशत उच्च वर्ग के लोगों का आधिपत्य 
है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के लोग और अल्पसंख्यक 
के 85 प्रतिशत लोग हैं। हम देश की सत्ता इस बहुजन समाज के लोगों के हाथ में 
लाना चाहते हैं। 

मैने देखा 'हरिजन'' शब्द से उन्हें बहुत चिढ़ है। उनका कहना था कि हरिजन 
शब्द का प्रयोग देवदासियों की उन संतानों के लिए किया जाता था जिनके बाप का 
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पता नहीं होता था। गांधीजी ने दलित वर्ग को सम्मान देने के लिए इस नाम का प्रयोग 
किया था, किन्तु इस शब्द का प्रयोग करने में हमें शर्म महसूस होती है। बहुजन समाज 
पार्टी बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जिन लोगों पर पिछले चार हजार सालों से 
जुल्म हो रहे हैं, जिनका हक मारा जा रहा है, जिनके मानवाधिकार भी छिने हुए हैं 
उन्हें संगठित किया जाए। अनुसूचित जातियों और जनतातियों के अतिरिक्त दूसरी 
पिछड़ी जातियों की वड़ी संख्या इस देश में है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है 
कि इन जातियों की संख्या 52 प्रतिशत है। डॉ. अम्बेडकर ने अनुसूचित जातियों के 
लिए संघर्ष किया, किन्तु पिछड़ी जातियों में ऐसा कोई प्रभावशाली नेता सामने नहीं 
आया। हम इनके लिए संघर्ष करना चाहते हैं। 

जब उनसे यह पूछा गया कि देश के अनेक भागों में प्रायः सवर्णो और हरिजनों 
में खूनी संघर्ष हो जाते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? 

उन्हीं दिनों तमिलनाडु के मदुरै नगर में सवर्णो और दलितों के मध्य एक बड़ा 
दंगा हुआ था। जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। कांशीराम का कहना था कि दलित 
वर्ग में धीरे-धीरे आत्म चेतना बढ़ रही है। अपने प्रति होने वाले अन्याय का उन्होंने 
विरोध करना प्रारम्भ कर दिया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि मदुरै 55 से किमी दूर 
उत्तमपुर में कुछ दलित एक मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। सवर्णो ने इस बात पर 
एतराज किया। तमिलनाडु की सरकार ने यह कानून बनाया है कि किसी भी जाति 
के हिन्दू को मंदिर में जाकर पूजा करने का अधिकार है, किन्तु सवर्ण इस कानून की 
परवाह नहीं करते हैं। इस प्रश्‍न पर दलित भी डट गए। दोनों ओर से संघर्ष इतना 
बढ़ गया कि उसे शान्त करने के लिए पुलिस को गोली चलानी पड़ी। 

कांशीराम ने कहा, मैंने अपने साथियों से कहा है कि शून्य से शुरू कर रहे 
हैं। हमारा लक्ष्य 85 प्रतिशत वोट प्राप्त करना है। बहुजन समाज पार्टी तो बन गई 
लेकिन बहुजन समाज अभी नहीं बना है। जिस दिन बहुजन समाज बन जाएगा तब 
हमारे अलावा कोई नहीं जीत सकेगा। इसके लिए हमने पहली स्थिति में प्रचार करने 
और दूसरी स्थिति में संघर्ष करके अपना समर्थन बढ़ाने तथा तीसरी स्थिति में बहुमत 
हासिल करने की अपनी रणनीति बनाई हैं। 

उस समय मैने महंसूस किया था कि कांशीराम के सम्मुख भविष्य के बड़े उज्ज्वल 
सपने हैं, अपनी सफलता पर अदूट विशवास है और तेवर बहुत आक्रामक हैं। 

मैंने उनसे पूछा, आगामी लोकसभा के लिए विपक्ष सीटों के तालमेल की जो 
कोशिश कर रहा है, उसमें आपकी क्या नीति रहेगी? 

कांशीराम का उत्तर था-पक्ष और विपक्ष दोनों ही ब्राह्मणवादी हैं। दोनों यथा 
स्थिति बनाए रखना चाहते हैं, यानी देश की बहुसंख्या दास बनी रहे, जिसे वे चाहें 
तो कुछ दे दे, न चाहे तो न दें। हम परिवर्तन चाहते हैं। इन सांपनाथ और नाग नाथ 
के मुकाबले हम दो मुंहवाला नेवला साथ लाएंगे जो एक मुंह से कांग्रेस को और दूसरे 
मुंह से विपक्ष से निपटेगा। 
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जब हम कांशीराम जी से मिलकर बाहर निकले तो हमें महसूस हुआ था कि 
उनकी बातों से आत्मविश्वास के साथ खासा बड़वोलापन हैं, इसमें कोई संदेह नहीं 
था कि देश के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के प्रति उनकी दृष्टि बहुत स्पष्ट थी, 
किन्तु वह अपनी मंजिलें इतनी शीघ्रता से तय कर पाएंगे इसका विश्वास करना कठिन 
था। 
किन्तु उन्होंने अपने जीवनकाल में वैसी संभावनाएं उजागर कर दी थीं जिसमें 
बहुजन समाज पार्टी देश की इनी-गिनी व्यापक जन-समर्थन जाली पार्टियों में आ खड़ी 
हुई थी। उन्हीं के जीवनकाल में पार्टी की शीर्ष नेत्री सुश्री मायावती देश के सबसे 
बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की तीन वार मुख्यमंत्री बनी । उत्तरप्रदेश में समय-समय पर सभी 
बड़ी राजनीतिक पार्टियों-भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने बहुजन 
समाज पार्टी से समझौते किए। कुछ पार्टियों ने बहुजन समाजवादी को अपना समर्थन 
देकर उसकी मिली-जुली सरकार भी वनाई। उत्तरप्रदेश के साथ ही अन्य कई राज्यों 
में भी उसके प्रत्याशी सफल रहे, वहां से कुछ सदस्य लोक सभा के लिए भी चुने गए। 
इस देश में दलितों और पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने और उन्हें समाज में 
सम्मान और वरावरी का दर्जा दिलवाने के प्रयास लम्बे समय से हो रहे हैं। इन प्रयासों 
का मुख्य आधार धार्मिक रहा है। भगवान बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक ढाई हजार 
वर्षों में लगातार इस वात पर आग्रह किया गया है कि सभी जातियों और वर्णो के 
लोग परमेश्वर की दृष्टि से बरावर हैं। "एक पिता एकस के हम बारक' हमारा पिता 
एक है, हम सभी उसी की संताने हैं, यह वात संतों-भक्तों की ओर से बार-बार दोहराई 
गई है, किन्तु ऐसे सभी प्रयास एक सीमित दायरे में सिमट कर रह गए। उनसे कोई 
व्यापक सामाजिक परिवर्तन नहीं उत्पन्न हुआ। जाति-अभिमानी समाज में मानसिक 
परिवर्तन अधिक नहीं हुआ। दलितों के प्रति छुआछूत और भेदभाव निरंतर बना रहा। 
उनके साथ क्रूर अमानवीय व्यवहार के उदाहरण आज भी हमारे सामने आते हैं। 
तीन सौ वर्ष पहले संभवतः गुरु गोविन्द सिंह ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह 
महसूस किया था कि केवल ईश्वर की दुहाई देकर, मानवीय क्षमता का उपदेश देकर 
समाज में व्यापक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। जब तक इस वर्ग के पास राजसत्ता 
नहीं आएगी। इन्हें समाज में न कोई सम्मान देगा, न समता के अधिकार देगा। उन्होंने 
निश्चय किया कि जिन लोगों को राजनीति की कोई समझ नहीं, जो सत्ता-सुख से सदैव 
दूर रहे, मैं उन्हें सत्ताधारी वनाऊगा। उन्नीसवीं सदी के एक इतिहासकार ज्ञानी ज्ञान 
सिंह ने अपनी पुस्तक पंथ प्रकाश में गुरु गोबिन्द सिंह से एक वात कहलाई है, “जिनमें 
जाति और कुल में कभी सरदारी नहीं आई, मैं उन्हें सरदार (मुखिया) वनाऊंगा, तभी 
गोबिंद सिंह नाम को सार्थक करूंगा- 
जिनकी जात और कुल माहीं। 
सरदारी नहीं भई कदाही। 
तिनकों मैं सरदार बनाऊ। 
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तबै गोबिंद सिंह नाम घराऊं। 
इस सत्य को डॉ. बावा साहब अम्बेडकर ने पूरी तरह आत्मसात किया था। 
उन्होंने दलित वर्ग के सम्मुख यह आदर्श रखा था-संगठित हो, शिक्षित हो और संघर्ष 

करो। डॉ. अम्बेडकर सदैव इस वात के लिए प्रयत्नशील रहे कि किस प्रकार दलित 
वर्ग सत्ता. का भागीदार बने। भारतीय संविधान द्वारा जिस लोकतंत्र की स्थापना की 
गई उसमें देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। चुनाव प्रणाली में 
सोपानिक जाति व्यवस्था में जो व्यक्ति सबसे निचली सीढ़ी पर खड़ा है उसके वोट 
का महत्व भी उतना ही है जितना सीढ़ी की सबसे ऊपरी पौड़ी पर। 

कांशीराम का जन्म पंजाब के रोपड़ जिले के एक रविदासी (चमार) परिवार में 
हुआ था। उन्होंने एम.एस-सी. तक शिक्षा प्राप्त की, फिर अपना सम्पूर्ण जीवन देश 
के बहुजन समाज में उसकी अस्मिता जगाने के लिए समर्पित कर दिया। पंजाब के 
अकालियों से उन्हें इस वात की सदैव शिकायत रही कि वे नाम तो गुरु नानक और 
गुरु गोबिंद सिंह का लेते हैं किन्तु मानसिकता में पूरे ब्राह्मणवादी हैं। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि कुशल उत्तराधिकारी के रूप में सुश्री मायावती ने 
कांशीराम के स्वप्न को साकार करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बहुजन 
राजनीति को देश की केन्द्रीय चिंता के मध्य में ला खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश विधान 
सभा का पिछले वर्षों में हुआ कोई भी चुनाव उनकी भौंहों को परखे विना नहीं हुआ 
है और भविष्य में सम्पन्न होने वाला कोई चुनाव इसके बिना नहीं होगा। 

किन्तु सत्ता राजनीति के अपने गंभीर संकट भी हैं। देश की दलित राजनीति 
भी अब इस बिंदु पर आ खड़ी हुई है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप कितनी सफलता 
प्राप्त कर लेते हैं, इसका महत्व तो है ही, इस बात का अधिक महत्व है कि इस सफलता 
को आप संभालते किस प्रकार हैं, उसे दिशा क्या देते हैं, उसकी भागीदारी में कितने 
अधिक लोगों को शामिल करते हैं और किस प्रकार उसे अर्थवान बनाते हैं। सुश्री 
मायावती के सम्मुख यह चुनौती है। 


(दैनिक जागरण, 9-0-2006) 
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साहित्य अपनी जीवंतता का 
परिचय दे रहा है 


साहित्य संसार में पिछले कुछ दिनों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई । तुर्की के उपन्यासकार 
ओरहान पामुक को संसार का सबसे प्रतिष्ठित “नोबेल पुरस्कार” प्राप्त हुआ। भारतीय 
मूल की किरण देसाई को कथा साहित्य का अन्तरराष्ट्रीय बूकर पुरस्कार मिला। और 
हिन्दी परिदृश्य में सुपरिचित आलोचक परमानंद श्रीवास्तव को उनकी आलोचना पुस्तक 
“कविता का अर्थात” के लिए व्यास सम्मान प्राप्त होना अपने आपमें उल्लेखनीय घटनाएं 
हैं। 

पुरस्कार पाने वाले ओरहास पामुक अपेक्षाकृत युवा लेखक हैं। इस समय उनकी 
आयु कुल 59 वर्ष की है। फ्रांसीसी उपन्यासकार अल्वेयर कामू को जब यह पुरस्कार 
मिला था, उनकी आयु इससे भी कम थी। इस पुरस्कार के लिए पामुक-की चर्चा पिछले 
कुछ वर्षों से चल रही थी, इसलिए जब उनके नाम की घोषणा हुई तो लोगों को अधिक 
आश्चर्य नहीं हुआ। 

तुर्की भाषा में लिखने वाले इस लेखक की चर्चा पश्चिम के साहित्य-संसार में 
भी बहुत है। पामुक को विदेशों में पूर्व (इस्लामी संसार) की सशक्त अभिव्यक्ति के 
रूप में जाना जाता है किन्तु उसके अपने देश तुर्की में उसके विचारों और लेखन की 
इसलिए कटु आलोचना होती कि वह अपनी अभिव्यक्ति की स्वाधीनता के लिए न 
अपने देश की परवाह करता है, न अपने धर्म की। प्रथम विश्व युद्ध के समय तुर्की 
के शासकों ने दस लाख आर्मीनियायियों (ईसाई) लोगों और तीस हजार कुर्दी मुसलमानों 
का नरसंहार किया था। इस सम्बन्ध में लिखने का साहस दिखाया और तुर्की की सरकार 
तथा वहां के कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों की आंखों में बहुत खटका। उस पर यह आरोप 
भी लगा कि वह तुर्क होकर तुर्की अस्मिता का अपमान करता है। इस अपराध के 
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लिए उस पर मुकदमा भी चला है। इस्लामी संसार में संभवतः ओरहान पामुक ही ऐसा 
एक लेखक या बुद्धिजीवी है जिसने अयातुल्ला खुमैनी के शासन काल में सलमान रूश्दी 
के खिलाफ जारी किए गए मौत के फःवे का कड़ा विरोध किया था। 

तुर्की की विडम्वना यह है कि वह यूरोप के साथ जुड़ा होकर भी यूरोप नहीं 
है। वहां के लोग तुर्की में नवजागरण के प्रणेता कमाल अतातुक की प्रेरणा लेकर पश्चिमी 
जीवन पद्धति अपनाना चाहते हैं, किन्तु तुर्की सदियों तक इस्लामी विचारों का केन्द्र 
रहा है, इसलिए वहां के कट्टरपंथी समाज में आज भी उसका गहरा प्रभाव है और 
वह उसे छोड़ना भी नहीं चाहता। तुर्की में 99 प्रतिशत लोग इस्लाम के अनुयायी हैं 
और आज जब सभ्यताओं के संघर्ष को इस्लाम और ईसाइयत के बीच संघर्ष के रूप 
में देखा जा रहा है, तुर्की के आम लोगों का झुकाव इस्लामी संसार की ओर हो यह 
स्वाभाविक है। 

पामुक का जन्म तुर्की में पश्चिमी जीवन-पद्धति अपनाए हुए एक संभ्रान्त परिवार 
में हुआ। उसकी शिक्षा इस्तम्बूल (तुर्की) के एक अमेरिकी स्कूल में हुई। कॉलेज में 
उसने पत्रकारिता का अध्ययन किया। पश्चिमी में उसे तुर्की की आवाज समझा जाता 
है, जबकि उसके अपने देश में उसे देश विरोधी समझा जाता है। यह भी कहा जाता 
है कि स्वीडन की अकादमी ने उसे पुरस्कार इसलिए दिया है कि उसने आर्मीनियायियों 
पर तुर्की द्वारा किए गए नरसंहार की निंदा की। 

पामुक का पहला उपन्यास 982 में प्रकाशित हुआ था, किन्तु उसे विशेष ख्याति 
2002 में प्रकाशित उसके उपन्यास 'कार” (बर्फ) के कारण मिली। “स्नो” नाम से इसका 
अनुवाद अग्रेजी में हुआ। यह एक राजनीतिक उपन्यास है जो तुर्की के सत्ता प्रतिष्ठानों 
पर गहरी चोट करता है। इस उपन्यास का नायक लम्बे विदेश प्रवास के बाद तुर्की 
लौटता है और वहां के एक पिछड़े कस्बे में लड़कियों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं 
की खोज पड़ताल करता है बर्फ से ढके इस कस्बे में बिताए गए तीन दिनों के दौरान 
नायक के सामने तुर्की के शासन तंत्र की अनेक बातें खुलती है। 

काश हमारे देश का कोई लेखक उन किसानों की अन्तरव्यथा को रूपायित करे 
जो बड़ी संख्या में आत्महत्याएं कर रहे हैं। 

990 में आए उनके बहुचर्चित उपन्यास 'कारा किताप” (काली किताब) जिसका 
अंग्रेजी अनुवाद 'द ब्लैक बुक' नाम से प्रकाशित हुआ है, का नायक अपने अंदर चलते 
पूर्व और पश्चिम, परम्परा और आधुनिकता और उसी में से झरते हुए इस्लाम और 
ईसाईयत के तनाव से जूझता रहता है। 

तुर्की का 90 प्रतिशत भाग एशिया में है और 0 प्रतिशत यूरोप में मध्य एशिया 
के इस्लामी देशों से उनका लम्बा सांस्कृतिक और राजनीतिक सम्बन्ध रहा है। इस्लाम 
के धर्म-प्रमुख खलीफा को गद्दी भी लम्बे समय तक तुर्की के सुलतान के साथ जुड़ी 
रही है। बीसवीं सदी के तीसरे दशक में मुस्तफा कमाल ने अपने देश की बागडोर 
संभाली और सारे तुर्की का आमूल परिवर्तन कर दिया। उन्होंने 'खिलाफत” संस्था को 
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समाप्त कर दिया, शरियत के कानूनों को हटा दिया और तुर्की को एक धर्म-निरपेक्ष 
राष्ट्र घोषित कर दिया। 

मुस्तफा कमाल तुर्की का पश्चिमीकरण करना चाहते थे। इस वर्ष नोबेल पुरस्कार 
विजेता ओरहान पामुक इस परम्परा के लेखक हैं। 

किरण देसाई को इस वर्ष का बूकर पुरस्कार उनके अंग्रेज़ी उपन्यास 'इनहेरिटेन्स 
आफ लॉस' के लिए प्राप्त हुआ। बूकर पुरस्कार अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यास को 
दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अंग्रेजी में लिखने वाले भारतीय मूल के कुछ 
लेखक इस पुरस्कार से पहले भी सम्मानित हो चुके हैं। सलमान रूश्दी को यह पुरस्कार 
उनके उपन्यास 'मिडनाइट्स चिल्ड्रेन" के लिए 987 में प्राप्त हुआ था। बी. एस. 
नायपाल को, जिन्हें वाद में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ, उन्हें यह 
पुरस्कार 97] में अपनी रचना इन ए फ्री स्टेट” के लिए प्राप्त हुआ था। अरुन्धती 
राय को 997 में उनके उपन्यास-'द गॉड ऑफ स्माल थिंग्स' के लिए जब यह पुरस्कार 
प्राप्त हुआ तो इसकी बड़ी चर्चा हुई। एक युवा भारतीय लेखिका को ऐसा पुरस्कार 
मिलना कुछ कम गौरवपूर्ण वात नहीं थी। 

किरण देसाई की मां अनिता देसाई अंग्रेजी में लिखने वाली बहुचर्चित लेखिका 
हैं। कई बार वह भी इस पुरस्कार को पाते-पाते रह गई। इस वर्ष यह सम्मान उनकी 
बेटी किरण को प्राप्त हो गया, जो इसे प्राप्त करने वाली सबसे युवा लेखिका है। 

किरण देसाई ने इस उपन्यास को लिखने में सात वर्ष लगाए। वह अमेरिका 
में रहती है। इस उपन्यास के लिए उसने पश्चिम बंगाल के कलिंपोंग कस्बे को चुना। 
अमेरिका जाने से पहले उसे इस पहाड़ी कस्बे में अपनी बुआ के पास रहने का अवसर 
मिला था। 7980 के दशक में यहां गोरखालैंड के निर्माण के लिए व्यापक आन्दोलन 
छिड़ा था। इस उपन्यास पर उसकी छाया है कहानी एक अवकाश प्राप्त जज के परिवार 
पर केन्द्रित हैं। जहां वह अपनी नातिन सई, एक रसोइया और एक कुत्ते के साथ रहता 
है इस माध्यम से लेखिका ने अनेक प्रश्नों से जूझने का प्रयास किया है, इनमें इस 
क्षेत्र की तत्कालीन राजनीति को उभारने का प्रयास भी है। 

हिन्दी में राजनीतिक प्रश्नों पर उपन्यास लिखने की कोई खास परम्परा नहीं 
हैं। देश के विभाजन पर तो कुछ अच्छी कहानियों और उपन्यास लिखे गए थे, किन्तु 
चीन, पाकिस्तान से हुए युद्धों, सत्तारूढ़ दल में बढ़ते हुए तानाशाही उन्नीस महीने लगा 
रहने वाला आपातकाल, पंजाब और कश्मीर में उभरा आतंकवाद आदि विषयों पर बहुत 
कम लेखकों ने कलम उठाई हैं। सामान्यतः ऐसे लेखन को पत्रकारिता वाला लेखन 
मान कर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है। 

किरण देसाई ने ऐसे विषय में प्रवेश किया और उस पर ऐसी कृति का सृजन 
किया जिसे साहित्य का इतना बड़ा पुरस्कार मिला, यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण 
है। इसे भी संयोग मानना चाहिए कि जिस तुर्की लेखक को इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार 
प्राप्त हुआ है उसका लेखन भी अपने समय की राजनीति से अछूता नहीं है। 
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हिन्दी में इस समय पुरस्कारों की गणना कर पाना बहुत कठिन कार्य है। ये 
पुरस्कार केन्द्र सरकार की ओर से भी दिए जाते हैं और विभिन्‍न राज्य सरकारों द्वारा 
भी। कुछ संस्थाएं भी अनेक प्रकार के पुरस्कार देती है। 

हिन्दी में पुरस्कारों की विश्वसनीयता पर भी प्रायः प्रश्नचिहन लगते रहते हैं। 
पुरस्कार पाने और दिलवाने के लिए जिस प्रकार के प्रपंच किए जाते हैं, इसे इस साहित्य 
संसार में जीने वाले सभी लोग जानते हैं। 

किन्तु जिन कुछ पुरस्कारों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता निर्विवांद है उनमें 
व्यास सम्मान का नाम लिया जा सकता है। इस वर्ष के सम्मान के लिए परमानंद 
श्रीवास्तव का चयन बहुत उपयुक्त चयन है। 

इस सम्मान के लिए किसी भी रचनाकार की गत ।0 वर्षो में लिखी कृति पर 
विचार किया जाता है। परमानंद श्रीवास्तव की आलोचना पुस्तक 'कविता का अर्थात्‌' 
को इस सम्मान के लिए चुना गया है जिसका प्रकाशन 2999 में हुआ था। 

गत कुछ वर्षो में हिन्दी आलोचना का स्तर बहुत गिरा है। आलोचकों का 
मठाधीश बनकर फतवे देना जैसे एक प्रवृत्ति बन गई है। इस आपाधापी में परमानंद 
श्रीवास्तव का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग दिखता है। आलोचना-कर्म को इतनी गंभीरता 
निष्पक्षता और सहृदयता से ग्रहण करने वालों में परमानंद श्रीवास्तव अगली पंक्ति के 
आलोचक हैं। 

गत तीन वर्षों में व्यास सम्मान दिल्ली में रहने वाली तीन लेखिकाओं-चित्रा 
मुद्गल, मृदुला गर्ग और चंद्रकांता को उनके उपन्यासों के लिए प्राप्त हुए । कवियों और 
आलोचकों को भी यह सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, किन्तु मुझे याद नहीं आता कि आज 
तक किसी कहानीकार को यह सम्मान मिला हो। हिन्दी का कहानी साहित्य अत्यन्त 
ठ है, फिर भी इस दृष्टि से वह उपेक्षित दिखता है। क्या इसे संयोग ही मानना 
चाहिए। 


(दैनिक जागरण, 26-0-2006) 
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धार्मिक स्थानों के प्रबन्ध के लिए किस 
प्रकार की चयन प्रक्रिया हो 


संसार में सभी धर्मों के अगणित ऐसे धर्म स्थान हैं जो ऐतिहासिक महत्व के कारण 
अधिक विशिष्ट हो जाते हैं। कुछ धार्मिक स्थानों का महत्व उनके साथ जुड़ी अनेक 
दैवी घटनाओं, किंवदंतियों और परम्पराओं के कारण भी होता है। ऐसे धर्म स्थानों 
के साथ मूल्यवान सम्पत्ति भी जुड़ी होती है और श्रद्धालुओं द्वारा भेंट स्वरूप दिया गया 
विपुल धन भी होता है, किन्तु इन धर्म स्थानों का प्रबन्ध किस प्रकार होता है? लम्बे 
समय तक ऐसे स्थानों पर मठाधीशों, महन्तों, पुजारियों का अधिकार रहा है। उनके 
द्वारा धन-सम्पत्ति के किए गए दुरुपयोग की घटनाएं भी सामने आती रही हैं। इसलिए 
सरकार के हस्तक्षेप के कारण अनेक धर्म स्थानों के प्रबन्ध के लिए सार्वजनिक ट्रस्ट 
भी बनाए गए हैं। 

किन्तु किसी भी धर्म के पवित्र स्थानों के प्रबन्ध के लिए बालिग मताधिकार 
के आधार पर हलके बांटकर, पूरे धूमधड़ाके के साथ चुनाव होता हो, मेरे संज्ञान में 
नहीं है। सिखों के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के प्रबन्ध की प्रणाली इस प्रकार की है। 

सिखों के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के चार मुख्य केन्द्र हैं। सबसे बड़ा केन्द्र पंजाब 
है, जिसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश भी हैं, दूसरा केन्द्र दिल्ली . है, तीसरा पटना 
है जहां गुरु गोबिन्द सिंह का जन्म हुआ था। चौथा नांदेड़ है जहाँ गुरु गोबिन्द सिंह 
की जीवन लीला समाप्त हुई थी। पटना और नांदेड के लिए विहार और महाराष्ट्र की 
सरकारें बोर्ड बना देती हैं, इसलिए वहां कभी गंभीर विवाद नहीं उत्पन्न हुआ, किन्तु 
पंजाब के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के प्रबन्ध के लिए बनी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक 
कमेटी और दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारों के लिए बनी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट 
कमेटी के चुनावों के लिए होने वाला दंगल किसी राज्य की विधान समा के चुनावों 
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से कम नहीं होता। अक 
920 से पहले सभी ऐतिहासिक गुरुदारे महंतों के नियन्त्रण में रहते थे। सिख 


राजाओं ने अधिसंख्य गुरुद्वारों के साथ बड़ी-बड़ी जमीनें लगा दी थीं। श्रद्धालुओं से 
चढ़ावा भी बहुत आता था। महंतों की गदूदी भी पैतृक हो गई थी। धीरे-धीरे ये महंत 
और पुजारी भ्रष्ट होने लगे। उन्नीसवीं शती के अंतिम वर्षों में जब सिखों में नव जागरण 
की लहर आई और सिंह सभा आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तो गुरुद्वारों के प्रवन्ध के प्रति 
भी लोगों का ध्यान गया। ।920 के आसप।स पंजाब में गुरुद्वारा सुधार लहर शुरू हुई 
और यह मांग की जाने लगी कि गुरुदवारों को भ्रष्ट महंतों-पुजारियों से मुक्त करके उसे 
व्यापक सिख संगत के प्रबंध के नीचे लाया जाए। जो लोग इस आंदोलन में सक्रिय 
होकर भाग ले रहे थे उन्हें 'अकाली' कहकर पुकारा गया और उनके संगठन को 
शिरोमणि अकाली दल नाम दिया गया। 
पंजाब में गुरुद्वारा सुधार आंदोलन पूरे पांच वर्ष चला। अंग्रेज सरकार पूरी तरह 
महंतों के पक्ष में थी और यह नहीं चाहती थी कि प्रवन्ध सिख संगत के प्रतिनिधियों 
के हाथों में चला जाए। इसलिए महंतों के विरुद्ध मोर्चा लगाने वाले अकालियों के ऊपर 
पुलिस लाठियां बरसाती थी, उन्हें गिरफ्तार करती थी। 
गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान ननकाना साहब (अब पाकिस्तान) तथा 
आसपास के अन्य 6 गुरुद्वारों का ऐतिहासिक महत्व है इन पर पूरा अधिकार महंत 
नारायण दास का था जो अत्यन्त भ्रष्ट था। उसने अनेक रखैलें रखी हुई थीं। अकालियों 
के संभावित मोर्चे को ध्यान में रखते उसने बहुत से सशस्त्र अपराधियों को वहां जमा 
किया हुआ था। फरवरी ]92! में जब भाई लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में ।50 अकालियों 
का एक जत्था वहां पहुंचा तो महंत के गुंडों ने उन पर घातक हथियारों से हमला कर 
दिया। इस दुर्घटना में ।00 से अधिक अकाली स्वयं सेवक मारे गए। 
इसी प्रकार अमृतसर के गुरु का बाग के मोर्चे में कुछ लोग शहीद हो गए और 
सैकड़ों लोग पुलिस की लाठियों से बुरी तरह घायल हुए। पांच वर्ष के अनवरत संघर्ष 
के बाद सरकार झुक गई। गुरुद्वारों पर कव्जा जमाए महंत हटा दिए गए। तत्कालीन 
पंजाब सरकार ने 925 में एक विधेयक बनाकर सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों का प्रबन्ध 
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के हाथों में सौंप दिया। 
इस कानून में यह व्यवस्था की गई कि सभी व्यस्क सिख-स्त्री-पुरुष-मतदान द्वारा 
अपने प्रतिनिधि चुनें। आज की व्यवस्था में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के 
विभिन्न हलकों से 740 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कुछ समय पूर्व 30 और हलकों को 
दोहरा बनाया गया है जिनसे महिलाएं चुनी जाती हैं। इस प्रकार 770 सदस्यों वाली 
आम सभा में कम से कम 30 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य हो गया है। 
संसार के किसी भी धर्म में धर्म स्थानों के प्रबन्ध के लिए ऐसी जनतांत्रिक 
व्यवस्था अद्वितीय है। गुरुद्वारा चुनाव के लिए महिलाओं की भागीदारी 925 से ही 
प्रारम्भ हो गई थी। अब तो उनके लिए 30 स्थान आरक्षित हो गए हैं। 
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जहां जनतंत्र की अपनी अच्छाइयों हैं, वहीं उसकी व्याधियां भी हैं। शिरोमणि 
कमेटी को सिखों की “मिनी पार्लियामेंट” कहा जाता है। इसका वार्षिक बजट 20 करोड़ 
रुपए से अधिक है। पंजाब की राजनीति में यह दूसरा बड़ा सत्ता केन्द्र है। वहां की 
राजनीति इससे बहुत प्रभावित होती है, इसलिए कांग्रेस और वामपंथी जैसे धर्म निरपेक्ष 
समझे जाने वाले राजनीतिक दल भी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित करने का निरन्तर प्रयास करते रहते हैं। 

शिरोमणि कमेटी पर अकाली दल का ही सदैव वर्चस्व रहा है, इसी कारण 
अकाली दल के भी अनेक धड़े वन जाते हैं। परिणाम यह हुआ है कि अपने-अपने 
उम्मीदवारों को विजयी वनाने के लिए ये दल और धड़े वहीँ हथकडे अपनाते हैं जो 
प्रदेश की सत्ता राजनीति में राजनीतिक दल अपनाते हैं। शिरोमणि कमेटी पर लम्बे 
समय से अकाली दल (वादल) का अधिकार वना हुआ है। अकाली दल (मान) जैसे 
धड़े इस वर्चस्व को किसी न किसी प्रकार तोड़ना चाहते हैं। इसलिए इनमें निरन्तर 
दूषित आरोपों की झड़ी लगी रहती है। कभी-कभी ये मतभेद खूनी संघर्ष का रूप भी 
ले लेते हैं। इसी 25 अक्टूबर को पंजाब के कत्थूनंगल स्थान पर जब हरिमंदिर 
(अमृतसर) के प्रथम ग्रंथी वावा बुड्ढा का 500वां जन्म दिवस शिरोमणि कमेटी की 
ओर से मनाया जा रहा था अकाली दल (वादल) और अकाली दल (मान) के समर्थकों 
के वीच जमकर लड़ाई हुई, वह प्रभुत्व प्राप्त करने का खींचतान का परिणाम थी। 

दिल्ली की गुरुद्वारा प्रवन्ध कमेटी का हाल इससे भी बुरा है। यह कमेटी दिल्ली 
के 9 ऐतिहासिक गुरुदारों, 4 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजों, अनेक गुरु हरिकृष्ण पब्लिक स्कूलों 
सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, टेक्नीकल संस्थानों, अस्पतालों का प्रबंध संभालती है। 
इसका बजट भी 50 करोड़ रुपए से अधिक हैं। 

]97। से पहले इनका प्रबंध चुनी हुई कमेटी करती थी। उसमें भी खूब झगड़े 
होते थे। 97। में पंजाव की शिरोमणि कमेटी की भांति यहां भी भारत सरकार द्वारा 
“द दिल्ली गुरुद्वारा एक्ट' बनाया गया और दिल्ली के सभी सिखों को वयस्क मताधिकार 
के आधार पर प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। इसके अनुसार दिल्ली को 
56 वार्ड में वांटा गया जहां से एक-एक प्रतिनिधि चुनने का प्रावधान है। 2 सदस्य 
दिल्ली की विभिन्न कालोनियों की सिंह सभाएं चुनती हैं, 9 सदस्य नामजद किए जाते हैं। 

शिरोमणि कमेटी की भांति आम सभा का चुनाव चार वर्ष बाद और अध्यक्ष 
तथा कार्यकारिणी का चुनाव प्रतिवर्ष होना चाहिए। चुनाव दिल्ली सरकार की एक 
नोटिफिकेशन द्वारा घोषित होता है, किन्तु यदि सरकार न चाहे तो चुनाव अनिश्चित 
काल तक टलता भी जाता है। 995 में आम समा का चुनाव ]6 वर्ष बाद हुआ था। 
पिछला चुनाव जून 2002 को हुआ था, जिसका कार्यकाल समाप्त हो चुका है। 

दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की विडम्बना यह है कि जब एक पक्ष चुनाव जीत जाता 

है तो दूसरा पक्ष उसके विरोध में न्यायालय को शरण में चला जाता है। निचली अदालत 
से लेकर ये मुकदमे उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक चलते रहते हैं जिनमे 
कमेटी के लाखों रुपये खर्च होते हैं। इस कमेटी के कढ़ाह प्रसाद की रसीदों से लेकर 
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लंगर आदि के लिए राशन, घी आदि की खरीद में भ्रष्टाचार की अनेक मिसालें प्रकाश 
में आती रहती हैं, किन्तु इस कमेटी का सबसे बड़ा आकर्षण इसके द्वारा संचालित 
शिक्षण संस्थाएं हैं। हर सदस्य चाहता है कि उसे किसी शिक्षण संस्था का अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष या कोषाध्यक्ष बना दिया जाए। इसके उनके अहम्‌ की तुष्टि तो होती है 
स्कूलों में प्रधाध्यापकों की नियुक्ति, विद्यार्थियों के प्रवेश, कैन्टीन, बच्चों की किताबों 
और पोषाकों की दुकानों को लेकर व्यापक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। 

दिल्ली के अनेक प्रबुद्ध यह मांग करते है रहे हैं कि शिक्षण संस्थाओं का प्रबन्ध 
करने के लिए शिक्षाविदों की एक स्वायत शिक्षा कैसिल वनाई जाए। शिक्षाविदों को 
ही इन शिक्षण संस्थाओं में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाए। अध्यापकों के चयन 
भी इसी कौंसिल द्वारा किया जाए, किन्तु चुने गए, सदस्य यह नहीं चाहते। गुरुद्वारा 
कमेटी की सदस्यता पाने के लिए उम्मीदवार लाखों रुपये खर्च करते हैं और चुनावी 
राजनीति के सभी हथकड़े अपनाते हैं। वे खुले आम कहते हैं कि कमेटी की सदस्यता 
के लिए हम लाखों रुपये खर्च करते हैं। शिक्षण संस्थाओं का प्रबन्ध आदि शिक्षाविदों 
को दे दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे। जिस धड़े को कमेटी पर अधिकार करना होता 
है, वह इन सदस्यों को उसी प्रकार खुश रखना खाहता है, जैसे किसी मुख्यमंत्री को 
अपने विधायकों को खुश रखना पड़ता है। 

अध्यक्ष का चुनाव प्रतिवर्ष होता है। सफलता के लिए उसे कम से कम 25 
सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। उस समय प्रत्येक सदस्य की बोली लगती 
है, जो दस, पंद्रह और बीस लाख तक जाती है। 

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी (अमृतसर) की विशेषता यह है कि उसकी आम 
सभा का चुनाव 4 वर्ष बाद और अध्यक्ष तथा कार्यकारिणी का चुनाव प्रति वर्ष जाता है 
और वार्षिक बजट भी नियमित रूप से पारित होता है। दिल्‍ली कमेटी का काबिज धड़ा 
इस बात की परवाह नहीं करता। यह जहां तक हो सके चुनाव रालता रहता है। 

स्थिति अनुकूल न होने पर कोर्ट से "स्टे आर्डर' ले आता है। आम सभा के 
सामने कभी भी नियमित रूप से बजट नहीं रखा जाता। अध्यक्ष और उसके साधी 
मनमाने ढंग से गुरुद्वारा कमेटी के लाखों रुपये खर्च करते रहते हैं। 

आशा की जा रही है कि इस वर्ष दिसम्बर में आम सभा के चुनाव होंगे। एक 
और परमजीत सिंह सरना का धड़ा है, जो इस समय इस कमेटी पर अधिकार किए 
हुए है। इस पक्ष को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। दूसरी ओर स. प्रकाश सिंह बादल 
का अकाली दल है। कोई भी पक्ष जीते, इस बात को अधिक आशा नहीं है कि गुरुद्वारों 
के प्रबन्ध में कोई उल्लेखनीय बदलाव आएगा। 

सिखों का प्रबुद्ध वर्ग लगातार इस सम्बन्ध में मंथन करता रहता है कि उनके 
धार्मिक स्थानों के प्रबंध के लिए जिस प्रकार को चुनावी प्रणाली अपनाई गई है, क्या 
वह सही है? क्या इसका कोई बेहतर विकल्प नहीं ढूंढा जा सकता ? 


(दैनिक जागरण, 2-2-2006) 
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गुरु नानक जयन्ती को सर्व धर्म संवाद का 
रूप देना चाहिए 


गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी इलाहाबाद की सिख संगत की ओर से गुरु नानक 
देव की जयंती के अवसर पर इलाहाबाद में 'मानवता ही राष्ट्रीय एकता का विकल्प 
है” विषय पर एक सर्व धर्म विचारगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस वर्ष भी मैं 
इस आयोजन में सम्मिलित हुआ। ऐसी किसी भी गोष्ठी में, जिसमें एक से अधिक 
धर्मो के प्रतिनिधि शामिल हों और किसी विषय पर चर्चा करें, मेरी रुचि के बहुत 
अनुकूल होता है। कुछ महीने पहले दिल्ली में जमाहत इस्लामी, हिंद की ओर से एक 
जनसभा आयोजिंत हुई। अवसर धा-“हजरत मोहम्मद : जीवन और संदेश” नामक 
हिन्दी पुस्तक का लोकार्पण। मैं उस आयोजन में उपस्थित था। वहां मैंने अपने विचार 
भी रखे थे। इन दिनों देश के अनेक भागों में श्री गोलवलकर (गुरुजी) की जन्मशताब्दी 
के संदर्भ में विराट हिन्दू सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। ऐसे एक-दो सम्मेलनों में भी 
मैं गया हूं। 

इलाहाबाद में गत वर्ष सम्पन्न हुई विचार गोष्ठी का विषय था-“मानवता के 
विकास में धर्म की भूमिका।” इस गोष्ठी में भी अनेक धर्मो के विद्वानों की भागीदारी 
थी वहां एकत्र जनसमूह भी उल्लेखनीय था। इस सफलता से प्रेरित होकर सिख संगत 
के अध्यक्ष ज्ञानी लाल सिंह को कुछ प्रबुद्ध लोगों ने यह सुझाव दिया कि इस प्रकार 
की विचार-गोष्ठी का आयोजन प्रति वर्ष किया जाए। 

इस वर्ष की गोष्ठी में श्री एस. एल. अग्रवाल, प्रो. सैयद जफर रजा, फादर स्टेनी 
विलफ्रेड डिसूजा, श्रीमती मेहर ढोंढी, श्री गुरुप्रसाद मदन ने हिन्दू, इस्लाम, ईसाईयत, 
पारसी (जोरेस्ट्रियन) बौद्ध धर्म का प्रतिनिधित्व किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 
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अवकाश गुप्त न्यायाधीश श्री प्रेमशंकर गुप्त गोष्ठी का मुख्य अतिथि थे। 

सभी वक्ताओं के भाषणों में अद्भुत समानता थी। सभी वक्ता अपने धर्मशास्त्रं 
को उद्धृत करते हुए इस बात पर आग्रह कर रहे थे कि जिस धर्म का वे प्रतिनिधित्व 
कर रहे हैं वह पूरी तरह मानवीयता को समर्पित है। विश्व बंधुत्व उनका आधार है। 
मानव मात्र की समता में उनका अटूट विश्वास है। उनका धर्म, केवल उनके मत के 
अनुयायियों का ही नहीं, मानव मात्र के कल्याण की कामना करता है। उनका धर्म 
किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती में विश्वास नहीं करता और सहिष्णुता और सह-अस्तित्व 
में आस्था रखता है। 

यह कितनी बड़ी मानवीय विडम्बना है कि एक ओर संसार के सभी धर्म, उनके 
पवित्र ग्रन्थ, उनके उपदेश मानवीय एकता, सहिष्णुता और सह-अस्तित्व की बात करते 
हैं, दूसरी ओर अनेक शतियों से धर्म के नाम पर सारे संसार में भयंकर रक्तपात होता 
आ रहा है। सारे मानवीय इतिहास में प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों, युद्धों आदि 
में इतना बड़ा नरसंहार नहीं हुआ, जितना धर्मों के आपसी झगड़ों-जेहाद, क्रूसेड, 
साम्प्रदायिक विग्रह के कारण हुआ है। 

इसका क्या कारण है। क्‍या सभी धर्मों के दिखाने के दांत और हैं और खाने 
के दूसरे हैं? सिद्धान्त और व्यवहार में इतना बड़ा द्वैत क्या सभी धर्मो की नियति है? 
मनुष्य मात्र की समता की बात भी की जाती है और उसी समाज में अस्पृश्यता के 
अभिशाप को भी जिया जाता है और असंख्य लोगों को अछूत घोषित करके उन्हें गांव 
के कुएं और तालाब से पानी नहीं भरने दिया जाता। सहभोजन और सहपूजन तो बहुत 
दूर की वात है। 

एक ओर ईसा मसीह करुणा की, प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं, दूसरी ओर यूरोप में 
'इनक्यूजीशन' के ज़माने में बहुत से लोगों को धर्मविरोधी कहकर मौत के घाट उतार 
दिया जाता था। जेहाद के नाम पर संसार में भयंकर रक्तपात हुआ है और आज भी 
हो रहा है। धर्म के नाम पर ही साठ वर्ष पूर्व इस देश का विभाजन हुआ था। उस 
समय देश के अनेक भागों में धर्म के नाम पर दंगे हुए थे। जिसमें पांच लाख से अधिक 
लोग मारे गए थे और असंख्य लोग अपनी भूमि से बिछड़कर शरणार्थी बन गए थे। 
इस प्रकार की धर्मान्धता से मनुष्य आज भी मुकत नहीं हुआ है। दूसरे धर्म के व्यक्ति 
के प्रति अपनी घृणा व्यक्त करने के लिए वह उसे काफिर कहता है, हेरेटिक घोषित 
करता है, मलेच्छ जैसा शब्द देता है। कितना बड़ा विरोधाभास है। 

कहा जाता है कि ऐसी धर्मन्धिता मध्ययुग में बहुत थी । आधुनिक युग का मनुष्य 
बहुत वैज्ञानिक दृष्टि का है। उसकी दृष्टि बहुत विशाल हो गई है। उसके विचार बहुत 
प्रगतिशील हो गए हैं और किसी प्रकार की कट्टरता और भेदभाव से वह बहुत ऊपर 
उठ गया है। क्या सचमुच ऐसा हुआ है? लगता है कि मनुष्य पहले से अधिक क्रूर 
हो गया है। मध्ययुग में 'इनूक्वीजीशन' के समय व्यक्ति को जिन्दा जला दिया जाता 
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था। 984 में हुए सिख विरोधी दंगों में कितने ही लोगों को जिंदा जला दिया गया 
था। कुछ वर्ष पूर्व गोधरा स्टेशन पर 56 व्यक्तियों को जलाकर मार डाला गया था। 
उसके पश्चात्‌ गुजरात में जो आग लगी थी उसमें कितने ही लोग जिंदा जला दिए 
गए थे। 

असहिष्णुता भी पहले से अधिक बढ़ी है। सारे संसार में विधर्मी को मारने, उसे 
नष्ट करने, उसे अस्तित्वहीन करने का मनोभाव लेकर जैसी आतंकवादी घटनाएं हो 
रही हैं उससे सभी मानवता संकट में पड़ गई है। पश्चिमी विद्वान अब कहने लगे हैं 
कि सम्पूर्ण संसार सभ्यताओं (धर्मो) के संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। 

उन्नीसवीं शती के अंतिम वर्षों में अमेरिका के कुछ लोगों ने सोचा था कि संसार 
के सभी धर्मो में आपसी संवाद प्रारम्भ करना चाहिए, उन्हें एक मंच पर लाना चाहिए। 
सभी धर्मों के प्रतिनिधियों को यह अवसर देना चाहिए कि वे दूसरे धर्मों के आचार्यों 
के सम्मुख अपने विचार रखें। सितम्बर ]893 में शिकागो में विश्व धर्म परिषद का 
आयोजन किया गया था। उस परिषद में स्वामी विवेकानंद ने इस प्रयास के लिए 
अमेरिकावासियों को धन्यवाद देते हुए कहा था-“मैं हिन्दू हूं।” मैं अपने छोटे से कुएं 
में बैठा हुआ यही समझता हूं कि मेरा कुंआ ही सम्पूर्ण संसार है। ईसाई लोग भी अपने 
क्षुद्र कुएं में बैठे हुए यही समझते हैं कि सारा संसार उसी कुएं में है और मुसलमान 
भी अपने अपने तुच्छ कुएं में बैठे हुए, उसी को ब्रह्मांड मानते हैं। मैं आप सब अमेरिका 
वालों को धन्य कहता हूं जिन्होंने सम्प्रदाय रूपी बांध को तोड़ने का यल किया है 
और आशा कि भविष्य में परमात्मा आप सभी को इस उद्योग में सहायता देकर आपका 
मनोरथ पूर्ण करेंगे। 

संसार के सभी धर्मो के मध्य समझदारी और संवाद उत्पन्न का यह प्रयास बहुत 
बड़ा ऐतिहासिक कार्य था। इस प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए था। 
शिकागो धर्म संसद की वार्षिक आयोजन का रूप दिया जाता तो परिणाम बहुत अनुकूल 
हो सकते थे। 

स्वामी विवेकानंद ने उस सभा में यह भी कहा था कि जिस प्रकार अनेक नदियां 
अपने-अपने उद्गम स्थानों से निकलकर बहती हुई अंत में समुद्र में विलीन हो जाती 
हैं उसी प्रकार सभी धर्म अलग-अलग विचार लेकर अंत में उस परम सत्य के समुद्र 
में मिल जाते हैं। 

तीन सौ वर्ष पूर्व गुरु गोबिन्द सिंह ने विभिन्नताओं के मध्य अभेदता की बात 
करते हुए मानवीय एकता की बात पर आग्रह किया उनका एक शब्द है- 

कोऊ भयों मुंडिया संन्यासी कोऊ जोगी भयो, 

कोऊ ब्रह्मचारी कोऊ जति अनुमानबो।। 

हिन्दू तुरक कोऊ राफजी इमाम शाफी, 

मानस की जात सबै एके पहचान बो।। 
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करता करीम सोई राजक रहीम ओई, 

दूसरो न भेद कोई भूल भ्रम मानबो।। 

एक ही की सेव, सभ ही को गुरुदेव एक, 

एक ही सरूप सबै एकै जोत जानबो।। 

मनुष्य मात्र की समता, उसकी अभेदता, उसके लक्ष्य की एकता पर जो बल 
गुरु गोबिंद सिंह ने उस समय दिया था, वह आज भी कितना प्रासंगिक है। 

इलाहाबाद में जो विचार गोष्ठी हुई थी, उसमें मैंने इस बात को विशषरूप से 
रेखांकित किया था कि विभिन्न धर्मों के मध्य इतना विरोध और विग्रह इसलिए है 
कि उनमें आपसी संवाद नहीं के .बराबर है। सभी अपने-अपने दायरों में घिरे रहते हैं 
और उसी में अपनी धन्यता मानते हैं। इस संवादहीनता को तोड़ने का जो प्रयास 
शिकागो की धर्म संसद में हुआ था, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। 

पांच सौ वर्ष पूर्व गुरु नानक देव ने एक बात कहीं थी- 

जब लगि दुनिया रहिए नानक, 

किछु सुणिए किछु कहिए ।। 

जब तक संसार में रहो, कुछ सुनो, कुछ कहो। सार्थक संवाद का यह महत्वपूर्ण 
गुर है-दूसरों की सुनो, फिर अपनी वात कहो। गुरु नानक देव का सम्पूर्ण जीवन संवाद 
से भरा हुआ जीवन है। 22 वर्षों से अधिक समय तक वे विभिन्न भागों की यात्राएं 
करते रहे और पंडितों, साधुओं, संन्यासियों, सूफियों, काजियों और सर्व साधारण जनता 
से संवाद करते रहे। इस संवाद ने उन्हें दृष्टि की विशालता भी दी और मूल मानवीय 
प्रश्नों को समझने की पात्रता भी। 

ज्ञानी लाल सिंह के प्रयास से विभिन्न धर्मों में संवाद स्थापित करने की जो 
प्रक्रिया इलाहाबाद में प्रारम्भ हुई है उसे और व्यापक बनाना चाहिए। मेरा सुझाव है 
कि प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती के अवसर पर देशभर में (और विदेशों में भी) सर्व धर्म 
संवाद सभाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। गुरु नानक देव के जन्म दिन को 
हम “सर्व धर्म संवाद” दिवस के रूप में मनाना प्रारम्भ करें। देश-विदेश में फैली हुई 
सिंह सभाएं और खि-संगतें इसमें पहल करें। गैर सिख संस्थाएं भी आगे आएं और 
विजयादशमी तथा ईद के दिन इस प्रकार का आयोजन करें। मुझे आशा है कि इससे 
व्यापक संवाद-प्रक्रिया को बल मिलेगा। 


` (दैनिक जागरण, ।6-.-2006) 
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देश क्‍यों बंट रहे हैं? 


संसार में इस समय विचित्र प्रकार का विरोधाभास दिखाई दे रहा है। यूरोप के अनेक 
देशों ने मिलकर अपना एक संघ बना लिया है। उन्होंने अपनी मुद्रा भी समान कर 
ली है। इन देशों में आने-जाने के प्रतिबंध भी बहुत शिथिल हो गए है। वीजा की 
भी इन्हें आवश्यकता नहीं दिखाई देती। लगता है जैसे अनेक यूरोपीय देशों का एक 
देश बनता जा रहा है। इसी प्रकार दक्षिण एशिया के अनेक देशों ने एक मंच पर आकर 
दक्षेस (सार्क) संगठन का निर्माण किया है। 

दूसरी ओर टूटन और विघटन का प्रक्रिया पहले से अधिक तेज होती हुई दिखाई 
दे रही है। 60 वर्ष पूर्व भारत विभाजित हुआ और पाकिस्तान नाम से एक नया देश 
अस्तित्व में आया, किन्तु लम्बे समय तक वह भी एक नहीं रह सका। 24 वर्ष बाद 
का भी विभाजित हो गया और पूर्वी पाकिस्तान बंगंला देश बन कर एक स्वतन्त्र देश 
बन गया। बीसवीं शती के आठवें दशक अंत तक सोवियत संघ संसार की बहुत बड़ी 
शक्ति थी। कुछ वर्ष बाद उसके सभी गणतंत्र अलग-अलग हो गए। एक समय का 
रूसी साम्राज्य सोवियत संघ बना था। वह फिर से रूसी गणतंत्र रह गया। उसमें एक 
मुस्लिम बहुत क्षेत्र चेचन्या एक स्वतन्त्र देश बनने के लिए संघर्ष कर रहा है। 

श्रीलंका बहुत छोटा सा देश है। इसमें बहुमत सिंहली लोगों का है जो बौद्ध 
धर्म के अनुयायी हैं। उत्तर-पूर्व के क्षेत्र में तमिल भाषी लोगों की बड़ी संख्या हैं, जिनमें 
बहुत से लोग तमिलनाडु (भारत) से वहां जाकर बसे है। ये लोग लगभग तीन दशक 
से वहां के तमिल बहुल वाले क्षेत्र में तमिल ईलम ( देश) की स्थापना के लिए संघर्ष 
कर रहे हैं। 

एक समय ब्रिटेन की स्थिति यह थी कि संसार में उसके द्वारा शासित प्रदेश 
इतना व्यापक था कि उसमें कभी सूरज नहीं डूबता था। धीरे-धीरे उसके सभी उपनिवेश 
स्वतंत्र हो गए। आज वही ब्रिटेन टूटन के कगार पर है। इस देश के चार मुख्य भाग 
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हैं--इंग्लैंड, वेल्सलैंड, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड। इन सभी को मिलाकर इसका 
आधिकारिक नाम है-यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन एंड उत्तर आयर लैंड। सामान्यतः 
इसे यू. के. अथवा ब्रिटेन कहा जाता है। यह भी होता है कि इंग्लैंड कहकर हम समूचे 
ब्रिटेन या यू. के. को याद कर लेते हैं। 

एक समय ब्रिटेन के यह सभी घटक स्वतंत्र देश थे। 596 में इंग्लैंड और वेल्स 
मिलकर एक हो गए। इस मिलन के बावजूद वेल्स की अपनी पृथकता और पहचान 
बनी रही। आज भी वेल्स निवासी अपने आपको इंग्लैंड का वासी कहलाना पसंद नहीं 
करते। 

स्काटलैंड के लोग अपनी अस्मिता, पहचान और पृथकत्व में वेल्स लोगों से बहुत 
आगे हैं | इंग्लैंड एक आक्रामक देश था। स्काटलैंड से उसका लंबे समय तक युद्ध चलता 
रहा। ।707 में एक संधि हुई और इंग्लैंड तथा स्काटलैंड के साथ विलय हो गया और 
यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन अस्तित्व में आया। स्काटलैंड की अपनी संसद समाप्त 
हो गई। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में संसद वनी और केन्द्रीय शासन स्काटलैंड से 
चुने जाने वाले सांसद भी इसी केन्द्रीय संसद के भाग बन गए। 

आज भी स्कॉटलैंड की स्थिति पूरी तरह परिभाषित नहीं है। इसकी स्थिति भारत 
के एक राज्य जैसी है। एडिनबर्ग इसकी राजधानी है। स्काटी लोग अपने आपको एक 
राष्ट्र मानते हैं| उनके अपने कानून हैं, अपनी अदालते है, उनकी अपनी संसद (भारतीय 
राज्यों की विधान सभाओं जैसी) है। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय जैसे विषयों में वह अपने 
कानून बना सकती है। वह सीमित दायरे में कर भी लगा सकती है। सुरक्षा और विदेश 
नीति जैसे विषय केन्द्र सरकार के लिए सुरक्षित है। 

707 की संधि के तीन सौ वर्ष पूरे हो रहे हैं। अब स्काटलैंड के निवासी ब्रिटेन 
से अलग होकर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आग्रहशील हो रहे हैं। 

पिछले दिनों लंदन के एक समाचार पत्र-संडे टेलीग्राफ-ने एक सर्वेक्षण कराया। 
उसके अनुसार 52 प्रतिशत स्काटी पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं। 5970 इंगलिश लोग भी 
इस पक्ष में हैं। स्काटलैंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी, 'द स्काटिश नेशनल पार्टी' स्काटलैंड 
की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अभियान चला रही है। 

आयरलैंड का एक भाग उत्तरी आयरलैंड ब्रिटेन का एक भाग है जबकि दूसरा 
भाग-दक्षिणी आयरलैंड एक स्वतंत्र देश है। ये दोनों ही भाग अपनी भाषा, संस्कृति, 
रहन-सहन में एक जैसे ही हैं, किन्तु ये धार्मिक आधार पर विभाजित हैं। दक्षिण 
आयरलैंड के अधिसंख्य निवासी रोमन कैथोलिक विश्वास के अनुयायी हैं, जबकि उत्तरी 
आयरलैंड के निवासी प्रोटेस्टंट आस्था के लोग हैं। इंग्लैंड का मुख्य चर्च प्रोटेस्टैंट चर्च 
है इसलिए उत्तरी आयरलैंड के लोग ब्रिटेन के साथ हैं। 

यूरोप में ईसाइयों में कैथोलिक और प्रोटेस्टंट विश्वासो के लोगों का आपसी 
मतभेद उसी प्रकार है जैसा मुसलमानों में सुन्नियों और शियाओं के मध्य है। यह मतभेद 
केवल तात्विक आधार पर ही नहीं है, बल्कि लम्बे समय से इसने खूनी संघर्ष का रूप 
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भी लिया है। इस मतभेद का ही परिणाम है कि आयरलैंड दो भागों में बंट गया है 
किन्तु आयरिश रिपब्लिक आर्मी जैसी उग्रवादी संस्थाएं जो दोनों भागों को एक करना 
चाहती है, यदि सफल हो जाती हैं तो उत्तरी आयरलैंड भी ब्रिटेन का भाग नहीं रहेगा। 

सबसे विचित्र स्थिति कनाडा की है। वहां के प्रधानमंत्री स्टिफेल हारपर ने कनाडा 
की लोकसभा में विशाल बहुमत से यह प्रस्ताव स्वीकृत कराया है कि फ्रान्सीसी भाषी 
क्यूवेक प्राप्त संयुक्त कनाडा में एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। कनाडा 
के अधिसंख्यक प्रान्तों की भाषा अंग्रेजी है। वह आज भी राष्ट्र मंडल का सदस्य है 
और ब्रिटेन की रानी अथवा राजा संवैधानिक रूप से वहां का राष्ट्राध्यक्ष है। कनाडा 
के राष्ट्रपति की नियुक्ति, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर ब्रिटेन की रानी ही करती है। 
किन्तु कनाडा का एक समृद्ध प्रान्त फ्रान्सीसी भाषी है। उसकी राजभाषा फ्रान्सीसी 
है और सम्पूर्ण राज-काज इसी भाषा में होता है। 

पंद्रहवीं-सोलहवीं शती में जब यूरोप की अनेक साहसी जातियों ने संसार के 
नए-नए भागों की तलाश शुरू की तो उनमें स्पेनी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रान्सीसी 
प्रमुख थे। ये लोग अपने देश की सरकारों से अनुमति प्राप्त कर संसार के अन्य भागों 
से व्यापार करने और वहां अपने उपनिवेश स्थापित करने के उद्देश्य से छोटे बड़े समुद्री 
जहाजों से जाने लगे। ]492 में स्पेन से क्रिस्टोफर कोलम्बस ने अमेरिका जैसे द्वीप 
की खोज की। फिर यहां पुर्तगाली, ब्रितानी और फ्रान्सीसी भी आने लगे। 603 मे 
कुछ फ्रान्सीसी व्यापारियों ने कनाडा की ओर जाना प्रारम्भ किया। इस प्रयास का 
मुखिया सैमुएल डे चैम्पलेन था। उसी के प्रयासों से क्यूवेक में फ्रान्सीसी बस्ती स्थापित 
हुई। इस बीच अमेरिका के बड़े भाग पर अंग्रेजों की प्रभुता स्थापित हो चुकी थी। 
उन्होंने उत्तर की ओर पैर पसारने प्रारम्भ किए और कनाडा के बड़े भू-भाग पर अपना 
अधिकार स्थापित कर लिया। प्रभुता स्थापित करने के लिए अंग्रेजों और फ्रान्सीसियों 
में लम्बे समयस तक संघर्ष चलता रहा। इस संघर्ष में अंततः अंग्रेज सफल रहे। 

कनाडा पर ब्रिटिश शासन स्थापित हो गया और क्यूबेन की फ्रान्सीसी वस्ती 
भी उसके नियन्त्रण में आ गई। क्यूबेक के फ्रान्सीसी भाषी लोगों का एक भाग लम्बे 
समय से यह मांग करता आ रहा है कि क्यूवेक को एक स्वतन्त्र राष्ट्र का रूप दिया 
जाए। 

इस दृष्टि से वहां 980 और 995 में दो बार जनमत संग्रह भी हो चुका है। 
बहुत थोड़े बहुमत से क्यूबेक निवासियों ने कनाडा का ही भाग बने रहना स्वीकार किया 
है। फिर भी वहां स्वतंत्र क्यूबेक का प्रयास होता रहता है। 

स्टिफेन हारपर की सरकार के एक कैबिनेट मंत्री माइकल चांग ने इस प्रश्न 
पर सरकार से त्यागपत्र दे दिया है कि क्यूबेक को राष्ट्र का स्तर देने से इस प्रान्त 
की स्वतंत्रता की मांग करने वाले पृथकतावादियों को बड़ा बल मिलेगा। 

इसी प्रसंग में आज ईराक में जो कुछ हो रहा है, बरबस हमारा ध्यान उधर 
जाता है। ईराक में शिया समुदाय के लोग बहुमत में हैं किन्तु वहां अधिपत्य सदा 
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सुन्नियों का रहा है। वहां मुख्यरूप से तीन समुदाय हैं-शिया, सुन्नी और कुर्द। दो 
करोड़ साठ लाख की आबादी वाले इस देश में शियाओं की गिनती 60 प्रतिशत है। 
गत दिसम्बर में हुए चुनाव में इस समुदाय को बहुमत प्राप्त हुआ था। 

अरब के अधिसंख्य राज्यों के शासकों की भांति सुन्नी समुदाय की संख्या कुल 
संख्या का पांचवा भाग है। सद्दाम हुसैन के शासन काल में शियाओं और कुर्दो पर 
जो अत्याचार हुए वे कल्पनातीत हैं। इन्हीं अपराधों के कारण ईराक की अदालत ने 
उन्हें मृत्यु दंड दिया है। कुदो की संख्या भी लगभग इतनी ही है। इन्हें भी सद्दाम 
हुसैन की सरकार ने बहुत पीड़ित किया था। इस समय ईराक में शिया और सुन्नी 
समुदाय के लोगों में जो खूनी जंग हो रही है उससे लगता है कि यह देश भी आयरलैंड 
की भांति धार्मिक आधार पर विभाजित हो जाएगा। 


(दैनिक जागरण, 7-2-2006) 
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न्यायमूर्ति सच्चर की रिपोर्ट के सकारात्मक 
पक्ष की उपेक्षा न की जाए 


गत वर्ष (मार्च 2005) प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 
अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश राजेनद्र सच्चर की अध्यक्षता में सात सदस्यों की एक 
कमेटी स्थापित की कि वह भारत में रहने वाले ]5 करोड़ मुसलमानों की आर्थिक, 
सामाजिक, शेक्षिणिक, जीविकोपार्जन के साधन आदि की पड़ताल करे। लगभग डेढ़ 
वर्ष बाद इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस समय इस रिपोर्ट 
पर खूब चर्चा हो रही है और पक्ष-विपक्ष में बहुत कुछ लिखा और बोला जा रहा है। 

इस सम्बन्ध में अधिक मतभेद नहीं हैं कि इस देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक 
मुस्लिम समुदाय (3.4 प्रतिशत) अनेक दृष्टियों से बहुत पिछड़ा हुआ समुदाय है किन्तु 
समुदाय को लेकर जिस प्रकार की धारणाएं फैली हुई हैं, उससे बहुसंख्यक समाज सदैव 
शंकित रहता है और वर्ग इसकी स्थिति में सुधार के लिए अधिक उत्साह नहीं दिखाता । 
इस देश में अधिक आतंकवादी घटनाएं, पाकिस्तान प्रेरित जेहादियों के कारनामे और 
बगंलादेश से आए घुसपैठियों की गतिविधियां सभी में मुस्लिम समाज को सूचित करने 
वाले नाम होते हैं। इससे बहुसंख्यक समाज की यह धारणा बनती है कि इस समुदाय 
के लोगों की इस देश के प्रति लगाव वैसा नहीं है जैसे होना चाहिए। 

इस दृष्टि से मुस्लिम समाज के नेताओं की दृष्टि भी बहुत साफ नहीं है। एक 
भयग्रस्त समाज सदैव अपनी सुरक्षा को लेकर चितित रहता हैं उसे लगता है कि 
बहुसंख्यक समाज उसकी पहचान, उसकी अस्मिता, उसके मजहब को निगल जाना 
चाहता है। इसलिए उसके अधिक सरोकार उन चिंताओं की ओर अधिक मुड़ जाते 
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हैं जो जमीनी हकीकत से अधिक सम्बन्ध नहीं रखते और जज्बातों से अधिक जुड़े 
होते हैं। | 

मुस्लिम समाज पर आज भी उलेमाओं और मौलवियों का बेहद प्रभाव है। उन्हें 
यह चिंता अधिक सताती है कि इमराना जैसी औरत के साथ बलात्कार करने वाले 
उसके ससुर की स्थिति क्या है? क्या वह इमराना का पति हो गया है और इमराना 
अपने पति के लिए हराम हो गई है। इस सम्बन्ध में शरीयत की दुहाई देते हुए उलेमा 
अनेक तरह के फतवे दे देते हैं। अधिकांश मुस्लिम नेताओं के सरोकारों में पर्सनल 
लॉ है, बाबरी मस्जिद है, उर्दू भाषा की मान्यता का सवाल है, किन्तु मुसलमान बच्चों 
की शिक्षा, आम मुसलमान की आर्थिक स्थिति, उनके उद्योग धंधे, सरकारी और गैर 
सरकारी नौकरियां प्रशासन में उनकी उचित भागीदारी की चिन्ता उन्हें उतनी नहीं 
सताती। 

इस देश में प्रचलित समाज व्यवस्था, जाति प्रथा, ऊंच-नीच, खान-पान, पूजा-पद्धति 
संसार में अपना सानी नहीं रखती। धर्म परिवर्तन से भी उसे ऐसी व्याधियों से छुटकारा 
नहीं मिलता। हिन्दू समाज की वर्ण व्यवस्था और छुआछूत की वात सदियों से चल 
रही है और अनेक संहिताएं उसका समर्थन भी करती है, किन्तु ऐसे धर्म जो अपने 
अनुयायियों की समता पर विश्वास करते हैं और इसे अपने धर्म की विशेषता मानते 
हैं, वे भी छोटी-बड़ी जाति के चक्कर से मुक्त नहीं हैं और अनेक स्तरों पर अपने 
ही धर्म में भेदभाव पूर्ण व्यवहार करते हैं। 

मुस्लिम समाज का ही उदाहरण लें। इस्लाम का सामाजिक पक्ष ऊंच-नीच को 
मान्यता नहीं देता और सभी मुसलमानों की वंराबरी की वात करता है, किन्तु व्यवहार 
के स्तर पर उनमें भी तीन सामाजिक स्तर है-अशरफ, अजलाफ और अरजल। अशरफ 
उन्हें कहा जाता है जो अधिक कुलीन माने जाते हैं। इनमें सैयद, मुगल, पठान और 
वे लोग आते हैं जो हिन्दुओं की ऊंची जातियों-ब्राह्मणों, राजपूतों, खत्रियों से धर्मान्तरित 
हुए। अजलाफ वे है जो बिचली जातियों के मुसलमान हैं। इनमें कसाई, ग्वाले, गूजर, 
जुलाहे, धुनिया आदि जातियों के मुसलमान हैं। अरजल श्रेणी के मुसलमान वे हैं जो 
दलित जातियों को भांति है। कसाई, धोबी, नट, कुंजड़, चिकवा, भंगी, रंगरेज जैसी 
जातियों मुसलमानों के अंदर ही दलित जातियां हैं। अजलाफ और अरजल कहे जाने 
वाले लोग मुसलमानों में ही पिछड़े और अति पिछड़े लोग हैं। 

मुसलमानों में जो समृद्धि है वह अधिकतर अशरफ वर्ग के पास है। परम्परागत 
नवाबी और जागीरदारी पर इन्हीं का अधिकार था। विद्या और ऊंचे पदों पर जाने 
की योग्यता, भी यही वर्ग करता है, किन्तु अधिसंख्य मुसलमान अजलाफ और अरजल 
श्रेणी के हैं। मुसलमानों का पिछड़ापन मुख्यरूप से इन्हीं के कारण है। 

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इस तथ्य पर भी विचार करती है। भारतीय संविधान 
में जब दलित जातियों और जनजातियों के आरक्षण की व्यवस्था की गई तो उन्हें 
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हिन्दुओं तक ही सीमित रखा गया था। उनमें मुसलमानों, ईसाइयों, बौद्धों, सिखों को 
शामिल नहीं किया था, यह मानकर इन धर्मों में छुआछूत नहीं है, इनमें जाति-पांति 
नहीं है, ये धर्म दलितत्व से मुक्त हैं। उस समय मास्टर तारा सिंह तथा अन्य सिख 
नेताओं ने आन्दोलन चलाया था कि सिखों में भी जो लोग दलित जातियों से आए 
हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। कुछ संघर्ष के पश्चात्‌ केन्द्र सरकार ने यह 
वात मान ली थी। वाद में यह वात वौद्धों के साथ भी हुई। दलित जातियों में से 
जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के आहूवान पर वौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया 
था, वे आरक्षण की सुविधाओं से वंचित हो गए थे। कुछ समय पश्चात्‌ नवबौद्धों को 
भी यह अधिकार मिल गया, किन्तु मुसलमानों और ईसाई दलित वर्गो को आज भी 
आरक्षण की सुविधाएं प्राप्त नहीं है, जव कि इन धर्मो में उनकी धार्मिक मान्यताओं 
के बावजूद यह समस्या वनी हुई है। देश के अनेक भागों में, कोई ब्राह्मण या राजपूत 
किसी भंगी के घर जाकर पानी नहीं पीता। इसी प्रकार कोई पठान या सैयद किसी 
नीची समझी जाने वाली जाति-अरजल के घर जाकर नहीं खाता-पीता। अनेक स्थानों 
पर ऐसी जातियों के मुसलमानों की मस्जिदें अलग है, उनके कब्रिस्तान भी अलग है। 

सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि सरकार को 'समान अवसर आयोग” की 
स्थापना करनी चाहिए जो अल्पसंख्यकों के वंचित वर्ग के हितों का ध्यान रख सके। 
उसकी सिफारिश यह भी है, अरजल श्रेणी के मुसलमानों को अनुसूचित जातियों की 
श्रेणी में लाकर उनके लिए सकारात्मक कारवाई की जाए। ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे 
मुसलमानों के लिए नौकरियों में उचित स्थान मिल सके। 

मुस्लिम बच्चों के धार्मिक शिक्षण के लिए बने मदरसों की चर्चा बहुत होती रहती 
है। यह मत भी व्यक्त किया जाता है कि ये मदरसे जेहादी और आतंकवादी उत्पन्न 
करने की पाठशालाएं हैं। सच्च कमेटी की रिपोर्ट है कि केवल 4 प्रतिशत मुस्लिम बच्चे 
ही इन स्कूलों में जाते हैं। शेष बच्चे तो उसी प्रकार पढ़ाई करते हैं जैसे अन्य वर्गों 
के करते हैं। यह कमेटी इस बात की सिफारिश करती है कि ऐसी प्रक्रिया विकसित 
की जानी चाहिए जिससे इन मदरसों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ जोड़ा 
जा सके और उनकी डिग्रियों को सेना, नागरिक और बैंकिंग नौकरियों के लिए स्वीकार 
किया जा सके। 

सच्चर कमेटी शिक्षा, रोजगार नौकरियों का अन्य किसी क्षेत्र में पूरे मुस्लिम 
समुदाय के लिए आरक्षण की बात नहीं कहती । धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का 
आरक्षण हिटकर नहीं है, जैसा कि आन्धप्रदेश की सरकार ने किया है। इस संदर्भ में 
यह आशंका भी व्यक्त की जाती है कि यदि ऐसा आरक्षण दिया जाता है तो उसका 
पूरा लाभ मुसलमानों की ऊंची जातियों (अशरफ) के लोग ले जाएंगे। पिछड़े या दलित 
मुसलमान उससे वंचित रह जाएंगे। 

इस देश की आवश्यकता किसी पूरे धार्मिक समुदाय के वंचित स्थिति में होने 
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की नहीं है। इसका मुख्य सरोकार उन वर्गों से है जो सदियों से शोषित है, असमानता 
की व्याधि झेलते रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से उपेक्षा और गरीबी की मार सहते 
रहते हैं। इस देश में मुसलमान या ईसाई बनने वाले अधिसंख्य लोग इसलिए धर्मान्तरित 
नहीं हुए कि उन्हें सैद्धान्तिक रूप से इन धर्मों ने आकर्षित किया। ऐसा उन्होंने इसलिए 
किया कि नए धर्म में उन्होंने समानता भरा सामाजिक जीवन और अपनी दलित और 
गलित ज़िंदगी से उबरने की संभावना दिखाई दी। कुछ अंशों में उनकी यह अपेक्षा 
पूरी भी हुई किन्तु उस दलितत्व से उन्हें पूरी मुक्ति नहीं मिली। 
दलित जातियों को मिलने वाले आरक्षण का लाभ केवल हिन्दू अनुसूचित जातियों 
को ही मिले इसका कोई औचित्य नहीं है। दलित वस्ती में रहने वाले एक हिन्दू, 
मुसलमान अथवा ईसाई सफाई, कर्मचारी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति लगभग एक 
जैसी ही रहती है किन्तु आरक्षण द्वारा प्राप्त लाभ केवल हिन्दू दलित को मिला है। 
सच्चर कमेटी इस बात की सिफारिश करती है कि अरजल मुसलमानों को भी दलित 
अथवा अत्यधिक पिछड़े वर्ग की भांति ही समझा जाना चाहिए और आरक्षण के सभी 
लाभ उन्हें देने चाहिए। यह कमेटी यह भी सिफारिश करती है कि सभी सरकारी 
योजनाओं में ।5 प्रतिशत स्थान मुसलमानों (उनकी क्रीमी लेयर को छोड़कर) के लिए 
आवंटित होने चाहिए। उन्हें सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों में उचित स्थान मिलना 
चाहिए। 
आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो कुछ बातों में मुस्लिम समुदाय हिन्दुओं की 
अपेक्षा अधिक जागरुकता का परिचय देता है। मुसलमानों में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 
57 है जबकि हिन्दुओं में यह दर 77 है। मुसलमानों में भ्रूण हत्याएं हिन्दुओं की अपेक्षाएं 
कहीं कम होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि मुस्लिम परिवारों में शिशुओं और बच्चों 
के स्वास्थ्य की चिंता, हिन्दुओं की अपेक्षा अधिक बेहतर ढंग से की जाती है। 
कुछ लोग सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुस्लिम तुष्टीकरण की बढ़-चढ़कर चर्चा 
करते हैं और धार्मिक आधार मुसलमानों को आरक्षण देने की आशंका को बहुत तूल 
दे रहे हैं, किन्तु इस रिपोर्ट में ऐसा कुछ नही दिखता। यह रिपोर्ट एक अल्पसंख्यक 
धार्मिक समुदाय को किसी प्रकार का आरक्षण देने की बात नहीं करती किन्तु यह 
सिफारिश अवश्य करती है कि मुसलमानों के पिछड़ेपन के कारणों की अवश्य पड़ताल 
की जाए और उन्हें बिना किसी भेदभाव के दूर करने के उपाय कार्यान्वित किया जाएं | 
85% सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के इस सकारात्मक पक्ष को अनदेखा नहीं करना 
चाहिए। 


(दैनिक जागरण, 2-2-2006) 
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इस वर्ष दलित उत्पीड़न चर्चा में रहा 


इस वर्ष के जाते-जाते यह समाचार आ गया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य 
न्यायाधीश के पद पर पहली वार एक दलित की नियुक्ति हुई है। सर्वोच्च न्यायालय 
के वरिष्ठ न्यायाधीश के जी. वालाकृष्णनन की नियुक्ति को राष्ट्रपति ए. पी. अब्दुल 
कलाम ने अपनी स्वीकृति दे दी है। 

कैसा विचित्र है हमारा समाज? यहां एक दलित (डॉ. अम्बेडकर) को भारत के 
संविधान का निर्माता होने का गौरव मिल सकता है, एक दलित (जगजीवन राम) उप 
प्रधानमंत्री हो सकता है, एक दलित (आर. के. नारायणन) राष्ट्रपति बन सकता है। 
मायावती दो बार उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री बन सकती है, किन्तु दलित वर्ग का दूल्हा 
घोड़ी पर चढ़कर अपनी बारात नहीं निकाल सकता। ऐसा करने के लिए उसे पुलिस 
संरक्षण की जरूरत पड़ती है। देश के अनेक भागों में दलित वर्ग की महिला लाल किनार 
की धोती नहीं पहन सकती। कुछ भाग ऐसे भी हैं जहां दलितों को शमशान भूमि में 
अपनी मृतक देहों के अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं है। 

कैसी विडम्बनाओं से भरा है यह समाज। भारत का संविधान किसी प्रकार के 
ऊंच-नीच, भेदभाव, असमानता भरे व्यवहार को दंडनीय अपराध मानता है किन्तु जब 
तक पुलिस का संरक्षण न हो अथवा न्यायालय का आदेश न हो, तो दलित देवी-देवता 
की पूजा-अर्चना करने के लिए बहुत-से मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते। उड़ीसा के 
केनद्रपाड़ा जिले के केरड़ागढ़ के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में दलितों के प्रवेश पर 
राज्य के उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद, कथित सवर्णों ने बहुत आपत्ति की। 
कई हजार लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शन किए। यहां तक कि 
दलितों के प्रवेश से 'अशुद्ध' हो गए देवता को शुद्ध करने के लिए कुछ समय तक 
मंदिर के दार भी बंद कर दिए कितना कमजोर हो हमारा देवता। छह सौ वर्ष पहले 
संत रविदास ने अपने ईश्वर के गुणों का वर्णन करते हुए लिखा था-“नीचहुं ऊंच 
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करे मेरा गोबिंद काहू ते न डरे।” परन्तु ऐसा लगता है कि सदियों से ईश्वर पुरोहितों 
से बहुत डरता है। पुरोहित उसे डराते रहते हैं कि यदि तुम्हें किसी छोटी जाति ने छू 
लिया तो तुम अपवित्र हो जाओगे। रविदास ने कहा कि मेरा गोबिंद नीचों को ऊंचा 
बना देता है वह किसी पंडे, पुरोहित और सवर्ण से डरता नहीं है। कैसी विडम्बना है 
कि आज भी कुछ लोग उसे अपवित्र हो जाने की आशंका से भयभीत रखते हैं और 
समय-समय पर उसका शुद्धिकरण करते रहते हैं। 

लंदन में हुई पहली गोलमेज काण्फरेन्स के बाद ब्रितानी प्रधानमंत्री रमसे मैक्डोन्ल्ड 
ने भारत की धार्मिक और जातीय समस्या का सुलझाने के लिए 'कम्युनल एवार्ड' घोषित 
किया, जिसमें मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों के साथ दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर 
पृथक निर्वाचन प्रणाली के अन्तर्गत स्वीकार किया । दलितों को हिन्दू समाज से पृथक 
समुदाय मानने के विरोध में गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन रख लिया। डॉ. 
राजगोपालाचारी, पंडित मदनमोहन मालवीय, डॉ. जयकर, तेज बहादुर सप्रू जैसे नेताओं 
के हस्तक्षेप से गांधीजी का अनशन तुड़वाया गया और डॉ. अम्बेडकर ने दलितों के 
पृथक निर्वाचन की मांग छोड़ दी और सभी के हस्ताक्षरों से एक समझौता हुआ, जिसे 
पूना समझौता कहा जाता है। 

इस समझौते में वह निश्चित हुआ था कि दलितों की हिन्दुओं के कोटे में से 
पंद्रह प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया 
जाएगा। उन्हें कुओं, तालाबों से पानी भरने का पूरा अधिकार होगा। सभी मंदिरों के 
द्वार उनके लिए खोल दिए जाएंगे, आपस में खान-पान में भी कोई भेदभाव नहीं होगा। 

किन्तु गांधी जी और पं. मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं के प्रयासों के बावजूद 
सवर्ण मानसिकता में विशेष परिवर्तन नहीं आया। गांवों में उनके साथ पूर्ववतः भेदभाव 
जारी रहा। अधिसंख्या मंदिरों के दरवाजे दलितों के लिए बंद रहे। 

2985 वर्ष में डॉ. अम्बेडकर किसी समारोह के लिए महाड़ जा रहे थे। राह में 
पड़ने वाली नदी अफान पर आई हुई थी, इसीलिए उन्हें वहीं-कहीं रुकना पड़ा। 
आसपास दलित समाज के किसी व्यक्ति का कोई घर नहीं थाँ। सवर्ण वर्ग के किसी 
परिवार ने उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं की। वह दिन उन्हें भोजन और पानी 
के बिना ही व्यतीत करना पड़ा। 

इस बात को आज सात दशक के अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। आखिर 
कितना बदला है यह समाज? दलितों पर होने वाले अत्याचार पहले से अधिक बड़े 
हैं। आरक्षण नीति के कारण दलित समाज के बहुत से लोग ऊंचे पदों पर पहुंच गए 
हैं। सवर्ण समाज के बहुत से लोगों को उनके अधीनस्थ होकर काम करना पड़ता है 
और उन्हें 'सर' या 'मैडम' कहकर संबोधित करना पड़ता है। इसने भयंकर ईर्ष्या और 
देष को बढ़ावा दिया है। जो लोग ऊंची जाति के लोगों के सामने खड़े होने से भी 
घबराते थे और उनकी जूठन पर अपना और अपने बाल-बच्चों का पालन करते थे, 

आज साहब की कुर्सी पर बैठे दिखाई देते थे। एक वर्ग के लिए इस स्थिति को पचा 
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सकना बहुत मुश्किल काम है। यही कारण है कि दलित पर कथित सवर्ण वर्ग का 
आक्रोष किसी न किसी बहाने प्रकट होता रहता है। महाराष्ट्र के खरलांजी गांव में 
एक दलित महिला और उसके तीन व्यस्क वच्चों की हत्या कर दी गई, कानपुर तथा 
कुछ अन्य स्थानों पर वावा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों को तोड़ा जाना इसी देषगत 
मानसिकता का परिणाम है। 

इसमें भी कोई संदेह नहीं कि दलित वर्ग आज पहले से अधिक जागरूक हो 
गया है। उनमें आश्चर्यजनक रूप से साक्षरता बढ़ी है। मानवीय गरिमा, स्वाभिमान और 
अपने अधिकारों के प्रति उसकी चेतना परख होती जा रही है। यही कारण है कि अपने 
प्रति होने वाले अन्याय का वह सक्रिय प्रतिरोध भी करने लगा है, किन्तु यह भी सच 
है कि दलित वर्ग के प्रति अत्याचार और उत्पीड़न में कमी नहीं आई है। गृह मंत्रालय 
के अन्तर्गत काम करने वाली संस्था-'नेशनल क्राइम रिकार्ड व्यूरो की 2005 की वार्षिक 
रिपोर्ट इस रिकॉर्ड के अनुसार उस वर्ष में दलितों पर 26 हजार से अधिक अत्याचार 
के मामले दर्ज किए गए। इस वर्ष में लगभग 7200 दलित महिलाओं के साथ बलात्कार 
की घटनाएं हुई, 669 दलितों की हत्या हुई, 258 लोगों का अपहरण किया गया, लगभग 
चार हजार दलितों को बुरी तरह घायल किया गया और आठ हजार से अधिक अन्याय 
और अत्याचार के मामले दर्ज हुए। 

एनसीआरवी की रिपोर्ट यह भी कहती है कि 94 प्रतिशत मामलों के सम्वन्ध 
में पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की, किन्तु सजा केवल तीस प्रतिशत लोगों को मिली । 
दलितों को उत्पीडित करने के आरोप में कुल मिलाकर 58000 व्यक्तियों को गिरफ्तार 
किया गया, 47000 को चार्जशीट किया गया किन्तु 3 हजार से कम व्यक्तियों पर 
मुकदमे चले। 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. एस. आनंद का विचार 
यह है कि दलित समस्या के प्रति सरकारी नीति अधिकार आधारित होनी चाहिए, न 
कि कल्याण आधारित । उन्होंने कहना यह भी है कि इस देश का नागरिक समाज अपनी 
मानसिकता को बदलने को तैयार नहीं है। इसीलिए दलित समाज के प्रति भेदभाव 
वरता जाता है और उन पर अत्याचार होते रहते हैं। 

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग केन्द्र और राज्यों की सरकारों को दलितों पर होने 
वाले अत्याचारों के प्रति उदासीन रवैये को भी जिम्मेदार मानता है। जाति आधारित 
सामाजिक ढांचे में उच्च और निम्न वर्ग उत्पन्न हो जाते हैं। यह रिपोर्ट यह मानती 
है ऊंची जातियों के लोग अपनी विशिष्टता बनाए रखने के लिए जिस प्रकार की हताशा 
भरी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसी कारण दलितों पर निरन्तर हिंसात्मक घटनाएं घटती रहती 
हैं। दलितों के प्रति इस वर्ग का घृणापूरित व्यवहार गालियों से प्रारम्भ होकर बलात्कार, 
मंदिर प्रवेश निषेध, सार्वजनिक नागरिक सुविधाओं से वंचित किए जाने तक चलता 
रहता है। आमतौर पर पुलिस की भूमिका भी दलितों के प्रति नकारालक होती है। 

यह सोचकर मुझे आश्चर्य होता है कि इस देश में हिन्दू हितों के लिए काम 
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करने वाली अनेक संस्थाओं का रवैया दलितों के अधिकारों के प्रति इतना उदासीनता 
भरा क्यों रहता है। हाल में ही गोरखपुर में विश्व हिन्दू महासंघ के तत्वावधान में 
धर्माचार्यों और संत समाज ने इस सम्बन्ध में बड़ी दहाड़ भरी चिंता व्यक्त की कि 
संसार के एकमात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल का चरित्र बदला जा रहा। नेपाल में लोकतंत्र आए, 
इससे उनका सरोकार नहीं है, नेपाल की राजशाही वनी रहे और वहां के निर्धन नागरिक 
रोजी-रोटी की तलाश में अपना देश छोड़कर इधर-उधर भटकते रहें, यह उनका हिन्दू 
राष्ट्रवाद है। भारत को वे हिन्दू राष्ट्र अवश्य बनाना चाहते हैं, किन्तु दलितों को 
सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त हों, सैकड़ों वर्षों पर उन पर हो रहे अत्याचार बंद हों, उनका 
शोषण और उत्पीडन समाप्त हों, समाज में उन्हें भी मानवीय गरिमापूर्ण स्थान प्राप्त 
हो यह उनके हिन्दू राष्ट्र एजेंडे में नहीं आता। 

यह भी कम आश्चर्यजनक नहीं है कि केन्द्रपाड़ा के जगन्नाथ मंदिर में दलितों 
के प्रवेश को लेकर जो घटना हुई उस पर किसी हिन्दू नेता ने कोई दो टूक प्रतिक्रिया 
व्यक्त नहीं की। विश्व हिन्दू परिषद के किसी नेता ने उसके साथ जुड़े संतों, किसी 
शंकराचार्य, महामंडलेश्वर ने यह नहीं कहा कि मंदिर प्रवेश सहित, दलितों के साथ 
किसी स्तर पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। 

अपने लखनऊ अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी ने फिर से राम मंदिर के 
निर्माण की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। यह राम मंदिर कैसा होगा? कया उसमें घोषित 
रूप से दलित प्रवेश पा सकेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी दलितों के प्रति निरन्तर 
होने वाले भेदभाव और उत्पीडन की खुलकर निंदा करेगी? क्या वह इस संदर्भ में अपनी 
सक्रिय भूमिका निभाएगी? अथवा क्या वह सवर्ण जातियों के वोट बैंक को बचाए रखने 
के लिए हो और ना कि ढुलमुल रवैये के झूले में झूलती रहेगी? 


(दैनिक जागरण, 28-2-2006) 
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क्या भाजपा सचमुच अल्पसंख्यकों को साथ 
लेना चाहती है? 


भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन लखनऊ में बड़े जोश-खरोश 
से सम्पन्न हुआ। अधिवेशन के अंतिम दिन अम्बेडकर मैदान में हुई रेली में जमा हुई 
विशाल भीड़ को देखकर पार्टी के कार्यकर्ता तो उत्साहित हुए ही, भाजपा का नेतृत्व 
भी बहुत आशान्वित हुआ। एक समय भाजपा उत्तरप्रदेश में लोकप्रियता की सीढ़ी पर 
सबसे ऊपर तक पहुंच गई थी। फिर वह नम्बर दो हुई और पतन हुआ तो नम्वर 
तीन पर पहुंच गई। इस समय उसका संतोष यही है कि स्वतन्त्रता के बाद लगभग 
तीन दशकों तक नम्बर एक पर रहने वाली कांग्रेस पार्टी अब चौथे नम्बर पर पहुंच 
गई है। 

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रैली में कहा कि दिल्ली का रास्ता 
लखनऊ होकर जाता है। उनकी यह बात सही है। स्वयं अटल जी इसी रास्ते से कितनी 
बार दिल्ली पहुंचे हैं। पहले भी लखनऊ “लक नाउ' था। अटल जी ने आशा व्यक्त 
की है कि अब फिर लखनऊ 'लकनाऊ' साबित होगा। 

भाजपा में यह मंथन निरन्तर होता रहा है कि केन्द्रीय सत्ता तक पहुंचने का 
सौभाग्य (लक) उन्हें किसी माध्यम से कैसे मिला, फिर यह छिना क्यों? भाजपा की 
सहयोगी संस्था विश्व हिन्दू परिषद सदा ही यह कहती रही है कि भाजपा (प्रखर) हिन्दू 
एजेंडा लेकर ही इस स्थिति तक पहुंची थी। केन्द्र में छह वर्ष के शासनकाल में उसने 
यह एजेंडा छोड़ दिया था। राष्ट्रीय जनतान्त्रिक मोर्चे के अन्य घटकों के दबाव में उसने 
अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात को भुला दिया, उस दृष्टि से कोई सक्रिय 
प्रयास नहीं किया। अटल जी के प्रधानमंत्रित्व काल में विहिप के नेता बहुत आक्रामक 
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होकर उन पर वार करते रहे और अटल जी बार-बार यह कहते रहे कि जब तक भाजपा 
को लोकसभा के पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता तब तक संसद से राममंदिर के निर्माण 
के सम्बन्ध में कोई विधेयक पारित नहीं करवाया जा सकता। विहिप नेताओं की यह 
तर्क कभी समझ में नहीं आया। वे यही सोचते रहे कि यह देश तो हिन्दूराष्ट्र है। अपना 
मंदिर बनाने के लिए किसी बहुमत, किसी कानून, किसी आम सहमति की क्या 
आवश्यकता है। उत्तरप्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार ने सुरक्षा बलों के घेरे में बाबरी 
मस्जिद का ढांचा गिरवा दिया था। विहिप चाहती थी कि ऐसी ही धींगा-मुश्ती करके 
उस स्थल पर राम मंदिर भी वना लिया जाए। 
भाजपा के नेतृत्व में एक वर्ग ऐसा है जो संभवतः यह मानता है कि रामजी 
की कृपा से भाजपा (या राजग) सत्ता में आई थी। मंदिर न बनने के कारण वे कुपित 
हुए और सत्ता जाती रही। सत्ता प्राप्त करनी है तो उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। 
इसीलिए लखनऊ अधिवेशन में राम मंदिर और हिन्दूत्व के एजेंडे को फिर से अपनाने 
की घोषणा को गई है। फिर से वही वातावरण बनने लगा है जो दो दशक पहले था। 
गोरखपुर में तीन दिवसीय हिन्दू महासम्मेलन में जुटे साधु-संतों और धर्माचायोँ ने हुंकार 
भरी हैं कि अयोध्या में राम मंदिर तो बनेगा ही, काशी और मथुरा भी वे लेकर रहेंगे। 
लखनऊ अधिवेशन में अटल जी ने भारतीय मुसलमानों की स्थिति पर चिंता 
भी जताई और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि भाजपा जाति-मजहब नहीं, बल्कि 
राष्ट्रीयता के आधार पर काम करेगी । उन्होंने अपने अभियान में मुसलमानों का सहयोग 
भी मांगा । 
इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस देश का मुसलमान भाजपा की सभी 
हिन्दूवादी घोषणाओं के बीच अटल बिहारी वाजपेयी को सबसे अधिक उदार मानता 
है। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय वाजपेयी ने अपनी ही पार्टी के उन उत्साही 
नेताओं का समर्थन नहीं किया था जो उस कांड में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। गुजरात 
में हुए मुस्लिम-विरोधी दंगों के समय वाजपेयी ने नरेद्र मोदी की आलोचना करते समय 
उन्हें राजधर्म निभाने की सीख दी थी। उन्होंने लोकसभा के पिछले चुनाव के समय 
राजग सरकार की हार के लिए नरेन्द्र मोदी को भी एक कारण माना था। उनके 
प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मुसलमानों का एक तबका भाजपा के साथ भी आया था। 
मुझे स्मरण है कि लगभग ढाई वर्ष पूर्व श्री के. आर. मलकानी (अब दिवंगत) 
की पुस्तक “इंडिया फर्स्ट” के लोकार्पण के अवसर पर अटल जी ने हिन्दुत्व के सम्बन्ध 
में एक टिप्पणी की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि स्वामी विवेकानंद जब हिन्दुत्व की 
बात करते हैं तो उन्हें कोई साम्प्रदायिक नहीं करता, किन्तु आजकल कुछ लोग अपने 
वक्तव्यों और भाषणों में हिन्दुत्व की जो व्याख्या कर रहे हैं, उससे तो मैं दूर ही रहना 
चाहता हूं। सभी जानते हैं कि उनका इशारा किनकी ओर था। इन लोगों ने हिन्दुत्व 
को एक 'कल्ट' बना देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। समय-समय पर ऐसे लोग जिस 
प्रकार की भाषा बोलते है वह देश के धार्मिक सौहार्द्र की उसी प्रकार विषाक्त करने 
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वाली होती है, जिसकी चिंता स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में दिए जाने वाले भाषणों 
में व्यक्त की थी। 
आखिर कोई मुसलमान भाजपा के साथ क्यों आए? जस्टिस सच्चर की रिपोर्ट 
की वात सामने रखें। सभी हिन्दूवादी संगठन निरन्तर इसके विरोध में बोल रहे हैं। 
“मुस्लिम तुष्टीकरण” ऐसे लोगों के लिए स्थायी मुहावरा वन गया है। यदि कोई मुसलमान 
जोर से छींक दे और सरकार उसे जुकाम की दवा देने की व्यवस्था करे तो इसे भी 
तुष्टीकरण की नीति कहा जाने लगता है। 
मैंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरह समझने की कोशिश की है इसमें 
तुलनात्मक दृष्टि से यह पता लगाने का प्रयास किया गया है कि शिक्षा, रोजगार, 
सरकारी गैर सरकारी नौकरियों, सुरक्षा बलों में उनकी संख्या, व्यापक रूप से उनकी 
आर्थिक स्थिति, अनेक क्षेत्रों में उनके साथ वरता जाने वाला भेद-भाव आदि वातों 
की क्या स्थिति है और उस दृष्टि से कुछ सिफारिशें भी की गई हैं। इसमें तुष्टीकरण 
कहां है। सरकार इससे पहले अनुसूचित जातियों-जनजातियों, पिछड़े वर्गो, महिलाओं 
आदि वर्गो की स्थितियों को जानने के लिए कमेटियां बनाती रही है, उनके द्वारा बनाई 
गई रिपोर्टो का अध्ययन भी करती रही है और उनके द्वारा की गई सिफारिशों को 
क्रियान्वित भी करती रही है, उस समय तुष्टीकरण की बात नहीं उठती। फिर सच्चर 
कमेटी की रिपोर्ट को लेकर वस्तुपरक दृष्टि क्यों नहीं अपनाई जाती? 
इस देश में इस समय जिस प्रकार का सामाजिक ढांचा है उसमें जीवन के 
सभी क्षेत्रों में [5 से 20 प्रतिशत व्यक्ति ही अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं। 
मुसलमानों का पिछड़ापन उनके लिए नहीं हैं जिन्हें ओ. बी. सी. कहा जाता है। सबसे 
अधिक पिछड़ापन दलित श्रेणी के लोगों में है। ये दोनों वर्ग हिन्दुओं में भी हैं और 
मुसलमानों में भी। हिन्दुओं सवर्ण-समृद्ध लोगों का प्रतिशत लगभग उतना ही है जितना 
ऊंची जाति के मुसलमानों का। इस देश की बड़ी संख्या पिछड़े वर्गो की है-पचास 
प्रतिशत से अधिक। अधिक मुसलमान भी इसी श्रेणी में आते हैं। मण्डल आयोग की 
सिफारिशों के अनुसार यदि 27 प्रतिशत का आरक्षण इस वर्ग को मिल रहा है उसमें 
मुसलमान भी शामिल हैं। कुछ लोगों द्वारा यह मांग भी की जा रही है कि इस कोटे 
में से 8 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को दिया जाए। सच्चर कमेटी की मुख्य 
बातें ये है- 
।. अल्पसख्यंकों के वंचित वर्गो के लिए समान अवसर आयोग की स्थापना की 
जाए। 
2. विभिन्न सामाजिकःधार्मिक वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय 'डाटा बैंक' को स्थापना 
. को जाए। 
3. अरजल (दलित) मुसलमानों को अनुसूचित जातियों अथवा अत्यन्त पिछड़े वर्गो 
में शामिल किया जाए। 
4. सार्वजनिक संस्थाओं में अल्पसंख्यकों की भागीदारी के लिए नामांकन प्रक्रिया 
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बनाई जाए। 
5, नौकरियों में मुसलमानों की गिनती बढ़ाने के लिए कदम उठाएं जाएं। 
6. भेदभाव की शिकायतों की पड़ताल करने के लिए कानूनी प्रक्रिया बनाई जाए। 
7. आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले हलकों के लिए अल्पसंख्यकों की अधिक संख्या 
को ध्यान में रखते हुए उनका परिसीमन किया जाए। 
8. पाठ्य पुस्तकों का धार्मिक सहनशीलता उत्पन्न करने और सामाजिक मूल्यों के 
औचित्य के लिए, मूल्यांकन किया जाय। 
9. विभिन्न सामाजिकःधार्मिक समूहों को विकास के लाभों को मिलने वाली मात्रा 
को परखा जाए। 
]0.मदरसों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों से जोड़ा जाए। मदरसों द्वारा दी गई 
डिग्रियों को विपभिन्न प्रकार की नौकयों के लिए मान्यता दी जाए। 
सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में धार्मिक आधार पर आरक्षण की कोई बात मुझे 
नहीं दिखाई दी। उसमें उस वात पर आग्रह अवश्य है कि जिस प्रकार हिन्दू अनुसूचित 
जातियों की सुविधाएं मिली हुई हैं उसी प्रकार अरजल मुसलमानों को भी मिलें। ये 
सुविधाएं यदि सिख और वौद्ध अनुसूचित जातियों को मिल सकती हैं तो मुसलमान 
और ईसाई दलित वर्ग को क्यों नही? 
प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय विकास परिषद की वैठक में कहा था 
कि देश के संसाधनों पर अल्पसंख्कों विशेषकर मुसलमानों के लिए वनने वाली 
योजनाओं की दावेदारी सबसे पहले होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के इस वक्तव्य पर भी 
काफी हो हल्ला हुआ और यह कहा जाने लगा कि मनमोहन सिंह ने भारत विभाजन 
की फिर से नींव रख दी। यह कहना बहुत भ्रमात्मक है। मुसलमान इस देश का बहुत 
बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग है-8.4. प्र. श. । इसमें भी कोई शक नहीं कि भारत में बहुत 
सी आतंकवादी और आराष्ट्रीय घटनाओं में कुछ कट्टरवादी वाहरी और आन्तरिक 
मुस्लिम संस्थाओं का हाथ रहता है किन्तु इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि हम 
इस देश के पूरे मुस्लिम समुदाय को लांछित करते रहें, उसे देश की मुख्यधारा में शामिल 
न होंने दे, सदा शक के घेरे में रखें। 
यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह विश्वास है कि वे मंदिर और 
हिन्दूत्व के मुदूदे को अपना आधार बना कर दिल्ली की गदूदी के आस पास पहुंच 
सकते हैं, तो यह उनका भ्रम है। एक ओर मुसलमानों को भइकाने वाली मुद्रा दिखाना 
और दूसरी ओर उनसे सहयोग की आशा करना बहुत बड़ा विरोधाभास है। 


(दैनिक जागरण, 04-02-2007) 
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पहचान के संकट से ग्रस्त है 
ये राज्य 


देश में अंग्रेजी सरकार से जब स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसी समय यह 
प्रश्‍न उठने लगा था कि स्वतन्त्र भारत में विभिन्न भाषा-भाषियों की अपनी अस्मिता 
की रक्षा कैसे होगी, उनकी अपनी पहचान किस प्रकार सुरक्षित रहेगी। उस समय कांग्रेस 
ने यह वायदा किया था कि स्वाधीनता के पश्चात देश के सभी राज्यों का भाषा के 
आधार पर गठन किया जाएगा, जिससे सभी भाषाओं को फलने-फूलने, विकसित होने, 
शिक्षा का माध्यम बनने, सरकारी कामकाज में प्रयोग में लाने का अवसर मिलेगा। छठे 
दशक में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और उसकी सिफारिशों में कहीं-कहीं 
फेरबदल करके अधिसंख्य राजयों का पुनर्गठन हुआ। यह कार्य लगभग एक दशक तक 
चलता रहा। हम सभी जानते हैं कि यह कार्य सरलता से नहीं हुआ था। इसके लिए 
कितने आन्दोलन हुए थे, कितनी हिंसा हुई थी। सम्पूर्ण देश को कितने संकटों से गुजरना 
पड़ा था। 

फिर उपराष्ट्रीयताओं की अपनी कषेत्रीयेताओं की बात शुरू हुई और कहीं 
भाषा, कहीं नस्ल, कहीं क्षेत्रीए वैशिष्ट्य, कहीं प्रशासनिक सुविधा को आधार बना कर 
नए-नए राज्य बनाए गए । पूर्वोत्तर भारत के अनेक राज्य-नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, 
मिजोरम आदि अस्तित्व में आए। कुछ समय पूर्व विहार से कटकर झारखंड, उत्तर प्रदेश 
से कटकर उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से कटकर छत्तीसगढ़ बने। अन्य अनेक राज्यों 
के बनने की भी चर्चा चल रही है। 

सभी और पहचान का संकट है। अनेक क्षेत्रीय, भाषाई धार्मिक और नस्ली 
वर्गों को यह भय निरन्तर सताता रहता है कि कुछ समुदाय अपनी जनसंख्या बल से, 
अपनी आर्थिक शक्ति से, अपनी राजनीतिक प्रभुता से अथवा अपनी धार्मिक आक्रमकता 


582 / राजनीति 


Hindi Premi 


रे 
F 


Sp ct th ERE 


से उनकी अलग पहचान को लुप्त कर देंगे, उन्हें हजम कर जाएंगे, उनका अस्तित्व 
समाप्त कर देंगे। संसार के अनेक भागों में ऐसा हुआ भी है। 

साहसी और उत्साही यूरोपीय नाजी पंद्रहवीं, सोलहवीं और सत्रहवीं शती में 
जब संसार के विभिन्न भागों में पहुंची तो अपने आधुनिक संसाधनों और कूटनीति 
के सहारे स्थानीय निवासियों को अपने अधीन कर लिया । उनका व्यापक नरसंहार भी 
हुआ, उन्हें जंगलों, पहाड़ों में खदेइ दिया गया अथवा उन्हें गुलामों जैसा जीवन जीने 
को बाध्य कर दिया गया। आज उनकी पहचान नाम मात्र की रह गई है। 

इसी प्रकार इस्लाम का झंडा लेकर जब अरबों ने ईरान पर हमला किया तो 
वहां का प्राचीन धर्म-जुरोस्त्रियन अपनी धरती में ही लुप्त प्रायः हो गया। बहुत से लोग 
अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बसने को लाचार हो गए। भारत में बसे हुए 
पारसी उन्हीं की संतान हैं। 

इस देश में अपनी पहचान का जितना बड़ा संकट असाम प्रदेश के सम्मुख 
रहा है उतना संभवतः अन्य किसी प्रदेश को नहीं रहा। लम्बे समय तक इस प्रदेश 
पर बंगाल का प्रभाव रहा। बड़ी मात्रा में बंगाली भाषी वहां गए । बंगाल के विभाजन 
से भी यह प्रक्रिया चलती रही। आज बंगलादेशियों की जितनी घुसपैठ असाम में उतनी 
और कहीं नहीं। असाम के चाय के वागों, कोयले के खदानों, रेलवे, प्लाईवुड बनाने 
वाली फैकिट्रयों, तेल उद्योग, ईटें बनाने वाले भट्ठों तथा अन्य अनेक उद्योगों के काम 
करने वाले हिन्दी भाषी (विशेष रूप से बिहारी) मजदूर बड़ी संख्या में इस प्रदेश में 
आए। इसका परिणाम यह हुआ कि यहां का जन-संतुलन बिगड़ने लगा। असाम वासियों 
की संख्या के मुकाबले गैर असमिया लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। 99] की 
जनगणना के अनुसार असमी भाषी लोगों की गिनती अपने ही राज्य में लगभग 58 
प्रतिशत रह गई है। असमी भाषियों की यह आशंका निर्मूल नहीं है कि यदि इसी प्रकार 
बंगलादेशी घुसपैठियों और बिहारी मजदूरों की संख्या बढ़ती गई तो अपने ही प्रदेश 
में वे कुछ समय पश्चात अल्पसख्यक हो जाएंगे। 

इस दृष्टि से त्रिपुरा जैसे प्रदेश का उदाहरण सामने हैं। आज त्रिपुरा के मूल 
निवासी भी उसी प्रकार की हिंसक गतिविधियों में लिप्त हैं जैसे यूनाइटेड लिबरेशन 
फ्रन्ट आफ असाम (उल्फा) के सदस्य कर रहे हैं। त्रिपुरावासियों की शिकायत यह है 
कि बंगाली भाषी लोग इतनी बड़ी मात्रा में यहां आकर बस गए हैं कि अब त्रिपुरा, 
त्रिपुरा नहीं रहा, पूरी तरह बंगाल हो गया है। त्रिपुरा विधान सभा में बंगालियों का 
बहुमत रहता है और मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक की सत्ता पर बंगालियों का ही वर्चस्व _ 
दिखता है। 

उल्फा के उग्रवादियों की शिकायत यह है कि ऊपरी असाम के तिनसुकिया, 
इिब्रूगढ़, धमाजी, शिवसागर जैसे जिलों में हिन्दी भाषियों की संख्या इतनी बढ़ गई 
है कि स्थान-स्थान पर मिनी बिहार, मिली राजस्थान, मिनी उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र बन 
गए हैं। उल्फा के उग्रवादियों ने इन दिनों ईटों के भट्ठों में काम करने वाले जिन बिहारी 
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मजदूरों की नृशंस हत्याएं की हैं, अधिकतर इन्हीं जिलों के निवासी हैं। 

जनगणना और क्षेत्रीय असंतुलन से उत्पन्न ऐसी समस्याएं देश के अन्य भागों 
में भी होती रही हैं। चार दशक पहले महाराष्ट्र, विशेषरूप से मुंबई में जब बाल ठाकरे 
के नेतृत्व में शिव सेना का उदय हुआ था तो वह भी लगभग ऐसा ही था। शिव सेना 
के अभियान का निशाना मुंबई में बसने वाले उत्तर भारतीयों और गुजरातियों के विरुद्ध 
था। शिव सेना प्रमुख बाल ठाकरे को लगने लगा था कि इन लोगों की प्रभुता इस 
कदर बढ़ गई है कि मराठी अस्मिता और मराठी पहचान के लिए गहरा संकट उत्पन्न 
हो गया है। गुजराती भाषियों के प्रति उनका आक्रोश इसलिए अधिक था कि मुंबई 
के उद्योग और व्यापार पर वे पूरी तरह छाए हुए थे। मराठी भाषी लोग सिर्फ़ उनकी 
नौकरी करते थे। जव वृन्महराष्ट्र का आंदोलन चल रहा था। उस समय लोकल ट्रेनों 
में शिवसेना के कार्यकर्ता गुजरातियों को टोपियों उछालते हुए उनसे कहते थे-गांधी, 
टोपी पहनना है तो सूरत जाओ। उत्तर भारतीयों के प्रति भी उनका आक्रोश समय-समय 
पर इसी प्रकार उभर आता था। हाल में ही बाल ठाकरे ने अपने एक वक्तव्य में बड़े 
आक्रामक भाषा में चेतावनी दी है कि महाराष्ट्र में रहना है तो अनिवार्यतः मराठी सीखनी 
और बोलनी पड़ेगी। 

पंजाव में भी एक सुगबुगाहट प्रायः सुनाई देती है। पंजाबी अखबारों में प्रायः 
इस प्रकार के लेख प्रकाशित हैं जिनमें बड़ी संख्या में पूर्वी उत्तर और बिहारियों के 
पंजाब में आ बसने के प्रति आशंकाएं व्यक्त की जाती है। उत्तरप्रदेश और बिहार से 
पंजाब में आने वालों की गिनती इन वर्षो में निरन्तर बढ़ी है। वहां इन्हें “भैये' कहा 
जाता है। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में ये जमींदारों के खेतों में काम करते हैं धान की 
रुपाई करते हैं, नगरों में कारखानों में काम करते हैं, रिक्शे चलाते हैं तथा इसी प्रकार 
के अन्य काम करते हैं। 

पंजाब में इन हिन्दी भाषियों का राजनीतिक प्रभुत्व भी निरन्तर बढ़ रहा है। 
और लुधियाना जैसे नगरों में इनका वोट बैंक बहुत प्रभावशाली हो गया है वहां इस 
सम्बन्ध में व्यापक आशंका व्यक्त की जाती है कि यदि यही सिलसिला वना रहा तो 
पंजाब की जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाएगा और वह पूरी तरह हिन्दी भाषी प्रदेश 
बन जाएगा। पंजाब और पंजाबी की अपनी पहचान संकट में पड़ जाएगी। 

अपनी भाषा और क्षेत्र की अपनी निजता स्थिर रखने और राज्य के बाहर 
के लोगों के प्रभुत्व से उसे बचाए रखने के लिए अनेक राज्यों ने कुछ प्रतिबंध लगाए 
हुए है। जम्मू-कश्मीर राज्य में किसी अन्य प्रदेश के नागरिक को न तो नागरिकता 
मिलती है, न ही वह व्यक्ति वहां सम्पत्ति खरीद सकता है। हिमाचल प्रदेश में कोई 
भैर हिमाचली सम्पत्ति नहीं खरीद सकता। ऐसे ही कुछ प्रतिबंध नागालैंड के लिए हैं। 
गोवा के लिए हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुछ जनजातियों के लिए हैं। 

असाम में जो काम उल्फा ने किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम 
ह। यह भी आवश्यक है कि केन्द्र और राज्य सरकार निर्दोष और निरीह नागरिकों 
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की सुरक्षा के कड़े से कड़े कदम उठाए, किन्तु इस समस्या को मात्र कानून और व्यवस्था 
की समस्या नहीं माननी है। भारत के सभी क्षेत्रों में विभिन्‍न राज्यों से गए हुए लोग 
जाकर बसते हैं और कार्य-व्यापार करते हैं। इसलिए इसे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखना 
चाहिए। यदि असाम में हिन्दी भाषियों पर इसलिए संकट आता है कि वे बाहर से 
आए हुए हैं तो उसकी प्रतिक्रिया यह भी हो सकती है कि बिहार तथा अन्य राज्यों 
में असमिया लोगों का जीवन संकट में पड़ सकता है। असोम सरकार ने इस आशंका 
को महसूस करते हुए बिहार, झारखंड और पश्चिमी बंगाल में बसने वाले असमियां 
लोगों की सुरक्षा केन्द्र सरकार से विशेष याचना की है। सन्‌ 2008 में उत्तर-पूर्व रेलवे 
में नौकरी में आरक्षण के प्रश्न पर स्थानीय और लोगों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया 
था। उस समय प्रतिक्रिया स्वरूप बिहार के अनेक रेलवे स्टेशनों पर रेल-यात्रा करते 
हुए असाम तथा उत्तरपूर्व के अनेक राज्यों के यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। 

मुंबई में गत चार दशकों में गैर-मराठी भाषियों के सिर पर तलवार लटकती 
रहती है। कश्मीर में गैर मुसलमानों का जीवन गत अनेक वर्षों से बहुत संकटग्रस्त 
हं। कोई नहीं कह सकता कि पंजाब में 'मैया” जनसंख्या कब संकट में पड़ जाए। 
उत्तराखंड में बसे हुए पंजाबी किसान स्थानीय और पंजाबी विवाद के शिकार हो जाएंगे 
कौन कह सकता है? 

मैं समझता हूं कि अस्मिता और पहचान की इस दुविधा पर राष्ट्रीय स्तर 
पर विचार होना चाहिए। आवश्यक हो तो इस सम्बन्ध में कुछ नीति भी बनाई जानी 
चाहिए। इसे मात्र उग्रवादी अथवा आतंकवादी समस्या मानकर निपटना नहीं चाहिए। 


(दैनिक जागरण, १5--2007) 
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क्या परवेज मुशर्रफ के शान्तिपूर्ण तेवरों पर 
भरोसा किया जा सकता है? 


पिछले दिनों पाकिस्तान में अनेक स्थानों पर 'कश्मीर सोलिडेरटी' दिवस मनाया गया। 
लोगों ने प्रदर्शन किए और बड़े-बड़े वैनरों सहित जुलूस निकाले और इस बात पर आग्रह 
किया कि भारतीय सेना (भारतीय) कश्मीर में मासूम लोगों पर जो जुल्म कर रही है, 
वे बंद होने चाहिए। ऐसी ही एक रैली में पाकिस्तान के राष्ट्रपति और मुख्य सेनाध्यक्ष 
परवेज मुशर्रफ ने अपने भाषण में कश्मीर समस्या के शान्तिपूर्ण समाधान के प्रति आशा 
व्यक्त करते हुए कहा कि इस समय भारत के साथ जिस ढंग की वार्ता चल रही है 
उससे समस्या के समाधान की आशाएं बढ़ गई हैं। ऐसा लगता है कि इस समस्या 
की 60 वर्ष पुरानी अंधेरी सुरंग से हम बाहर निकल रहे हैं, हमें कुछ रोशनी दिखाई 
देने लगी है। ऐसा लग रहा है कि यह समस्या सदा के लिए हल हो जाएगी, कश्मीर 
के लोगों का स्थायी शान्ति मिल जाएगी। 

इस दृष्टि से कुछ अच्छे संकेत अवश्य दिखाई दिए हैं। हुर्रियत कान्फेंस के 
अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूख और अन्य कुछ लोग इस्लामाबाद गए थे। वहां उमर 
फारूख ने एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहीं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कश्मीर 
समस्या का समाधान करने के लिए हिंसा का मार्ग छोड़ देना चाहिए। लम्बे समय तक 
इस मार्ग को अपनाया गया है, उसके बहुत अल्प लाभ हुए हैं और नुकसान बहुत अधिक 
हुए हैं। 

पाकिस्तान में गत 60 वर्षों में यह प्रबल धारणा रही है कि इस समस्या का 
निदान बाहुबल है। स्वयं मुहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनने के 2 महीने बाद 
ही सीमा-प्रान्त के कबाइलियों की पाकिस्तान की सेना की पूरी मदद से कश्मीर पर 
हमला करवाया था। एक समय ये कबाइली कश्मीर के बड़े भाग को रौंदते हुए श्रीनगर 
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के बहुत पास तक पहुंच गए। उस समय राज्य के महाराजा हरि सिंह भयभीत होकर 
श्रीनगर छोड़कर जम्मू चले गए थे। बाद में जब भारतीय सेनाओं ने वहां पहुंचकर 
हमलावरों को खदेड़ तो कश्मीर के बड़े भाग को उनके चंगुल से छुड़ाया जा सका। 
फिर भी उस राज्य का 40 प्रतिशत से अधिक भाग उस ओर रह गया जिसे आज 
“आजाद कश्मीर' कहा जाता है। 
कश्मीर के सम्बन्ध में वहां की सरकार और वहां के जेहादी उग्रपंथी और 
स्वयं कश्मीर के अलगाववादी तत्व लगातार यह प्रयत्न करते रहे हैं कि चाहे सीधा युद्ध 
करके अथवा आतंकवादी ढंग अपनाकर कश्मीर को भारत से अलग किया जाए। 7965 
के भारत पाक युद्ध से पहले वहां के राष्ट्रपति जनरल आयूब खान यह दावा किया 
करते थे कि वे जब चाहेंगे, टहलते हुए दिल्ली पहुंच जाएंगे । किन्तु उस युद्ध के परिणाम 
ने उनका वह भ्रम तोड़ दिया था। बाद में दोनों देशों के बीच कई वार छोटे-बड़े युद्ध 
हुए। कारगिल युद्ध को जनरल मुशर्रफ ने ही नियोजित किया था, जब वे पाकिस्तान 
के सेनाध्यक्ष थे। 
कश्मीर में गत दो दशक से आतंकवादियों ने जिस प्रकार का अभियान छेड 
रखा है उसके पीछे भी उद्देश्य तो यही है कि ऐसी हिंसक कारवाइयों से भारत को 
भयभीत रखा जाए। ऐसे सभी प्रयासों को पाकिस्तान सरकार की ओर पूरी सहायता 
और समर्थन मिलता है। लश्करे ताइबा, जैशे मोहम्मद जैसे जेहादी संगठन पाकिस्तान 
में ही जन्मे, उनके आतंकवादियों के प्रशिक्षण केन्द्र पाकिस्तान में है अथवा पाकिस्तान 
नियन्त्रित कश्मीर में। उसी ओर से ये आतंकवादी भारतीय सीमा में प्रवेश करते हैं। 
किन्तु एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि खुली जंग करके अथवा भारतीय 
सीमा में घुसपैठिए भेजकर और कश्मीर सहित भारत के विभिन्न भागों में आतंक 
फैलाकर पाकिस्तान अथवा उसके द्वारा पाले हुए जेहादी तत्व किसी प्रकार की सफलता 
22220 कर सकते । छह दशक से निरन्तर ऐसे प्रयास हो रहे हैं। परिणाम भी सबके 
सामने हैं। 
इस समय पाकिस्तान की अपनी स्थिति बहुत संकटग्रस्त है। अफगानिस्तान 
के साथ लगती उसकी सीमा बुरी तरह अशान्त है। पाकिस्तान सदा ही वहां के 
कट्टरपंथी तालिबानों की सहायता करता रहा है। अमेरिकी सरकार के हस्तक्षेप ने वहां 
के तालिबानी शासन को समाप्त किया है। हमीद करजई की लोकतांत्रिक सरकार अपने 
अस्तित्व के लिए अमेरिका पर पूरी तरह आश्रित है। हताश तालिबानी तत्वों को 
पाकिस्तान में न केवल आश्रय मिलता है, करजई सरकार से लड़ने के लिए हथियार 
भी मिलते हैं। पाकिस्तान के वजीरिस्तान क्षेत्र में लाखों अफगानिस्तानी शरण लिए हुए 
है। हमीद करजई का सबसे बड़ा रोष परवेज मुशर्रफ के प्रति है, जिसे वह कड़े शब्दों 
में व्यक्त करता रहता है। इस क्षेत्र के लोगों में बगावत की आग निरंतर भड़कती रहती 
है, जिसे नियन्त्रित करने के लिए पाकिस्तानी सेनाएं वहां युद्ध पैमाने पर कार्रवाइयां 
. करती रहती हैं। 
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बलोचिस्तान का सूबा पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार के लिए दूसरा बड़ा 
संकट है। इस प्रदेश के नेता लगातार यह शिकायत करते रहते हैं कि परवेज मुशर्रफ 
की सरकार उनके साथ बहुत भेदभाव करती है। आज स्थिति यह है कि बलोचिस्तान 
के लोग पाकिस्तान शासन से अपनी आजादी चाहते हैं। वहां उभरते हुए विद्रोह को 
दबाने के लिए पिछले दिनों पाकिस्तानी सेना ने वमवारी भी की जिसमें वहां का सबसे 
वड़ा नेता मारा गया। 

पाकिस्तान का सबसे वड़ा संकट शिया-सुन्नी विवाद है। इस देश में 80 
प्रतिशत लोग सुन्नी हैं। शिया समुदाय के लोगों से इनका वैमनस्य इस सीमा तक पहुंच 
गया है कि शिया मस्जिदों ने नमाज अदा करते हुए शियाओं पर गोलियां बरसाकर 
सुन्नी जुनूनी लोग उनकी हत्या कर देते हैं। अल्पसख्यक शिया भी इसी ढंग से उसका 
प्रतिवाद करते हैं और वे अनेक स्थानों पर विस्फोट करके सुन्नियों की हत्या कर देते 
हैं। 

पाकस्तिन में वम विस्फोट की घटनाएं निरंतर होती रहती हैं। वहां का सबसे 
बड़ा नगर कराची संभवतः संसार का सवसे अधिक अशान्त नगर है। ये विस्फोट विदेशी 
नागरिकों की हत्या के लिए भी किए जाते हैं, किन्तु अधिकतर शियाओं और सुन्नियों 
के बीच होते हैं जिनमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। 

शियाओं और सुन्नियों के वीच के वैमनस्य ने ईराक की जो दुर्दशा की है 
उससे सारा संसार चकित है। शिया बहुमत होने के वावजूद यहां का शासन सुन्नियों 
के हाथों में रहा। आज वहां का शासन शियाओं के हाथों में है। जब सदूदाम हुसैन 
को वहां फांसी दी गई तो संसार के अनेक भागों में बसे सुन्नी मुसलमानों ने गहरा 
दुख प्रकट किया किन्तु शिया मुसलमानों ने हर्ष व्यक्त किया और मिठाइयां भी बांटी। 

परवेज मुशर्रफ इन संकटों को झेल रहे हैं। सत्ता संभाले उन्हें सात वर्ष से 
अधिक हो गए। कट्टर जेहादी तत्वों के बीच वह इसलिए नापसंद किए जाते हैं कि 
उन्होंने उस समय अमेरिका की मदद की जब उसने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया 
था। उन्होंने अमेरिकी बमवर्षक जहाजों को अपने हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने की 
अनुमति दी थी। आज भी वह राष्ट्रपति बुश की कृपा पर पूरी तरह निर्भर करते हैं। 
कटूटरपंथियों द्वारा उनकी हत्या करने की कोशिश कई वार हो चुकी है और वे वाल-वाल 
बचे हैं। 

आन्तरिक और अन्तराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की छवि इन वर्षों में निरन्तर 
खराब हुई है। संसार में इसे टेररिस्तान समझा जाता और आतंकवादियों को उत्पन्न 
करने, उन्हें पालने-पोसने की नर्सरी कहा जाता है। एक फौजी तानाशाह, जो कुछ समय 
पहले तक जेहाद को पाकिस्तान की नीति का आधार मानता था, अब जेहादियों दारा 
अमेरिकी विश्य व्यापार केन्द्र पर किए गए आक्रमण के पश्चात्‌, उदार शासक का चेहरा 
बना रहा है। 
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पाकिस्तान में जनतंत्र के हनन और सैनिक शासन की तानाशाही के कारण, 
राष्ट्रमंडल से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। कुछ समय के लिए वहां आए 
हुए जनतंत्र के कारण उसे फिर से वह सदस्यता प्राप्त हो गई थी। परवेज मुशर्रफ 
ने जनतांत्रिक प्रक्रिया से बने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपदस्थ करके वहां फिर 
से सैनिक तानाशाही स्थापित कर दी। संसार भर में उनकी व्यापक आलोचना हो रही 
थी, जिसे देखते हुए उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को कई बार यह आश्वासन दिया 
कि वह शीघ्र ही अपने देश में जनतंत्र को बहाल करेंगे। उन्होंने निरन्तर यह आश्वासन 
भी दिया कि वे शीघ्र ही सेनाध्यक्ष का पद भी त्याग देंगे। 

पाकिस्तान में जनतंत्र लाने का एक दिखावा 2002 में किया गया। राष्ट्रपति 
के चुनाव के लिए जिस प्रकार का जाली मतदान हुआ उसमें परवेज मुशर्रफ को 90 
प्रतिशत से अधिक मत मिले और वे पांच वर्ष के लिए राष्ट्रपति बन गए। उस समय 
उन्होंने यह वायदा भी किया कि 2004 के अंत तक वह सेनाध्यक्ष का पद छोड़ देंगे, 
किन्तु समय आने पर उन्होंने यह वायदा नहीं निभाया और राष्ट्रपति होने के साथ-साथ 
सेनाध्यक्ष भी बने रहे। 

इस समय वह फिर से पांच वर्ष के लिए सत्ता संभालने की तैयारी कर रहे 
हैं और पाकिस्तान के चार प्रान्तों की विधान संभालने की तैयारी कर रहे हैं और 
पाकिस्तान के चार प्रान्तों की विधान सभाओं के चुनाव से पहले ही अपने आपको 
निर्वाचित करा लेना चाहते हैं। 

परवेज मुशर्रफ की लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। इस समय गरम 
भाषा बोलने की स्थिति में वह नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि फिर से राष्ट्रपति 
चुने जाने के बाद उनकी भाषा कैसी होगी। 


(दैनिक जागरण, ]5-2-2007) 


महीप सिंह रचनावली / 588 


Hindi Premi 


सोनिया गांधी का करिश्मा 
टूट रहा है 


स्वाधीनता की प्राप्ति के बाद से ही इस देश में कांग्रेस की राजनीति व्यक्ति का करिश्मा 
राजनीति रही है। पं. जवाहर लाल नेहरू का अपना करिश्मा था। उस करिश्मे को तोड़ने 
की कोशिश एक ओर पुरुषोत्तम दास टंडन और द्वारिका प्रसाद मिश्र ने की थी-दूसरी 
ओर जय प्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने की थी, किन्तु वे सफल नहीं 
हुए थे। अन्तिम समय तक उनका करिश्मा बरकरार रहा। इस स्थिति को इंदिरा गांधी 
और राजीव गांधी ने भी बनाए रखा। राजीव गांधी के देश के राजनीतिक पटल से 
एकाएक हट जाने के बाद नेहरू गांधी परिवार का करिश्मा टूटने लगा। देश की सत्ता 
राजनीति में उथल-पुथल होने लगी। सभी भागों में गैर-काग्रेसवाद का उभार शुरू हो 
गया। पार्टी के अन्य किसी बड़े नेता में वैसा करिश्मा उत्पन्न करने की शक्ति नहीं 
'शी। कांग्रेस के सभी बड़े-छोटे नेताओं ने बड़ी शिद्दत से यह महसूस किया कि इस 
समय केवल सोनिया गांधी ही नेहरू-गांधी परिवार वाला करिश्मा फिर से ला सकती 
है। कांग्रेस की डूबती नैया वही पार लगा सकती है, इसलिए उनकी शरण में जाना 
ही जाना ही एक मात्र विकल्प है। 

बहुत हद तक कांग्रेस जनों का विश्वास सही निकला। पार्टी की कमान 
संभालते ही राजनीति की सत्ता की नदी में डगमगाती कांग्रेस की नैया जल को सतह 
पर स्थिर होकर चलने लगी। जवाहर लाल नेहरू के समय लोकसभा में कांग्रेस सांसदों 
की अधिकतम संख्या (957 में) 87 थी, 984 में राजीव गांधी के समय यह संख्या 
4]5 तक पहुंच गई थी। फिर यह ग्राफ नीचे गिरने लगा। ]999 में यह संख्या ।4 
तक पहुंच गई थी। इसके मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार उठ रहा 
था। ।999 में हुए लोक सभा चुनावों के बाद उसके सांसदों की संख्या 282 हो गई थी। 
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2004 में हुए चुनाव की पूरी बागडोर सोनिया गांधी के हाथों में थी सारे 
देश में घूम-घूमकर जिस ढंग से उन्होंने अपनी पार्टी का प्रचार किया था, उसका परिणाम 
यह हुआ कि कांग्रेस सांसदों की संख्या 45 हो गई और भाजपा 288 की संख्या पर 
आ गई। भाजपा ने अपने नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का निर्माण करके 
अपने लिए बहुमत जुटा लिया था। इस बार कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त प्रगतिशील 
गठबंधन बना और उसे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। 

इसमें कोई संदेह नहीं कि इन चुनावों के बाद सोनिया गांधी की लोकप्रियता 
बहुत बढ़ गई। कांग्रेस के छोटे-बड़े नेता उनके लिए ऐसे कसीदे पढ़ने लगे, जैसे शायद 
इंदिरा गांधी के भी नहीं पढ़े जाते थे। गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण 
स्वाभाविक रूप से उन्हें प्रधानमंत्री की गदूदी संभालनी थी, किन्तु उन्होंने देख लिया 
था कि उनके विदेशी मूल का होने का मुदूदा चारों ओर उठ खड़ा होगा और कांग्रेस 
के अंदर और बाहर के कितने ही विरोधी मोर्चा बनाकर खड़े हो जाएंगे। बड़ी समझदारी 
से काम लेते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पद न लेने की घोषणा को और मनमोहन सिंह 
को यह भार सौंप दिया। उनके इस कथित त्याग की भी उनके प्रशंसकों द्वारा भरपूर 
प्रशंसा हुई। प्रधानमंत्री न होते हुए भी सत्ता के सभी सूत्र उनके हाथ में रहे। कांग्रेस 
की वे अध्यक्ष बनी रही। संप्रग की भी चेयर परसन बनी रही। उनका जादू लगातार 
चलता रहा। 

किन्तु पिछले कुछ समय में देश की राजनीति जिस ढंग से करवट बदल रही 
है, उससे लगता है कि सोनिया गांधी का करिश्मा टूट रहा है। यह भी दिख रहा है 
कि करिश्मे की राजनीति के दिन जा रहे हैं। 

इस समय शासन संयुक्त प्रगतिशील मोर्चे का है। वामपंथी दल सत्ता में 
शामिल नहीं हैं किन्तु सत्ता की नकेल उनके हाथ में है। यदि ऐसा न होता तो मुलायम 
सिंह की सरकार कब की बर्खास्त हो चुकी होती और उत्तरप्रदेश राष्ट्रपति शासन के 
अन्तर्गत होता। 

इस बीच जो चुनाव हुए हैं उनसे जो संकेत मिले हैं वे भी यह दशति हैं 
कि आम जनता अब किसी नेता के करिश्मे से इतनी प्रभावित नहीं होती। जितनी 
अपनी रोजमर्रा की आवश्यकताओं से। इसी के साथ एक बात और है। अब जनता 
को भावनात्मक मुदूदे भी बहुत प्रभावित नहीं करते। 

पंजाब का उदाहरण हमारे सामने है। 997 में वहां की विधानसभा के जो 
चुनाव हुए थे उनके अकाली दल और भाजपा गठजोड़ को लगभग दो तिहाई बहुत 
प्राप्त हुआ था। अकाली दल को स्वयं ही इतने स्थान प्राप्त हो गए थे, जिससे वह 
स्वयं ही अपनी सरकार बना सकता था। उस समय पंजाब भावनात्मक मुदूदों से मुक्त 
नहीं हुआ था। 2984 में हुए आपरेशन ब्लू स्टार और सिख विरोधी दंगों के घाव अभी 
ताजा थे। राजीव गांधी और संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के मध्य हुआ समझौता अपना 
दम तोड़ चुका था। सुरजीत सिंह की सरकार दो वर्ष का कार्यकाल पूरा किए बिना 
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केन्द्र की कांग्रेस सरकार द्वारा भंग कर दी गई थी। वहां राष्ट्रपति शासन का लम्बा 
दौर चला था। अकालियों के चुनाव बहिष्कार के कारण ]992 में बेअंत सिंह की कांग्रेस 
सरकार केवल ]0 प्रतिशत हुए मतदान के बाद सत्ता में आ गई थी। पंजाब के सैकड़ों 
युवक आतंकवाद को समाप्त करने के नाम पर झूठे पुलिस मुकाबलों मार डाले गए 
थे। 

ऐसी मानसिक पृष्ठभूमि में 997 के चुनाव हुए थे। उस समय प्रकाश सिंह 
बादल का उदार, लोकतांत्रिक चेहरा हिन्दू-सिख एकता का प्रतीक बन गया था। इसलिए 
उस समय अकाली दल और भाजपा का गठबंधन बहुत सफल हुआ था। 

किन्तु 5 वर्ष के शासनकाल में बादल सरकार के मंत्रियों, कार्यकर्ताओं, 
अफसरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे और यह कहा जाने लगा कि छोटी-मोटी 
नौकरी प्राप्त करने के लिए भी कई लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। इसमें संदेह 
नहीं कि उस काल में पंजाव का हर दृष्टि से बहुत विकास हुआ किन्तु भ्रष्टाचार के 
आरोपों की ऐसी झड़ी लगी कि बादल सरकार की लोकप्रियता का ग्राफ नीचे गिरने 
लगा। 

997 के चुनाव में कांग्रेस को केवल ।4 स्थान ही प्राप्त हुए थे और ऐसा 
लगने लगा कि पंजाब में अब कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी जो पश्चिमी बंगाल 
और तमिलनाडु में हो गई है। सोनिया गांधी ने पंजाब कांग्रेस की कमान कैप्टन 
अमरिन्दर सिंह को सौंप दी। बादल सरकार की गिरती साख का पूरा लाभ कांग्रेस 
ने उठाया। मतदाता के सम्मुख आपरेशन ब्लू-स्टार और सिख विरोधी दंगों जैसे मुद्दे 
इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे, जितना सरकारी भ्रष्टाचार का मुद्दा । परिणाम यह हुआ कि 
2002 के चुनाव में कांग्रेस विधायकों की संख्या 4 से ऊपर उठकर 64 हो गई। अकाली 
दल के 70 से अधिक विधायक थे। वे घटकर 4! रह गए। भाजपा ]8 से3की 
संख्या पर आ गई । पंजाब में अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन गई। 

इस बार पंजाब में जो चुनाव हुआ उसमें भावनात्मक मुदूदे बहुत पीछे छूट 
गए। अकाली दल ने आपरेशन ब्लू स्टार और ।984 के सिख-संहार जैसे मुदूदों को 
याद नहीं किया। भाजपा ने हिन्दू एजेंडे की कोई बात नहीं की। सारा चुनाव विकास 
और महंगाई के सवाल पर लड़ा गया। दोनों पक्षों की ओर से जो चुनाव घोषणा पत्र 
जारी किए गए उनका सम्बन्ध भी भ्रष्टाचार रहित प्रशासन देना तथा कृषि और 
औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यो के वायदे ही अधिक थे। 

इस चुनाव में कैप्टन अमरिन्दर सिंह और प्रकाश सिंह बादल ही पूरी तरह 
छाए रहे। दोनों ओर से एक-दूसरे पर व्यक्तिगत रूप से इतने लांछन लगाए गए कि 
शब्दकोषों में शब्द नहीं रहे। पंजाबी समाचार पत्रों में दोनों नेताओं के कुरूचिपूर्ण 
विज्ञापन पूरे-पूरे पृष्ठों में छपते थे। किसने कहां कितनी सम्पत्ति जमा कर रखी है इसके 
अतिश्योवितपूर्ण विवरण अखबारों में दिए जाते थे। ऐसे प्रचार को देखकर लगता था 
कि चुनाव में दो राजनीतिक पक्ष भाग नहीं ले रहे है, बल्कि दो व्यक्ति निजी स्तर 
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पर अखाड़े में उतरे हुए है और मुट्ठियों भींचकर एक-दूसरे की परखियां उड़ा देने की 
धमकियां दे रहे हैं। किसी भी लोकतांत्रिक चुनाव में प्रचार की मर्यादाओं का इस स्तर 
पर उतर आना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। 
इन चुनावों में एक स्पष्ट संकेत मिलता है। भावनात्मक मुद्दे कभी-कभी 
और अल्पावधि के लिए ही कारगर होते हैं। आम आदमी का पहला सरोकार उसके 
जीवनयापन का है। कुछ वर्ष पूर्व दिल्‍ली की भाजपा सरकार प्याज की महंगाई के मुदूदे 
पर हार गई थी। इस बार पंजाब में महंगाई को पूरी तरह भुनाया गया। यह बात बहुत 
कम लोगों की समझ में आती है कि शेयर बाजार की संसेक्स किस स्तर पर है, हमारे 
पास विदेशी मुद्रा का कितना बड़ा भंडार है, सूचना प्रौद्योगिकी में भारत ने कितनी 
उन्नति की है। उसका सीधा सरोकार इस बात से है कि बाजार में आटा, दाल, चावल, 
तेल और सब्जियों का क्या भाव है। उत्तराखंड में इस बार भाजपा को जो सफलता 
प्राप्त हुई है, वह हिन्दुत्व के एजेंडे या अयोध्या में राम मंदिर के मुदूदे पर नहीं मिली 
है। उसकी सफलता पिछली कांग्रेस सरकार की असफलता और महंगाई के कारण है। 
शीघ्र ही उत्तर प्रदेश की विधान सभा के चुनाव होने हैं। दिल्‍ली नगर निगम 
के चुनाव तो कुछ दिन बाद ही होने हैं। कांग्रेस पार्टी अभी भी सोनिया गांधी के करिश्मे 
कर भरोसा बांधे हुए हैं। जितनी जल्दी उसका मोहभंग हो जाए, उसके लिए अच्छा 
| : 


(दैनिक जागरण, 8-3-2007) 
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परिशिष्ट 


प्रकाशित कृतियाँ 


कहानी संग्रह 

।. सुबह के फूल I959 
2. उजाले के उल्लू I964 
3. घिराव I968 
4. कुछ और कितना I973 
5. मेरी प्रिय कहानियां I973 
6. भीड़ से घिरे चेहरे ]977 
7. कितने संबंध I979 
8. इक्यावन कहानियां I980 
9. महीप सिंह की चर्चित कहानियां ]984 
0. धूप की उगंलियों के निशान ]993 
7]. सहमे हुए I998 
।9. महीप सिंह की समग्र कहानियां (तीन खण्ड) 2000 
]3. दिल्ली कहां है 2002 
4. ऐसा ही है 2002 
उपन्यास 


।. यह भी नहीं - राजपाल एंड संस दिल्ली, ]976 (प्रथम संस्करण) 
द्वितीय संस्करण हिन्दी पाकेट बुक्स, दिल्ली 979 
तृतीय संस्करण अभिव्यंजना प्रकाशन, दिल्‍ली ।983 
चतुर्थ संस्करण नया साहित्य केन्र, दिल्ली, 005 

(पंजाबी, गुजराती, मलयालम एवं अंग्रेजी में भी प्रकाशित) 

2. अभी शेष है, 2004 (पंजाबी में भी प्रकाशित) 


व्यंग्य संग्रह 
एक नये भगवान का जन्म 200I 
एक गुण्डे का समय बोध 2007 
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निबंध संग्रह 
कुछ सोचा : कुछ समझा 2002 


शोध कार्य 

- गुरु गोबिन्द सिंह और उनकी हिन्दी कविता 

- आदिय्रंथ में संगृहीत संत कवि 

- सिख विचारधारा : गुरु नानक से गुरु ग्रंथ साहिब तक 


जीवनी 

- गुरु गोबिन्द सिंह : जीवन और आदर्श 

- गुरु तेग बहादुर : जीवन और आदर्श 

- गुरु गोविन्द सिंह (साहित्य अकादमी के लिए) 
- स्वामी विवेकानंद 


बाल साहित्य 

- न इस तरफ न उस तरफ 
- गुरु नानक - जीवन प्रसंग 
- एक थी संदूकची 


सम्पादन 

. सचेतन कहानी : रचना और विचार 

- पंजाबी की प्रतिनिधि कहानियां 

. गुरु नानक और उनका काव्य 

- विचार कविता की भूमिका 

. लेखक और अभिव्यक्ति की स्वाधीनता 
. हिन्दी उपन्यास : समकालीन परिदृश्य 
- साहित्य और दलित चेतना 

« जापान : साहित्य की झलक 

. आधुनिक उर्दू साहित्य 

0. विष्णु प्रभाकर : व्यक्तित्व और साहित्य 


OH NTS ७९४ +» DNS 


महीप सिंह के साहित्य पर प्रकाशित पुस्तकें 

।. महीप सिंह का कथा-संसार, डॉ. कमलेश सचदेव, अभिव्यंजना, नई दिल्ली 
2. कथाकार महीप सिंह, सं. डॉ. गुरचरण सिंह, अभिव्यंजना, नई दिल्ली 

3. करक कलेजे माहि, सं. डॉ. कमलेश सचदेव, भारती पुस्तक भंडार, दिल्ली 
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24. 


पुरस्कार एवं सम्मान 


भाषा विभाग (पंजाब) द्वारा वर्ष का श्रेष्ठ कथा साहित्य के रूप में 'उजाले के उल्लू' 
और 'घिराव' कहानी संग्रह पुरस्कृत (!965 एवं 969) 
'उजाले के उल्लू? कहानी संग्रह केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत (966) 
हिन्दी साहित्य संस्थान, उत्तर प्रदेश द्वारा पुरस्कृत (।97 एवं 989) 

भाषा विभाग (पंजाब) द्वारा शिरोमणि साहित्यकार के रूप में सम्मानित (986) 
हिन्दी और पंजाबी अकादमियों (दिल्ली) द्वारा श्रेष्ठ कहानी संग्रह (“5। कहानियां' 
हिन्दी तथा 'सहमे हुए' पंजाबी) के लिए पुरस्कृत (985 एवं 989) 

संत निधान सिंह केसर मेमोरियल सम्मान, कथा साहित्य में योगदान के लिए (]990) 
साहित्यिक उपलिव्धयों के लिए साखा पुरस्कार (990) 

हिन्दी साहित्य में विशेष योगदान के लिए अदीव इंटरनेशनल साहिर सम्मान 
(लुधियाना) (990) 

पंजाबी साहित्य में विशिष्ट योगदान के लिए डॉ. साधू सिंह हमदर्द सम्मान (992) 


. समन्वय सारस्वत सम्मान (993) 
, हिन्दी प्रचारिणी समिति, कानपुर द्वारा साहित्य भारती (अलंकरण) से सम्मानित 


(I994) 


' छठे विश्व हिन्दी सम्मेलन (लंदन) में हिन्दी भाषा और साहित्य में विशिष्ट योगदान 


के लिए सम्मान (999) 


, इंडो कैनेडियन टाइम्स ट्रस्ट, सरी (कनाडा) द्वारा पंजाबी पत्रकारिता में विश्ष्टि 


योगदान के लिए विशेष सम्मान (999) 


, राष्ट्रीय हिन्दी परिषद, मेरठ द्वारा हिन्दी रत्न उपाधि से सम्मानित (999) 
, इंस्टीट्यूट ऑफ पंजाबी लैंगवेज एण्ड कल्चर (लाहौर) द्वारा 'एवार्ड ऑफ डिस्टिवशन' 


सम्मान (2000) 


. लाहौर की इसी संस्था द्वारा कहानी सम्मान (2000) 
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा द्वारा हिन्दी के विकास तथा प्रसार में उल्लेखनीय 


सेवाओं के लिए सम्मानित (2000) 
. पत्रकारिता भूषण सम्मान उ. प्र. हिन्दी संस्थान, लखनऊ (2002) 


. कुँवर चंद्र प्रकाश सिंह साहित्य शिरोमणि सम्मान (2002) 


. इटावा हिन्दी सेवा निधि द्वारा प्रदत्त जनवाणी सम्मान (2००2) 

. हिन्दी अकादमी (दिल्ली) द्वारा साहित्यकार सम्मान' (2003) 

. पंजाबी अकादमी (दिल्ली) द्वारा “परम साहित्य सम्मान” (2004) 

, विशिष्ट हिन्दी सेवा सम्मान, राष्ट्रीय हिन्दी परिषद, मेरठ (2006) 
राष्ट्रीय भाषा गौरव सम्मान, संसदीय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली (2006) 
, साहित्यश्री सम्मान, दिल्ली हिन्दी साहित्य सम्मेलन (2006) : 

. डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय सम्मान (2007) 

. पं. जुगल किशोर शुक्ल, उत्कर्ष अकादमी, सम्मान कानपुर (2007) 
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महीप सिंह के साहित्य पर हुए/हो रहे शोध कार्य 


महीप सिंह की कहानियों का कध्य और शिल्प, प्रो. रतन सिंह, राजपूत, हिन्दी 
विभाग, एस. पी. डी. एम. कालेज, शिरपुर जिला-धुलिया, महाराष्ट्र 


महीप सिंह की कहानी कला, प्रो. हरजी भाई ना. वाघेला, हिन्दी विभाग, सौराष्ट्र 


यूनिवर्सिटी, राजकोट 

महीप सिंह का कथा साहित्य : मानव मूल्यों का संदर्भ, सुश्री मनिन्द्र भाटिया, गुरु 
नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर 

सचेतन कहानी आन्दोलन के संदर्भ में महीप सिंह की कहानियों का मूल्यांकन, 
सुश्री सीमा खान, महर्षि दयानन्द सरस्वती कॉलेज, अजमेर विश्वविद्यालय, 
अजमेर 


. महीप सिंह का कथा संसार, एम. मनोज कुमार, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय, 


तिरुपति 


. महीप सिंह और उनका कहानी साहित्य, प्रो. श्रीमती अनिता लक्ष्मण वेताल, हिन्दी 


विभाग, कला वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, राहुरी, जिला-अहमदनगर, पुणे 
विश्वविद्यालय 


. कहानीकार महीप सिंह के कृतित्व का अनुशीलन, सुश्री सुषमा मोरेश्वर डहाटे, 


नागपुर विश्वविद्यालय 


. महीप सिंह के कथा साहित्य में चित्रित मध्यम वर्ग, रविन्द्र कुमार, जनता वैदिक 


कालेज, बड़ौत, बागपत, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ 


. कहानीकार महीप सिंह : संवेदना और शिल्प, अजित चुनिलाल चव्हाण, पुणे 


विश्वविद्यालय, नंदूरबार -4245.2 


. साठोत्तरी हिन्दी कहानी और कथाकार महीप सिंह, श्रीमती शगुफ्ता खान, अलीगढ़ 


मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ 


. महीप सिंह की कहानियों में युग बोध, कु. सायरा बानो नवलगुंदु, कर्नाटक 


विश्वविद्यालय, धारवाइ (कर्नाटक) 


- कहानीकार महीप सिंह : मानवीय संबंधों की सचेतन दृष्टि, अशोक यादव, महर्षि 


दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक 


. महीप सिंह तथा इनको कहानियों का विकास, सन्तोष कुमार मिश्र, कानपुर 


विश्वविद्यालय, कानपुर 
महीप सिंह की कहानियों में मानवीय संबंध, बलभीम कॉलेज, बीइ-43]]22 
महीप सिंह के कथा : 
आगरा विश्वविद्यालय, 
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अनिल कुमार 
जन्म रद 3-0-965 ; 
शिक्षा : हिन्दी साहित्य में एम.ए, पोम्ट | 


एम.ए. अनुवाद सिद्धांत एवं व्यवहार डिप्लोमा, पोस्ट | 
एम.ए. अनुप्रयुक्त (हिन्दी) भाषाविज्ञान डिप्लोमा, | 
पोस्ट एम.ए. अनुप्रयुक्त (हिन्दी) भाषाविज्ञान उच्च 2 
डिप्लोमा, बैचलर डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास | 
कम्यूनिकेशन, मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन । | 
कृतियाँ : लालकिले से, प्रेमचन्द सूक्ति | 
कोश, तुलसी सूक्ति कोश, प्रसाद सूक्ति कोश, शरत्‌ | 
सूक्ति कोश, श्रीनरेश मेहता सूक्ति कोश, स्वामी | 
रामतीर्थ सूक्ति कोश, अमृतलाल नागर सूक्ति कोश, 
रवीन्द्रनाथ सूक्ति कोश, निराला सूक्ति कोश, | 
सुभाषचन्द्र बोस सूक्ति कोश, सुभाष चन्द्र बोस 
सूक्ति कोश, मुक्तिबोध सूक्ति कोश प्रतिश्रुति : | 
श्रीनरेश मेहता की समग्र कहानियाँ, मेरे साक्षात्कार : | 
श्रीनरेश मेहता, महीप सिंह रचनावली (दस खण्ड) 
सम्पादित पुस्तकें। तुलसी निर्देशिका, हा 
मानस की सूक्तियों का अध्ययन, रामचरित मानस में | 
शिक्षा दर्शन में सम्पादन सहयोग। तीसरा प्रभाकर, | 
भारतीय मीडिया : अन्तरंग परिचय, बच्चन : जाने के. j 
बाद और छोटे हाथ के रंग, बड़े हाथ के संग में | 


सहयोगी लेखक । 

सम्प्रति : उप-सम्पादक, हिन्दुस्तान, 
!8-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्‍्ली-7000] 
सम्पर्क: एच-3/72, विकास पुरी, नई 
दिल्ली-20078 


मो० : 980226748 


जन्म ।5 अगस्त, ]930 को उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव में 


शिक्षा : ` एम. एं. (हिन्दी), 'डी. ए. वी. कालेज कानपुर (।954), पी-एच. डी.आगरा, 
विश्वविद्यालय, आगरा (963) 
अध्यापने :  - खालसा कालेज, मुम्बई (।955-963), खालसा कालेज, दिल्ली (963-993), एक | 


वर्ष तक कानसाई विश्वविद्यालय, हीराकाता-जापान में विजिटिंग प्रोफेसर | 
(I974-]975) 
सम्प्रति : स्वतन्त्र लेखन | 
कहानी संग्रह : सुबह के फूलं,” उजाले के 'उल्लू, घिराव, कुछ और कितना मेरी प्रिय 
_ कहानियां, भीड़ से घिरे: चेहरे, कितने संबंध, इक्यावन कहानियां,, महीपः सिंह 
की चर्चित कहानियां, धूप की उंगलियों के निशान, सहमे हुए, महीप सिंह की समग्र | 
कहानियां, दिल्ली कहां है, ऐसा ही है। 


उपन्यास £ यह भी नहीं (पंजाबी, गुजराती, मलयालम, अंग्रेजी में भी प्रकाशित) अभी शेष है 

व्यंग्य . ५ एक नये भगवान का जन्म, एक गुण्डे का समय बोध 

निबंध : * कुछ सोचा: कुछ समझा 7 j 

शोध : गुरु गोबिन्द सिंह और उनकी हिन्दी कविता, आदिग्रंथ में संगृहीत संत कवि, सिख | 
विचारधारा: गुरु नानक से गुरु ग्रंथ साहिब तक 

‘4 जीवनी : गुरु गोबिन्द सिंह : जीवन और आदर्श, गुरु तेगबहादुर : जीवन और आदर्श स्वामी | 
उ विवेकानन्द 
= बाल साहित्यः न इस तरफ न उस तरफ, गुरु नानक जीवन प्रसंग, एक थी संदूकची। : 

' सम्पादन : सचेतन कहानी : रचना और विचार, पंजाबी कीं प्रतिनिधि कहानियां, गुरु नानक और | 


उनका काव्य, विचार कविता की भूमिका;-लेखक और अभिव्यक्ति की स्वाधीनता, | 

हिन्दी उपन्यास : समकालीन परिदृश्य, साहित्य और दलित चेतना, जापानः साहित्य कोः 

न्स झलक, आधुनिक उर्दू साहित्य, विष्णु प्रभाकर - व्यक्तित्व और साहित्य ` 4 
___ 'चार दशकों से 'संचेतना' का सम्प्ादन। 6 ऊ | 


र के ९ 8]-829-]32-8 


` नमन प्रकाशन 
423I/, अंसारी रोड, दरियागंज, 
फोन : 23254306, 23247003 


e-mail-radhapubnitin@yahoo .com 


